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चोडा रास्तों, जयपुर । 


? 4993.94 


भ्र्थश "6-५ 


पाँचवें संस्करण की भूमिका 


पुस्तक के पाँचवे सस्करण मे राजस्थान त अजमेर विश्वविद्यालयों के प्रथम 
बर्ष कला (अर्थशास्त्र) के 994 के लिए निर्धारित पादुयक्रमानुसार सभी विषयो 
का क्रमबद्ध विवेचन व विश्लेषण प्रस्तुत किया गुर “पूर्व संस्करण की प्रत्येक 
पंक्ति को पढ़कर यथास्थान नये आँकडे नवीचतम स्रोत्र+90७ $0फ7८८५) से 
जोड दिये गये है पुरानी सामग्री, जो अनुपयोगी हो गई है उसे हटा दिया गया है 
और आवश्यकतानुसार कई स्थलो पर नये खण्ड जोडे गये हैं। जनसख्या के अध्याय 
मैं सशोधित आँकडे (ल्ाइए5 0 पञ09 99, एशचबशाशा, ॥2905 कण 
897०७ से दिये गये है जो [9॥0०००एा/ग८ ०ए<&छा5०5 0एडाबणा5, रक्ुब्धा था 
ने 4993 के आरम्भ मे उपलब्ध किये हैं। इससे इस अध्याय की लगभग सभी 
तालिकाएँ प्रभावित हुई हैं जिसका सभो पाठक:ध्यात रखे। 
वस्तुनिष्ठ व दाघु प्रश्नोत्ततो की सख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है;ताकि 
0२/& व अन्य प्रतियोगी परीक्षोओ बो लिए अधिक» मसाज, मे नवीसतम जूलकारी 
उपलब्ध हो सके। ८ 

राजस्थान व अजमेर विश्वविद्यालयों को के प्रश्म 
सम्बन्धित अध्यायो के अत मे दिये गये हैं एबं 993 के प्रश्न पुस्तक के अत 
मे जोड दिये गये है। प्रत्येक अध्याय की जिपय-चस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत 
किया गया है ताकि प्रश्नो के उत्तर छाटने मे कठिदाई न हो। 
जिन स्रोतों से ताजा आकडे व नई सामग्री सकलित कौ गई है उनमे से कुछ के 
नाम इस प्रकार हैं - 5रभ्राहाएथे 050०० छा एरखुन्जा।आ, 3989, 5076 
एंद्वरा५ #फेणणा हे बता, क्‍992 (ए०९०८टा डार०), एरेटएणा 07 &5, 
7२2]2शाक्। 986 87 (राजस्थान के जिलेवार औद्योगिक विश्लेषण के लिए) 
(ठीनो प्रकाशन 7955, जयपुर से) फफ़ोंग्राश्रणज >ेशैश्याणग्राएफा छा गीर 
छेप5०. छा पड 50एथाशाशा। 67 रिशुब्घदतशा छि 993 94, जिगरा 
]993 (राज्य में साष्ट्रपति शासन के कारण मार्च 993 मे ससद मे प्रस्तुत) 
एगी #्राए॥ 79, 7993 94 तथा छ्ूजटाड 07 एटाहएएटएएस्‍८ट शशि 
एशुब्धाआ 990 2000 &0 ( दोनो योजना-विभाग के प्रकाशन) एप) 
घछ्ादशाएशए525 एणारट 4990 9] (छएष्ट, ाब्वाट. शिादाणराइ८५ 
एवच्फ्ापाव्या, उ्रफ़ण), शव्ाहआआरबे 00फ्रा८ एण परता३ 992-93 
(वद्चाव $07००८५ 7..0 ) (02०७८ 992) एव छटणाएगारट ऊ्प्ाश्टआ 
]992 93 (विभिन्‍न राज्यों के तुलनात्मक आँकडो के लिए)।॥ 

राज्य के बदलते हुए औद्योगिक परिदृश्य कौ सृनिश्चिद व नवीनतम 


जानकारी के लिए रीको के मासिक न्यूजलैटरों व वार्षिक रिपोर्टो का गहराई से 
उपयोग किया गया है। इन्हों के आधए पर राज्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का 
औद्योगिक क्षेत्र मे योगदान जानने का प्रयास किया गया है। राज्य मे विकास के्रो 
(छाएणा। (थाए८७) व औद्योगिक क्षेत्रो (॥00ञग५ ८७5) कौ ताजा प्रगति 
का यथस्थान उल्लेख किया गया है। 

आशा है नवोनतम तथ्यो व तकों से परिपूर्ण यह सस्करण विद्यार्थियों को 
राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विविध आयामो व पहलुओ को समझने मे ज्यादा 
मदद देगा। 

मै उन प्राध्यपको दा अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस रचना को अधिक 
उपयेण्गा बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिये हैं। उनके आधार पर ही विभिन्‍न 
अध्यायो की सामग्री को अधिक सरल अधिक सुस्पष्ट व अधिक क्रमबद्ध करने 
का प्रयास किया गया है। 

इस रचना के प्रकाशक प्री हर्षदर्धन जैन व श्री मनीष जैन भी हार्दिक 
धन्यवाद के पात्र हैं जिन्हाने अल्प समय मे इसके सर्वोत्तम प्रकाशन का भरसक 
प्रयास किया है। 

सभो पाठको से निवेदन है कि वे पुस्तक को ज्रुटियो व कमियो को बतलाने 
का कष्ट करे ताकि उन्हे दूर करके रचना को अधिक प्रामाणिक व अधिक लाभकारी 
बनाया जा सके। 


लक्ष्मीनाराषण नाथूरामका 

बी 7 ए, चौमू हाउस कॉलोनी 
'सी'स्कौम जयपुर। 
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एहहर्प्लाश ९0॥९-- &ा5८३॥ १07 40९३ ए८ट्प्रए८5. 570ए77 ०८ए/05 
300 फट (ै४०४]०ए8887६ छत ॥0005घत 88225. 

य5ए0८४७७ 0€सस8एएा९०(- एछ3]35फदघ-४७0]2८७४६६ ग्यत ३८ॉ५८सटफ९८ण५, 
(0०पञ्राडाणा5 प्र तर ९००४००७ ४८४८०फ॒फर्ओा एव 

5एच्ली शक छिएड्राचापाद5-- 0.75 7., १८६८६ 0८5८॥०एफ€्णां, 
परश्रएगे #७६० ३०0 #घरर। 0" [पे 09 

[था आ। 


| 


2%- भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति... १-6. 
(?०5प्रण्ण ण॑ ॥७|४ञआकय ॥ तांशा ६टकण्ाओे 
_जनसख्या,  श्रेषफल, कृषि, उद्योग, आयात्पूत सरचना 
(इ्फ्रास्ट्क्च), अन्य राज्यों को ठुलना में राजस्थान को सपिक्ष 
स्थिति। ८ 
2. जनसंख्या (?कुणंभा००  * १7-33 
थ्र्ट्तभ्श 'के सशेधित आकड़ों के आघार पर जनसख्या का आकार बुद्धि, 
जितेवार ग्रामौण व शहरी जनसख्या का वितरण, श्रम-शक्ति का व्यावसायिक 
झाँचा, मानवीय साधनों का विकास साधरता, स्वास्थ्य हि 3 ७ मुख आदि .क्‍.वक्‍......+ 
22 शकृतिक साथन : भूमि, जल, पशु-घर्न और खनिर-पदा्व *34-6, 
पट #डिी रि९$०॥२९९5: 7.200, १४७3८८ 47657०ट८ ब्यत॑ 
कै) पा) ँ 
24,/राज्य घोलू उत्पत्ति (५0806 0ए८50८ 97०0०८) 6्श्गा 
कुल व प्रति व्यक्ति आय, प्रवृत्तियों व राज्य घरेलू उत्परि का (९. 
डांचा ($४एलफा८ ० 509) अथवा क्षेयवार अशंदान। 
(#8प८ण(करे ड़ कं 
हक का उपयोग, फसलों का प्रारूप व प्रमुख फसलें, पशु-पालन ढ 


हक पशु पालन का शुष्क व अर्द-शुष्क क्षेत्रों में सैहत्त। 
“वात (॥्र0७४न९३) 95-428 


उद्योगों का कुल राज्यौय घरेलू उत्पत्ति तथा रोजगार में अंश, 
औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण-आकाए, वस्तुगव ढाँचा (00७- हू ! 
का 898) ब प्रार्दशक या जिलेवार फैलाव, राज्य का ्ु स्‍/ 
शफीण-ाणेण तर प्सफरिएं'पप्सप्योकलपुछेधा ॥ छः 
चैमाने के उद्योग) म् 
7. राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम 429-40 
(?परधार एच्शधफ्याफच्ड वि ॥8]85097] 
केद्ीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, राजस्थार्त के सार्वेजनिक 


११.९ 


उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमों का ढाँचा, वित्तीय कार्यसिद्धि, कमजोर 
वित्तीय दशा के कारण-राज्य विद्युत मण्डल के घाटों के कारण, 
सार्वजनिक उपक्रमों की दित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए 
सुझाव, निष्कर्ष । 


खण्ड (ब) 


8. प्रूमि-सुयार 44-756 
((<७%50७ एऐेल०६८७७५) 
जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ घृूधारण प्रणालियों का उन्मूलन, 
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 धृ-जोतों पर सीमा-नि- 
चरण (सीलिंग), राजप्पान में भूमि-सुधाएँ का क्रिपान्चपन, फसल- 
बटाई प्रथा जारी, भूमि का वितरण, भूमि-सुधायें की समस्याएं व. - 
सुझाव। 

9. 4956 से कृषिगत विकास 457-73 
(#ह/८ण४घगल्बा फल्सल०्फुम था 347०6 4956) 

29. प्रशु-पालन का विकास .,....४२4-485ै 

(ए८स्च०9ण९८३८ ०0 #जांक्र॥ प्तए5७४००१२)) 





थ. राज्स्थान में अकाल वसूखा ५८ | 486-200_ 
(#ब्क्रा॥४5 ४00 7070008॥03 [9 उ२७|850038) के 
42. औष्लोगिक नीति _ 207-225 
-+ (फताघश॥ एल) ९ |) 


औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, राजकोपीय व वित्तीय प्रेरणाएँ, विकास-केन्द्रो 
से सम्बन्धित नीति, सातवीं योजना में औद्योगिक व्यूहरचना, राजस्थान 
की नई औद्योगिक नीति, 990 तथा उसकी समीक्षा) 
43, औप्रोगिक विकास में विभिन निगमों की भूमिका __ _....क्‍तहतहतहनतहतततन. !26-244 
टी (एठा6 ० जत<ल०६ (0००ए०च४६०च5 ६ १040०5६लंब ड़ 
छेसतेकरफ़टा! _ 
राजस्थान औद्योगिक विकास व विनियोग निगम (रीको) राजस्थान _ 
(ए72), तथा राजस्थान लघु उधोग निगम 
(एजसौको) (04॥5700) कौ औद्योगिक विकास में भूमिका, 
औदोगिक विकास में योगदान देने वाले अन्य निभम व संगठन) 
274 पलक (परण्च्चरनडक फश्सश०्फुक्कब्ड0 242-25र्श 
|; शाज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, विकास की सम्भावनाएँ' 
व समस्याएँ। 


| एण्ड (0 ] खण्ड (सी ] 


लि मैं अर्धिक नियोजन 
फट शिक्रशरचांण्ड ॥0 रि३]950875) 


उद्देश्य, उपलब्धियाँ, धौमी प्रगति के कारण, भविष्य में तोद़ 
आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव। 
शाजस्वान में आधार-संरचना का विकास 


(6 
- (| [#8570 <एन्‍ट-ऐ€९स्चे०फुफ़लां ॥ शुं३508०) 


है 


38 


(89, 


सिंचाई, विद्युत व सडकें 

के आर्थिक विकास में बायाएँ 
(ए०फड। 79395 47 2205०७॥८ |९शं0फुछाशा: 
60 ४७॥४५(४६५७) 
कृषिगत विकाप्त में प्रमुख बाधा एवं व उनको दूर करने के उपाय, 
औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएं व उनको दूर करने के उपाय । 
'शउ्य की घडट-प्रपृत्तियाँ द993-94 का बज 2 
(50986 8709९. (९७१५ छाव॑ ६९ छएत 8० 
॥07993-94) 
छिघिल दिल आयोग, शड़गिल फार्पूला द राजस्थान ><्‌ 
(ए॥इलस्‍ल्७ा पर ए0॥०९६ (णााए॥55005, 5808॥ ए07एछ|3 
& 8]850॥9) 
विभिन वित्त आयोग घ णजस्थान, गाडगिल फर्ममूला, केन्द्र के 
योजना हस्तान्तरणों (9[90-5टा$) में एजस्थान कु/अरा शा 


. राजस्थान में निर्यनता (7०0९7) ० ॥एु७३७, ८ 


निर्धनता की रेखा की अवधाएणा, राज्य में निर्धनता-अनुपात 
(90५थाज-8४०) तथा निर्धन जनसंख्या के अनुमान, राज्य में 
निर्धनदा को प्रभावित करने वाले भ्रमुख तत्व, निर्धनता-उन्मूलन 
ब रोजगार-सुजन के विशेष कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम (09), जवाहर-रोजगार-गोेजना (४४) 


.2]...पगस्वार में चेरेजगारी 


हि 


(एऋष्णए/--णक्का 45 ऐ्॥|33ऐच्चरा) 

राजस्थान में बेगेजगारी व अल्परोजगार की समस्या का स्वरूप, 
आकार व भावी अनुमान। नब्बे के दशक में रोजगार-सृजन के 
लिए सुझाद (व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट, दिसम्बर 799 के 
आधार पर)। 


253 2४. 


292 325 


ला 


326-3 ५ 


345 36॥ 


362 365 


386-403 


404-43 


,4॥ 


भ्र् राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रम 

($फ९ल७। 47६3 00₹९०फुछल्क ?702स-9 
46 ७]85(040) 
सूखा सभाव्य थेत्र विकास कार्यक्रम (0087), मरुविकास 
कार्यक्रम (007), जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (१५77), 
अशवली विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम (कन्दय सुधार तथा 
प्रेवात विकास)। 

५8 राजस्थान की आठवी पचवर्षीय योजना, 992-97 रो 
(छाह्टात0ा एर्ट १८७ एंशा ण॑ ४५७४ 799297) 

अरे पर्यावरणीय प्रदूषण व सुस्थिर विकास की सम्स्याएँ 
(छडरा#०)्रततरकाछा 27000860 886 छूट ?7०कीटआा5ऊ 
० $ 35(8797 6 6४९0फ970470) 
अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा गज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्य । 


परिरिष्ट- 

विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर 200 पर्तुनिछठ व लघु प्रस्नोत्तर। 
(200 09/शणा४6४ भाव जश्ञाणा 99९५0०5$ शा० 
#्राउ४७३,५9०००७॥/ था 99|9जआओ ६०0०9) 


राजस्थान विश्पपिद्यालय, जयपुर, प्ररत-पत्र 993 
महर्षि दयानद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, प्रश्न पत्र, 993 


44 (4 ] 


425 433 


434 452 


453 497 


[गाए 


| खण्ड (अ) 
] 


भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति 
(?०आाणा त॑ रिप्नगिशाज्षा वी वातंशा 2९०ग्रणा॥) 








राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मे एक पिछड़ा हुआ प्रदेश'(॥ 
छ७8००(एशथए0 हवणा गा 3 02ए९प्रआ। ९एण0॥9) माना गया है। सर्वप्रथम 
स्वय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित व पिछडी हुई अर्थव्यवस्था मानी 
गयी है और द्वितीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो इसमे भी एक पिछड़े हुए प्रदेश 
की भावि ही है। इस अध्याय मे जनसख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग व आपारभूत 
सरचना (इन्‍्फ्रास्टक्चर) की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति का विवेचन 
किया जायेगा ओर साथ मे अन्य राज्यो को स्थिति से भा इसकी तुलना प्रस्तुत 
की जायेगी। 
() जनसख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति 

(99] की जनगणना के परिणामों के अनुसार राजस्थान की जनसख्या 
'लगभग 440 करोड व्यक्षित रहो हे जबकि भारत की कुल जनसख्या लगभग 
84 63 करोड आकी गयी है। अत 99] में राजस्थान की जनसख्या भारत 
की कुल जनसख्या का लगभग 5 2% रही है; 98 की जनगणना केअनुसार 
यह अनुपात लगभग 5% रहा था। इस प्रकार 99] मे राजस्थान का भारत की 
कुल जनसख्या मे अश भायूली बढा है। 97] 8। की अवधि में भारत की 
'जनसख्या मे 24 7% की वृद्धि हुई थी जबकि राजस्थान की जनसख्या मे 33% 
की वृद्धि हुई थी | ।98] 9] को अवधि मे जहा भारत की जनसख्या मे 23 6% 
की वृद्धि हुई वही राजस्थान की जनसख्या मे लगभग 28 4% की वृद्धि हुई । 
इस प्रकार, यद्यपि 98] 9] की अवधि मे राजस्थान को जनसख्या मे 97] 8]की 
अवधि कौ छुलना मे वृद्धि दर मे लगभग 45 प्रतिशत बिन्दु कौ गिरावट आई है 
फिर भी यह भारत में हुई जनसख्या को वृद्धि दर से अधिक ही रही है । अत 


फ््ा 


].. सश्येषित 5८एाणाए८ 5०४९५ 992 93 ए 5 4 


2 राजस्थान की अर्थ व्यवस्था 


राजस्थान में जनसख्या समस्त भारत की तुलना में अधिक तेज रफ्तार से बढ रही 
है जो एक चिन्ता का विषय है ॥ 

भारत मे 25 राज्य और 7 सघीय प्रदेश हैं । 25 राज्यों मे 99] परे 
'जनसख्या के घटते हुए क्रम में राजस्थान का नवा स्थान रहा | सर्वाधिक जनसख्या 
उत्तर प्रदेश की रही जो लगभग 3 9] करोड़ थी । यह भारत की कुल जनसख्या 
का 64% थी । सबसे कम जनसख्या वाला राज्य सिक्किम रहा जिसकी 
जनसख्या मा३ 406 लाख ही थी जो भारत की जनमख्या का 005% थी ( 

जनसख्या कौ दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पडौस राज्यो की तुलना में 
निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है 

१99] की जनगणना के अनुसार 


समस्त भारत की भारत में स्थान 





तालिका से स्पष्ट होता है कि पडौसी शाग्यो भे जनसख्या की दृष्टि से 
राजस्थान का स्थान उत्तर प्रदेश वः मध्य प्रदेश के बाद आता है । 
लिय अनुपात (5९४ ६१७0०) 

न को के सविता कहलाती के पीछे को सख्या लिग कहलाती 
है। 99] में राजस्थान में लिंग अनुपात भारत व कुछ अन्य राज्यों की तुलना में 
इस प्रकार रहा 

लिग अनुपात (सशोधित) 


भारत 927 
राजस्थान 90 
केल 3036 
गुजरात 934 
मध्यप्रदेश का 
उत्तरप्रदेश 879 


इस प्रकार राजस्थान मे लिग अनुषात गुजरात व मध्य प्रदेश से तो कम 
लेकिन 
रहा, लेकिन उत्तरप्रदेश से अधिक पाया गया | केरल में यह सर्वाधिक पाया गया 


52] 


प्रारंदीय अर्थव्यक्‍स्था में राजस्थान की स्थिति उ 


है । वहा स्त्रियो को सख्या पुरुषों से अधिक है । 99] मे यह 036 रही जो 
98] के 032 से भी अधिक थी । इसके दिपरीत भारत व राजस्थान शे 
लिग-अनुपात मे कुछ कमी हुई है । 98] में राजस्थान भे लिग अनुपात 99 
रहा धा । अत 99। में इसमे 9 बिन्दुओ की कमी आयी है । 
जनसख्या का घनत्व - 
अति वर्ग किलोमीटर मे जनसख्या का निवास जनसख्या का पल्त कहलाता 
.है | ॥99। मे घनत्व की स्थिति निम्न तालिका भे दर्ायी गयी हैं 





भारत 274 
राजस्थान ]29 
पश्चिम बगाल 7 
उत्तर प्रदेश 473 
मध्यप्रदेश 49 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे जमसख्या का घनत्व भारत 
की तुलना मे आधे से भी कुछ कम है। 98] मे राजस्थान का घनत्व 00 था। 
अत 99] मे घनत्व मे पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। 
साक्षरता+अनुपात (श३९१-टिव॥0) 

जो व्यक्ति एक साधारण यत्र पढ़ व लिख सकते है वे साक्षर माने जाते 
है। राजस्थान का अनुपात भाग्त व अन्य राज्यो की तुलना में काफो नीचा रहा हे। 
अब साक्षरता का अनुमान लगाते समय साक्षर व्यक्तियो को सख्या मे सात व 
अधिक हि के व्यक्तियों को सख्या का भाग दिया जाता है। 98] के आकड़े 
भी इस नई परिभाषा के अनुसार सशोधित किये गये हैं। राजस्थान में महिला वर्ग 
में साक्षरता अनुपात बहुत नीचा पाया जाता है। 

99] मे साक्षरता अनुपात की स्थिति निम्न तालिका मे दी गयी हे- 


जो कह (प्रतिशत में) 
| व्यक्तियों में । घुरूपो मे. | महिलाओ मे 
राजस्थान | 38 6 550 | 204 
भार 522 | 64] [| 393 
89 8 936 _|[ &86। | 









































]. ४८णाणाा० 5०४८) 992 93 95 5 आगे साक्षस्ता-अनुषात के आकड़े भी इसो से लिए 
गये हैं। 


4 राजस्थयर की अर्थ व्यवध्या 


99 के लिए 5 राब्यो मे साक्षप्ता-अनुपातों की तुलना करने घर 
राजस्थान की स्थिति काफ़ी नोचे आती है। बिहार की स्थिति भी इस दृष्टि से 
काफी पिछडी हुईं है लेकिन महिला-साक्षरता का अनुपात राजस्थान में बिहार से 
भी थोडा नौचा है। 99] मे बिहार मे महिला-वर्ग में साक्षरता-अनुपात 22 9% 
रहा, जबकि राजस्थान में यह केवल 204% ही रहा ॥ अत राजस्थान को महिला 

” वर्ण में साक्षरता बढ़ाते को दृष्टि से विशेष प्रयास करना होगा। 
(2) क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति! - 

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान आता है। 3 
मार्च 982 को भारतीय सर्वे विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर शजस्थान का 
क्षेत्रफल 342 2 हजार वर्ग किलोमीटर था जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7043% 
था। क्षेत्रफल को दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है जो भारत के कुल 
क्षेत्रफल का लगधग 3 50% है। 

'राजश्थान के अन्य पडौसी राज्यो की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से इस 
प्रकार है 

भारत के क्षेत्रफल का अश 


(%) भारत में स्थान 
गुजएतत 5ञ्र है 
हरियाणा 35 36 
उत्तरप्रदेश 897 4 


इस प्रकार शजस्थान का क्षेत्रफल भारत के बुल क्षेत्रफल का 704% 
(लगभग ]/]0 है जबकि गुजरात का 6% तथा उत्तर प्रदेश का लगभग 9% है। 
क्षेत्रफल को दृष्टि से ऊँचा अनुपात होते के कारण ही राजस्थान राज्यो की ओर 
किये जाने दाले केन्द्रीय वित्तीय हस्तातरणो मे क्षेत्रफल को एक आधार के रूप 
मैं शामिल किये जाने पर सदैव बल देता रहा है हालांकि केन्द्र हे अभी तक इसे 
स्वीकार नहीं किया है। राज्य के क्षेत्रफल कौ दूसरी विशेषता यह है कि )] भरु 
जिलो मे कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशन से अधिक अश पाया जाता है जबकि इन 
जिलों में 40 प्रतिशत जनसख्या ही निवास करती है। ये जिले अशवली पर्वतमाला 
के पश्चिम में थार मरुस्थल मे पाये जाते हैं। 

यही कारण है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा इसके निवाप्तियो को निरतर 
सूखे व अभाव की विभीषिकाओ से जूझता पड़ता है। 
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(3) कृषि को दृष्टि से भारत मे राजस्थान की स्थिति - 

() 985 86 मे कार्यशील जोतो (0ए2८श्लाणा॥ ॥006॥25) का औसत 
आकार 985 86 कौ कृषिगत सगणना के अनुस्तार राजस्थान मे कार्यशील जोत 
का औसत आकार 4 34 हैक्टेयर पाया गया जबकि समस्त भारत के लिए यह 
] 68 हैक्टेयर रहा । 

नागालैड मे यह सर्वाधिक 7 46 हैक्टेयर पाया गया । इस प्रकार कार्यशील 
जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत मे ट्वितीय रहा । 

कुछ अन्य राज्यों को स्थिति इस प्रकार रही 


(हैक्टेयर में) 
गुजरात 3 ]5 
मध्यप्रदेश 29 
उत्तरप्रदेश 092 
बिहार 087 


इस प्रकार कार्यशील जोतो के औसत आकार कौ दृष्टि से राजस्थान कौ 
स्थिति उत्तम है। तालिका से पता चलता है कि उत्तरप्रदेश व बिहार मे यह एक 
हैक्टेथर से भी कम हो गयी है। 

60) कुल कृपित क्षेत्रफल 985 86 मे एजस्थान मे भारत के कुल 
'कूपित क्षेत्रफल का 02 प्रतिशत पाया गया। मध्यप्रदेश भे यह 3 0 प्रतिशत 
तथा उत्तर प्रदेश मे 4 | प्रतिशत रहा । बिहार मे यह केवल 59 प्रतिशत ही 
पाया गया। इस प्रकार भारत के कुल कृपित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का 
अश सतोषजनक माना जा सकता हैं। इस सूचक के अनुसार भारत में राजस्थान 
का स्थान चतुर्थ रहा । 

(॥)) सिचाई घ॑ उर्वरको के उपभोग की दृष्टि से स्थान राजस्थान 
मे 990 9] मे सकल “मंचित क्षेत्रफल सकल कृपित क्षेत्रफल का 24 0 प्रतिशत 
रहा जबकि समस्त भारत के लिए यह अश लगभग 32 प्रतिशत रहा है। इस 
प्रकार सिंचित क्षेत्रफल को दृष्टि से राजस्थान का अश भारत को तुलना मे काफी 
नौचा पाया जाता है। 

989 90 मे राजस्थान मे प्रति हंक्टेयर सकल कृपित क्षेत्रफल के अनुसार 
रासायनिक उर्दरको का उपभोग 77 किलोग्राम रहा जबकि समस्त भारत के लिए 
यह औसत 654 किलोग्राम था। मध्य प्रदेश मे यह 30 3 किलोग्राम गुजरात में 


] ग्राभ०॥ 80504. ]989 8श॒ब्ज्ात 055 वर्ण फू 67 
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623 किलोग्राम तथा उत्तर प्रदेश मे 83 किलोग्राम पाया गया। पजाब मे भ्रति 
सकल कृषित क्षेत्रफल पर उर्वरको का उपभोग ]58 6 किलोग्राम पाया गया। इस 
प्रकार उर्वरको के उपभोग को दुष्टि से राजस्थात काफी 4७485 है। मोटे 
तौर पर यह कहा जा सबता है कि आज भी राजस्थान मे प्रति उर्वरको 
का उपभोग समस्त भारत की तुलना मे लगभग ]/4 ही पाया जाता है। 

(९५) प्रमुख फसलो क्रे उत्पादन मे राजस्थान की समस्‍््त भारत में 
स्थिति - पिछले वर्षों मे राजस्थान देश मे तिलद्दन के उत्पादन की दृष्टि से एक 
महत्वपूर्ण राज्य के रूप मे उभरा है। देश के तिलहन उत्पादन का 2% भाग 
राजस्थान मे होने लगा है। सरसो के उत्पादन मे यह अग्रणी राज्य हो गया है। 
यहाँ देश की कुल सरसो के उत्पादन का 35% अश होने लगा है। 

राज्य के खाद्यान्नो के उत्पादन मे प्रतिवर्ष भारी उतार चढाव आते रहते 
है। 990 9] मे राजस्थान मे खाद्यान्तो का उत्पादन 09 3 लाख टन रहा जबकि 
इसी वर्ष समस्त भारत मे यह 7 64 करोड टन रहा। इस प्रकार 990 9] में 
राजस्थान में खाद्यान्तों का उत्पादन समस्त भारत की तुलना मे लग्धण 62% रहा। 
99] 92 में राजस्थान मे खाद्यान्‍्नों का उत्पादन 79 5 लाख टन आका गया है 
जो समस्त भारत के अनुमानित उत्पादन 6 70 करोड़ टन का 48% ही रहा 
है।' 987 88 से 989 90 का खाद्यान्रों का औसत उत्पादन लेने पर राजस्थान 
का अश 50% रहा था। गेहूँ मे राजस्थान के लिए यह अश 6 9% व चावल 
मे 02% रहा था।_ राजस्थान कपास का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना 
गया है। लेकिन त्िलद्न के उत्पादन में राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से 
सराहनीय हो गई है। 99] 92 मे तिलहन का उत्पादन 28 लाख रन रहा तथा 
भविष्य मे सोयाबीन के उत्पादन के बढ़ने की काफौ सम्भावना है। 

[4) उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान को भारत्त भे स्थिति 

0) राम्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति च भ्रपशक्ति के बारे भे उद्योगों का 
अश _ उद्योगो मे खनन विनिर्माण ध्वाबर्परा8007॥) (पजीकृत ब अपजीकृत) 
तथा विद्युत गैस थ जल पूर्ति लेने पर 988 89 में राजस्थान में उचोगो का 
योगदान राज्य की शुद्द घरेलू उत्पत्ति में !980 8] के मूल्यों पर) 3 8% रहा 
जबकि समस्त भारत के लिए यह अश 2॥ 8% रहा। 

केबल बिनिर्माण (पशा0व्विशएतण९) को लेने पर राजस्थान मे 3988 89 
में इसका अश 0 6% तथा भारत मे 95% रहा। इस प्रकार (पजोकत्त व 
अपजीकूत) विनिर्माण मे राजस्थान को अपना अश % से ऊँचा करने का प्रयास 
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करना होगा। 98] मे श्रम-शक्त्ति मे उद्योगों का अश भारत में 39% तथा 
राजस्थान मे [04% पाया गया था। यहा उद्योगो में निर्माण (एणाहाएशाणा) 
कार्य भी शामिल किया गया है। 

(0) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (&॥्राएश $च्वाए९४ ० पापान्रा7९७) 
के आधार पर राजस्थान को फैक्ट्री-क्षेत्र को स्थिति-बर्ष 9988 89 के लिए 
रिपोर्टिंग फैक्ट्री-क्षेत्र की सूचना के आधार पर राजस्थान की स्थिति इस प्रकार 
रही। 


988 89 में अश (प्रतिशत में) 
रिपोर्टिंग | स्थिर पूँजी | रोजगार में 
फैक्ट्रियो | में (गंजह0 

की सख्या | ८9छ्ञाण) 

में 


विनिर्माण 
द्वारा शुद्ध 
जोड़े गये 
मूल्य में 
राजस्थान 30 44 26 
'इस प्रकार फैक्ट्री क्षेत्र के विधिन्न सूचकों मे राजस्थान का अश समस्त 
भारत में स्थिर पूजी मे 44% रहा, लेकिन फैक्टियो की सख्या, उनमे सलान 
रोजगार प्राप्त व्यक्ति व विनिर्माण द्वारा जोडे गये मूल्य (५श०९ 20080)* में 
लगभग 3% हो रहा, जो राज्य कौ पिछडी औद्योगिक दशा का सूचक है। 

988-89 मे फैक्टी क्षेत्र के सम्दन्ध मे कुछ राज्यो की स्थिति निम्न 
तालिका मे दर्शायी गयी है 




























विनिर्माण द्वारा 
शुद्ध जोड़े 
गया (४५९४७) 





हि 





उत्तर प्रदेश 
मध्य प्रदेश 
भारत 
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68 राजस्थात की अर्थ व्यवस्था 


हालिका से पता चलता है कि राजस्थान मे फैक्ट्री-क्षेत्र का विकास काफी 
पिछडा हुआ है । 988 89 मे गुजरात में फैक्ट्री क्षेत्र मे स्थिर पूजी राजस्थान 
की तुलना में दुगुनी से अधिक व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये पूल्य में चौगुनी 
राशि पायी गयी, जबकि भारत की जनसख्या में दोनो का अश लगभग 
5% है, हालांकि क्षेत्रफल में राजस्थान का अश 04% व गुजरात का 
6% पाया जाता है! आर्थिक साधव जैसे खनिज पदार्थ आदि दोनो भे लगभग 
'एकसे पाये जाते है। गुजरात औद्योगिक दृष्टि से उन्‍तत माना जाता है जबकि 
राजस्थान अभी काफी पीछे है। उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 
उत्तर प्रदेश भे फैक्ट्रियो मे कर्मचारियो को सख्या राजस्थान को तुलना मे तिगुनी 
से भी कुछ अधिक है । 

हम आगे के अध्ययनों में देखेगे कि राजस्थान में शक्ति के बिकास की 
सप्पावनाएं काफी माड़ा मे विद्यमात है जिनका समुचित विदोहन करके चह भो 
एक अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है। 

986 87 मे प्रथम बार राजस्थान का स्थान फैक्ट्री क्षेत्र मे विनिर्माण 
द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य (४७४५) मे घटते हुए क्रम मे दसबा आया था। 
लेकिन वह स्थिति आगे 987 88 तथा 988 89 मे जारी नहीं रह सकी। इसमे 
पूर्व भी इसको यह स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ था। 

हमे यह स्मरण रखना होगा कि राजस्थान की स्थिति खादी हाथकरघा 
दस्तकारी व ग्रामीण उद्योगो मे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य रत्प व 
आभूषणो गलीचो दस्तकारी के सामान आदि के निर्यात स काफी विदेशी मुद्रा 
अर्जित कर सकता है। अत इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 

(5) आधारभूत ढाँचे या सरचना ( श्रवाबधधए्शंणा९) क्री दृष्टि से 
राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था पें स्थिति - 

आधारभूत सरचना के अन्तर्गत विद्युत सिंचाई सडको रेलो डाकघर, शिक्षा, 
स्वास्थ्य एवं बैकिग की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सिचाई पर पहले 
प्रकाश डाला जा चुका है। 987 88 के लिए आधारभूत सरचना के विकास 
के सूचकाक निम्न तालिका में दशाय गये हैं ' 


राजस्थात के आर्थिक विकास पर श्देत पत्र राजस्थान सरकार आयोजता विशग मार्च 99] चृष्ठ 
39 


#एंतीव अर्थव्यवस्था मे राजस्थात को स्थिति 9 


। आधारभूत संरचता | गैश-विशिष्ट श्रेणी के 
का सूचकांक | राज्यों में स्थान 


कल ----- गजस्थान | 78 की वि 3_ 































गुजगर | 30 बी ल 
हरियाणा कि 48 (2 अधि जप 
मध्यप्रदेश ५ 2205 ७ 7 3८:20: 
उत्तरप्रदेश की दो 

पजाब 





[समस्त भार __ | भारत 





]4 गैर-विशिष्ट श्रेणी के रज्यो (गुजरात हरियाण” कर्माटक, महाराष्ट्र, 
पंजाब पश्चिम बगाल आध्र प्रदेश बिद्दार केरल, मध्यप्रदेश, उडौसा, राजस्थान 
तमिलनाडु ब उत्तरप्रदेश) मे आधारभूत सरधना के सूचकाक कौ दृष्टि से राजस्थान 
का ]3 बा स्थान है। इससे इस दिशा में इसके अत्यधिक पिछड़े होने का परिचय 
मिलता हे। 

तालिका से घत' लगता है कि आधारभूत सरचना के धिकास का सूचकाक 
राजस्थान के लिए 78 रहा, जो समस्त भारत के 00 से कम था। यह हरियाणा 
के 48 अक से भी काफी नौचा था । 

अब हम आधारभूत सरचना के विभिन्‍न उप>श्षेत्रो की स्थिति का उल्लेख 
करेगे। 

0) विद्युत- 99-92 मे राजस्‍्धान मे शक्ति कौ प्रस्‍्थापित क्षमता 2776 
मेगावाट थी जिसमे लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनो से प्राप्त होती है और 
शेष आधी राज्य के स्वय के साधनो से प्राप्त होती है। विद्युत कौ सप्लाई मे भारी 
उतार-चढाव आने से उत्पादन को क्षति पहुचती है। ग़ज्य में विद्युत के विकास 
की भारो सम्भावनाएं विद्यमान है। 


। .. सूचकाक बनाते के लिए विधिल मर्दों को भार दिये गये हैं जो इस प्रकार होते हैं - विधुत (20%) 
सिचाई (20%"), सडकें (5%), रेलवे (20%) डाकंघर (5%) शिक्षा (0%) स्वास्थ्य (4%) 
एव बैंकिंग (6%) 
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4989-90 में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग इस प्रकार रहा | - 
६ किल्तेदाट घटों (८ए/्त) में ) ((7 राज्यों की तुलना ) 





राजस्थान 











हरियाणा 
मध्य प्रदेश 




















# 
तालिका से पठा लगता है कि राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 
१989 ५0 में 83 किलोव'ट घंटे रहा जो पजाब की तुलना भे बहुत चौचा था। 
प्रहिव्यम्त विद्युत उपभेग की दृष्टि से )7 राज्ये मे राजस्थात का स्थान 8 जा 
रहा। पजाब का स्थान सर्वोच्च पाया गया । लेकिन राजस्थाय की स्थिति उत्तरप्रदेश 
को तुलना मे बेहतर रहो जिसका स्थान 4वा रहा * 
कुल ग्र'्मों मे विद्युतीकृत गादों का अनुपात! 

मार्च 990 में एजस्त्यात में कुल भ्रामों में विद्युतीकृत गाँवों का अनुपात 
75% पाया गया, जबकि 3'खिल भारत के लिए यह 8] 3% रहा। अन्य राज्यों 
कौ स्थिति इस श्रकार रहो-गुजरात (00%) हरियाणा (00%) मध्य प्रदेश 
(84%) उच्र प्रदेश (74%) तथा पजाब (]00%)। इस प्रकार जहा कई राज्यो 
में शत प्रतिशत गावों में बिजलो उपत्ब्ध कग दी गई है बहा राजस्थान इस दिखा 
में भी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में राजस्थान को पाचवों स्थान प्राप्त है। 

(0 सड़कें - सडकों की स्थिति के सम्बन्ध में तुलनात्मक दुष्ट से प्राय 
नवीनतम आकड़ो का अभाव पाया जाता है। 99] 92 मे राजस्थान में प्रति 00 
वर्ग किलोमीयर क्षेत्र पर सडको को लम्बाई )7 5) किलोमीटर हो गई । 7987-88 
में राजस्थात मे यह 5 64 किलोमोटर रहो जबकि अखिल भारतीय औसत 
984 85 के लिए 53 92 किलोमीटर रहा था। इस प्रकार राज्य गे सडको की 
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प्रारतीष अर्थव्यवस्था थे गजस्थाप की स्विति यर 


औसत लम्बाई भारत को तुलना में काफी नीची पायी जाती है । यह गुजरात, 
हरियाण मध्यप्रदेश से भी कम है। 


]987-88 मे मौसमी सड़कों द्वाणा जुड़े ग्रामो का अनुपात इस प्रकार रहा- 


(%) स्थान 
शाजम्थान 2] 3 
हरियाण: 99 
मध्य प्रदेश 23 
उपतरप्रदेश 43 
समस्त भारत 4] 


इस प्रकार मौसमी सडको द्वाग जुडे ग्रामो का अनुपात राजस्थान मे लगभग 
]/5 रहा, जबकि हरियाणा मे लगभग सभी ग्रामो को यह सुविधा उपलब्ध करा 
दी गई है। 

(॥) रेलमार्ग - मार्च 987 मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग 
की लम्बाई इस प्रकार रही ' : 


| [64 | 
38 80 
४ 





उत्तरप्रदेश 
यंजाब 








इस प्रकार रेलमार्ग को लम्बाई को दृष्टि से भी राजस्थान पिछडा हुआ है। 
इस क्षेत्र में पजाब का प्रथम स्थान आता है। 

(४) शिक्षा - हम प्रारम्भ मे बतला चुके हैं कि राज्य मे सारक्षरता का 
अनुपात काफो नीचा है। 99] मे यह सभी व्यक्तियों के लिए 38 6% रहा, जबकि 
चुरुषो के लिए 55% व महिलाओं के लिए 20 4% रहा है। राजस्थान की स्थित्ति 
महिला-साक्षरता की दृष्टि से ज्यादा पिछड़ी हुई है, इसमे भी ग्रामीण महिलाओं 
में स्ाक्षता का अनुपात और भी नीचा पाया जाता है। इससे परिवार-नियोजन में 
भी बाधा पहुँचती हैं। राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों 


॥ 
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में साक्षतता का अनुपाठ काफी नीचा पाया जाता है। 

योजनाकाल मे स्कूलों में भर्ती होने वालो का अनुपात बढा है लेकिन इस 
दिशा मे अभी भी विशेष प्रगति की आवश्यकता है। स्कूल छोडने वाले बच्चों को 
सख्या भी काफी अधिक पायी जाती है विशेषतया 6 ] वर्ष के आयु समूढ में। 

सातवीं योजना के अत मे भर्तों होने वालो का अनुपात 6 ]] वर्ष के आयु 
समूह मे (सभी श्रेणियों के लिए) 88% हो गया । जबकि अनुसूचित जाति व 
अनुसूचित जनजातियों मे यह लगभग 75% हो रहा ] 4 वर्ष के आयु समूह 
में भर्ती होते बालो का अनुपात इस वर्ग को कुल जनसख्या भे 5% रहा जबकि 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियो के लिए यह लगभग 40% रहा । 995 
तक [4 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चो के लिए प्रार्रम्भक शिक्षा को अनिवार्य व 
व्यापक बनाने का लक्ष्य रखा गया है । अत प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी 
काफ़ो प्रगति करमे की आवश्यकता है। 

(५) चिकित्सा व स्वास्थ्य -' राज्य मे चिकित्सा की सुविधाओ का भी 
् पाया जाता है। देहातो मे इनका अभाव विशेष रूप से देखने को मिलता 


जतज---++पत++_+++--++++ 


प्रत्ति 000 दर्ग | प्रत्ति चिकित्सा प्रति लाख 













































कि भी यर संस्थान पर | जतसख्यां पर रोगी 
अस्पतालों की |. लाभान्वित जशैया/विस्तर 
सख्या (जनवरी | जनसख्या (हजार | (8९05) (वर्ष 
987 में पे) (वर्ष 986 986 
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पिछली तालिका मे चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र मे राजस्थान को स्थिति 
की तुलना समस्त भारत व अन्य पडौसी राज्यों से की गई है * 


तालिका के प्रमुख निष्कर्ष 


जनवरी ]987 में राजस्थान मे प्रति एक हजार वर्ग किलोमोटर पर अस्पतालो 
को संख्या केवल 4 (बएहवा स्थान) रहो जबकि गुजरात मे यह 75 व भमस्त 





राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च )99] पृ 39 


भारतीय अर्थव्यवस्था मे ग़जस्थात की स्थिति 43 


भाग्त में 0 पायी गयी । वर्ष 986 मे प्रति चिकित्सा सस्थान पर लाभान्वित 
होने वाले व्यक्तिया कौ सख्या राजस्थान मे 24 हजार (आठवा स्थान) थी जबकि 
गुजराज मे यह 5 हजार तथा समस्त भारत मे 79 हजार थी। अत प्रति चिकित्सा 
सस्थान पर जनसख्या का भार राजस्थान में गुजरात से ऊँचा था। लेकिन मध्यप्रदेश 
व उत्तर प्रदेश कौ स्थिति त्तो ओर था पिछड़ी हुई थी जहा प्रति चिकित्सा सस्थान 
जनभार अधिक पाया गया है प्रति लाख जनसख्या पर रोगो शैया (0008) की 
सख्या राजम्थान में वर्ष |986 में 76 रहो (नवा स्थान) जबकि गुजरात मे यह 
]30 पायी गई । अत राजस्थान की स्थिति गुजगत व भारत की तुलना म तो 
पिछडी हुई थी लेकिन यह यध्यप्रदेश व उत्तरप्ररेश से बेहतर थी जहा रोगी शेयाओ 
की सख्या राजस्थान से भो नौची पायी गयी अत राज्य को चिकित्सा व स्वास्थ्य 
केक्षेत्र मे भो कमी को दूर करना है 

(५) ब्रेकिंग सुविधाएं सितम्बर 99] मे प्रति लाख जनसख्या पर 
बेको को सख्या निम्न तालिका में दी गयी है 

बैको की सख्या (प्रति लाख जनसख्या पर) 


|_ स्थान | 
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बैको की सख्या कौ दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का स्थान प्रथम व पजाब 
का द्वितीय रहा है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान व मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग 
समान पायी गयी है (प्रति एक लाख जनसख्या पर लगभग 6 7 बैक) । बैंकिंग 
सुविधाओं के विकास को दृष्टि से राजस्थान की स्थिति समस्त भारत की तुलना 
मे ज्यादा पिछडी हुई नहीं है । फिर भी पजाब व हिमाचल प्रदेश को तुलना मे 
यह काफी पिछडो हुई मानी जा सकती है। 


] $006 ए8८5६ #ऐऐएण रिक्ुब्धारा 992 ए 89 


4 राजस्थान की अर्थ व्यवस्था 


कृषि, उद्योग व आधारभूत सरचना में राजस्थान कौ पिछड़ी स्थिति के 
प्रमख कारण- 

हमने इस अध्याय मे जनसख्या, क्षेत्रफल कृषि उद्योग व आधारभूत सरचना 
की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य व अन्य राज्यों के 
सन्दर्भ मे प्रस्तुत किया है। तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान काफ़ी पिछडा है। इस 
सम्बन्ध मे प्रमुख कारण इस प्रकार रहे हैं 


(0). नियोजन के प्रारम्भ मे विभिन क्षेत्रों मे राजस्थान की स्थिति अत्यन्त 

दयनीय घ पिछडी हुई थी 

आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान के पिछडे रहने का प्रमुख कारण 
यह है कि नियोजन के आरम्भ मे राज्य की आर्थिक स्थिति नितान्‍्त शोचनीय था। 
950 5। मे शक्ति को प्रस्थापित क्षमता मात्र 3 मेगावाट ही थी सिंचित क्षेत्रफल 
कुल कृषित क्षेत्रफल का !2% हो ध्था गरज्य मे केवल 42 स्थानों को बिजली 
मिली हुई थी तथा केवल 7 399 किलोमीटर मे सडके थीं। सडक जल व 
बिजली के अभाव मे बडे उद्योगों का विकास सम्भव नहीं था। शिक्षा व चिकित्सा 
के क्षेत्र मे भी उस समय अभाव की दशाएं विद्यमान थीं जैसे 950 5 मे 6 ॥ 
घर्ष की उप्र के बच्चो मे स्कूल जाने वालो का अनुपात 6 6% तथा ] ]4 
वर्ष की आयु वालो मे 54% हो था। उस समय अस्पतालो में रोगियो के बिस्तरो 
की सख्या कुल 5 720 हो थी। 

इस प्रकार प्रारम्भ मे विभिल क्षेत्रों मे विकास के स्तर बहुत नीचे रहने से 
विंकास के चार दशको के बाद भी अभाव पूरी तरह दूर हीं हो पाये है हालाकि 
विकास के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धिया प्राप्त को गई है जो अन्यधा सम्भवत 
इर्लभ ही मात्री जातीं। 
९२) राज्य की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितिया 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है राजस्थान के 60 प्रतिशत से अधिक 
भूभाग मे रेगिस्तान है जहा बहुधा अकाल पड़ते रहते हैं। राज्य में जल साधन 
समस्त भारत की तुलना मे % मात्र है। राजस्थान मे पिछडे क्षेत्रो मे बुनियादो 
सुविधाओ को उपलब्ध कराने मे प्रति व्यक्ति लागत ऊँचो आती है। अत विकास 
के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तोय साधनो कौ आवश्यकता होती है जिनके अभाव 
में विकास पर्याप्त मात्रा मे नहीं हो पाया है। मानमून कौ अनिश्चितता का प्रभाव 
राजस्थान मे और भी अधिक प्रतिकूल है जिससे यहाँ कपिगत उत्पादन केउतार चढाव 
अधिक ती्र होते हैं । उदाहरण के लिए 987 88 मे राज्य में खाद्यान्नो का 
उत्पादन 47 8 लाख टन हुआ जो अगले वर्ष 988 89 मे बढकर 06 6 लाख 
टन पर पहुचा गया | ]989 90 में यह पुन घट कर 853 लाख टन पर आ 
गया तथा 990 9] मे 09 3 लाख टन तकबद गया । ॥99] 92 भे राज्य मे 
खाद्यान्तो के उत्पादन का सशोधित अनुमाव 79 5 लाख टन लगाया गया है। 


भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की स्थिति (&॥ 


(3) राज्य मे जनसख्या को ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धि 
चर विपरीत प्रभाव घडा है 

97 8। को अवधि मे राज्य मे जनसख्या की वृद्धि 33% रही जबकि 
98] 9] के बाच यट पहले से कम फिर भी 28 4 % रही दोनों हो अवधियो 
मे यह राष्टीय ओसत से अधिक थी । 

(4) भूजल बहुत से स्थाश पर लवणीय (8790087) है और सूखे के 
कारण जलस्तर (७४४८३ ४0८) निरतर गिरता जा रहा है जिससे कषिगत विकास 
मे बाधा पहुँचती हे। 

(5) 399] मे ग़ज्य की कुल जनमख्या मे अनुसूचित जाति केलोग 7 3% 
तथा अनुमूचित जनज'ति के [2 4% पाये गये । इस प्रकार इनका ब अन्य पिछडी 
जाति के लोगो का राज्य को जनसख्या मे 30% से अधिक अनुपात होने से राज्य 
सामाजिक विकास की दृष्टि से काफी पिछडा हुआ है। 

(6) विकास के लिए वित्तीय साधनो का अभाव 

राज्य की वित्तीय स्थिति काफी डावाडोल रही है जिससे आर्थिक प्रगति के 
मार्ग मे बाधाएं ह। योजनावाल मे चार दशकों में सार्वजनिकक्षेत्र मे लगभग 8 200 
करोड़ रुपए की राशि व्यय को गई है जिससे विकास का आधारभूत ढाचा सुदृढ़ 
हुआ है। लेकिन राज्य पर कर्जभार 3] मार्च 993 के अत में (बजट अनुमानों 
सहित) लगभग 7 670 करोड रू था जिसमे केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज व 
अग्निम राशियों का अश लगभग 56 9% था ।' मार्च 994 तक कर्ज की बकाया 
राशि वे! 8 000 करोड रू से अधिक हो जाने दा अनुमान है। राज्य में विभिल्त 
क्षेत्रे मे तीत्र विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है। 
भविष्य में भी राज्य कौ वित्तीय दशा को सुधारने के भार्ग मो कई प्रकार को 
बाधाए आयेगी जैसे पुराने कर्जों पर ब्याज व देय किश्व का भार, महंगाई के 
कारण राज्य कर्मचारिया के महगाई भत्तो मे वृद्धि का भार, आद ( 

(7) राज्य के पिछड़ेयन का एक कारण यहाँ नियोजन प्रक्रिया का कमजोर 
रहना भी माना जा सकता है 

राज्य मे पचायती राज सस्थाओ को स्थापना करके इनका राजनीतिक 
आधार ढाँचा तो खडा किया लेकिन विक्रेन्द्रित नियोजन (जिला या खण्ड स्तर 
यर) नही अपपाणे के कारण नियोजन की आफ़िया' सषल जे युदुढ्ध नहीं हो सफर ४ 
परिणामस्वरूप स्थानोय नियोजन के अभाव में स्थानीय साधनों स्थादीय श्रम शक्ति 
व स्थानीय आवश्यकताओ के बीच आवश्यक समन्वय व ताल मेल स्थापित नहीं 
किया ज' सका । 

990 के दशक मे राज्य के कृषि व औद्योगिक विकास तथा आधारभूत 
डाँचे के विकास की मई सम्भावनाएं उत्पन्य हुई हे । राज्य में धर्मल विद्युत के 
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26 राजस्थान की अर्थ व्यवस्था 


विकास की नई परियोजनाओं पर कार्यारम्भ किया जा रहा है जैसे बरसिहसर में 
लिग्नाइट आधारित थर्मल विद्युत का सयत्र लगाया जा रहा है तथा सूरतगढ़ व 
'चित्तौडगढ में नये धर्मल प्लाट स्थापित किये जा रहे है एवं गैस-आधारित विद्युत 
सयश्ञे के विकास से भो विद्युत कौ सप्लाई बढेगी । विश्व बैक से 500 करोड 
रू से अधिक की सहायदा प्राप्त करके कृषि विकास को विस्तृत व व्यापक योजना 
चर कार्य करने से विभिन्‍न प्रकार कौ फसले फलो पशु पालन, चारा वृक्षारोपण 
आदि का विकास होगा जिससे रोजगार मे वद्धि होगी ग्रामीण निर्धनता कम होगी 
तथा आर्थिक असमानता कम होगी । 

इन विभिन्‍न विषयो का यथास्थान समुचित विवेचन किया जायेगा। यहाँ पर 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उचित आर्थिक नोतिया अपना कर व प्रशासन को 
ईमानदार व चुस्त बनाकर राज्य विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने मे सक्षम 
व सफल हो सकता है। 


प्रश्न 
]... भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की जनसख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग एव 
इन्फ्राम्टक्चर के सन्दर्भ मे क्‍या स्थिति है? 
(#गाश्ष | 9 992) 
2... राजस्थान की आर्थिक स्थिति को तुलना समस्त भारत व कुछ राज्यो की 
आर्थिक स्थिति से कोजिए और उन कारणे पर प्रकाश डालिए जिमकी वजह 
से यह राज्य अन्य ग़ाज्यो की तुलना मे पीछे रह गया है। 
3 संक्षिप्त टिप्पणिया लिखिए 
(0) राजस्थान की भारतोय अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक स्थिति 
09) राजस्थान मे विद्युत व सडको को भारतीय परिप्रेक्ष्य मे तुलनात्मक 
स्थिति 
(॥0) भारत के सदर्भ मे राजस्थान की जनसख्या 99] 
(॥५) राजस्थान मे साक्षरता की स्थिति । 
4. राजस्थान राज्य को अर्थव्यवस्था का भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था मे स्थान 
निर्धारण कौजिए । (२0 ॥ श्र 992) 
5. राजस्थान की अर्धव्यवस्था कौ प्रमुख विशेषताओ का वर्णन कीजिए । 


(#भुपादा व शा 992) 


2 


जनसंख्या 
(7209प्रा॥॥0॥) 








आकार व वृद्धि 

99। का जनरणणना के अनुसाण ) माच 99] का सूर्योदय के समय 
गजस्थान को जनसरसा लगभग 4 40 कराड़ व्यक्ति आका गई है। ]98] मे यट 
लगभग 343 कगड स्यम्ति था। इस प्रझार 98) 9] की आरयधि से राज्य का 
जनसरया मे लगभग 97 लाख ज्यक्तिया का पद्धानग हुई है जा 28 4% वर्धि 
का सूचित करता हैं। हग्य अपध्थि में भास्त का जनसाग्या में 23 6% की यदि 
हुई है। इस प्रकार 398] 9] के शक म॑ राजेस्शन मे लतसरता का चूद्धि समस्त 
मण्त का तुलना मे 48 प्रतिशत बिन्दु अधिक हल है। 

निस्त त़ालिझजा मे 9)] से 99] तक का अउधि मे रतस्थात में जनरगत्या 
का हस वर्षोय वृद्धि (लप्या मं) का परिचय टिया गया है। 


















जनसख्या(फरोड़ मं) । दस वर्धाय वृद्धि 
पर्ध /प्क्वक/फहरौ/४2] रस 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि !94-9 के 50 वर्षों में राजस्थान 
की जनसंख्या | 39 करोड से बढकर 4 40 करोड हो गई, अर्थात्‌ इसमें 3 करोड 
] लाख की वृद्धि हो गई। शुरू मे 907-4] के चालीस चर्षों मे इसमे केवल 
36 लाख की वृद्धि हुई थी। ध्यान देने की बात है कि 90-6 के 60 वर्षो 
मे राजस्थान की जनसख्या में 98 लाख करी वृद्धि हुई जो 98-97 के 
दस वर्षों की 97 लाख की वृद्धि के लगभग समान है। इससे हाल के दशक 
मे जनसंख्या की तीब्र वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। 

9! से 92] के बीच जनसख्या मे गिरावट आयी थी जिसका सम्बन्ध 
भहामारी के प्रकोप से था। 96] मे जनसख्या मे 395] को तुलना में 264% 
की वृद्धि हुई । उसके बाद के दशकों मे जनसख्या की बृद्धि काफी तेज रफ्तार 
से हुई है। 97-8 मे यह 33% रही जो सर्वोच्च थी। 98-9] के दशक 
मे जनसंख्या की वृद्धि 284% आकी गई है जो पिछले दशक को तुलना मे 
लगभग 4 5 प्रतिशत बिन्दु नीची होते से एक सतोष का विषय है, लेकिन समस्त 
भारत की वृद्धि दर (23 6%) से अभी भी यह काफी ऊँची है जिसे भविष्य मे 
कम करने की आवश्यकता है। 99] मे राजस्थान की जनसख्या भारत को कुल 
'जनसख्या का 52 प्रतिशत रही है। 

98-9] कौ अधधि में राजस्थान मे जनसख्या का 28 4% बढ़ जाना 
'इस बात का सूचक है कि राज्य मे जनसख्या-नियत्रण की दिशा मे विशेष प्रयास 
करने की आवश्यकता है। 

राज्य में जन्म-दर (प्रति हजार) समस्त भारत की तुलना मे ऊँची रही है। 
99॥ के अपनुमानो के अनुसार राजस्थान मे जन्म-दर (प्रति हजार) 34 3 व मृत्यु-दर 
(प्रति हजार) 9 8 रही है। समस्त भारत के लिए ये दरे क्रमश, 293 तथा 9 8 
रही हैं। ! इस प्रकार राजस्थान मे मृत्यु-दर तो भारत को मृत्यु-दर के समान है, 
लेकिन यहाँ कौ जन्म-दर भारत की जन्म-दर से 5 बिन्दु (प्रति हजार) ऊँची है 
जो एक चिता का विषय है। 

राज्य में पिछले दशको में जन्म दर व मृत्यु-दर में (गिरावट आयी है जो 
निम्त ठालिका भे दर्शायी गई है। आगामी वर्षों मे भी जन्म-दर के ऊँचा रहने के 
आसार हैं। 


]. मामा 5७४८५ 992 93, 9 98 


जनसख्या 479 


राजस्थान में अनुमानित जन्म-दर, मृत्यु-दर व जनसख्या को वृद्धि-दरे ' 
(प्रति हजार) 


अवधि जन्म-दर 
]97] 8] 43 6 








99] 96 344 
996 200] 30। 








शजस्थान में ऊँची जन्म-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्वो मे दो तत्त्व 
महत्वपूर्ण माने जा सकते है-- (0) कुल महिलाओ मे शादीशुदा महिलाओ (78760 
(था८5) का ऊँचा अनुपात तथा (7) शादी की औसत आयु का नीचा पाया 
जाना ॥ 
97] व 98 के लिए विवाहित महिलाओ का अनुपात इस प्रकार रहा। 
(विवाहित महिलाओ का प्रतिशत) 


आयु - समूह 








तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे कुल महिलाओ मे विवाहित 
महिलाओ का अनुपात काफी ऊँचा पाया जाता है । 5-44 बर्ष के आयु-समूह 
में 97] मे यह 9] 2% तथा 98 मे 88 6% पाया गया था। 20-24 वर्ष 
के आयु-समूह मे तो विवाहित महिलाओ का अनुपात 98] में 947% पाया 
गया था । ऐसी स्थिति मे जन्म-दर का ऊँचा होना स्वाभाविक है । 

शादी की औसत उप्र भी राजस्थान भे नीदी पायी जाती है । यह निम्त 
तालिका मे दर्शायी गयो है । 


]. #छफ॒णगाणा ब्याव छिद्याण्ड्रागणी> 085 ॥फण, 5०१८फ्रपथ, 988, 9 29 
डे एकणेगाणा श्रा५ 0लाब्इाथ्फो ७, 9 25 
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(शादी के समय औरत उप्र) (वर्ष मे) 
वा 498॥ 
95 203 
]57 76 ! 
























राजस्थान में शादी के समय लड़के व लडकी दोनों की औसत उम्र इनके 
क्‍लिए निर्षारिट न्यूयतम सदर क्रमश 2। वर्ष व (8 दर्ष से नोची पायो जाती दै। 
राज्य मे बाल विवाह को कुप्रथा भी छवलित है! इस प्रकीर विक्रहिते महिलाओ 
का उँचा अनुपात व शादी के समय औसत उम्र का नोची पाया जाना ऐसे तत्व 
हैं जो जन्म दर को ऊँचा रखने मे सहायक माते जाते है । 

प्रोफेसर के सुन्दरम के अनुझार राजस्थान में 983 भे परिचार नियोजन 
अपनाने वाले दापत्तियों का अनुपात 5 7% था जो वर्ष 2000 तक बढ़कर ज्यादा 
से ज्यादा 3।% हो सकेगा जबकि समस्त राज्यो के लिए इसका लक्ष्य 60% 
रखा पया है । अब राजस्थान को उपलब्धि लक्ष्य से आधी रह पयेगी । 

राज्य मे सामाजिक पिछडापन ऊँची जन्म दर मे सहायकरहा है । आवश्यक 
सामाजिक परिवतेन व सामाजिक सुधार से हो जनसख्या पर नियजेण स्थापित 
किया जा सकता है । इसके लिए परिवार नियोजन अपनाने वाले दरम्पत्तियो क्रो 
प्रतिशत बढाने को आबश्यकेता है । 


राज्य सरकार ने !5 जून 992 को एक क्रान्तकारी कदम उठाते हुए 
'पचायत चुनाव में परिवार को सर्पमत रखने का कजूनों प्राउधान करने का फैसला 
किया है । इसके लिए एक आदेक्ल जाए किया गया है जिसके अनुसार दो बच्चो 
के बाद नि्वच्नन के एक साल आगे की अबभि थे तीसरा बच्चा होगा तो चुना 
हुआ पच या सापच म्वत ही अयोग्य हो जाएंगा । चुनाव के समय उम्मोदवार 
के चाहे जितने अच्छे हो आगर लिर्वाचन के एक' वर्ष के अन्तगाल के बाद बच्चा 
होता है तो दो से अधिक बच्चे होने पर उसका शिविचित अवोग्य घोषित हो जाएगा। 
याद निर्वाच) तक उम्मीदवार के एक भो बच्भा नहों है तो उसे दो बच्चो तक 
को छूट होगी । आशा हैं इस अच्छी शुरूआत से आगे चलकर परिगत नियोजन 
को बढ़ावा मिलेगा । 

इसके अलावा दो #च्चो के ढाई नसवदी करने बालो को लड़की के नाम 
एक हजार रुपये का बाड़ खरीदकर देने को शुज लक्ष्मी योजना का भी ऊसर 
अच्छा होगा । 


'जनमख्या शा 


98 9] की अवधि मे जनसख्या की चक्रवृद्धि दर * 

98 9] को अवधि भे जनसख्या की वार्षिक चक्रर्वाद्ध दर (>फ्णाशाएश 
&70४॥॥ 7202) (न्याज पर ब्याज वाले सूत्र के अनुसार) भास्त के लिए 2 74% 
तथा राजस्थान के लिए 250% रही । 97] 8 की अवधि के लिए ये दरें 
भारत के लिए 2 22% तथा राजस्थान के लिए 2 87% रही थीं । 98] 9] के 
दशक मे जनसख्या कौ वापिक चक्रवद्धि दर कुछ राज्यों के लिए निम्तांकित रही 


(प्रतिशत में) 
बिहार £4॥| 
मध्य प्रदेश 238 
उत्तरप्रदेश य्या 
केरल ]34 
गुजरात +92 


इस प्रकार 98] 9] के दशक में ज़नसस्मा को वापक चक्रवद्धि दर 
राजस्थान में 250% रही जो इन पाचो राज्यों से अधिक थी । यह सवाधिक 
नागलैण्ड मे 445% तथा न्यूनतम केरल म॑ .34% रही । 
राजस्थान मे 98] 9) का अवधि मे जिलेवार जनसंख्या का 


वृद्धि दर 

98] 9 की अवधि म राजस्थान के 27 जिलो मे जनमख्या की सर्वाधिक 
बद्धि दरे बाकानेर जिले मे (427%) तथा जैसलमेर जिले म॑ (4]7%) पायी 
गयी है जबकि सदसे कम वद्धि दरे पाली जिले भे (6 6%) तथा अजमेर निले 
में (20 %) पायो गयो ह॑ । विभिन् जिला के जनसप्या से सम्बन्धित विस्तत 
आकडो की तालिका इस अध्याय के परिशिष्ट 2 में दी गयी है । 

राज्य की आमत जनसख्या बद्धि दर (28 4%) की तुलना म बारह जलो 
मे अर्थात्‌ जयपुर, गगानगर, अलवर, नागौर, कोटा सौकर, झुन्झुनूँ चुरू बीकानर, 
बासवाडा जैसलमेर व जोधपुर जिली मे जनसख्या मे अधिक वद्धि हुई है । 

राग्य मे सबसे अधिक आवादी जयपुर जिले की है जो 99] में 472 
लाख रही । यह राज्य को कुल जनसप्या का 0 73% है । आवादा की दृष्टि 
से जैसलमेर का स्थात अंतिम आठा है । 399] मे यहा को आबादी 34 लाख 
रहो जो राय को कुल जनसख्या का मात्र 878 प्रतिशत थी । 


छणाणण 6 509८५ 992 93 9 $ 5 (सशोधित आकडे) 

2. टल्याआ5 ण 94 3 99] एशुन्जोव्व, सिडए७ दि हैं इणलड 3७ एफश्टा 58 णा 
ता 0फल्‍ल०१० ० ० (८७७5 09९० ० रिशुकतथा, 993 (सशोधित आकडो के 
लिए 
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राज्य में जनसख्या के घनत्व को स्थिति - 

99॥ के परिणामों के अनुसार राजस्थान में जनसख्या का घनत्व प्रति 
वर्ग किलोमीटर 29 रहा जबकि 98] में यह ]00 था । भारत में 99] में 
घनत्व 274 रहा जबकि 98] मे यह 26 रहा था । 25 राज्यो भे सबसे ज्यादा 
चनत्व प बगाल मे 767 पाया गया, क्या सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 0 
रहा। 

राज्य के 27 (अब 30) जिलो मे भी परस्पर घनत्व के अतर पाये जाते 
हैं । जयपुर जिले में घनत्व 336 रहा जो सर्वाधिक था, तथा जैसलमेर जिले मे 
न्यूनतम 9 रहा (यहा 98] मे यह केवल 6 ही था) । राज्य के ]7 जिलों मे 
घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक फाया गया । 
राज्य में लिग-अनुपात को स्थिति - 


राज्य मे प्रति 000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों को सख्या 99 मे 90 रही 
जबकि 98] मे यह 99 रही थी । इस प्रकार राजस्थान में लिग-अनुपात में 
9 अकों की गिरावट आयी है | 99] में केरल मे लिग-अनुपात 036 रहा था 
अर्थात्‌ वहा पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को सख्या अधिक रही । राजस्थान के 
विभिन्न जिलों मे लिगानुपात में अतर पाया जाता है। 

बैसे सभी जिलों मे 799 मे स्त्रियों को सख्या से कम पायी गई, 
लेकिन शज्य के पद्रह जिले में लिप-अनुपात राज्य के अनुपात से अधिक 
पाया गया है । उदाहरण के लिए, डूगरपुर जिले में यह अनुपात 995 चासवाडा 
जिले मे 969 व उदयपुर जिले में 965 रहा । 98] में डर लि जिला ही एक 
मात्र जिला था जिसमे नि अनु पात 045 रहा था, जो फतयो के यक्ष में 
राया था ॥ लेकिन 499 में इसमे भी पुरुषों के पक्ष मे परिवर्तित हो गया 
है । यहा यह 995 रहा है । 
राज्य में जिलेवार साक्षरता-अनुपात (03८५ रक्षा०) 


99। मे राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या म॑ साक्षर 
व्यवितियों का अनुपात 38 6% रहा है जबकि )98] में यह 30 % रहा था। 
इस प्रकार राज्य में पिछले दस वर्षों में साक्षरता-अनुपात मे 85% बिन्दु की वृद्धि 
हुई है। 99। में घुरुषो में साक्षरता अनुफत 55 0% था जो पहले से 02% 
बिन्दु अधिक रहा, तथा स्त्ियों मे यह 204% था जो पहले से 65% बिन्दु 
अधिक पाया गया । इस प्रकार राजस्थान में साक्षरता को दर में सुधार हुआ है, 
लेकिन आज भी राज्य इस दृष्टि से काफो पिछडी दशा मे है । राज्य मे महिलाओ 
में साक्षरता की दर बहुत मीची है जो बिहार से भो कम है । 98] मे ग्रामीण 
स्त्रियों मे साक्षरता को दर केवल 5.5% थी जो बहुत नीची थी ॥ 99] में कुछ 
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जनसख्या गत 


जिलो मे साक्षरता अनुपात निम्न तालिका में दशाये गये है । कक 
जिले सात चर्ष व अधिक आयु वर्ग में 


साक्षरता-अनुपात (% में ) 
(व्यक्ति) (९5078) 





पृरष व्‌ स्त्रियों को शामिल करके 
जयपुर 479 
अलबर 43] 


430 
42 5 


476 
306 


इस प्रकार एक तरफ साक्षरता अनुपात जयपुर जिले मे 48% रहा बही 
डूगरपुर जिले मे 30 6% ही रहा । साक्षरता का पचार बढ़ा कर इसका अनुपात 
बढाया जाना चाहिए | 

98] मे राजस्थान साक्षरता मे सबसे अंतिम क्रम पर था जिस पर 99] 
मे बिहार आ गया है। राजस्थान मे गावो मे महिल' वर्गा को साक्षर व शिक्षित 
बनाने की नितान्त आवश्यकता है । इससे शादी की उम्र भी बढेगी तथा परिवार 
नियोजन पर भो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । 
जिलेवार व शहरी जनसख्या का वितरण 

राज्य मे !98] मे शहरी जनसख्या का अनुपात 2] % था जिसके 99 
मे बढकर 23% होने का अनुमान लगाया गया हैं । इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान 
में शहरी जनसख्या का अनुपात लगभग 23% आका गया है । अत ग्रामीण 
जनसख्या का अनुपात लगभग 77 प्रतिशत माना जा सकता हे | 

99॥ मे निम्न जिलो में ग्रामीण जनसख्या का अनुपात 90% से 

अधिक रहा 

























जिले 

जालोर 92 72 (सर्वाधिक ) 
डुँगरपुर 92 70 
बासवाड़ा 92 28 


बाडमेर जिले मे यह लगभग 90% रहा । 
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शव शाजस्थात की अर्थव्यवस्था 


जिम जिलों में 70% से पीचे पाया गया वे इस प्रकार है - 





59 3 (न्यून्ठम) 
603 


605 
645 
636 





शेष जिलो मे ग्रामीण जच्सख्या का अनुपात 70% से 90% के बीच पाया 
गया । इस प्रकार हम कह सकते है कि सर्वाधिक ग्रामोण जनसख्या वाले जिलों 
मे बासवाड़ा डूगरपुर, जालौर व बाड़मेर का स्थान आता है । इसके विपदशीत 
अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व कोटा जिलो मे ग्रामोण जनसख्या अपेक्षाकृत 
कम अनुपात में पायी जाती है । 

99] मे जालोर जिले मे ग्रारोण जनसख्या का अनुपात 92 7% गहा जो 
सर्वाधिक था तथा अजमेर जिले मे यह 59 3% रहा जो न्यूनतम था। 

श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा 

राज्य मे 98] में कुल श्रमशवित जनसख्या का 36 6% थी जो 99] 
में 39% हो गई । इसके मुख्य श्रमिक व सीमान्त श्रमिक दोनो को शामिल कर 
लिया गया है । इसे काम में भाग लेने की दर (७०८ 9शाश्रएगाणा 39०0) 
भी कहते हैं 

मुख्य श्रमिकों (गराआ॥ ५४०६८5$) का विभिन्‍न औद्योगिक श्रेणियों के अनुसार 
वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है 


औद्योगिक श्रेणी (जल कण हर विन 
6]6 588 
है: । | 00 | 900 


33 20 
देता 8 297 




























खेतिहर मजदर __ ३ 9 | 
|!॥ पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत 
[५ अन्य कार्य करने वाले जैसे अन्य उद्योग, पशुपालन 
बन, मछली पालन, खनन, व्यापार परिवहन आदि 














| 000 | 0900 | _000 | 009 
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2... 99 में भुष्य श्रणिकों का अनुपात 3265 तथा सापात्त श्रमिकों क। 7% रहा। मुख्य श्रपिक सम्बद्ध 
आर्थिक क्रिया मे छ महौते व अधिक क्रे लिए भाग लेते हैं और सौपान श्रमिक उसमे छ महीने 
से कम अवधि के लिए भाण लेते है ! 


जतसख्या 25 


हालिका से स्पष्ट होता है कि मुख्य श्रेमिकों वो उरौद्झोणिक श्रेणा। विभाजन 
के अनुसार 98] में 68 9% श्रमिक व खेतिहर मजदूर थे तथा ॥99] में भी 
यह अश 68 8% कृषक ही रहा जो पहले के समान था । लेकित खेटिहर मजदूरो 
का अनुपात कुल श्रमिकों मे 98] में 73% से बढबर :99? मे 705 हो 
गया । इस प्रकार गज्य मे खेतिहर मजदूरों का अनुपात बढ़ा है. परीवारिक या 
घरेलू उद्योगो में सलग्न श्रमिकों का अनुपत 3 3% से घटकर 2५ घर आ गयः 
है । शेष आर्थिक क्रियाओं मे यह अनुपात लग्भग 28 ”9 प्रतिएणत्र रहा है। इसका 
बितरण 99] के लिए आगे दिया गया है 

99] मे मुख्य श्रमिकों म॑ कृघक, खेतिहर भजदूर व पारिवारिक 
उद्योगों में सलग्न श्रमिकों के अलावा शय श्रमिदा का विभिन्‍न उप श्रेणियों 
में अनुपात इस प्रकार रहा 








(पतिश्त में) 
(3) पशु पालन मछली शिकार, बागान व कृषि वी ]8 
सहायक क्रियाए 
(2) खनन व पत्थर निकालना ]0 
(3) पारिवारिक उद्योगो के अलावा अन्य उद्योए 54 
(4) निर्माण (0णाह्रापलाणा) 24 
(5) व्यापार व वाणिज्य 64 
(6) परिवहन सचार, सग्रह 24 
(7) अन्य सेवाए 97 
शेष क्रियाओ का कुल योग 293 





इस प्रकार 99] मे राजस्थान मे श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण मे 
98] की तुलना में कुछ परिवर्तन आया है इससे राज्य में कृषि व पार्रिवारिक 
उद्योगों के अलावा अन्य क्रियाओ की प्रगति झलकती है । आशा है आगामो वर्षों 
मे राज्य के औद्योगिक विकास से यह प्रवृत्ति और जोर पक्डेगी जिससे श्रम शक्ति 
को व्यावसायिक वितरण अधिक सतुलित हो सकेगा । इसके लिए राज्य मे विभिन्न 
प्रकार के उद्योग्रो का जाल बिछाता होगा । 
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26 गजस्थात की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में कृष्रि-आधारित उद्योगों, खतिज-आधारित उद्योगों तथा 
चशु-आधास्ति उच्चोगो के विकास की काफी सभावनाए हैं | रल ८ आभूषण, 
हथकरथा, दस्तकारी, गलीचों व दिभिनन प्रकार के ग्रामीण उद्योगों मे श्रपिकों 
को रोजगार टिम्ा जा सकता है। कुछ कर्मचारियों को पर्यटन-विकास, शिक्षा 
व चिकित्सा के दिकास कार्यों मे भी लगाना सम्पव हो सकवा है । 
मानवीय साधनों से सम्यन्धित उपयुक्त तथ्य यह स्पष्ट करते है कि राजस्थान 
मे एक तरपा जनपस्य” झी वृद्धि को नियन्त्रित किया जाता चाहिए और दूसरी 
तरफ तीम्न गत से आर्थिक विकास जिया जाता चाहिए | जनसंख्या-बृद्धि को 
'निय॑न्त्रित करने के लिए आवश्यक आर्थिक व स'माजिक उपाय करने होगे ॥ 
राजस्थान में कृूपिगत विकाए व औद्योगिक विकास की गति को तेज करके लोगों 
'की आधिक स्थिति मे आवश्यक्ञ सुधार लया जा सकता है । आगे के अध्यायों में 
इन पहलुओ पर अधिक प्रकाश डाटा हुएगा । 
राज्य मे मानवीय साधनो का विकास - 
(ाणाक्षा ऐिट5०छा०९ 0९एश0०म्ञापशा। 9 गि6€ 596) 
मानवीय साधनों का सदुपयोग व विकास करना योजना का प्रमुख उद्देश्य 
माना गया है । इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सफाई 
ब पोषण (विशेषतया स्त्रियों व बच्चो के पोषण) आदि पर समुचित ध्यान देना 
होता है । इससे शिशु मृत्यु-दर (गरश्ित एरणाआ> ग्या०) (एक वर्ष से कम 
आयु के बच्चे मे मृत्यु-दर) व जन्म दर मे कमी आती है, उचित पोषण से श्रम 
का कार्यकुशलटा बढ़ती है और जौने की प्रत्याशा या औसत आयु में वृद्धि होती 
है और लोगो का जीवन-स्तर ऊचा होता है। 
भारत मे केरल व पजाद में जन्म-दरे व मृत्यु-दरों मे कमी की दिशा 
मे प्रगति हुई है । केरल मे बड़ी मात्रा मे बेरोजगारी व प्रति-व्यक्ति नीची आम 
के बावजूद जनसख्या को वृद्धि-दर न्यू्तम रहो है, तथा शिशु मृत्यू-दर भी बहुत 
कम हो गई है । यहाँ शिक्षा का स्तर-विशेषतया महिलाओ की शिक्षा का स्तर 
बहुत ऊँचा है और स्वास्थ्य व सफाई के स्तर भी बहुत ऊँचे हैं । पजाब में ऊँची 
आमदनी के फलस्वरूप शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर सुधरे हैं । 
राजस्थान में प्रति ब्यवित आमदनी के नीचा होने व सामाजिक पिछडेपन 
के कारण मानवीय साधनों का विकास अपर्याप्त रूप से हो पाया है । यहां 
महिलाओं मे साक्षरता का निदान्त अभाव पाया जाता है-विशेषतया ग्रामीण महिला-बर्ग 
में तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग में । स्त्रियों के लिए प्रसव 
से पूर्व व बाद की देखरेख का अभाव पाया जाता है । गर्भवतों स्त्रियो मे व प्रसव 
के बाद की अवधि मे स्त्रियों के लिए पोषण का अभाव देखा जाता है ॥ बच्चे 
कुपोषण का शिकार रहते हैं । कई प्रकार को बीमारियों से गर्भवती महिलाओ व 


जनसख्या 7 


बच्चे के जन्म के बाद स्त्रियों को मृत्यु हो जाती है । अधिकाश परिवार 
केलोरी-प्रोटीन की अपर्याप्तता के शिकार पाये जाते हैं । 

नीचे साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण आदि सूचको के आघार पर राजस्थान की 
स्थिति का विवेचन किया गया है - 

() राक्षरता जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान में साक्षरता 
का स्तर बहुत नौचा है । 99] में साक्षरता की दर 38 6% रही जो पुरुष वर्ग 
में 55 0% तथा महिला वर्ग में 204% थी । 98] में साक्षरता की दर केवल 
30 % रही थी जिसमे पुरुषो मे यह 44 8% तथा महिलाओं मे 4% रही थो। 
इस गणना में सात वर्ष व अधिक आयु के साक्षर शामिल हैं । राज्य मे ग्रामीण 
महिल्ला-वर्ग मे साक्षरता का अनुपात बहुत नीचा पाया जाता है । 99] मे राज्य 
में अनुसूचित जाति के पुरुषों मे साक्षरता का अनुपात 42 4% व स्त्रियों में 83% 
रहा एवं अनुसूचित जनजाति के पुसुषो मे यह 33 3% तथा स्त्रियों मे 44% रहा। 
इस प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओ में निरक्षरता 
हा रूप से फेली हुई है । इनमें भी जिलो के अनुसार भारी अतर पाये जाते 

। 

98] मे 5 ]4 वर्ष के आयु समूह मे प्राथमिक व मिडिल स्कूल जाने 
बाले लडको का अनुपात राज्य मे ] 45% ठथा लडक्यो मे 4 6% मात्र था। 
]5 24 वर्ष के आयु-समूह मे शिक्षा पाने वालो मे पुरुष वर्ग का अनुपात 8 86% 
तथा महिला वर्ग का अनुपात 2 48% था । 980 में प्राथमिक स्तर पर 000 
विद्यार्थियों पर अध्यापको को सख्या लगभग 24 9 थो सैकण्डरी स्तर पर 467 
थी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 48 5 थी । 98 में ग्रामीण क्षेत्रों मे /000 
कौ जनसख्या पर राज्य मे शिक्षकों की सख्या केवल ठीन थी ! 

साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव परिवार-नियोजन पर पडना स्वामाविक है 4 
केरल मे साक्षरता का स्तर (अब लेंगमग शत-प्रतिशत) बहुत ऊँचा होने से बैही 
जन्म दर नौची है तथा जनसख्या को वृद्धि-दर भी काफी कम है । 990 की 
अवधि मे केरल मे शिशु मृत्यु-दर (धार) (प्रति ।000 जीवित जन्में बच्चों पर) 
(एश 000 ॥५८ णाप्र७) !7 थी जबकि राजस्थान में यह 84 थी | 4990 
मे शिशु पृत्यु-दर को स्थिति इस घ्रकार रही 


] $(450८थ ०७४९ धार 992 93, ([श 35०८5 [43 ) 0८००2 992, 97 
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(प्रति 000 जीवित जन्में बच्चो पर) 


मध्य प्रदेश गा 
उड़ीसा ]22 
उत्तर प्रदेश 99 
राजस्थान 84 
अखिल भारत 80 


इसमे कोई संदेह नहीं कि शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए महिला-वर्ग 
मे साक्षरता का प्रसार बहुत आवश्यक है । इससे घरिवार नियोजन को भी बल 
मिलता है । शिशु मृत्यु दर घटने से छोटे परिवार के प्रति रुझान बढ़ता है । शिशु 
मृत्यु-दर कम करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण व सफाई पर भी ध्यान 
देना जरूरी है । 

(2) चिकित्सा, स्वास्थ्य व सफाई - राजस्थान में चिकित्सा- सस्थाओ 
का बहुत अभाव है + जैसा कि पिछले अध्याय मे बतलाया गया था, जनवरी 987 
मे प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर मे अस्पतालो/औषधालयो की सख्या राजस्थान 
मे केबल 4 थो जबकि भारत मे यह 0 थी ॥ 

प्रति एक लाख जनसख्या के पीछे अस्पतालों मे रोगी शैयाओ/बिस्तरों की 
सख्या 97] भे 62 98] मे 567 तथा 986 मे 76 रही । 986 मे 
अखिल भारतीय स्तर 98 पाया गया । अत राज्य मे चिकित्सा को सुविधाओं का 
नितान्त अभाव है । 98 मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सख्या प्रति दस लाख 
जनसख्या पर 682 मात्र थी | दूर दराज के गावो मे चिकित्सा को सुविधाओं 
का भारी अभाव पाया जाता है । 987 पे राजस्थान मे ग्रामीण क्षेत्रों मे 88.7% 
बच्चो के जन्म के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति ने देखरेख नहीं की थी । 
987 में 0-4 वर्ष के बच्चो मे मृत्यु का अनुपात कुल मृत्युओ (04 १९०05) 
में 5] % पाया गया था 4 

(3) पोषण (५७(४३॥०४) - भारत में करोड़ो बच्चे अपर्वाप्त खुराक 

के सहारे जीते हैं । 989 मे लगभग 59 6% परिवारों में केलोरी-प्रोटोन का 
अज्षैव पाया गया था । मध्य प्रदेश में तो यह 80 8% परिवासों तक में पाया गया 
था । राजस्थान में भी निर्धनता नीचो आय, महगाई सामाजिक पिछडेपन, परिवार 
जियोजन के अभाव आदि कारणों से पोषण का नितान्त अभाव पाया जाता है । 
गर्भवती महिलाओ व प्रसव के बाद को अवधि में महिलाओ में पोषण की काफी 
कमी पायो जातो है । स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक 
विकास नहां कर पाते । 

राजस्थान में 987 88 में समन्वित बाल विकास सेवाओ ([095) मे 
शामिल 0 6 यर्ष तक के 328& बच्चो के पोषण को स्थिति का अध्ययन करने 


जावतख्या 29 


से पठा चलता है कि इनमे से 30 2% बच्चे सामान्य श्रेणी मे (आयु के अनुसार 
80% अधिक वजन) 26 % श्रेणी ] मे (7 80% वजन) 23 6% श्रेणी ता 
में (6 70% वजन) 09% श्रेणी गा में (5] 60% वजन) 75% श्रेणी [५ 
में (50% से कम वजन) तथा ] 6% बिय़ा रिकार्ड वाले थे । इस प्रकार 70% 
बच्चे घजन मे सामान्य श्रेणी से नोचे थे । 
[स्रोत (फावाशा शात एएणाशा भा दरापा9, 8 50छ०2॥0॥ &9]95805, 
990, एडाएडर 99॥, ए.उ8] 

साराश जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान मे 98] 9] की 
अबंधि में जनसख्या मे 284% की वृद्धि हुई जो 497॥ 8] को 33% की वृद्धि 
की तुलना मे तो कम थी फिर भी यह भारतीय औसत से ऊँची थी । इसलिए 
990 के दशक व बाद मे राज्य मे जन्म दर कम करने पर विशेष रूप से बल 
देना होगा । इसके लिए महिला वर्ग में साक्षरता का अनुपात बढ़ाना होगा लडकियों 
की शादी कौ औसत आयु (98] मे ॥6] वर्ष थी) मे बद्धि करनो होगी तथा 
परिवार नियोजन के विधिन्त उपाय अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात (जो 988 
में 27 8% आका गया है) बढाना होगा। इन सबका प्रभाव जन्म दर को घटणने 
के रूप मे प्रगट होगा । राज्य थे यह प्रयास युद्ध स्तर पर चलाना होगा । इसके 
लिए जहा प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य व पोषण पर व्यय बढाना होगा वहा साथ 
में गयेब वर्ग के लोगो तक सामाजिक सेवाओ को पहुचाना होगा अन्यथा अधिकाश 
व्यय प्रशासनिक व्यवस्था पर हो जायगा । यदि हम महिला साक्षरता व शिक्षा 
एवं जन्म-दर, तथा जन्म दर व शिशु मृत्यु दर एवं माता व बच्चों के पर्याप्त 
पोषण व जन्म देर तथा शिशु मृत्यु दर मे सम्बन्ध ठीक से समझ ल तो 
आम जनता के जीवन की गुणवत्ता सुधारने मे काफी मदद मिलेगी । 

राजस्थान भें जन्म दर को वर्तमान के 34 3 प्रति हजार के स्तर से घटाकर 
25 प्रति हजार पर लाने की नितान्त आवश्यकता है । 99] मे कनटिक आध्र प्रदेश 
पश्चिम बगाल व महाराष्ट मे जन्म दर का स्तर लगभग 26 27 प्रति हजार पर 
आ गया था । इसलिए प्रयत्न करने पर यह स्तर राजस्थान में भी लाया जा सकता 
है । केरल में तो जन्म दर 99) मे !8 ) प्रति हजार रही थी । पिछले वर्षों 
के अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिशु मृत्य दर कम करने, साक्षरता का 
अनुपात बढाने (बिशेषतया महिला चर्ग में) तथा शादी की आयु बढ़ाने से जन्म दर 
में निश्चित रूप से गिरावट आती है । अत हमें एक तरफ सघन अभियान चलाकर 
चरिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात बढ़ाना चाहिए. और दूसरी 
तरफ साक्षरता बढ़ाकर, शिशु मृत्यु दर घटाकर तथा शादी की आयु मे वृद्धि करके 
और महिलाओ के लिए रोजगार स्वास्थ्य व कल्याण पर विशेष बल देकर जनसख्या 
कौ वृद्धि दर घटानी चाहिए । राजस्थान में इसे सर्वोच्च प्रार्थमकता दो जानी 
चाहिए 
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पघरिशिष्ट - १ ह 
99] मे एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या इस प्रकार थी 


इ99 में 498 की 
में % चृि 
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जनसखछ्या अऊ 


98] मे एक लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर ]] ही थे । 99] 
में इस श्रेणी मे पालो ब्यावर व टोक और जुडे हैं। 499] मे पाली कोय जयपुर, 
भरतपुर तथा भीलवाड़ा नगरो को जनसख्या 98] की तुलना मे लगभग ड्योढी 
हो गई है। 


प्रश्न 
].. शजस्थान को जनसख्या वितरण का व्यवसाय ग्रामीण शहरी एवं जिले के 
आधार पर उल्लेख करे । वैसे क्नौन से तत्व हैं जो मानव ससाधन के 
विकास मे सहयोगी रहे हैं ? (#गढा | श 4992) 


2 राजस्थान मे जनसख्या के आकार व बद्धि का विवेचन कोजिए । क्‍या 
]98] 9] को अवधि मे जनसख्या को बद्धि दर मे उल्लेखनोय कमी 
हुई है ? 
3... राजस्थान में साक्षरता की दर, शिशु मृत्यु दर व जन्म दर का विवेचन 
करके इनमे परस्पर कडो स्थापित कौजिए । 
4... राजस्थन मे श्रम शक्ति का व्यावसायिक बितरण स्पष्ट कोजिए । 
5. संक्षिप्त टिप्पणो लिखिए 


(0) राजस्थान मे जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसख्या, 
(॥) मष्नवीय साधनों के विकास के प्रमुख सूचक व इनमे राजस्थान की 
स्थिति 
(॥0) राज्य मे शिशु मृत्यु दर 
(0४) राजस्थान मे जनसख्या नियत्रण के लिए सुझाव । 
6 राजस्थान राज्य को जनसख्या की प्रमुख विशेषताएं बताइये । 


(6२83) शा 992) 
श्र राजस्थान राज्य में मावव ससा'धन विकास के लिए क्‍या प्रय'स किये गये 


है ? शिफ्षा के क्षेत्र मे किये गये कार्यो के विशेष सदर्ध मे वर्णन कौजिए। 
(#शगादा वा 992) 


3 


राजस्थान के प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, 
पशु-धन और खनिज-पदार्थ 


(एषि्ञापा'रं 7२९5०पा-८९ साप्रएणागाशा5 एी रिक्[ंगशाय्वा : 
इ.द्ा0, शिवा, 7.१९४०९४ ध॥0 िाश-व9) 








, राजस्थान का ग्रौरवमय इतिहास 

राजस्थात्र का भारत के इतिहास मे एक गोरबमय स्थान रहा है। यहाँ की 
पवित्र भूमि ने महाराणा प्रताप जैसे पराकमी व साहसी थोद्धाओं को जन्‍म दिया 
है। उनके बीरतापूर्ण एव त्याग से ओत प्रोत कार्य अनेकतिहासिकतथा काव्य-कृतियो 
मे विद्यमान हैं जो भावी युगो मे देशवासियो को प्रेरणा देते रहेगे। टॉड की प्रसिद्ध 
पुस्तक #शा3६ ॥0 #॥00065 0[ [२०७]9४॥शा के पृष्ठ यहाँ के बीरो 
को अनेक गुण-ग्राथाओ से भरे हुए है। दौरोचित कार्यों एवं शोय की यह परम्परा 
आधुनिक राजस्थान का “आध्यात्मिक आधार' ($970४ ७४६७) मानी जा सकती 
है। जहाँ एक तरफ राजस्थान की इतनौ उच्च ऐतिहाम्लिक व सास्कृतिक परम्पयाएँ 
रही है, वहाँ दूसरी तरफ इसी भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि थहाँ के 
उद्यमकर्ताओ ने देश के विभिन्‍न भागों में जाकर उद्योग ब व्यापार में सक्रिय रूप 
से भाग लिया है। इन्होंने विदेशों भे भी औद्योगिक उपकम स्थापित किये है। 
राजस्थान ने हो बिडला, बागड़ सिधानिया सूरजमल-नागरमल आदि उद्योगपतियो 
व व्यावश्ाथिक घरानो को जन्म दिया है। यहाँ के शिल्पकार व कारीगर पत्थर, 
रूगमरमर, लकड़ों पोतल सोना चाँदी चोनी मिट्टी चमडा व बम्त्र पर अपनो 
कलाकूतियों मे बेजोड माने गये है और देश-विदेश मे ख्याति प्राप्त है। वे आज 
भो अपनी प्रतिभा को न केवल कायम रखे हुए है, बल्कि अनेक प्रकार को 
'कठिनाइयी के बावजूद उसको बढाने का प्रयत्त करते रहते है। साथ में हमे यह 
भी स्मरण रखना है कि प्राकृतिक कठिनाइये के 'कारण यहाँ जन साधारण को 
समय-समय पर आर्थिक जीवन में कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़े हे। प्रति वर्ष 
राज्य के किसी न किसी भाग में सूखे व अकाल की कालो छाया पड़तौ रहती 
है। राज्य सरकार के लिए अकाल राहत कार्यों का बडा महत्व ह। इनके द्वाश 
अकाल पीडित लोगो के लिए रोजपार व खाद्यानो की व्यवस्था कौ जातो है। 
स्राथ मे पेयजल की सप्लाई भी बढायी जाती है तथा पशुओं के लिए चारे का 


है शजस्थात के प्राकविक साधत 


इन्तजाम किया जाता है। राज्य बाढ से भी क्षतिग्रस्त होता रहा है। जुलाई-अगस्त 
990 मे राज्य के पश्चिमी भाग मे जालौर, पाली बाडमेर, सिर्रेही व जोधपुर 
सभागो में बाढ से भारी क्षति हुयी थी। लूनी मदी मे बाढ से बाडमेर जिले में 
बालोठश के निकट के क्षेत्रो मे जान माल के अत्यधिक हानि हुयी थी। इस अध्याय 
में हम राजस्थान के भोतिक वातावरण व प्राकृतिक साधनो का संक्षिप्त परिचय देंगे। 
राजस्थान का निर्माण 
वर्तमान ग़ाजस्थान राज्य एकीकरण की एक लम्बो प्रक्रिया के बाद बन 
पाया है। यह प्रक्रिया ।7 मार्च 948 को प्रारम्भ होकर 956 में समाप्त हुई 
थी। शुरू मे 7 मार्च 948 को अलवर, भरतपुर, धोलपुर व करोली राज्यो एवं 
नीमराना को चीफशीप को मिला कर मत्स्य सघ बनाया गया था। 25 मार्च 948 
को अन्य पडोसी राज्य जैसे कोटा बून्दी झालावाड बासवाडा डूगरपुर किशनगढ़ 
प्रतापगढ शाहपुरा व टोक इस सघ मे मिल गये थे। इससे पूर्व ग्जम्थान का 
निर्माण कार्य सम्पन्त हो गया था। मत्स्य सघ के निर्माण के एक माह बाद उसमे 
उदयपुर शामिल हो गया। 30 मार्च 949 ठक पहले के राजस्थान में बीकानेर, 
जयपुर जेसलमेर व जोधपुर भी शामिल हो गये। इस प्रकार वृहद राजस्थान का 
निर्माण हुआ। छठी अवस्था मे सिरोही राज्य का कुछ भाग इसमे मिला दिया गया। 
956 मे राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने पर अजमेर राज्य पहले बम्बई 
राज्य का आबू रोड तालुका एवं पहले के मध्य भारत का सुनेल थापा प्रदेश राजस्थान 
मे मिल गये और कोटा जिले का सिरोज उप खण्ड मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 
इस प्रकार राजस्थान अपने वर्तमान रूप मे ]9 देशी रियासतो तथा 3 
सामन्ती राज्यों के एकीकरण से गठित हुआ है। इन रियासतो के आकार, जनसख्या 
प्रशासनिक स्वरूप व क्षमता तथा सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर में काफो 
अतर पाया जाता था। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 27 जिलो में विभक्त 
५किया गया। तीन नये जिले दोसा राजसमन्द व बारा को शामिल करने पर वर्तमान 
मे 30 जिले है। 99] मे राज्य मे 2स्‍3 तहसीले 237 पचायत समितियाँ अधवा 
विकास खण्ड एवं 7358 ग्राम पचायते हे। कुल ग्राम 39 80 है जिनमे बसे 
हुए ग्राम 37 890 तथा बिना बसे 920 है। 99] मे शहरो/नगरो को सख्या 
222 व 992 मे नगरपालिकाएँ 86 थीं। वर्तमान मे विधानसभा को सोटे 200 
तथा लोकसभा की 25 साटे है । 
भागोलिक वातावरण 
(आ), स्थिति सीमा श्रेत्रफल व पराक्मृतिक दशा राजस्थान भारत के 
उत्तरी पश्चिमो भाग मे 23 3 से 30 ]2 उत्तरो अक्षाशो एव 69 30 से 78 ॥7 
पूर्वा देशान्तरो के बोच मे स्थित हं। यह राज्य पूर्णतया उष्ण कटिबन्ध मे आता 
ह। भारताय उपमहाद्वाप के पश्चिम भाग में स्थित होते के कारण इस राज्य का 
'जलबायु पूर्णतया उष्ण मम्स्थलाय ह। इसका क्षेत्रफल,3 42,239, वर्ग किलोमीटर 
है। क्षेत्रफल भे यह मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हे। यह 
देश के कुल क्षेत्रफल का 04% हं। इसको आकृति एक पतग के समान है। 


चजस्थाव की अर्धव्यवस्था उ6 


उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लम्बाई 784 किलोमीटर है तंथा पूर्व से पश्चिम 
तक अधिकतम चौडाई 850 किलोमीटर है।' 

राज्य की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। यह 
सीमा 070 किमी० लम्बो है। इस सीमा! से राजस्थान के चार जिले- बाड़मेर, 
जैसलमेर, बीकानेर और गगानगर जुड़े हुए है। राज्य की अतर्राष्ट्रीय सीमाएँ भारत 
के घाच शज्यों को छूतो है। राजध्थान की उत्तरी सीमा पंजाब से, उत्तर-पूर्वी सीमा 
हरियाणा से, पूर्वों सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश 
से तथा दक्षिण-पश्चिपी सीमा गुजणत से जुडी हुई है। यह राज्य समुद्र से बहुत 
दूर है। देश के आन्तरिक भाग में स्थित होने के कारण यहा की जलवायु गर्म व 
॥ ॥ 
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राजस्थान को पश्चिमी सीमा पर भारत और पश्चिमी पाकिस्तान एक-दूसरे 
के समक्ष जो अन्तरष्ट्रीय सौमा बनाते है वह मूलत प्राकृतिक है और यह धार 
के रेगिघ्तात से गुजण्ती है। इस क्षेत्र भे वर्ष कम होतो है ओर थातायात की 
कठिनाइया भी पायी जाती हैं। इस क्षेत्र कौ इन प्राकृतिक कठिनाइयो के कारण 
हो सीमः सुरक्षा पर व्यय को मात्रा काफ़ी अधिक होती है और इस क्षेत्र भे सडके 
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उा राजस्थात के प्राइलिक सूघत 


व रेले बनना थी अवश्यक है जिससे युद्ध व रूघर्ष के समय सैनिक साज-साझान 

सुप्मत्पूर्वक भेवे जा सके। दैसे सौमा पर रेगिस्तान के ऊपर जने से इस पर कुछ 
प्राइटिक रोक्न भी ला जाती है, लेकित 955 के भारत-पक सघप ने यह स्पष्ट 
कर दिया था कि यातायात को आधुनिक सुविधाओ का लाभ उद्वकर शत्रु शघ्ट 
इस प्रकृतिक मामा का भी उल्लदन किय' जा सकतः है। 

(अग्रहली पहाड - राजम्थान की भौरिक विशेषताओं पर अराबली पद्मड 
का बड़ा प्रभाव पडा है। अरावली पर्वतमालाएं राज्य को चोरती हुईं उत्तर-पूर्व 
से दक्षिण-पंश्चिम की ओर फैले हुई हैं। इनका उत्तगी-पूर्वा भाग खेलडी 
के सम्ीप है और दक्षिण-पश्चिमी छोर माउन्ट आवू के समीप-है। अराबली 
पर्वतमालाओं ने राज्य को प्राकृतिक भागों में बाट दिया है -- राज्म्थान 
का 3/5 भाग अरावली हे उत्तर पश्चिम परे पडता है और 2/5 भाग दक्षिण पूर्व 
में। इनका जलवायु पर भी असर पडता है। ये पश्चिम से आने वालो मिट्टी 
को भी रोकते हैं। अरावलो पहाड को दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम 
को ओर होने के कारण इसके वायें भाग में उत्तरीं-पश्चिप्री मरुम्धथलीय 
प्रदेश पाया जाता है जहा मानमूनी वर्षा बहुत कप होती हैं और दायें भाग 
में मैदानी प्रदेश पाया जाता है जहा वर्षा अधिक होती है। 

यदि इस पहाड को दिशा उत्तर-परशिचिप से दक्षिप्य-पूर्व क्ये तरफ होती 
तो राज्य क्ही जलवायु व घरातल की बनावट भिन्न प्रकार की हो जाती। 
इससे मरुस्थलीय क्षेत्र (जैसलमेर, बाडयेर आदि) में अपेझ्वाकृत अधिक वर्षा 
होती, और पूर्वी मदानी भाग में वर्षा का अभाव हो जाता। इम प्रकार 
अग़ावली पर्वतमालाओ ने राजस्थान के जलदायु व घरातल की बनावट पर 
गहरा प्रभाव डाला है। 

पश्चिमी राजस्थान -- अगयवलो के पशिवियी व उत्तर-परिचिम क्य प्रदेश 
बालू से भरा हुआ है। इसमे जनमख्या कम है। इस प्रदेश का पूर्वा भाग रारवण्ड 
कहलाता है। पश्चिमी पाग थार का गीस्तातन (736 एटबइडशी) कहलाता है। 
बाडमेर जैसलमेर, बोकारेर, गगानगर के कुछ हिस्फो के विवर्मसयो को रेगिस्तान 
के शुप्क जीवन क्य साझगा करना पडता है। सपत्रारर के कुछ भागो को छोडकर 
इस प्रदेश में अन्य कहाँ भो बहता हुआ जल नहीं है। इस प्रदेश में प्राय अकाल 
'पडा करते हैं। कारी दूर ठक यात्रा करने पर भी वनस्पति कय मेममेनिश्यत नहीं 
दिखाई देल! केवल 'सेवन' को घास ही कहीं-कहाँ न॑जर ऊऋतो है। पशुओ के 
लिए यह घाम्त ईश्वर का वरदान मार्नी जात है। रेगिस्ताव का निमाय अरब स्यायर 
व कच्छ के रा को दिशा से अने दली उत्तरो-पश्चिनों 'हवाओं से हुआ है जो 
अपने साथ मिट्टो के का लठो हैं हे 

हम आपे चलकर देखेंगे कि रेगिस्टन की इस समस्या का रमाधात इंदिरा 

उठा नहर (पहले राजस्थान नहर कहलाता थी) है जो सरसस्‍्त ग्रदेश को हग-भरा 
कर देगे। 

दक्षिणय-पूर्वी राजस्थान -- इस भाग में उयबाऊ 
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नदिया भी बहती है। इसी भाग मे जदयू र (मेवाड) 'का प्रदेश स्थित है जो 'राजस्थात 
का हृदय' कहलाता है। बासवाडा का दक्षिणी व पूर्वी भाग अत्यन्त सुन्दर 
है। वर्षा के तुरन्त बाद यह आकर्षक हो जाता है। बनास व चम्बल नदिया राजस्थान 
के आर्धिक जीवन में विशेष महत्व रखती है। इस प्रदेश मे कोटा व बूदी के श्षेत्र 
हैं जो 'पठारी प्रदेश” बनाते है। भरतपुर के मैदानों भाग भो इसो क्षेत्र मे आते हैं। 

चदिया व झीले -- शजम्धान के उत्तरी पश्चिमी भाग भे केबल लूनी नदी 
हो प्रमुख है। इसका उद्गम अजमेर के पास घुष्कर घाटी के सपीष होता है और 
यह पश्चिम मे बहती हुई दक्षिण पश्चिमी भाग मे 320 किलोमीटर तक बहकर 
कच्छ के रण मे प्रवेश करती है। पतले कहा जा चुका है कि राजस्थान के 
दक्षिण पूर्वो भाग मे नदियो का विशेष स्थान है।चिप्बल राजस्थान की सबसे 
बड़ी नदी है. चम्बल घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य॑ प्रदेश के आर्थिक विकास 
मे विशेष महत्व रखती है। चम्बल के बाद बनास नदी का स्थान आता है यह 
_क्रुम्भलगढ जिले मे अगबली से निकल कर लगभग 480 किलोमीटर बहकर 
चम्बल में मिल जाती है। बाणगगा जयपुर के पास से निकल कर पूर्वी भाग में 
बहती हुई (भरतपुर व धौलपुर में से) यमुना मे मिलती है। माही नदी मुख्यतयां 
गुजरात को नदी है लेकिन यह कुछ दूरी तकबासवाडा में तथा डूगरपुर को सीमा 
पर बहती है। घग्घर नदी हिमाचल प्रदेश मे शिमला के घास शिवालिक की 
पहाडियो से निकल कर पजाब में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ मे प्रवेश 
करती है। यह हनुमानयढ के पश्चिम मे लगभग तीन किलोमीटर मे प्रवाहित होती 
है। इसमे दर्षा ऋतु मे कभो कभी काफो जल आ जाता है॥ 

राजस्थान में खारे पानी को झीले पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। साभर 
झोल जयपुर से 65 क्किलोमौटर दूर फुलेग रेल मार्ग व्मे समीप म्थित है। यह भारत 
में सारे पानी की सबसे बडो झील है। सुच्रपदरा झील बाडमेर जिले के बालोतरा 
के समीप स्थित है। यहा का नमक उच्च कोटि का होता है। इसके अलावा जोधपुर 
जिले की फ्लौदी तहसील की झाल तागौर जिले की ड्रोडबाना-को झील तथा 
बीकानेर जिले की लूगकरणसर झील भी प्रसिद्ध है। राज्य अपनी कूत्रिम झीलों 
के लिए प्रमिद्ध रहा है। उदयपुर की जयसमद मौठे पानी की झील विश्व मे सबसे 
बडी कृत्रिम झीलो मे से एक मानौ गई है। दूसरी झील काकरोली के समोप 
राजशसद झील है जिसमे गोमतो नदी गिरती है। यह मकाल सहायता कार्य का 
काफी पुराना नमूना प्रस्तुत करती है। तीसरी झील उद्यसागर है। उदयपुर मे स्थित 
पिछेला झौल भी काफो मशहूर है। इसके अलावा वहा फहहसागर झोल भी है। 
अजमेर में अल्च्रसागर झील भी काफी प्रसिद्ध झीलो मे से एक मानी गई है। 
अजमैर से ] किलोमीटर दूर पुष्कर झौल है। अजमेर मे दो झौलें है। जोधपुर, 
अलवर बञ्र माउप्ट आबू में भी झौले है। ये स्थल पर्यटको के लिए विशेष रूप 


से आकर्षण के केन्द्र हे। माउण्ट आबू का नक्फ़ो तालाब काफी सुन्दर व रमणोय 
रै। 
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झौलो मे कुछ प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम या मानव निर्मित है। खारे 
पानी को साभर झील प्राकृतिक है ओर मीठे पानी की पुष्कर झौल भी प्राकृठिक 
है। पक 

(आ) जलवायु - राजस्थान को जलवायु का एक विशेष लक्षण यह 
है कि यहा तापमान में भारी अन्तर पाया जाता है। यहा शोतकाल में बहुत 
सर्दी पडती है और कई स्थानों पर तापक्रम हिम-बिन्दु से भी नीचे आ जाता है 
और पाला पड जाता है। दूसरी तरफ ग्रीष्म ऋतु मे गर्मी बहुत तेज पडती है। 
पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश माना 
जाता है। 

सभी राज्यो की अपेक्षा राजम्थान मे सामान्य वर्षा का स्तर (5] सेन्टीमीटर 
न्यूनतम स्तर का माना गया है। यहा वर्षा का वितरण असमान व अनिश्चित किस्म 
'का रहता है। यहा पर स्ममान्य वर्षा झालावाड जिले की पहाडियो मे 00 सेन्टीमीटर 
तक होती है, जबकि जैसलमेर जिले के रेगिस्तान मे यह 6 सेन्टीमोटर तक होता 
हे। 

(इ) मिद्टी व वनस्पति - राजस्थान की मिटिटयो को मुख्यतया सात 
भागो में बादा गया है 

| रेगिस्तानी मिट्टी - राजस्थान मे यह सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मे फेली 
हुई है। अरावली के पश्चिम मे राज्य के समस्त भागो मे रेगिस्तानी मिट्टी पाई 
जाती हैं। इसमे प्रमुख जिले इस प्रकार हे - श्रीगगानगर, चूरू झुझुनूँ बीकानेर, 
जैसलमेर नागौर, बाडमेर, जोधपुर तथा सीकर। यह काफो अनुपजाऊ होतो है। 

2 भूरो-पीली (रेगिस्तागी मिट्टी) यह वाडमेर, जालार, जोधपुर, सिशेही, 
पाली नागौर, सीकर व झुझुनूँ लिलो मे पाई जाती है। इस मिट्टी मे फॉस्फेट का 
अश ऊँचा होता है। 

3. लाल व पीली मिद्टी - यह उदयपुर, भीलवाडा व अजमेर जिलो के 
पश्चिमी भागो मे पाई जातो हे। इस मिट्टी मे कार्बोत्रिर व ह॒यूमस तत्व कम मात्रा 
में पाया जाता है। 

4. फेरूजीनस (ए९॥पष्टा7005) लाल मिट्टी - यह मिट्टी उदयपुर 
जिले के मध्य व दक्षिणी भाग में एवं सम्पूण डूगरपुर जिले मे पायी जाती है। 
इसमे चाइट्रोजन, फॉस्फोरस व हयूम्स को कमो होती है। 

5. मिश्रित लाल व काली मिट्टी - यह मिट्टी उदयपुर, चित्तैडगढ 
डूगरपुर, बासवाडा व भोलवाडा के पूर्वो भागो मे मिलती है। 

6. मध्यम ध्रेणी को काली मिट्टी - यह आम तौर पर को बूदी व 
झालावाड जिलो मे पायौ जातो है। 

7. कक्‍छारी मिद्टी (&#ए५० 5005) - यह मुख्यत अलवर, भरनपुर 
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व सवाईमाधोपुर जिलो में पायो जाती है। इसमे चूना 'फॉस्फोरस अम्ल व हयूमस 
कम होती है। 

बनस्पति शजस्थान में कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पायी जाती 
है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश मे मामूली वनस्पति से लेकर अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व 
मे पतझड व सदाबहार किस्म के जगल पाये जाते है। 988 89 के आकड़ों 
के अनुसार राज्य के कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के लगभग 67% भाग मे वन 
पाये जाते हैं। राज्य में वन क्षेत्र 23] लाख हैक्टेयर भे फैला हुआ है जबकि 
कुल रपोटिंग क्षेत्र 342 5 लाख हैक्टेयर है।' बर्तमान समय मे राज्य मे बन क्षेत्र 
कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% आका गया है। पजाब को छोडकर देश मे सबसे 
कम वन सम्पदा ग्रजस्थान कौ ही मानी जाती है। बने के अन्तर्गत कम क्षेत्रफल 
के कारण राज्य मे ईंधन व औद्योगिक लकड़ी की माग की पूर्ति कर सकमा कठिन 
रहता है। पश्चिमी राजस्थान में वनो का नितास्त अभाव पाया जाता है। वहा कुछ 
कांटेदार झाडिया ब घास पात ही होते है। राप्टोय वन नीति के अनुसार लगभग 
/3 भौगोलिक क्षेत्र मे वन होने चाहिए। इस दृष्टि से राज्य मे वनों का अत्यधिक 
अभाव है। जिस क्षेत्र मे वन दिखाये गये है उनमे भौ बहुत कम भाग में उत्तम 
किस्म के बन पाये जाते हैं। ज्यादातर घटिया श्रेणी के वन होते हैं। चृक्षो की 
अत्यधिक कटाई आवश्यकता से अधिक चराई ब भूमि के अविवेकपूर्ण उपयोगो 
के कारण अराबली के पूर्वी क्षेत्रों मे भी वनो का हास हुआ है। वैज्ञानिक अनुसधान 
की बिडला इन्स्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, अशवली पर्वतमाला के क्षेत्र 
में पड़ने वाले 6 जिलो के कुछ भागो मे ॥972 75 से 982 84 को अवधि 
में बन क्षेत्र मे 4॥ 5% की गिरावट आदी है। इससे पता चलता हे कि राज्य में 
कितनी भयावह रफ्तार से वनो का हास हुआ हे। इसका मुख्य कारण यह हैं कि 
लोग ईंधन की लकडी सिर पर ढोकर बनो का विनाश करते रहे है। ऐसा जयपुर, 
अलवर, बूदी उदयपुर कोटा आदि शहरे के समीप के क्षेत्रों मे देखा गया है जहा 
आस पास की पहाडिया बजर हो गई है और उनमे पर्यावरण बी समस्याएं बढ 
गई हैं। राज्य मे ईंधन की लकडी को माग तेज से बढ रही है। इसके 200] 
तक 676 लाख टन होने की आशा है जबकि इसको पूर्ति ग़ज्य के साधनों से 
केवल 6 लाख टन ही हो पायेगी जिसभे लगभग 60 लाख टन का अभाव रहेया। 
इसलिए राज्य मे ईंधन कौ लकडी का उत्पादन बढाने को आवश्यकता है। 

राज्य मे च्यर्थ भूमि (४४४४८ 906) कौ मात्रा काफ़ो अधिक है जो घटिया 
बन भूमि अकष्य भूमि (जाएगाएम/ंी2 )906 ) चाई व चरागाह भूमि कृषि 
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योग्य व्यर्थ भूमि तथा सडको नहरो आदि के किनारे भूमि के टुकडो के रूप में 
पायी जाती है। देश की व्छुल व्यर्थ भूमि का लगभग /5 भाग अकेले 
राजस्थान में पाया जाता है। विपरीत जलवायु व अन्य जैविक दबावो के कारण 
राज्य में व्यर्थ पडी भूमि का उपयोग करन एक दुष्कर कार्य है। राज्य मे ईंधन 
की लकडी चोरे व इमारतों लक्डी का उत्पादन बढाते के लिए एक्क दर्धकालीन 
नौति की आवश्यकता है ताकि बानिकी (02७09) में रे“ *शायोग किया 
जा सके। राज्य मे चारे का उत्पादन ३ ल'ख्8 दत ही होता है जयक्रि माग 6325 
लाख टन अनुमानित को गया है। अठ शास के सहाय त्र चरगहां का विकप्स 
किया जाना भी बहुत आवश्यव ह। 

आठवी योजना की अवधि मे जायान की >थिंक सहाय्ता से इन्दरा गाघो 
नहर क्षेत्र मे वक्षर पण व चरागाह विकास से दस देप्न दो हरा भरा करने की 
एक व्यप्पक यांजनः तैयार की गयी है ठथा अरावजा बनराषण प्रोजेक्ट के माध्यम 
से उस क्षेत्र मे वक्षारापण चरागह विक्रश्स मिट्टा व नमी समक्षण के कार्यकम 
संचालित किये जायेगे। 

जल साधन 
(५ श #२९50फ070९5) 

भारत में राजस्थान ही एक ऐस' राज्य है जिसमे जल साधनों का सबसे 
ज्यादा अभाव पाया जाता है। राज्य मे उल साधने की कमी का अतुमात िम्त 
तालिका से लगाया जा सकता है जिसमे कुछ सूचको मे राजस्थान की स्थिति 
भाग्त को तलना में दर्शायी गयी हे 








भोगोलिक क्षेत्र मे राजस्थान का अश 
कृपित क्षेत्र मे राजस्थान का अश 

]99] की जनसख्या मे राजस्थान का अश 
जल की उपलब्धि मे राजस्थान का अश 





(0) 
() 
(0) 
(४) 












इस प्रकार जल साधनों में राजस्थान का केवल % अश हे जो अन्य 
सूचको कौ तुलना मे काफी नीचा हें। 

जल साधनों मे सतह जल साधन व भूतल जल साधन दोनो आते है। 
७) एल बात, सज्पर, (डस्ा६०८ ऋआधण अ#>जरसछ 

राजस्थान में आन्तरिक वे बाहगे साधनों से कुल काम के लायक सतह 
जल साधन 29 28 मिलियन एकड फोट ()४४४) आके गये है जिनमे से 5 86 
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१४७४४ आत्तरिक साधनों से हैं। (जिनमे से फिलहाल 8 9 १/#छ& का उपयोग 
हो रहा है) तथा शेष 342 |४४7 बाहरी साधनों से है जो इस प्रकार हैं 
0५५7 में) 


गग नहर 
भाकडा नहर 
गुड़गाव नहर 
रावी-घ्यास 


चघारवतो 
भरतपुर फीडर 
चबल 





असत्तर्रन्यीय नदी बेसीनों मे से सर्वाधिक मात्रा रादी-व्यास से 8 60 ॥७७।8 
आप्वटित है। इसमे से 759 |/४५॥8 का उपयोग इन्दिग गाधी नहर परियोजना 
(000०) के माध्यम से किया जायेगा तथा शेष ।0] ७५४ का इस्तेमाल गय 
च भाकड़ा नहर-प्रणालियो मे सिधमुख्तर, नोहर व पूरक गग नहर के माध्यम से 
किया ज्येगा। 

भूतनल-जल (070070. १शशा८)) को उपलब्धि राज्य कौ जल विज्ञान 
सम्बन्धी दशाओ को कार० काफी परिवर्तनशोल व असमान रहती है, लेकिन 
अधिकार भागो मे भूतल के जल क्रो किस्म घटिया पायी जाती है। 

राज्य के जल-साथनो पर पेनल ने भूतल जल साधनों के निम्न अनुमान 
पेश किये है जिसकी तालिका आगे दी जा रही है - 

इस प्रकार राज्य में भूतल जल को प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अश 
काम में लिया जा रहा है। लेकिन इसमे प्रादेशिक अतर बहुत ज्यादा है। जूम 
988 तक राज्य के 237 खण्डो मे से 8॥ खण्ड “काली श्रेणी" (पं) 
(9८०५) मे आ चुके हैं, तथा 3। खण्ड “भूरो श्रेणी (ह7९४ ८४९९१०७) 
मे आ चुके हैं। इसका आशय यह है कि उनमे पानी कौ सतह बहुत नौचे चली 


गयी है। इसलिए राज्य मे भूमि के नीचे के जल का उपयोग अधिक सावधानी से 
करने की आवश्यकता है। 
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() | कुल पूतल जल साघव 

(2) | पीने, औ्योगिक व अन्य उपयोगो के लिए 
निघारित 

(3) | शेष सिचाई के लिए प्रयेज्च 

(4) | इसम से अब तक प्रयुक्त मात्रा 








(5) | भूतल जल का बकाया माज' जो भजिष्य के | 4 302 
लिए उपलब्ध होगा | 

(6) । भूठतल जल के उपयोग का वतमात स्तर 

4) का (3) से अनुपात! 


राज्व में सकल सिंचित क्षेत्रजल 97] 72 में 2440 लण्ख हेक्लेयर से 
बढ़कर 990-9] में 46 52 लाख हैकतेयर तक पहुँच गया है। चहर, कुआ व 
नलकूपों से सिचित क्षेत्रफल बढा है। 990-9] मे सकल सिंचित क्षेत्रफल थोडा 
बढा ध७ 989 90 में 44 6] लाख हैक्टेयर रहा था। राज्य में येबनाकाल म 
सिंचाई के सघनो का काफो विकास हुआ है। 
राज्य में जल-साधनो के सदुपयोग के लिए सुझाव - 

(१) अन्‍्तर्रज्यीय जल साधनों में राज्य के अश का झाप्रतापूवक पूरा 
उपयेग किया जना चहिए। इसके लिए इन्दिरा राप्री नहर परियातना, समदा, 
मिघमुख व नोहर मिचाई परियोजनाओं क्लो पूरा किय' जाना चाहिए। इस कप्य को 
सम्पन्न करते के लिए भारट सरकार को पयराप्त घन उपलण्ध करना चाहिए। सिचाई 
परियोचजन'ओ को समयदद्ध कायक्रम के अनुसार पूण किया जाता चाहिए ताकि 
इनकी लागत न बढ़े। 

(2) पाक का उफ्येग इस प्रकार कया जनता चाहिए तकि उन्पादन 
अधिकतम हो मक्के। इसके लिए फव्वग मिचाई (छत शाहब्यणा) व 
बूद बूद सिचाई (पाए गगह्आएणा) का विधियों अपनाया जा सकतो है जिनमें 
पानी को किफायत होती है और कम पाता से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है। 

(3) इन्दिया शाधों नहर परियाजत्र क्षेत्र में भूतल बल व सतह जल का 
मिला जुला उपयोग ((0प्राणाथा। ८ पट) इस प्रकार का होता चाहिए दिससे 
मसवाधिक लाभ प्राप्त हो सके। 

(4) जिन क्षेत्रे मे प्रो को सतह (७ अट (०) सूखे का दशाआ कै 
कारण बहुत नोचें जा रही है उनम भूतल जल के उपयाग मे विशेष सावधाता 
बर्तनों होगों तथा अन्य उपाय घा काने होगे। 
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(5) सरकार को जल पूर्ति के बिकास पर अधिक विनियोग करना होगा। 
इससे पेयजल को सुविधा भी बढ़ेगो। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में पानी के अभाव कौ स्थिति 
के ध्यान में रखते हुए जल साधनो का उपयोग सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि 
मनुष्यों व पशुओं को पेयजल मिल सके फसलो को सिचाई के लिए पानी मिल 
सके तथा भवन निर्माणु औद्योगिक क्षेत्र व अन्य प्रकार की जल की आवश्यकताओं 
की यथासम्भव पूर्ति की जा सके। 
राजस्थान का पशु धन 

राजस्थान के लिए पशु सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्व माना 
गया है। राज्य के कूल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ 
जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन है इससे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 
का ।5% से अधिक अश प्राप्त होता है। राजस्थान मे देश के पशु धन का 7% 
तथा भेडो का 30% अश पाया जाता है। राज्य में देश के दूध उत्पादन का 8% 
ज़्था ऊन के उत्पादन का 40% प्राप्त होता है। पशुओ की सख्या 977 में 4 4 
करोड से बढकर 983 में 497 करोड हो गई थी। इस प्रकार इस अवधि मे 
पशुओ की सख्या मे 20% की वृद्धि हुई थी। विशेष वृद्धि बकरी भेड व भैस 
(नर मादा) में हुई थी। 988 मे पशुओ की सख्या घट कर 4 09 करोड पर आ 
गई। इस प्रकार 983 88 को अवधि में पशुओ कौ सख्या लगभग 88 लाख 
कम हो गई। 

983 88 में पशुओ की सख्या मे 983 की तुलना मे 77% को 
गिरावट एक भारी चिन्ता का विषय है। 987 88 के भयकर सूखे ख अकाल 
के कारण शज्य की पशु सम्पदा का अत्यधिक हास हुआ। 988 में पशुओ का 
वर्गकरण इस प्रकार था गोधन (गाय बैल) 09 करोड भैंस भैसो सहित लगभग 
63 4 लाख भेड 99 3 लाख बकरी बकरे ] 26 करोड तथा अन्य ]]4 लाख 
(जिनमे ऊंट 72 लाख व शेष 42 लाख मे घोड़े टरूटू, खच्चर, सूअर ब गधे 
शामिल थे।) 

राजस्थान मे पशुओ की कुछ सर्वोत्तम नस्ले पायी जाती हैं। नागौरी बैल 
माल ढोने मे बहुत चुस्त पाये जाते है। ये प्रतिवर्ष हजाये की सख्या में राजस्थान 
से बाहर भेते जाते है । राज्य सरकार ने राठी थारपारकर व नागौरी मस्‍लो वाले 
क्षेत्रो मे चुने हुए ढग पर पशुओ के प्रजनन (50७८०॥५४६ छा८्ट्तातह) को नीति 
अपनायी है। इसके अन्तर्गत एक नस्ल के उत्तम पशुओ को छुना जाता है। क़ाफ्रेज़ 
था साचोरी गिर, हरियाणा व मालवों नसलो के लिए चुने हुए ढग पर (सिलेक्टिव) 
तथा “क्रोस ब्रीडिय दोनो विधियों के आधार पर पशुओ को नस्ल दो विकास का 
'काम किया जाता है। क्रोस ब्रोीडिग मे दूसरी नस्ल के उतठम पशुओ का प्रजत 
हेतु भ्रयोग किसा जाता है। यह पशुओ को नस्ल सुधार व उत्पादकता बढाने मे 
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मदद देता है। 


देश मे ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 40% अश अकेले राजस्थान 
मे उत्पन्त होता है। राजस्थान मे भेडो कौ निम्न 8 नस्‍ले पायी जाता हैं. चोकला 
मगरा, नाली पूगल जेसलमेरी मारवाड़ी मालपुश्र तथा सोनाडी। इनमे प्रथम तीन 
बीकानेर की प्रमुख नस्‍ले हैं। जोधपुर की मारवाडो पसल मशहूर है। चोकला भेड 
से बस्चो की ऊन प्राप्त होती है। नाली नस्ल का ऊन दोनो मे क्राम आता है। 
शाज्य मे 95] मे भेडो की सख्या मेढो व मेमनो सहित 539 लाख थी जो 
]983 मे बढकर । 34 करोड़ हो गई । लेकिन 988 मे यह घरकर 99 3 
लाख पर आ गई। राजस्थान में देश की कुल भेडो का लगभग 30% अश होने 
घर भी देश के कुल ऊन के उत्पादन का 40% अश् प्राप्य होता है। इससे स्पाप्ट 
है कि यहाँ प्रति भेड ऊन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। यहाँ प्रति भेड 
लगभग 6 किलो ऊन प्राप्त होता ह॑ जबकि समस्त देश का औसत केवल 09 
किलो ही माना गया हे। नम्ल सुधार कर्प्यकम मे मारवाडी जेसलमेरी व मगर 
भेडो को 'सिलेक्टिव ब्राडिंग स्कीम मे लिया गया है। इसके लिए उमी नस्ल के 
चुने हुए मेढे प्रयुक्त किये जाते है। नाली चोकला सोनाडी व मालपुण नस्‍्लो का 
विकास “क्रोस ब्राडिग के माध्यम से किया जाता हें जिसमे दूसरी नस्ल मे गुण्पत्मक 
सुधार करने के लिए दोनो प्रकार के प्रजनन या उत्पत्ति पर जोर दिया जाता है। 
राज्य मे 984 85 मे डेढ करोड किलोग्राम अधवा 5 हजार टन ऊन उत्पन्त 
किया गया था। मास के विकय से 75 से 90 करोड रुपये का वापिक व्यापार 
होता है। राज्य मे लगभग दो-्लख परिवार ऊन के उत्पादन मे सलग्न है। बाडमेर, 
सीकर, जोधपुर व भीलवाडा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मे ऊन-आधारित उद्योग का 
विकास किया जा रहा है । कोटा व सवाई माधोपुर मे बकरियो कौ नस्ल दूध व 
मास दोनो दृष्टियो मे उत्तम मानी गयी है। राज्य मे ऊँटो की कई नस्‍्ले पायी 
जाती है। जैसलमेर के समीप नाचना का ऊँट सर्वश्रेष्ठ मात्रा जाता है। राज्य मे 
प्रत्धि व्यक्ति दूध की उपलब्धि समस्त भारत के औसत की तुलना में अधिक है। 
गजस्थान से प्रतिदिन काफो अण्डे अन्य राज्यो को भेजे जाते है। 

राजस्थान मे कृषि के बाद जीविकोपार्जन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन 
पशुपालन ही है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को कषि व पशुपालन की 
अर्थव्यवस्था कहा जाता ह। सरकार को पशुपालन के विकास पर काफी ध्यान देना 
चाहिए । राज्य के निवासियों की आय बढाने के लिए पशु धन के विकास पर 
ज्यादा बल देना उचित होगा । पानी चारा (उत्पादन एवं सग्रह) आदि के विस्तार 
से पशु सम्पत्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता हे। अकाल ब सूखा पड 
जाने से पिछले वर्षों मे कई बार राजस्थान मे पशुओ को अन्यत्र भेजना पडा ओर 
पशु धन को काफो क्षति पहुँचो। लेकिन अब अन्य शाज्यो मे भी कठिनाइयाँ होने 
के कारण वहाँ पशुओ को भेजना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य मे पानी व चारे 





राजस्थान की अर्थव्यवस्था 46 


की सुविधाएँ बढाकर अर्दधशुष्क व शुष्क प्रदेशों मे भेड-पालव च अन्य पशुओ का 
विकास किया जाना चहिए। राजस्थान मे ऐसे उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ 
हैं, जैसे ऊन का उद्योग, दुग्ध व दुग्ध - निर्मित पदार्थ, मास का उद्योग, 
अमडे का उद्योग, व हड्डी का उद्योग । यदि पशु थन के विकास पर समुचित 
ध्यान दिया जाय तो सरकार व जनता दोनो की आय मे वृद्धि हो सकती है। 

राजस्थान सहकारी डेयरी सघ सहकारी आधार घर डेयरी के विकास मे 
सलग्न है। वर्तमान में राज्य मे डेयरी सयत्रों को प्रतिदिन की औसत क्षमता 9 
'लाख लोटर दूध तथा 24 दूध अवशीतन केद्रों की 40 लाख लीटर दुध प्रतिदिन 
'को है। 99] 92 मे डेयरो सहकारी समितियों व सग्रह केद्रों की सख्या 4477थी 
तथा उनके कुल सदस्य 346 लाख दुग्ध उत्पादक थे। अप्रैल से दिसम्बर 99] 
की अवधि मे प्रतिदिन दुग्ध का औसत सग्रहण' 2 55 लाख लीटर हो पाया था हर 
बीकानेर मे 'सरस रसगुल्लों' का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सरस 
पनीर, सरस घी व 90 दि तक खराब न होने वाले 'टेटापैक दूध' ( वृष्ावएओ+ 
॥9॥) का उत्पादन भी किया जाता है। 

राज्य पे पशु-पालन व डेयरी विकास के सम्बन्ध मे नीति व राजकीय 
प्रयास - राज्य में पशु-पालन व डेयरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
डठाये गये हैं । मरू विकास कार्यक्रप के अन्तर्गत पशुधन के विकास को 
प्राथमिकता दी मई है । पशुओ की नस्ल को सुधारने के लिए प्रजनन की 
उत्तम विधिया अपनायी गई है । कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। 
पशुओ से बीमारी क्री रोकथाम क्ा इन्तज़ाम किसा गया है । इसके लिए 
पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं । 

प्रतिदिन दूध क सकलन की व्यवस्था कौ गई है । जैसा कि ऊपर कहा 
शया है 0 डेयरी सयत्र लगस्ये जा चुके हैं तथा 24 अवशीतन केन्द्र स्थापित 
किये गये हैं । दूध का उत्पादन करने वालो कां सहकारी समितिया बनाई गयी 
हैं । उनको सतुलित पशु आहार व चारा उपलब्ध कराया जाता है । 

पशु-पालको की आर्थिक दशा सुधारने के लिए | अप्रेल 986 को भारतीय 
एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउन्डेशन (88]7) को सहायता से कोस ब्रीडिग के लिए 50 
केन्द्र स्थापित करने का समझौता किया गवा है । ये केन्द्र भोलबाडा कोटा बूदी 
उदयपुर, चित्तौडगढ डूँगरपुर ब बासवाडा जिलो मे स्थापित किये जा रहे हैं । 

इस प्रकार सरकार पशुओ कौ नस्ल सुधारते पशु चिकित्सा पशु पालकों 


].. आय व्ययक अध्ययन (8002९ 500)) 992 93 ए 3 शा6 56च6 घब्टाड #0णए: 
एशुब्धोश 992 एव 
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की आर्थिक स्थिद्रि को ठीक कंरने तथा पशुधन की अभिवृद्धि करके राज्य की 
आय बड़ाने का प्रयास कर रही हे । इससे राज्य के पश्चिमी भागो में विशेष रूप 
से लाभ हो रहा है । राज्य मे पशु मेले आयेजित किये जाते हैं । जिनमे परबतसर 
व पीपलू गाव के पशु मेले उल्लेखनीय है । बस्सो (जयपुर) मे पशु प्रजनन फार्म 
स्थापित किया गया है यहा विशेषतया जरस्ली गायो का प्रजनन होता है । 


राजस्थान में खनिज पदार्थों का विकास * 

राजस्थान खतिज पदार्थों का एक अजायबघर ( 70050७॥ ए एगशशाव5) 
माना गया है । बिहार के बाट खनिज सम्पदा में राजस्थान को ही गिनती होती 
है । राजस्थान मे 50 से अधिक खनिज पदार्थ पाये जाते हे । अधात्विक खनिजो 
(007 ॥एश॑/॥९ गरशा९7०७५) के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत मे इसका 
प्रथम स्थान है तथा धात्विक खनिजो के उत्पादन मूल्य में चौथा स्थान है। 
प्रचलित कौमतो पर (७६ एणाथा। 97025) खनन (गधधाएह्ट) से 985 86 में 
]89 2 करोड रुपये की आमदनो हुई थी जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (५597) 
का 25 प्रतिशत थी । यह 990 9] मे 347 करोड रुपये हो गई जो राज्य को 
शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का लगभग 2% थी । 

इस समय राज्य मे लगभग छ धात्विक (700॥0) और बीस अधात्विक 
(7णा ॥९(0॥८) ओद्योगिक खनिजो के निकालने का कार्य जारी है। घात्विक 
समूह में मुख्य खनिज इस प्रकार है. सीसा, जस्ता, चाँदी केडमियम (रागे से 
मिलता जुलता) मैगनीज वुल्फ्रैमाइट (टगस्टन उत्पन्न करने वाला खनिज पदार्थ) 
व कच्चा लोहा। अधात्विक समूह के भुख्य खनिज निम्नाँकित है. ऐस्बेस्टस 
(4500805), बेगाइटस (99)7९5), केल्साइट, चायना कले, डोलोमाइट, पन्ना 
(८॥थ८७।४) फेल्सपार, फायर बले फ्लोराइट, रक्तमप्पिका तामडा (7720 मुल्तानी 
मिट्टी (शाला $ €भय) खडिया मिट॒टी (8५०5०॥) रोक-फास्फेट, लाइमस्टोन 
सगमरमर (7शा0०), अध्रक क्वार्टज, सिलिका मिट॒टी घीया पत्थर (50%्र॒श॥णा९), 
'पाइरोपिलाइट व वरमोक्यूलाइट। इनके अलावा ग्रेफाइट, काइनाइट (८9५शगा८), लाल 
व पीली ओकर्म (0८॥7४5) स्लेटस्थेन व दुरमेलाइब (0पग्रात्वएट) का भी थोडी 
मात्रा में उत्पादन होता है। मैग्नेसाइट के विस्तत भण्डारों का भी पता लगाया गया 
है और उनके आर्थिक उपयोग की छान बीन जारी है। उदयपुर के समीप झामर कोटरा 
(गराभ्णश ॥(०॥७) को खानो से राक फास्फेट के उत्पादन से राज्य ने खनिज 


ह) इग्राह 78८5 20०7 २3])३४7०॥३ 992 (055 ॥एछए 7९७ 993), ए? 55 56 तथा 
एम वी माधुर समिति (आठवों पदचवर्षोय योजना मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना (5घ३०६५) 
पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति) रिपोर्ट खण्ड ॥ प 35 37 
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विकास के क्षेत्र थे एक तया कदम रखा है। दी राजस्थात्र स्टेट माइन्स एण्ड 
मितरल्स लि० के तत्वावधान में रॉक-फॉस्फेट के खत का कार्य किया जा रहा 
है। 

पाजस्थान कई खनिजो के उत्पादन मे देश मे अग्रणी हैं जैसे .चाँदी 
वुल्फैमाइट, एस्वेस्टस, फेल्सपार, जिप्सम, सीसा, जम्ता रॉक-फँस्फेट आदि। 

खनिज इंघरो ((४म८० ०) में पलाना को लिग्ताइट खाते आती हैं 
जिपयें काफी वर्षों से काम होता आ रहा है। मागौर जिले के मेडता ग्रेड तथा 
बाडमेर जिले के कपूरडी क्षेत्रों मे लिगनाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। कपूरडी 
मे 6 करोड टन के लिग्नाइट के भण्डार अकि गय है। मई ॥983 की सूचना 
के अनुसार जैसलमेर जिले मे घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का 
विशाल भण्डार पाया मया है। यहा एक अरब घनमाटर मे प्राकृतिक गैस मिला 
है। इस क्षेत्र में सोमेट प्लाट और विद्युत गृह स्थापित करने को योजत्रा है। 6 
जुलाई 990 को डाडेवाला (जैसलपयेर) पे प्राकृतिक गैस का भण्डार मिला 
है। इससे प्रतिदिष 4 लाख क्यूबिक मोटर गैस उपलब्ध होगी जिससे एक बिजलोघर 
ब कई गैस-आधारित उद्योग चलाये जा सफेगे। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, 
रीको, सेच्यूरे रेयनु दिग्विजय सीमेट, गोविन्द ग्लाम उद्योग गेस के लिए आयल 
इण्डिया लि० को अनुरोध कर चुके है। मार्च 984 में जैमलमेर से करीब ]45 
किलोमीटर दूर सादेवाला मे तेल का बडा भण्डार मिला था। तेल थ प्राकृतिक 
गैस आयोग ने जून 983 के अन्त से वहा खुदाई का काम शुरू किया था। 
जैसलमेर मे तेल व प्राकृतिक गैस आयोग एक हालियम गैस प्लाट लगाने का 
विचार कर रहा है। सादेवाला से पाक समा के बोच करोब ७ किलोमांटर को 
ही दूरी है। रामपुरा-आगुचा (भीलयाडा जिले) मे जिक ब सीसे के विपुल भण्डार 
मिलने से राजस्थान मे भारत सरकार ने चंदेरिया मे एक ख़्िक स्मेल्टर प्लाट लगाते 
की स्वीकृति दी है जिसको लागत लगधग 447 कूरेड र० अनुमानित हे। इसे 
हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड कार्यान्वत करेगा। छत्रिज दोहन पर 70 करोड रपये 
की लागत को शामिल करने घर कुल लागत का अनुमाव फिलहाल 67 करोड 
स्पये लगाया गया हैं। चित्तौडगढ जिले के गाव केसरपुरा (प्रतपगढ़) के निकट 
हीरे की खोज उल्लेसतरीय है। इसका विस्तृत सर्वे कियां जा रहा है। 

जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र मे 50 करोड टन स्टील ग्रेड लाइपस्टोन 
के भण्डारों का पता लगाया गया है। यह पीले रग का स्टील ग्रेड लाइमस्टोन 
उत्तम किस्म का है। यह इस्पात बनाने की फैक्ट्रियो थे काम आयेगा। 

अप्रैल ॥फ92 मे ऑयल इण्डिया को बीकानेर के दिकट बाधवाला क्षैत्र 
मे तेल के विशाल भडार मिले हैं। बाधेवाला से तुवरीवाला तक 3 यर्ग 
किलोमीटर क्षेत्र मे हैदोी कूड आयल के भडार का पता चला है जो करोव 
]25 मीटर मोटी परत के रूप में है। इस क्षेत्र में करीब साढे त्तीन करोड 
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डन तेल के भडार हैं। | 

नौचे विभिन्‍न खतिज पदार्थों के सम्बन्ध मे संक्षिप्त विवरण ग्रस्तुद किया 
जाता है - 
यात्विक खनिज (८लगर %फिटाग5) 

(0 तावा - खेतड़ो को ताबे की खानें सिघाना से रघुनाथपुरा तक फैली 
हुई है । राज्य के अन्य भागो मे भो ठाबे के भण्डारो का सर्वेक्षण किया गया है। 
दगैबा के ममीष का क्षेत्र भी उल्लेसत्तीय है । झुझनूँ जिले के खेतड़ी सिघाता 
क्षेत्र मे ठाबा निकाला जता हैं । दूसरा ग्रोत स्प्रे-टरॉबा (अलबर जिला) है । 
भीलवाडा जिले में भो ताबे का क्षेत्र है । सिगेही जिले मे आबू रेड के समीप 
सोना, जस्टा व्‌ ताबा पाये गये हे । उदयपुर जिले के अजली क्षेत्र मे तप्बे के 
भण्डार मिले है । 

फेहडी के समीप ताबे के बडे भण्डार है । इनक उपयोग करके गलने 
को क्षमता का विकास किया ज्य रहा हे । इससे उपोत्पत्ति (0५ छ040९८) के 
रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होमी ओर थोड़ो चादी व सोने की मात्रा भी 
उपलब्ध होगी । सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होते से सुपरफ्रेस्फेट का उत्पादन भी 
च'लू किया जा सकेगा । 

राजम्थान मे कच्चे तावे (८०0०८ ०८) का उत्पादन 992 में ।79 

ला हज अनुमानित हैं जबकि ॥ 292मेच्छडू 773 लास टन हुआ था । 

सीसा व जस्ता हवस - (,झ ५0-किलोस्रीटर की दूरों पर जावर 
स्थान पर सीसे व जस्ने को खाने स्थित हैं '। सीसे रे डले गले के लिए बिहार 
भेज दिये जते हे और जम्ते के डले जो पहले जापात*भेज दिये जाते थे, अब 
देवारो (उदयपुर के पास) में जस्ता गलाते के सत्र में प्रयुक्त किये जाते हैं । इस 
कार्य के सचालत को लिए “दी हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड," देवरो को स्थापना एक 
महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता हे ॥ जस्ता ग्लाने को उपेत्पत्ति के रूप में सुपर 
फौस्फेट एसिड व केडमियम प्र'प्त होते है" सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर 
'फॉस्फरेट के उत्पादय से किय' जा सकदा है + जैसा कि ऊपर कहा गया है 
भलवाडा जिले के रामपुरा अप्युदा क्षेत्र मे जस्ते व सासे के द्िपुल भण्डार मिले 
ह॑ जिसमे चरेरिया मे जिक स्मेल्टर सर्यंत्र,लगादा जा रह हैद्व 

992 में राजस्थात में सोखे 203 उ 0 हजार टन जस्ते 
के डलो का ] 0] लाख टत और चादी का लग 5 किलोग्राम अनुमानित 
ह। 





].. एजस्थान पत्रिका 4 अप्रेल 992, पृष्ठ ] 
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(०) कच्चा लोहा राजस्थान मे थोड़ी मात्रा मे कच्चा लोहा जयपुए, 
उदयपुर, झुन्झुनूँ सोकर व अलदर जिलो में पाया जाता है । मुख्य भण्डार जयपुर 
ब उदयपुर जिलों मे स्थित है । 992 मे कच्चे लोहे का उत्पदन 35 हजार टन 
होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से अधिक है ॥ 

(४) पैंगनीज - बासवाडा जिले मे घटिया किस्म की मैंगनीज पाई जाती 
है । राज्य मे मैंगरीज का उत्पादन बहुत कम होता है । 

(४) टगस्‍्टन (700852॥) - नागौर जिले मे डेगाना के पास दो पहाडियो 
मे टयस्टन के भण्डार पाये जाते है । यहा पर टगस्टन की किस्म भौ काफौ अच्छी 
बतायी जाती है । टगस्टन का उपयोग एलोय तथा स्पेशल स्टील के निर्माण में 
होता है । यह विद्युत के साज सामान मे भी प्रयुवत किया जाता है । टगस्टन 
रक्षा विभाग को सप्लाई किया जाता है । 992 थे राजस्थान भे 5 इन टगस्टन 
का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष ]] टन हुआ था । भारत 
में टगस्‍्टन के उत्पादन का बड़ा अश राजस्थान से ही प्राप्त होता है । 

औद्योगिक व अधात्विक खनिज 
(ए्द0७४9॥ 3990 0 'शि॥॥ए शाएटा॥5) 
मर इन खतिजो का वर्णन निम्न समूहो मे विभाजित करके किया जा सकता 
॥ 

(अ) पृथक्‌ करने के काम आने वाले खनिज, ताकि त्ाप व प्रभाव 
न पडे (॥804॥5) ताप सहन करे भें मदद देने बाले ख़निज (८0800769) 
व चोनी मिद्टी के बर्तन बनाने मे काम आने वाले खनिज ((८श्ाधा० 
एावशयोंओं । इस समूह में निम्न खनिज शामिल होते हैं । 

“€). _एस्वेस्टस एस्वेस्टस का उपयोग एस्वेस्टस सोमेन्ट छत की चदूदरे, 
पाइप आदि बनाने मे किया जाता है । 992 मे 38 हजार टन एस्वेस्टस का 
उत्पादन होने का अनुमान है जबकि ]99 भे 33 हजार टन का हुआ था । भारत 
का 85% एस्बेस्टस राजस्थान में पाया जाता है । इसके भण्डार उदयपुर, डूगरपुए, 
भोलवाड़ा व अजमेर ज्लो में हैं ॥ 

(0) फेल्सपार (#0$997) - यह काच मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों 
में प्रयुक्त होता है । देश में फेल्सपार को कुल उत्पत्ति का लगभग 75% राजस्थान 
"में उत्पन्त होता है । यह घुख्यतया अजमेर में पाया जाता है और धोडी मात्रा मे 
सिरोही उदयपुर अलवर और पाली जिले मे भी पाया जाता है । 99] भे इसका 
का 73 हजार टन हुआ था जिसके 992 में 76 हजार टन होने का अनुभान 

) 

(07) सिलिका रेत ($॥॥09 $970) - यह काच्‌, उद्योग मे कच्चे 

माल के रूप में काम मे आती है । यह अधिकांशव जयपुर और बूदी जिलों में 
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निकाली जाती हे । 99] मे इसका उत्पादन 24] लाख टन हुआ था जिसके 
992 मे 2 55 लाख टन होने का अनुमान है । 

(९) क्वार्टूज - यह चीनी मिट्टी के उद्योग व इलेक्ट्रोनिक उद्योगों मे 
प्रयुक्त होता है । यह अलवर, सीकर, सिरोही व अलवर जिलो मे मिलता है । 

(९) मैग्मेसाइट - यह रिफ्रेक्टरी इंटो के निर्माण मे व्यापक रूप से प्रयुक्त 
किया जाता है । यह थोडी मात्रा मे काच के उद्योगो मे भी काम आता है । यह 
अजमेर जिले मे भी पाया जाता है । 

(५) वरमीक्यूलाइट - अजमेर जिले मे एक खान से थोडी मात्रा में 
बरमीक्यूलाइट निकाल' जाता हे | इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता । यह ताप 
व ध्वनि का अच्छा इन्स्यूलेटर होता है । 

(५४) वाल्स्टोनॉोइट - यह एक नवीन खनिज है जिसके उपयोग बढ़ते 
जए' रहे हं । यह सिेमिक्र उद्योग मे काफी काम आता है । यह पेट व कागज 
उद्योग में भी प्रयुक्त होता है । यह सिरोही जिले मे मिलता है । 

(५७७ चायना कले व व्हाइट क्‍्ले - यह बर्तन बनाने ब विद्युत इन्म्यूलेटर 
के रूप में काम आता है | यह सवाईमाधोपुर सीकर, अलवर, नागौर ब जालोर 
जिलो मे पाया जाता है । 

(0४) फायर क्‍्ले - यह फायर ईंट ब्लॉक्स आदि बनाने के काम आती 
है। यह बीकानेर जिले में पायी जाती है । 

(४) डोलोमाइट._ यह अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर व उदयपुर 
जिलो से निकाला जाता है | यह चिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने मे भी काम 
आता है । 99] मे इसका उत्पादन ] हजार टन हुआ जिसके 992 में भी 
इतना ही रहने का अनुमात है ! 

(आ) इलेक्ट्रोनिक थध आणविक खनिज - इम समूह में अभ्रक ब बेरिल 
आते है । 

(0) अधभ्रक (शान - राजस्थान मे अभ्रक की खाने भोलबाडा टोक, 
अजमेर, जयपुर व उदयपुर जिलो में पायी जाती है । अभ्क विद्युत साज सामग्री 
मे प्रयुक्त होता है । यह रबर के टायरो के निर्माण मे भी प्रयुक्त होता है । 

बिहर व आध्रप्रदेश के बाद अथक के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय 
स्थान आता है । भारत का लगभग एक चौथाई अप्रक राजस्थान मे उत्पन्त होता 
है । 99] में अभ्रक का उत्पादन 549 टन हुआ जिसके 992 में 568 टन 
होने का प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत किया गया हे ॥ 

(४) आणविक खनिज - आणविक खनिजो में भी र्जम्थान की स्थिति 
उत्माहवद्धक मात्री जाती है | अजमेर व राजगढ़ की खानी में लिथियम की कुछ 
मात्रा मिलो हे। उदयपुर के समोप यूरेनियम को खोज की जा रही हे । राजस्थान 
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बेरिल का भी प्रमुख उत्पादक है । यह सूक्ष्म मात्रा में अप्रक को सड़ानो में मिलता 
है | यहें अजमेर व जयपुर संभाग में पाया जाता है । 

(डर) कीमती पत्थर व॑ अव्रेसिष्न (0था $णाट$ थाते कशह्डए2७) 

(0) पन्ना (छप्ाशएछ9) - अजमेर व उदयपुर जिलो में कुछ स्थानों पर 
झमरल्ड मिलता है । यह हरे रण का कोमती घत्थर होता है । पिछले वर्षों मे 
इसका उत्पादन काफों घट गया है 

(0 गाश्नेट - वह अजमेर, भीलवाड़ा व टोक जिले में चाय! जाता है । 
इसको दो किस्म होती हैं एक तो अव्रेसिव और दूसरी जैम । राजस्थात भे इसकौ 
दोनो किस्मे पायो जाती है । जैम गार्नेट ठोक जिले में ज्यादा मिलता है । 

(ई) उर्वरक सत्रिज - इस समूह मे जिप्सम राक फॉस्फ्रेट घ 'पाइराइट्स 
अते हैं । 

(9) जिप्सम - शजस्थान भे जिप्सम के काफ़ी भण्डार भरे घड़े है | देश 
में कुल उत्पादन का लगभग 90% राजस्थान के हिस्से मे आया है । जिप्सम को 
खाने बोकानेर, श्रीगणनगर, चुरू जेमलमेर भागौर, बाड़मेर, जालौर व पाली जिलो 
में पाया जाती है | पहले यह भवन-पघ्लास्टर मे ज्यादा प्रयुक्त होती थी अब यह 
उरब॑रक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानों जाती है । यह सीमेन्ट उद्योग मे भी 
प्रयुक्त होती है । देश से पन्‍्थक की कमी होने से जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक 
एसिड का निर्माण बहुत उपयोगी माता जा सकता है । 99] मे राजस्थान मे 
6 2 लाख टन जिप्सम का उत्पादत हुआ तथा 992 के लिए प्रारम्भिक अनुमान 
7 लाख रन का है । 

(॥) सॉक-फॉस्फेट - उदयपुर के समोष रॉक फास्फेट के विशाल भण्डारों 
को खोज ने राजस्थान के खनिज-इतिहास मे एक नया अध्याय जोड़ दिया है । 
पहले यह जैप्तलमेर जिले में चिर्मेतिया स्थान पर दूढ़ा गया था । झामर-कोटड़ा 
के भण्डार बहुत प्रसिद्ध हो गये है । अन्य छोटे-छोटे भण्डार भी पाये गये हैं। 
झामर-कोटडा क्षेत्र मे उत्पादन मार्च 969 से प्रारम्भ हो गया था । गॉक-फॉम्फेट 
का उपयोग सुपर फॉश्फेट के उत्पादन मे किया जा रहा है । 969 मे राज्य मे 
लगभग 69 हजार टन रॉक-फास्फेट का उत्पादन एक महत्वपूर्ण घटना मानी गयी 
है । इससे विदेशों विनिमय कौ काफ़ी बचत हुई है । 99] में शरू-फॉस्फेट 
का उत्पादन 2 65 लाख सन हुआ । 992 के लिए उत्पादन का प्रारश्भिक अनुमान 
2 50 लाख टन है । रॉक-फॉस्फेट को बिक्री से राज्य सरकार को करोडो रुपये 
की आमदनी होती है । गँक-फॉस्फेट के परिशोषन के लिए एक बडा सबब 
लगाने क्रो भोजता है जिसको विस्तृत सिपिर्ट सौफ़ा भाइन्स फ्रास द्वारा तैयार 


कराई गईं है । झामर कोटडा में रॉक-फास्फेट के 68 कोड टन बे भण्डार 
अनुमानित है । 
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(00. पाइराइट्स (75789) - सोकर जिले के सलादीपुरा में 
पाइराइट्स को काफी मात्रा उपलब्ध हुई है । इससे गन्धक का अम्ल निकाला जा 
सकता है। गन्धक का अम्ल या ठेजाब उर्वरक उद्योग के काम में आता है । 
उदयपुर के समीप राक फाघ्फेट के भण्डारे व सलादीपुरा की पाइराइट्स का 
उपयोग करके राज्य मे एक उर्वरक काम्पलैक्स या समूह स्थापित किया जा सकता 
है । 

(3) रसायन उद्योग के खनिज इस समूह मे लाइमस्टोन पलोर्सपार व 
बेराइट्स आते है । 

0) लाइमम्टोन या चूना पत्थर सोभाग्य से राजस्थान को सामेन्ट के 
उत्पादन के लिए लाइमस्टोन के विस्तत भण्डार प्राप्त हे । नो सीमेन्ट के प्लाण्ट 
लाखेरी सवाई माधोपुर चित्तोडगढ़ दारौली (उदयपुर) निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) 
मोडक (कोटा) बनास (सिरोही) ब्यावर व कोटा मे चल रहे है । पिछले तीन 
वर्षों मे राय मे सोमेन्ट का उत्पादन क्यफां बढ़ा हैं | राय के दिभनन्‍न भागों मे 
लाइमस्टोन पाये जाने से सीमेन्ट क्ते उद्योग का भविष्य उज्जवल है । जसलमेर 
उदयपुर बासवाडा चित्ताडजढ भीलवाड़ा सिरोही व पाला जिलो के 
विभिन क्षेत्रों मे लाइमस्टान की सकल मात्रा व श्रेणी निश्चित करने के 
लिए प्रोसपेक्टिग का कार्य चल रहा है । जैसा कि प्रारम्भ मे बताया जा 
चुका है जैसलमेर के सोमू क्षेत्र भे स्टालग्रेड लाइमस्टोन का 50. करोड टन 
का भण्डार मिला ह । 99] म राज्य म 78 8 लाख टन सीमेन्ट ग्रड (06) 
को लाइमस्टोन का उत्पादन हुआ था जिसके 992 मे बढकर 80 लाख टन होने 
के अनुमान है । लाइमस्टोन का उत्पादन लाइम्म्टोन (आयामी) (डाइमेन्सनल) व 
लाइमस्टोन दो श्रेणियों के तहत अलग से दिस्डाया जाता है । 499] में लाइमस्टोन 
(आंयामी) (डाइमेन्सनल) का उत्पादन 0 2 लाख टन तथा लाइमस्टोन का 282 
लाख टन हुआ जिनके ]992 मे कुछ बढ़ने के अनुमान ह॑ । इस प्रकार राज्य 
मे लाइप्रस्टोन का उत्पादन तान श्रेणिया म दिखाया जाता है । 

(॥) फ्लार्सपार (0णऋ्॒आ) डूगरपुर तिले मे माडो की पाल नामक 
स्थात पर फ्लोसपार के भण्डार पाये जाते है । इसका विकास पहले के वर्षों मे 
राजस्थान आधद्योगिक व खनिज विकास निगम के द्वारा किया गया है । यह फ्लोर्सपार 
स्टोल मेटेलर्जी मे व हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने मे काम आता है । राज्य में 

499] में चार हजार टन पफ्लोगड़ट का उत्पादन हुआ था । 994 में भी इतना 
हा उत्पादन होने क्रा अनुमान ह । 

(90) बराइट्स (879%7९5) यह तेल के कुओ की ड्लिग के दोशत 
घोल या कोचड बनाने के काम आता है । यह पट, लिथोपेव उद्योग तथा वेरियम 
रसायनों मे प्रयुक्त होता है । यह कागज व गबर उद्याम मे भा काम आता है । 
यह अलवर विले मे तथा नाधद्वारा के समाप मिलता ह॑ । 99] मे इसका उत्पादन 
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6 हजार टन हुआ था जिछके 992 मे 8 हजार घर होने का अनुमान है । 
(ऊ) छोटे खनिज (गण 'शिताक्षशड) 

(0) बेन्टोनाइट - यह एक प्रकार की मिट्टी होती है | यह ड्रिलिग मड 
तैयार करने व सौन्दर्य प्रसाधनो (८०आ४०४८७) के निर्माण भे प्रथुक्त होता है। यह 
बाड़मेर व सवाईमाधोषुर जिले भे पाया जाता है | देश का 5% बेन्टोनाइट 
राजस्थान में मिलता है। 

(॥) घुलतानी मिट्टी (एश्ञा07" 2709) - बीकानेर व जोधपुर जिले 
में इसके भण्डार पाये जाते ह | यह चिकनाहट को स्रोप् लेती है और तेल से 
रग्रीन पदार्थ हथने मे प्रयुक्त होती हैं । 

(॥॥) संग्रमपपर, ग्रेनाइट व अन्य भवन-निर्माण के पत्थर - मकराने 
का संगमरमर ताजमहल के निर्माण मे प्रयुक्तत किया गया था । नागोर पाली पचिरोही, 
बूदी उदयपुर, व जयपुर जिलो में सगमरमर को प्राप्ति के अन्य स्थान भी मिले 
हैं । 99] मे स्गमरमः का उत्पादन ॥] 6 लाख टन हुआ जिसके 992 में 
॥2 $ लाख टन होने का अनुमान है । राजम्थान के ]8 जिलो मे ग्रेनाइट पत्थर 
मिलता हे । अत राज्य ग्रेवाइट को दृष्टि से काफी धनी है | जालौर जिले मे 
गुलाबी रग का ग्रेदाइट पत्थर फाया जाता है । ग्रेनाइट के भण्डःरो के प्रमुख क्षेत्र 
इस प्रकार हैं. झुन्झुनू, सीकर, जयपुर अजमेर दौसा टोक सवाईमाधोपुर, बाडमेर, 
पाली भीलचाडा जालोर, सिरोही अलवर व राजसमद ॥ राज्य के बिभिन्‍त भागो 
मे सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन पाये जाते है । 

(ए) विविध 

(0) घीया पत्थर, टेल्क व पाइरोपिलाइद - राजस्थान इनका प्रमुख 
उत्पादक क्षेत्र माता गया है । ये रानिज टैल्कंम पाउडर, खिलोने आदि बनाने में 
प्रमुख होते है । ये उदयपुर जयपुर सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा व डूँगश्पुर जिलो में 
पाये जते है । 

(9) केल्साइट - यह रसायन के रूप म॑ कैल्शियम कार्बोनेट होता है । 
यह कागज वस्त्र चीनी मिट्टी उद्योग पेट इत्यादि मे काम आता है । यह सीकर 
जिले मे प्राप्त होता है । लेकिन बुछ मात्रा सिरोहो पाली जयपुर व उदयपुर जिलो 
में भी पाई जाती है । 

(॥) ओकर्स (00॥65 ) (लाल और पीले) - ये खनिज पिगमेट होते 
है जो घुलते नहों है और रग बऊते सीमेन्ट, रबड प्लास्टिक आदि उद्योगो में 
काम आते हैं । यह चित्तौडगढ जिले में कई स्थानों पर मिलता है । यह कुछ 
अन्य जिलो में भी मिलता है । 

५ 08) नमक - राजस्थान में साधर झोल मे काफो नमक उत्पन्न किया 
जाता हैं । डोडवाना पचपदण व लूतकरणसर भो ममक के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र 
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माने गये हैं । 
खनिज इधन (१शगाशश्श कणश७) 

(0) कायला 

राजस्थान में लिएनाइट कोयला (पूए कोयल) काफी मात्रा में पएया जाता 
है । इससे घमल विजलो पैटा का 5 रूकता है | राज्य मे इसके भाडार पलाना 
(बाकानेर) में 25 करोड टन, काएएड' (बाड़मेर) में 6 करोड टव तथा मेडता रोड 
(नागर) मे 2? 5 करोड टन पे गये हैं 

आठवीं पचचााय में बरसिएसर (बाकानेर क्षेत्र) के पास 240 मावाट 
क्षमता (]20 मेशबाट के 2 यूट) का एक दिवलबर लाने का प्रस्ताव है 
यह काय नैवला लिग्नाइट निगम (5.()) द्वारा रचालित किया जय रदा है। 
इस पर 850 कराड़ रू व्यव हान का अनुमान है । यहा चार बध मे विद्युत 
का उत्पादन चालू हा सकया । इसूक लिए आवश्यक चल का पूर्ति इींदश 
गाधा नहर स्ू का ताएगा 

बरासामा मे लिनाइट-आशारित हाप विवलाघर का निमा/” काय तरी से 
पूप किया पाए चाहए ताक राय में विद्यत का अधाव दूर किया जा रूक 
वरासएमर रू 6 कराड 20 लाख दन लिएएट होते का अनुमान है । यता 35 
साल तक खत किय' वा सक्कए है । अब इस परवथोजता पर विशेष ध्याव तिएा 
जाना चाहए । 
(2) प॒टालयम एव प्राकंतिक गैस 

राजस्थान म गैस के भाडार जैसलमेर मे घोटार नामक स्थान पर 989 
मे पाय रब ध | इनम मिधेन व हा/लबम गैस का मात्रा अधिक पाया जाय हैं। 
जुलाइ 990 म डाडेवाला' म (पैमलमर क्षेत्र) प्रकरतिक गैस के विप्रल भाडाए 
मिले हैं तिससे एक दिवलाघर व कुछ गैस आधाणरत उद्योग चलाये जा सकते । 

]984 मर जैसलमेर मे 'सादवाला में खानव तेल के भाडर मिले है । 
अप्रच 992 मे बाकानेर के गकट बाशेबल' में हैवा क्रूड आयल क भाडार 
का पय चल' हे “विसका पहले उल्लेख किया जा चुका है । यहा शाभ्र हा त्तेल 
का उत्पतन प्रारम्ण किया जायग । जैसलरर का क्षेत्र पेयालयम व प्राकातक गैम 
को दाघ्ट से काफ़ा महत्त्वयूग हो गया है । 

राजस्थान मे खानज आधारित उद्याग 
(गागाराणों 335९0 वातप्श्नात९5 पा रि9]3500ए॥) 

उरकत वजरए' से स्पष्ट हो जता है कि राजम्थात में खानन अधारत 
उद्याण के विकास को पयाप्त सभावना! हैं | राय में रुयत्ट, उबरक रसायत 
व अन्य उद्योए के विक्षास के लिए आवर्यक खानज पदर्त उवे उतने हैं । हम 
नाच पिछले दरों को प्रगति व भाव” रूम्भावताऊ' का उल्लेख करते हैं । 
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!. जस्ता एवं गलाई सयत्र (2८ धगशाश 7970 - उदयपुर के 
समीप देवारी मामक स्थान पर ]8 हजार टन की प्रारम्भिक क्षमता से एक जिक 
स्मेल्टर प्लाट चालू किया गया था | ऊची किस्म का जता तैयार करने के 
साथ साथ वह उपोत्पत्ति के रूप भे केडमियम व गन्धक का तेजाब (सल्फ्यूरिक , 
एप्तिड) भी हैयार करता है । सल्फ्यूरिक एसिड से सुपरफास्फेट तैयार किया जा 
सकता है 4 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है भीलवाड़ा जिले मे रामपुरा-आगुचा 
मे जिक व सीसे के पर्याप्त भण्डार पाये जाने से भारत सरकार ने शजस्थान भे 
जिक स्मेल्टर सयत्र लगाने की स्वोकृति दे दो है जिसे हिन्दुस्तान जिक लि 
कार्यान्वित कर रहा है । यह चदेरिया स्थान पर लगाया जा रहा है । जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है इसमे खनिज दोहन ब स्मेल्टर सयत्र पर लगभग 67 
करोड़ रुपये कौ लागत का अनुमान है | इससे 4 2 करोड खनिज निकाला जायेगा, 
2 हजार व्यक्तियों की प्रत्यक्ष रोजगार व 0 हजार व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार 
मिलेगा । 

2 निम्बाहेडा मे एक सीमेट का कारखाना डाला गया है । राज्य मे 
सीमेट के नौ बडे कारखाने हो गये है । भविष्य में नये कारखाने भी स्थापित 
किये जा रहे है । हाल मे राज्य पे काफो सख्या मे सीमेट के छोटे सपत्र (/॥॥0 
(शाप 703भ5) भी लगाये गये है | 

3. खेतड़ी भे ताबा गलाने का संयत्र (0०7एश' शाशाशः एश्ा।)- 
खेतडी में ताबा गलाने के सयत्र कौ क्षमता 30 हजार टन है जो भविष्य में बढाई 
जा सकती है | यहा पर भी सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता हैं जिसका उपयोग 
'करने के लिए अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते है । 

4 जैसा कि पहले कहा जा चुका है उदयपुर के समीप झामर-कोटड़ा 
क्षेत्र मे प्राप्त रॉक-फॉस्फ्टेट के भण्डारो का उपयोग करके सुपर-फॉस्फेट का 
उत्पादन किया जा सकेगा । सौकर (सलादीपुरा) में पाइरादस के भण्डारो का 
उपयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्त की जा सकेगी जिनका उपयोग उर्वरक 
उद्योग भें किया जायेगा । 


इस प्रकार राज्य मे कई जरह से सुपर-फास्फेट के उत्पादन में वृद्धि होने 
से विकास को नया मोड मिलेगा । 


गा 5 नोम छा थाना में निजी छेत्र मे क्ले वाशिंग प्लाट स्थाफित किया गया 
। 


6 कुछ वर्ष पूर्व ग़जस्थान औद्योगिक व खनरिण विकास निगम ने डूँगरपुर 
में माडो को पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनिफिशियेशन प्लाट प्रारण्य किया 
था जिससे रसायन उचद्योगो को बढावा मिला है । 
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7 जालौर मे एक ग्रेनाइट पॉलिशिग फैक्ट्री राजस्थान औद्योगिक व खनिज 
विकास निगम के अधिकार में ली गई थी जिसका विकास किया गया है । 

8 अन्य - इसके अलावा हाई टेक प्रिस्ौजन ग्लास, जोधपुर मे ग्लास व 
ग्लास प्रोडक्ट्स, पर्फेक्ट पोटरी कम्पनी लिमिटेड भरतपुर में फायर व्रिक्स, स्टोनवेयर 
व पाइप, भूपाल माइनिंग वर्क्स भीलवाडः मे ब्रिक्स, माइका इन्स-ऐेटिंग ब्रिक्स तथा 
जयपुर ग्लास एण्ड घॉटरीज वर्क्स जयपुर मे क्राकरी बनाती है , 

सबाईमाधोपुर में खाट का कारखाग्ा नहीं लगाया जाएग क्योंकि पर्यावरण 
की दृष्टि से यह स्थान उपयुक्त नहीं राय स्थान उपयुत्रन नहीं णया गये है । इसलिए अब यह कारखाना 
गढ़ेपान एकीटा के पास) मे लगाया जायगा, जिसके लिए रिण्यय लिया जा चुका 
है । 











बीकानेर में बरसिगसर मे लिएनाइट के औ#०छारसे का विदोहन करने के 
सम्बन्ध मे नैवेली लिग्नाइट से समझौता किया गया है । इस पर कार्य प्रारम्भ हो 
गया है। यहाँ लिग्नाइट का वैज्ञानिदः ढ० थे विदोहन किया जायेगा जिससे पर्यावरण 
को कोई समस्या उत्पन्र नहीं होगी। 

सूरतगढ के पास हजीरा में 8 श्शियन क्यूसेक फीट गैस का भण्डार 
मिला है जिसमे से वतमान मे 5 मिलियन क्यूसेक फीट का ही उपथोग हो पा 
रहा है । यहाँ एक पेट्रोलियम काम्पलेक्स बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिये योजना 
आयोग को एक मसौदा पेश किया गया है। एिसे उसने सिद्धान्त स्वीकार भी कर 
लिया है। 
भावी सम्भावनाएँ 

। कोटा में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने का सयत्र 
लगाया जा सकता है। 

2 उदयपुर मे एक पिग लोहा सयन्त्र लगाने की आवश्यकता है; वहाँ 
निकट्वर्ती क्षेत्रो के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है। 

3 निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारो के बोर्ड बनाये जा सकते है जिसके 
पूर्व निर्मित भवन (2९ ह0रा८४९० ्075०) बनाकर कुछ सीमा तकभवन-समस्या 
का समाधान तिकाला जा सकता है। 

उत्तम सैलेनाइट के भण्डारो का उपयोग प्लास्टर आफ पेरिस व अन्य उद्योगो 
का विकास करने मे किया जा सकता है। 

4. फ़ेल्सपर, क्‍्वार्टज व चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के“ 
सामान के कारखानो की स्थापना का क्षेत्र बढ सकता है। सिलिका के उपयोग से 


3... राजस्थान पत्रिका 7 जुलाई ]989 प्‌ 70 


साजस्थात की अर्थव्यवस्था उढ 


काँच के उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। 

निष्कर्ष - उपरोक्त विवरण से स्प्प्ट हो जाता है कि राजस्थान मे ताबा, 
सीसा व जस्ता एवं सम्यद्ध घातुओ का उत्पादन बंढायां जां सकता है। 
भारत में इनका निरान्त अभाव है। अत शज्य को इनके विकाप्त पर विशेष रूप 
से ध्यान दना “हुए और केद्ध को इतमे अपना सक्रिय सहयोग देवा चाहिए। 
विधभिण थोशें से सुपर फॉौस्फेट का उत्पदा बढ़ने से उर्वरकों को सप्लाई बढ 
सकती है जिए'से भविष्य में दृषिगत उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। लाइमस्टोन का 
उत्पादन बद्झर सीमेंट व स्टील उद्योग को लाभ पहुँचाया जा सकता है। 

राज्य की खनिज नीति 

परियहन व शक्ति के साथनो के जिकास से राजम्थान में खनिज-आधारित 
उद्योगो क विकास की सम्भावत्राएं ब७ रहो है | राज्य मे खनिज विकास के 
लिए ॥978 मे खनिज नीति घोषित की गई थी। इसमे खनिज पदार्थों कौ 
खाज हेतु सर्वेक्षण एवं अन्येषण पर ७र दिया गया था। इसमे सडको के मास्टर 
प्ल्नन बनाने बिजली उपलब्ध करने व खनन कार्य केलिए बैको सहकारो सस्थाओ 
तथा राजस्थान वित निगम आदि थे साध्यप से ऋण उपलब्ध कराते पर जोर दिया 
गया थ। इसमे कहा गया था कि छोटे परटेधारियों को ऋण दिलाया जायगा तथा 
अप्रधान सविजों जैसे लाइमस्टोन संगमरमर आदि केपट्टे अनुसूचित जाति अनुसूचित 
जउजात के व्यक्तियो को भी प्राथमिकता के आधर पर दिये जायेगे » 

ज॒ज्य में खनिजों के विफास के लिए नवम्बर 979 में राजस्थान राज्य 
खात्रऊ घिकाप्त निगम (२$)॥700) स्थापित किया गया था। पहले यह कार्य 
(07//700) केअन्तर्गत किया जाता था। राक फॉस्फेट के खनन के लिए राजस्थान 
राज्य खान व खनन लिमिटेड कार्यरत है। एम वी माथुर समिति ने खनन विकास 
थे लिए जिम्न सुझाव दिये है * 

(7) खनन को उद्योग घोषित क्रिया जाना चाहिए ताकि इसको भी 
रोजकोपोय लाभ व प्रेरणाएँ मिल सके। 

९0) ख़तन व भूगर्भ सचालक को सभी खनन लौजहोल्ड क्षेत्रों का बडा 
पैमाने पर भूगर्भीय नक्शा बनवाना चाहिए । 

(एश) रामगज मोडकव झालावाड़ क्षेत्रो मे बडे पैमाने पर लाइमस्टोन कौ 
दूट फूट थे व्यर्थ अश पडे है जिनसे पोजलाना (राधा) सीमेट बन 
सकती है बशर्ते कि इस पर उत्पादन शुल्क घटाया जाय । इससे सेजगार बढ़ेगा 
तथा सरकार को आमदनी होगो । 
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(५) बिहार [सरकार कौ भाँति अभ्रक को राजकीय व केन्द्रीय बिक्री 
कर से मुक्त रखा जाय, 

(५) खनन की चैज्ञानिक विधियो का प्रयोग बढाया जाय । 

(शा) खनन विभाग को खानो के पट्टे देने व लगान तथा रायल्टी इकट्ठा 
करने के अलावा खनिज पदार्थों के भण्डारण, श्रेणीकरण आदि के बारे मे 
विस्तृत सूचना रखनी चाहिए, एव 

(शा) भवन-निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए निर्माण-उद्योग 
को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | इसके लिए भूमि रूपान्तरण अवाप्ति नियमो 
ब वित्त आदि की व्यवस्था बढाकर निर्माण-उद्योग को आगे बढाना चाहिये। इससे 
राज्य मे इन्फ्रास्ट्क्चर भी मजबूत होगा । 

इन सुझावों को कार्यान्वित करने से राज्य के ख़नन-विकास मे काफी 
सहायता मिलेगी । 

भारत सरकार ने ]8 फरवरी 992 से कोयला, लिग्नाइट व तेल को 

छोडकर खनिजो और लघु खनिजो की रोयल्टी मे वृद्धि करने को घोषण को है 
जिससे राज्य सरकार कौ गरोयल्टी की आय काफौ बढ़ जायगी । 
* पुरानी दरों पर गेयल्टी 6 करोड रु से बढ़ कर नई दरों पर 33] 
करोड़ रू होने का अनुमान है । डोलोमाइट, खनिज सोने खाद के ऊपर हीरे की 
बिक्री, बॉक्साइट, वेल्साइट, जिप्सम आदि पर सोयल्टी मे वृद्धि कौ गयी है जिससे 
राज्य सरकार की रोयल्टी की आय बढ़ेगी । भविष्य मे भी इसमे अपेक्षाकृत कम 
अवधि मे सशोधन किया जाना चाहिए । 

सितम्बर 992 में पर्यावरण अधिनियम मे केन्र द्वारा सशोधन की 
अधिसूचना जारी करने से राज्य मे खनन-विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडने 
की आशका उत्पन्न हो गई है क्योकि इससे पहाडी ब वन क्षेत्रो मे खनन-कार्य 
के रुक जाने की स्थिति बन गई है । इस सम्बन्ध मे पर्यावरण-सरक्षण और 
विकास की आवश्यकताओ के बीच उचित सतुलन स्थापित किया जाना चाहिए. 
और राज्य सरकारो को निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि विकास 
का कार्य निबधि गति से आगे बढ सके । 

इसके अलावा केद्र खान व खनिज-पदार्थ नियमन व विकास अधिनियम 

]957 मे सशोधन करके लघु खनिजों रशाणा ॥॥८789) की परिभाषा को 
बदलना चाहता है ताकि मार्बल ग्रेनाइट, सेण्डस्टोन व अन्य आयामी (8प्रश्ा॥णाओं) 
पत्थर लघु खनिजो की श्रेणी मे न रहे | इससे इन खनिजो पर राज्य सरकारों का 
अधिकार नही रहेगा जैसा कि बडे खनिजो के सम्बन्ध मे आज भी नहीं हैं । 
अत इस प्रकार के सशोधन से राज्य सरकार पर विपरोत प्रभाव पडेगा और वह 
इन लघु खग्निजो का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडी 
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जाति के लोगो को भी नहीं दे पायेगी जिनका जीवन इन पर निर्भर करता है । 
अत राज्य मे खनिज विकास को उचित प्रोहत्साहन देने के लिए बन क्षेत्रो मे 
खनन क्रिया पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए + राज्य सरकार को इस 
सम्बन्ध मै निर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए और मार्वल ग्रेनाइट आदि को 
'लंघु खनिजों की श्रेणी भे रखकर इनके विकास व उपयोग का अधिकार राज्य 
सरकार की ही दिया जाना चाहिए । 

ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में नई मीति सितम्बर 99] 

राज्य सरकार ने 25 सितम्बर 99] को एक अधिसूचना जारी करके 
ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में निम्न नीति निर्धारित को 

() खनिज ग्रेनाइट के खनन पढ्टे ऐसे उद्यमियों को स्वीकृत किये 
जायेंगे जी खनन कार्य मशौनों से करेंगे और ग्रेवाइट के प्रोसेसिय सयत्र 
स्थापित करेगे ॥ ऐसे उद्यमकर्ताओ को प्राथमिकता दी जायेगी जो निर्यात के लिए 
प्रोसेसिंग सयत्र लगायेगे । 

(2) खनन पटूटे ऐसे आवेदको के पक्ष में स्वीकृत किए जायेगे जिन्होने 
पहले से प्रोसेसिग यूनिट लगा रखी है अथवा जो दो वर्ष की अवधि पे 
प्रोसेसिय यूनिट लगा लेगे । 

(3) खनन पटूटो के अन्तर्गत क्षेत्र को साइज 00 मीटर 5 00 
मीटर अथवा 0 000 घर्ष मौटर होगी । 

(4) उक्त माप के दो से अधिक प्लाद नियमानुसार स्वीकृत नहीं 
किए जायेंगे । 

(5) विशेष परिस्थितियों में दो से अधिक प्लाट स्वीकृत किए जा सकेगे, 
जब आवेदक ने अन्य आयातित विराई की मशीत्र एवं पालिशिंग मशीन स्थापित 
कर रखी है अथवा उसकी तेयार हो गई है । शेसो स्थिति मे 5 घ्लाट था 50 000 
चर्ग मीटर का क्षेत्र ख़नन पटूटे पर दिया जा सकेगा । 

5 प्लाट या 500 मीटर लम्बाई (स्ट्राइक लैन्थ) वाले फेस का पदूया दिया 
जा सकेगा | जून 992 मे यह 200 मौटर कर दी गयी । 

एक हो क्षेत्र के एक से अधिक आवेदन घत्र होने पर लाटरों से निपटारा 
किया जायेगा ॥ 

शुरू मे 'लेटर आफ कमिटमेट दिया जायेगा और खत्रन पदुटा सयत्र स्थापित 
होने पर ही दिया जावेगा ॥ 

जून 7992 में इठ नियमों को अधिक उदार बताया गया । अब 20 
प्लाट तक खनन पटूटे स्वोकत हो सकते है ॥ 
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प्रश्न 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(3) राजस्थान की खनिज सम्पदा | 
राजस्थान राज्य के विभिन्‍न आर्थिक साधनो का वर्णन कौजिये । राज्य के 
आर्थिक विकास भे ये कहा तक सहायक हो सकते हैं ? 
राजस्थान के “जल साधनों' एए एक सश्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
राजस्थान के पशुधन का संक्षिप्त परिचय दोजिए । 
राजस्थान के आर्थिक साधनो का मूल्याकन कौजिए । 
संक्षिप्त टिप्पणी दिखिए 
() राजस्थान मे क्रूड तेल के भण्डार, 
(0) राजस्थान में लाइमस्टोन के भण्डार, 
(00) राज्य में पशु-सम्पदा की बर्तमात स्थिति ॥ 
“राजस्थान मे प्रचुर प्राकृतिक साधन है' । समझाइए । 
(२8] ॥ श, 992) 
प्राकृतिक ससाथन निधियो मे राजस्थान किस सीमा तक थनी है ? 
(#]70 9., 992) 


राजस्थान राज्य कौ खनिज नीति एवं विकास पर एक आलोचनात्मक लेख 
लिणिए । 
(#]एटा ॥ 9 ]992, 


अ 
राज्य घरेलू उत्पत्ति 


(86 7णा6€धा९ श०प्वार) 








जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय की अनुप्राव लगाया जाता है 
उसी प्रकार एक राज्य के स्तर पर राज्य घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता 
है। इसमे एक राज्य में एक वर्ष भें विभिन आर्थिक कैशे से उत्पल होने बाली 
आय का अनुमान लगाना होता है। जैसे राजस्थान की घरेलू उत्पत्ति मे राज्य में 
कृषि, पशु-पालन, बन मछली, खनन विनिर्माण (7 #एगिथ॥7॥8) निर्माण-कार्य 
(000४00८४०)), विद्युत, परिवहन, व्यापार, बेकिंग, प्रशामन, आदि क्षेत्रों मे उत्पन्न 
होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाएगा । यह कार्य काफी जटिल होता 
है और इसमे कई प्रकार की कठिनाईया आती है । विभिनन क्षेत्रों के लिए उत्पत्ति 
कौ मात्रा, कौमतो, कच्चे माल की मात्रा व कौमतों, आदि का हिसाब लगाना सरल 
कार नहीं होता, फिर भी राज्य “घरेलू -दत्पक्ति का अनुणान लगाना आवएयक 
होता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रथति का अनुमान लगाया जा सके तथा 
उसकी तुलना अन्य राज्यो व देश की आर्थिक प्रणति से की जा सके $ राज्य 
घरेलू उत्पत्ति के अनुमान प्रचलित मूल्यो व स्थिर मूल्ये दोने। पर ज्ञात किये जाते 
है । इसी प्रकार राज्य को प्रीति व्यक्त आय की गणना भी दोनो प्रकार के मूल्ये 
गर की जाती है। लम्बी अवधि के लिए राज्य परेलू उत्पत्ति के स्थिर मूल्यों पर 
प्राप्त अनुमानो के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक 
परिवर्तगी. (शाएएएश शोक्षए०७) का पत्र लगाया जाता है। इसके लिए 
अर्धव्यवस्था को भोटे दौर ग९ कोर श्रेणियों ये विपक्त किया जाता है - 

-५०()/ प्राथमिक क्षेत्र (शाभ्ाए 56007) इसमे कृषि, पशु-पालन, बन, 
मछली-पॉलन व खनन को शामिल किया जाता है। कुछ लेखक खनन को द्वितीय 
क्षेत्र में भो शामिल करते है । 

-_ (9 द्वितोयक क्षेत्र ($ल्‍८णावंथए $ल्‍ल०) - इसमे विविर्माण 
(भ0०एघाग9). पंजीकृत व अपंजोकृत, निर्माण-कार्य (000८०). 
विद्युत, गैस तथा ८अल-पूर्ठि को शापिल किया जता है। 

त्स्ट्ट /इतीयक या सेवा क्षेत्र (धधंश+ 5९८०/) - इसमें शेष आर्थिक 
क्रियाएं को जाती हैं, जैसे परिवहन-रेल, सडक आदि, संग्रहण (डकयहुो, 
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सचार, व्यापार, होटल ब्रेकि। बीमा वास्तविक सम्पदा (7६४| ९४४८) सार्वजनिक 
प्रशासन तथा अन्य सेवाएं । 

स्थिर मूल्यो पर इन तीनो क्षेत्रों के लिए उपलब्ध लम्बी अवधि के आय के 
आक्डो के आधार पर अर्थव्यवस्था के ढाँचे मे होने वाले परिवर्तनों का अनुमान 
लगाया जाता है। इससे प्राथमिक ट्वितोयकव तृतीयक क्षेत्रों की बदलती हुई स्थिति 
का पता चल जाता हे, जैसे पहले की तुलना में राज्य की कुल आय मे प्राथमिक 
क्षेत्र का अश कितना घटा तथा अन्य क्षेत्रो का कितना बढ़ा आदि आदि । यही 
नहीं बल्कि एक क्षेत्र के उप क्षेत्रों कौ बदलती हुई स्थिति का भी पता लगाया 
जा सकता हे जैसे तृतीयऊ क्षेत्र मे परिवहन बेकिंस व बीमा सार्वजनिक प्रशासन 
आदि की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनो की जानकारी भी हो जाती है। 

अव राज्य के स्तर पर घरेलू उत्पत्ति या घरलू आय की यणना करना बहुत 
लाभकारी होता है। आज के आर्थिक नियोजन के युग मे यह और भी अधिक जरूरी 
हो गया है क्योकि इन्हीं आकडो के आधार पर योजना मे हुई आर्थिक प्रगति का 
अनुमान लगाया जाता है। 

“राजस्थान में घरेलू उत्पत्ति के अनुपान - 

राजस्थान मे राज्य घरेलू उत्पत्ति (५797) के अनुमान प्रचलित भावों व 
स्थिर भावों पर 954 55 से प्रारम्भ किये गये थे। ये 956 में जारी किये गये 
थे। यह सिरीज 959 60 तक जारी रहा था। बाद मे आधार-वर्ष बदलकर 
960 6] कर दिया गया और सशोधित मिरौज 978 79 तक प्रकाशित किया 
गया। इसके बाद 979 मे एक सशोधित सिरीज 970 7 के नये आधार-वर्ष पर 
जारी किया गया । फरवरी ]988 म॑ केन्द्रीय साख्यिकोय सगठन ने राज्य घरेलू 
उत्पत्ति का नया सिरीज 980 87 के आधार-वर्ष पर जारी किया । वर्तमान में 
यह सिरीज चल रहा है ओर 980 8॥ के भावो पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति 
के आकड़े 960 6 से 989-90 तक की लम्बी अवधि के लिए राज्य के 
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर ने उपलब्ध किये हैं, जिससे तृतीय 
योजना व बाद को योजनाओ के लिए राज्य कौ घरेलतू उत्पत्ति च प्रति व्यक्ति 
आय के परिचर्तनो का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हो गया है राज्य की 
घरेलू उत्पत्ति मे से मूल्य हास (6९एा/2८&॥०7) घटाने से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पोत्त 
(४5007) ज्ञात हो जातो है जिसमें जनसख्या का भाग देने से प्रतिव्यक्ति आय 
प्राप्त हो जाती हैं। ) 

स्मरण रहे कि [980 8 के स्थिर मूल्यों यर प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन 
करने से आय के अनुमात्रे मे से दोनो प्रभाव दूर हो जाते हैं-पहला कीमत बृद्धि 
या महगाई का, तथा दूसरा जनसख्या का | अत लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रति 
व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर, अधिकाधिक को जा सके। इसके लिए एक तरफ 
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स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति बढानों होगी और दूसरी तरफ जनसख्या 
की वृद्धि पर नियंत्रण करता होगा ॥ 

अब हम राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिवर्ततों का अध्ययन करने से पूर्व 
सक्षेप मे इसकी गणना की विधियों का परिचय देंगे ताकि इसका समुचित ज्ञान 
हो सके ! 
राज्य घरेलू उत्पत्ति के माप की विधि- 

राष्ट्रीय आय कौ भांति राज्य की घरेलू उत्पत्ति या आय का अनुमातर 
लगाने के लिए भी प्राय -उत्पत्ति विधि एबं आय विधि (छण्तएल ग्राढएाएत इ04 
7760772 - ॥7९706) का उपयोग किया जाता है। कहीं-कहीं व्यय-विधि 
(७कुआ॥97ए७ ग्राथ0/00) भी काम में लो जाती है जैसे निर्माण-कार्य 
(८णा50प८ा० ) से होने वाली आय का अनुमान लगाने के लिए इनका स्पष्टीकरण 
नीचे किया जाता है। 

() उत्पत्ति-चिधि (छए00०९ (९४४०७) - इसे “जोड़े गये मूल्य' 
(एक्ट 300८0) की विधि या 'इन्वेन्टररी-विधि” भी कहते है। इसमे सर्वप्रथम उस 
आर्थिक क्षेत्र की अन्तिम उत्पत्ति का बाजार मूल्य निकाला जाता है। फिर उसमे 
से उत्पादन मे लगाये गये साधनो का कुल मूल्य घटाया जाता है (जैसे कच्चे माल 
का मूल्य ईंधन-पावर आदि के खर्चे)। बाद मै मूल्य-हास घटाने से शुद्ध आय 
अऋपष्त होती है, जो उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय मे योगदाव भानी जाती है। 

राजस्थान भे राज्य की घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए इस त्िधि 
का उपयोग भिम्न क्षेत्रों के लिए किया गया है- कृषि पशु-पालन बन मछली 
उद्योग, खनन व पत्थर निकालना पंजीकृत बिनिर्माण-कार्य (८ह8००९१ 
प्रध्माएश्टपा॥आ8) (फैक्ट्री आदि में)। इसके लिए उत्पत्ति ब इनपुट की मात्राओ 
'च इनके मूल्मो के आक्डो की आवश्यकता होती है। 

(2) आय-विधि (0076 )(९४॥००) यह दो रूपो मे प्रयुक्त होती है- 

() प्रत्यक्ष रूप में (व ॥5 ताएश्ट 80वा) यह उन आर्थिक क्षेत्रों मे 
अग्ुक्त होती है जिनमे कर्मचारियों के भुगतान ब्याजु लगान, किशाया लाभ 'मूल्य-द्वास 
आदि के आकड़े विभिन्न उपक्रमी के वार्षिक लेखों (708 2०८ण॥गा$) में 
मिल जाते हैं । उनमे उत्पादन के विभिन्‍न साधनो की आय को जोडकर उन क्षेत्रो 
का राज्य की आय मे योगदात्र क्वत किया जाता है। 

यह विधि निम्न क्षेत्रो से प्रयुक्त होतो है- विद्युत (जहाँ राजस्थान राज्य 
विद्युत मण्डल 'व राजस्‍्थान आणविक पावर ग्रोजेक्ट (२५००) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपब्रमो के वार्षिक लेखो से आवश्यक जानकारी मिलत है), जल-पूर्ति, रेल, 
संगठित सडक परिवहन बैंकिंग, बीम[ सार्वजनिक प्रशासन, स्थाचर सम्पद्या का 
£89९) आदि इन श्षेत्रो में वार्षिक लेखों से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके 


राज्य यरेलू उत्पत्ति 6 


आय के अनुमान तैयार किये जाते है। 


(॥) परोक्ष रूप मे ॥ ॥रप्ताशल॑ ॥ण)- इस विधि मे सर्वेक्षण के 
आधार पर आय का पता लगाया जाता है। पहले उस क्षेत्र की श्रम शक्ति का पता 
लगाते है फिर सेम्पल सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय ज्ञात कौ 
जाती है और तत्पश्चात्‌ इन दोनों को गुणा करके उस क्षेत्र का राज्य की आय मे 
योगदान मिकाला जाता है। 

यह विधि गेर पजीकृत विनिर्माण क्षेत्र (कुटीर व ग्रामीण उद्योग, आदि) 
असगठित सडक परिवहन होटल घरेलू सेवाओ आदि को आय का अनुमान लगाने 
में प्रबुक्त की जाती है। इनमे लगे व्यक्तियो कौ सख्या को कमश इनकी प्रति 
व्यक्ति औसत आय (जो सेम्पल मर्वेक्षण से जानी जप्ती है) से गुणा किया जाता 
है। 

इस प्रकार आय विधि प्रत्यक्ष ब अप्रत्यक्ष दो रूपो मे प्रयुक्त की जाती है। 

(3) व्यय विधि (€कृशात07४ प्रा/800) जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है निर्माण कार्यों मे आमदनी का अनुमान व्यय विधि से लगाया जाता है। 
निर्माण कार्य पर लगे माल जेसे सीमेन्ट, इस्पात इंट, पत्थर, इमाग्ती लकडी व 
अन्य सामान का मूल्य ज्ञात किया जावा है । इन पर व्यय की गशि को काम में 
लेने के कारण यह व्यय विधि कहलाती है। श्रम गहन कच्चे निर्माण कार्यों के लिए 
सेम्पल सर्वेक्षण का उपयोग करके व्यय विधि के द्वारा उनका राज्य को आय में 
योगदान निकाला जाता है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह म्पष्ट होता हैं कि राज्य कौ घरेलू उत्पत्ति को 
ज्ञात करने के लिए उत्पत्ति विधि आय विधि व व्यय विधि का मिल जुला प्रयोग 
किया जाता है । लेकिन अधिकाश उपयोग प्रथम दो विधियो का ही किया जाता 
है । 

राज्य की घरेलू उत्पत्ति या राज्य की आय पे परिवर्तन 
() प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (२507) व प्रति 
व्यक्ति आय - 

जैसा कि पहले बताया जा चुका हे राज्य मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के अनुमान 
954 55 से प्रकाशित किये गये हैं | हम पहले प्रचलित मूल्यो पर राज्य की 
शुद्ध बेरलू उत्वीत्त व प्रीति व्यीकत आाव की अरवृत्ति का वर्जन करते हैं क्येकि 
980 8 के मूल्यों पर नथा सिरीज 960 6 से प्राप्त हो गया है जिससे 
प्रचलित मूल्यों व स्थिर मूल्यों पर एक साथ तुलना इस वर्ष के बाद को अवधि 
के लिए ही सम्भव है ॥ 


66 शजस्थान की अर्धव्यवस्था 
(प्रचलित पूल्यो पर) (७६ (छा छा८९९) 


बर्ष - शुद्ध घरेलू उत्पत्ति प्रतिव्यक्ति आय॑ 
(करोड़ रुपयो में) पयो मे ) 
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स्रोत आर्थिक व साख्यिकी निदेशालय के प्रकाशन 986 87 ष बाद के लिए 
आय व्ययक अध्ययन ॥992 93 पृष्ठ 52 ब पृष्ठ 06 


ज्ञालिका के परिणाम - चैसे समय समय पर विधि सम्बन्धी परिवर्तन व 
आकड़ों में सुधार होने से प्रचलित मूल्यों पर भी राज्य की शुद्ध घोलू उत्पत्ति की 
अवृ््ति के विजेचत में आवश्यक सावणानों अए्तनी होती है फिए भी १954 55 से 
7990-9 तक के 36 वर्षों में एज्व की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति लगभग 44 गुनी हो 
गई तथा चतिज्यक्ति आय १7 गुती हो गई । 

990 9] में प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति ॥7578 

करोड रुपये तथा प्रतिव्याक्त आय 3983 रुपये रही । 990 9] मे राज्य 
की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष को तुलना मे 269% बढ़ी तथा प्रति व्यक्ति 
आय 23 77% बढी ॥ 

(0) स्थिर पूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय 
के परिवर्तन 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है 960 6] से ]989 90 तक शुद्ध 
घोलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्त आय के आकडे ]980 8] के मूल्यो पर उपलब्ध 
हो गये हैं निससे इस अवधि के लिए इनकी प्रवृत्तियो का अध्ययत आसान हो 
गया है । यह परिवर्तन निम्न तालिका में दर्शाया गया है 
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स्थिर मूल्यों पर (॥ ८णाडाशा। 70०5) (980-8 कौ कौमतों पर) 


यर्ष प्रति व्यक्ति आय 
पर्यों मे )| 
960-67 224 
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980-8 ॥222 
]985-86 338 
986-87 ]428 




















!987-88 295 
988:89 749 
989:90 65! 
१990.9१ १86 
99। -92 ]729 
(शीघ्र अनुमान) 
॥॥ 0). 25732% 























स्लोत- राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्चेत-पत्र, मार्च 99।, पृ 35, तथा 
आव-व्ययक अध्ययन 3992-93, य्‌ 54 


तालिका के निष्कर्ष - तालिका से यह पता चलता है कि स्थिर कीमतों 
(980-8)) पर 960-6 में शुद्ध घोलू उत्पत्ति 2409 करोड रुपये से 
बढ़ाकर 990-9] में 823 करोड़ रुपये हो गई ॥ इस प्रकार 30 वर्षो में 
यह 3.4 गुनी हो गई ॥ दीर्घकालीन आधार पर 96-90 की अवधि में 
इसमें संशोधित वार्षिक वृर्धधि-दर लगभग 3.8% आंकी गई है । 990-9] 
में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (स्थिर कौमतों पर) पिछले वर्ष की तुलना 
में 5.6% बढी त्तथा प्रति व्यक्ति आय 2.7% बढ़ी ॥ 

प्रति व्यक्ति आय, स्थिर पूल्यों पर 960-6 में 224 रुपयों से 
बढ़का 990-9 में 86) रुपये हो गई जो पहले की घुलना में 2.5 गुन्ो 
है ॥ इसमें दीर्थकालीन दृष्टि से उपरोक्त अवधि में वार्षिक वृद्धि-दर .0% 
आंकौ गई है ॥ राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में उल्लेखनोय बात 
यह है कि इसमें चार्पिक उतार-चढ़ाव बहुत आते रहते हैं जो राज्य में कृषिगत 
उत्पादन के उतार-चढावों में विशेष रूप से जुडे हुए हैं । 

970-7] में स्थिर कौमतों (980-8]) पर प्रति व्यक्ति आय 480 
रुपये रही थो । आगामी वर्षों में 987-88 ठक केवल एक वर्ष, अर्थात्‌ 7983-84 
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में थह 525 रुपये हुई जो 970 7] से अधिक थी । बाको सभी वर्षों में यह 
970-7 के स्तर से नोची बनी रही । यह एक विशेष प्रकार को स्थिति है। 
988 89, 989 90 व 990 9 मे यह 970 7] से ऊची रही ।990 9 
में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय दो्नां पिछले वर्ष से अधिक रहों ॥ 
विम्त तालिका मे राजस्थान को शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (९५०९२) ब प्रति 
ब्यक्ति आय में योजनावार बृद्धि दरे दी गई है । स्राथ में तुलना के लिए समस्त 
भारत की शुद्ध राष्टीय उत्पत्ति व प्रति व्यवित आय के वार्पिक परिवर्तन भी दिये 
हुये है । 
ञ वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) (980 8] के मूल्यों पर) 


शुद्ध घरेलू राष्ट्रीय | प्रति व्यक्षित आय 


राजस्थान 

[72 
| ॥4 | 4 
| 08 | 8 


तृतीय योजना (96 66 
चतुर्थ योजना (॥969 74 य 
परचम योजना (974 79 52 


छठी योजना (980-85 
सातठदों योजना (985 90)** 
दीर्घकालीन (96] 90)** 

















तालिका से स्पष्ट होता हैं कि योजनाबाल में शाजम्थात्र मे विकास की 
सशोधित वार्षिक दर सर्वाधिक सातव्गों योजना मे 64% रही । तृतीय योजना में 
यह ]4% रही थी । )96] 90 के तीत दशकों मे राज्य मे विकास को दर 
लगभग 3 8% रही । भारत में भी सर्वाधिक विकास की वार्पिक दर सातवीं योजना 
में 5 6% प्राप्त को गई तथा प्रति व्यक्ति विकास को दर 3 3% भी इसी योजना 
में ध्राप्त हुई । 96] 90 को अवधि में भएत में भो विकास व्मे उमैसत दर 4% 
रहौ जो राजस्थान से कुछ अधिक थी । सैकिन भारत मे जनसख्या को वृद्धि दर 
राजस्थान से कम हाने के काशण उसका प्रतिव्यवित आय की दांघकाल वृद्धि दर 


पक एछएणाएगा५ 805०५ 3992 93 9 5-4 
»+ संशोधित करके आय व्यदक अवरत 992 93 के आजडो के आधार पर । 


राज्य बरेलू उत्पात या 


]7% रही । ततोय योचना मे भारत मे विकास को दर 2 3% रहो, जिससे प्रति 
व्यक्ति विकास कौ दर केवल 0 % हो हो सकी । 

भारत में ।960-6 में राष्टेय आय (980-8] के भावों पर ) 58 602 
करोड रुपये से बढकर 7990-97 मे ! 84460 करोड रुपये हो गई । इसी 
अवधि मे प्रति व्यक्ति आय (980-8] के मूल्यो पर) 350 रुपया से बढ़कर 
2]99 रुपये हो गई । 99] 92 के शौपघ्र अनुमानो के अनुसार भारत की राष्टीय 
आय 980-8॥ के भावो पर ] 86 35 कंगड रु व प्रात व्यक्ति आब 275 
रुपये रहेगी । 

प्रत्येक याजना मे वपिक चक्रवद्धि दर निकालने के लिए याजता के प्रत्यक 
वर्ष के लिए पिछले वपष का तलना म प्रातशत पारबतन निकाले जाते ह । फिर 
पाच व के प्रतिशत परिवतय' क्यू ज्यग्रमगाय औसत (0€ए79श770 77220) लिया 
जता है इरादा विधि अध्यय के अत में परिशिष्ट 2 भे सबिस्तार समझाई गई 
है। परिशिष्ट ] म पाँचवा छठी व स्ातवों योत्रत का अबाघ क लिए शुद्ध घस्लू 
उत्पत्ति ब प्रात व्यक्ति आय के वाषक प्रतिशत प'रवतन दरणत्य रय ह । आय 
का जा'पक वाद्ध दर चक़्त्द्धि ब्यान का सूत्र लगण-कर भा क्षतत की जाता ह जिसके 
लिए अपर [८ च अन्तिम बंप का आय के आकटा का उपया। किया जाता है। 

साव की शुद्ध घरलू उत्पत्त व प्रात व्याबत आय क यातववार परिवतना 
का अर्थ सबधानापृवक्त लगाना होप क्योकि किसा भा यातवावाध मे आसन 
वापिक वरिद्ध दर उस योजना म॑ किसा एक वष का असामान्य वाद्ध या 
असामान्य ग्राबट से अत्यधिक भाज्ञा म॑ प्रभावित हा सकता ह। उदाहराप 
के लिए, सातवा योजगा (985 90) झ औसत वद्ध दर (रुद्ध घरेलू उत्प'त्त) को 
वृष 64% रहा । लेकिन इस यावतावाछ मे पाच म से हात वर्षों मं ता शुद्ध 

घरेलू उत्पात्त मे पिउले द का तुलना म॑ गिरावट आइ घा। 988 89 में पिछनन 

वर्ष का तुलना मे यह 38 65६ (म्थिर मूल्या पर) बता था तिसस खापिक 
बृद्धि दर 647 प्राप्त हा सका । 

अत योपनावार व"घक वद्धि दर का ऊध लाग रूनण यह ध्यान रखना 
होगा कि कहीं एक व का अत्याधकया अमणपण वद्ध इसका प्रभावत रे कर। 
पाचवा व छती योजनाओं में भा क्रमरा 975 76 का 2] 35% व 983 84 
का 22 8८ वृद्धिये ने सम्बद्ध योवाओं का औसत बद्ध दग का प्रभात किया 
था। इसमे कोई सद्॒ह नहा कि आधार वघ एक अन्तम दा में परवतन सत्र स 
अप मे कोई भा बद्धि का प्रवत्ति दरशत जा सकता है। राजस्थत के आधक 
विकऋमस के श्वेत पत्र माच (99]) में भा इस कठिताई का आर ध्यान छिलारगा 








६२०१० ६९$७०४०५ १०१9 ५०३ फ़ 5३ 
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जया है। 
राज्य घोलू उत्पत्ति का ड्रांचा (5॥एलएए९ ण॑ 500) अथवा क्षेत्रवार 

अशदान अवर्धि मे स्थिर कौमतो (980-8) घर प्राधमिक द्वितोयक व तृतीयक 
औत्रो के राज्य घरेलू उत्पत्ति के अशा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता 
होगा । हम पहले बतला चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि च सहायक उद्योग, 
जन मछली व खनन शामिल होते हैं! हद्वतीषक क्षेत्र में विनिर्माण विद्युत गैस व 
जल पूर्ति तथा निर्माण कार्य शामिल होते हैं एवं तृतीयक क्षेत्र मे परिवहन स्रहण, 
2082 बैकिग, बीमा, स्थावर सम्पदा व सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवाए शामिल 

॥ 

960 6] मे 99 92 के बर्षों के लिए इनके योगदान के परिवर्तन निम्न 
तालिका मे दर्शाये गये है । 

(980 8] के भावा पर) (% अश) 


जिन 


वर्ष 





| 9606/ | 
| ॥9808। | 
986 87 


987 88 38 4 


१988 89 500 


989 90 








99] 92 (हाष्र 
अनुमान)(0ण८८ 








स्दोत राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्द 99] पृ 4 तथा 
35 एवं आय व्ययक अध्ययन (राजस्‍्यान) 992 93 पृ 07 (986 87 से 
399] 92 की अवधियों के लिए ) 
चोजनाकाल के तीन दशको मे राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढाँघे मे परिवर्तन 

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि योजनाकाल को 960.-6]से 
990 9] को अवधि में 500 के क्षेत्रवार अशदान में काफी परिवर्तन हुए हैं। 
प्राथमिक क्षेत्र का अशद्ान 960 6] में 57 3% से घटकर 989 90 में 46 9% 
तथा 990 9] में 50 8% पर आ गया है । ट्वितीयक क्षेत्र का अश 960-6॥ 
में 77 [% से बढ़कर 989 90 में 8 5% एबं 990 9] में घटकर [6 5% 


स्ज्य घरेलू उत्पाति रा 


हो गया है तथा तृतीयक क्षेत्र का 25 6% से बढकर 989 90 मे 34 6% तथा 
990 9] में 32 7% हो गया हे। इस प्रकार तृतोयक क्षेत्र का योगदान ]/4 से 
बढकर ]/3 हो गया हे। इससे सिद्ध होता हैं कि राज्य को आय मे सेवा क्षेत्र 
का अनुपात अधिक तेजी से बढा है। इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र का घटा है तथा 
ततीयक क्षेत्र का बढा है । द्वितीयक क्षेत्र का घटता बढ़ता रहा है और दीर्घकाल 
मे लगभग 7 8% पर स्थिर बना रहा हे। 

द्वितीयक क्षेत्र मे विनिर्माण धाश्ाएववटाण्ग्ग्राह) कौ आय शामिल होती है। 
980 8] मे पडीकत व गेर पजाकत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान राज्य की घरेलू 
उत्पत्ति मे ]] 3 ९ हुआ था तिसमे पजीकत क्षेत्र का अश 4 9% तथा गेर पजीकत 
का ( 4४ था ॥)9) 9] में इस शेत्र का यागटान 0 ?% रहा (980 8]) क 
मूल्या पर (जिमम पजीकत क्षेत्र का अश 4 ) ह्शारा पर्जाकृत क्षेत्र का 5 3५% 
रहा । हस प्रबार बिनिमाण क्षेत्र क यागदार कल मर & है। लेकिन पजीकत 
क्षेत्र का आण स्थिर रहा ह तथा गर पजाददते/क्षेत्र के कछे'छ़ हुआ है 

राय्य का आय मे विनिमाण क्षेत्र का योगदान ] 2 प्रदिशुत काफी नाचा 
है। समस्त भारत में यह लगभग 2]% पाया जाता है। अत राव को इसका 
योगदान बढाने के लिए सभी प्रक'र के उद्योगो का विकाम करना चॉडिए । 

जृतीयक क्षेत्र की सबसे बडी मद व्यापार होटल तथा जलपान गृह 
है जिसमे ।986 87 व 990 9] के बाच काफी परिवर्तन आया है।5]986 87 
में इस मद से राज्य की आय मे 69% का योगदान हुआ था 'ज़ो घटकर 
990 9] में 4 4% हो गया। इस प्रकार केवल चार वर्षों मे इस मदन्मे 25% 


बिन्दु की कमो आयो है। ॥ 
96] 90 की दीर्घकालीन अवधि मे कि के कम के आय की 
वृद्धि दरो मे काफी अन्तर पाये गये है जो निम्न है 


96] 90 पे चार्पिक वृद्धि-दर (%) (पुराने आकर अनुसार) 


प्रथमिक क्षेत्र 
द्वितीयक क्षेत्र 


वृतीयक क्षेत्र 
कुल आय 





इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर तृतीय क्षेत्र मे हुई है जिसमे व्यापार, होटल 
बैंकिंग बीमा सार्वजनिक प्रशासन आदि शामिल हैं । सच पूछा जाय तो प्राथमिक 
व द्वितीयक क्षेत्रों को वृद्धि दरों का विशेष महत्व होता है क्योंकि उनका सम्बन्ध 
वस्तु क्षेत्रो से होता है। तृतीयक क्षेत्र मे तो विभिन्‍न प्रकार की सेवाएं आती हैं। 
योजनाकाल मे राष्टीय स्तर पर भी तृतीयक क्षेत्र मे विकास दर अन्य दोनो क्षेत्रो 
से अधिक रही है जिससे आर्थिक विकास की दर के उँचा होने मे मदद मिली है। 
लेकिन यह सीधे उत्पादन से सबद्ध नहीं है। इसोलिए ऐसी विकास की दर पूर्ण 
झतोष का कारण नहीं बच सकती 
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राज्य मे आय के क्षेत्रचार वितरण पर कृषिगत उत्पादत का अधिक 
प्रभाव घड़ता है। अच्छी फसल वाले वर्ष मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान छछ 
जाता है और सूखे व अकाल के वर्षो भे यह काफी घट जाता है। 
4736 आस खराब फसल बाले वर्षों मे द्वितोयक व तृतीयक क्षेत्रों के अश बढ 
जाते है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि गज्य की आय मे द्वितोयक 
क्षेत्र का अश बढाने कौ आवश्यकता है। यह लगभग १] १2 प्रतिशत पर ठहरा 
हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके इस अनुपात को बढाया जाना चाहिए। 
प्रयलल करने पर यह एक दशक मे 20% तक पहुँचाया जा सकता हे। राज्य मे 
आर्थिक साधनों पर आधारित औद्योगिक इकाइयो के विकास के पर्याप्त अवसर 
विद्यमान है जिनका उपयोग करके इस श्षेत्र का योगदान बढ़ाया जाना चाहिए। साथ 
मे निर्माण कार्यों को भी बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भी राज्य में ईंट, पत्थर सौमेन्ट 
व अन्ध॑ भवत पिर्भाण कार्यों को आवश्यक सामग्री का उत्पादन बढ़ाया जा सकता 
है जिससे रोजगार में भी वृद्धि को जा सकती है। जबाहरात व आभूषणों का 
उत्पादन बढ़ाने के षयाप्त अवसर हैं! गलीचो हथकरघा व दस्तकारियो का उत्पादन 
बढ़ाकर रोजगार, आमदनी व निर्यात मे दृद्धि को जा सकती है। 
राजस्थान एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय के बीच बढता हुआ अन्तर 

चूँकि अब हमे 960 6] से 7990 9] तकको अवधि के लिए 980 8॥ 
मे मूल्यों पर प्रति व्यवित अगय के आकडे राजस्थान व समस्त भारत के लिए 
उपलब्ध हो गये है। इसलिए हम योजनाकाल मे इन दोनों के बीच प्रति व्यक्ति 
आय के सशोधिद अतो का अध्ययन कर सकते है । 

प्रति ध्यक्ति आय (रू मे) ( 980 8] के भावों पर) 













960 6 
970 या 
980 8 
985 86 
3986 १7 
987 88 
988 80 
989 90 
2990 9०! 
































उपजुक्त तालिका मे चुने हुए वर्षों के लिए राजस्थान व भारत की प्रति 
च्य्षित आय के आकड़े स्थिर मूल्यों (980-8) पर दिये गये है - 
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[ज्नोत भारत के लिए (800707र0 5घाएट) 992 93 प्‌ 83 तथा 
राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र यृ० 35 एवं आय-व्ययक अध्ययन 
992 93 पृ० 54] 

तालिका से पश चलठा है कि प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान व भारत के 
बीच का अतराल घटता बढता रहा है। 960-6] से 970-7] डबोद यह घट 
गया था। लेकिन 970 7] से 980 8] के बौच् यह काफी बढ़ पण्ण । पुन 
980 8] से 987 88 के बीच यह बढ़ा ! लेकिन 988 89 में यह घटा व 
989 90 मे बढा । 989 90 मे दोना का प्रति व्यक्ति आय का अंतराल 
के 8] की तुलना मे थोडा बढा है। 990 9] में यह पिछले दर्ष से कम 
रहा है। 

इस पकार यह कहना गलत होगा कि 980-8] से 990 9 त्तक 
राजस्थान व भारत री प्रति व्यक्ति आय म॑ उर्तराल लगातार बढ़ता गया 
है। हम तालिका से देख सकते हैं कि यद 990 9॥ मे 980 8] की तुलना 
में घटा है। इस बात से इन्बार नहीं किया जा सकता कि दोनो के बीच प्रति 
व्यक्ति आय का अतराल आज भी बन हुआ है जिसे यथासम्भव कम किया जाना 
चाहिए। 970 7] मे यह अवराल काफी कम हो गयः छा । जिन वर्षों मे राजस्थान 
मे सूखे के कारण कपिगत उत्पादन को भारी क्षति है ३४ चती है उनमे प्रति व्यवित 
आय का अतराल सर्वाधिक हो जाता है। 987 88 मे यह 606 रुपये हो गया 
था जो सर्वाधिक था । 987 88 का अकाल राजस्थान मे इतिहास में अभूतपूर्व 
माना गया है। तक 
स्थान मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे तेज गति से वृद्धि करने के लिए 
“कुछ सुझाव 

चूँकि शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का उद्गम विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कषि 
पशु पालन खनन विद्युत उद्योग, परिवहन, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन आदि से 
होता है इसलिए इसमे तीब्र गति से वृद्धि करने के लिए इन क्षेत्रो के विकास के 
प्रयास करने होगे। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है 

(7) कृषि राजस्थान मे कषिगत उत्पादन में भारी मात्रा में वार्षिक 
उतार चढाव आते है जिन्हे कम करने के लिए सूखो खेती को पद्धतियो को व्यापक 
रूप से उपयोग करना होगा । फव्वारा सिचाई व बूँद बूँद सिचाई से उत्पादन भी 
बढ़ेगा तथा पानी के उपयोग में भी किफ़ायत होगी । राजस्थान मे पशु विकास 
फल विकास वन विकास चारा विकास, आदि पर एक साथ बल देना होगा । 
इसके लिए विश्व बेक से 500 करोड रुपये से अधिक का कर्ज लेकर एक 
विस्तृत कृषि विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिसे सफल बनाने की 
आवश्यकता है। इसकी सहायता से सोयाबीन ईसबगोल मेहदी घ॒ तुम्बा (एक 
प्रकार का तिलहन) का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इससे लोगो को रोजगार मिलेगा 
तथा कूषिगत क्षेत्र से आमदनी भी बढेगी । सम्पूर्ण कार्यक्रम को लागू करने से 
कपिगत विकास को काफो गति मिलेगो। भूमि वृक्ष जल, भमी आदि सभी का 
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सदुपयोग होगा ताकि इनसे उत्पदन म॑ वृद्धि होगो । 

(2) उद्योग खनन व विद्युत पहले हम बतला चुके है कि राजस्थान मे 
खनन विक्र'स कौ काफौ सम्भाजनाय हैं और इन पर आधारित उद्योगों पर समुचित 
च्यान देने से भी गाय को शुद्ध घरेलू उत्वत्ति बढाई जा सकती है। राज्य मे सीमेट 
उद्योग, घार्बल ते ग्रगाइट उद्यैग साद्य तेल व वनस्पति उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग 
आदि का विकास करके आय बटायी जा सकती है। रत्न आभूषण गलीचों 
दस्तकारियो व हथकरघा उद्याग का विकास करके रोज़गार, आय बज निर्यात बढाये 
जा सकते है। 

पव॑ंटा वा धिकस करके आमदनी बढ़ायी जा सकती हैं। राज्य मे थर्मल 

पवर, गैस आप्परित चिद्युत ७ आणविक विद्युत तथा मिनी जल विद्युत परियोजनाओं 

१ काया'नवत करके पयर सप्लाई बढ़ाकर विकास के नये अवसर खोले जा सकते 
। 

(3) स्लेटा क्षेत्र शिक्षा चिक्त्सा जल पूर्ति परिवहन (विशेषतया सडको 
उथा ब्रोडगेज रेल लाइनों) बंकफिंग 3दि का विकास करके सामाजिक सेवाओ व 
आधरभूत सुविधाओ का विस्तार क्या जा सकता हे । इससे जीवन स्तर में सुधार 
आते छे साथ साथ गय की घोलू उत्पत्ति मे भी बद्धि होगी । 

राजम्थान एक पिछडा हुआ राज्य अवश्य है लेक्ति विभिन््र दिशाओ में 
आर्थिक विकास की सम्भावजाये विद्यमान है जिनका समुचित उपयोग करके आगे 
आने वाले वर्षों मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे द्रुतगति से वद्धि कौ जा सकती है। 
इप्केलिए जिला नियोजन के माध्यम्र से स्थानोय साधनों का उपयोग करके उत्पादक 
परियाजनाओ को मचालित करने को आवश्यकता है। ग़ज्य को अकाल व सूखे 
को दशाओं पर तियत्रण करने के लिए एक दीर्घकालीन व्यावहारिक व सुदृढ़ 
कार्यक्रम तैयार करता चाहिए। इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र मे सरकार चारे व घास का 
उत्पादन बढाने का प्रयास कर रहो है। इस क्षेत्र में किये गये विनियोगो से सर्वाधिक 
लाभ प्राप्त करने का आवश्यकता है। इस दिशा मे अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण 
अपनाने की आवश्यकता है इस्त प्रकार कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक 
सक्रिय ढंग से आगे बढने पर राज्५ अपना आर्थिक विकास अधिक त्तेजी से न कर 
सके । 

परिशिष्ट ॥' 

'पाचवी थोजगा छठी योजना व सातवीं योजना में राजस्थान राज्य की 

घरेलू उत्पत्ति (507) ब प्रति व्यक्ति विकास की दर ([980-8]) के भावो पर 


].. राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्देत पत्र राजस्थान सरकार आद्ोजना विभाग मार्च 
99] पृ 35 थोजनाकाल मे धार्षिक वद्धि टर निकालते केलिए प्रतिवर्ष के प्रतिशत परिवर्तनों 
का ज्यापितीय औमत लिया गया है. यह केवल गणना को विधि जाउने केलिए दिया शया है। 
अत इसका आवश्यकतानुमार उपयोग किया जाता चाहिए 
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पांचवीं 4980-8 के। 8709 में ।980-8] के| प्रति व्यक्ति 
योजना भावों पर वार्षिक 4 भावों पर | अम में 
(974-79) | राज्य की | वृद्धि दर + राज्य को वार्षिक 
चर्ष घरेलू. (प्रतिशत में )। प्रति व्यक्ति | वृद्धि दर | 
न उत्पत्ति आय (% में) 
(097) (रुपयों में) 
(करोड़ रु.) 
(निकंटतम 3) 
आधार वर्ष 
१973-74 35455 28] 
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976-77 | 459 3 65 380 35 
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सातवीं योजना (985-90) तक (980-8]) के भावो पर (संशोधित) 





आधार वर्ष 
984-85 

















(३) शा 
योजना में 
वार्पिक व॒ 








घरिशिष्ट - 2 

राजस्थान में सातदों योजना की अवधि में विकास की चार्पिक दर 
निकालने की विधि का विवरण 

पिछली तालिका के आधार पर स्थिर मूल्यो (980-8]) के भावों पर राज्य 

की घोलू उत्पत्ति (590) मे वार्षिक परिवर्तन नीचे दिये गये है। निकल! 









| .9689 | 
| _248 | 








लॉग का औसत < 0 35/5- 2 02702 

इसका आषत08 5 ॥9064 

इसलिए विकास को वार्षिक दर 5 (06 4-00) 5 64% रहो । यहा 
ड़ जैसा कि पहले बठलाया जा चुका है ८50 द्वा प्रकाशित 550773:05 ए $(॥॥० 007९४॥८ 


छिज्वार श्ा। (055 गज लत (8७73। +एताएग90०7 499] के आपार पर यह 34% आठी 
है जिले परिणास पर असर पडेगा। यहाँ केवल विधि को सयझाते पर बल दिया गया है। 


राज्य घरेलू उत्पत्ति £८॥ 


परिवर्तन की वार्षिक दर निकालने के लिए वार्षिक प्रतिशत के परिवर्तनो का 
ज्यामितीय औसत (5 | ) लिया गया है । इसका ज्ञान मामूली अभ्यास से हो 
सकता है जिसे अवश्य प्राप्ठ कर लेना चाहिए | इसके लिए ॥08 ४06 च 
क्षा।। 08 890!८ के उपयोग की जानकारी बहुत जरूरो होती है। 


॥| 


प्रश्न 

राजस्थान की अर्धव्यवस्था की धोमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणो का 
उल्लेख कौजिए। उन्हे दूर करने के उपायो का सुझाव दीजिए । 
राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय में 960 6] मे हुई 
वास्तविक प्रगति की मुख्य प्रवत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्या यह प्रगति 
सतोषजनक रही है ? 
राजस्थान मे आय के ढाँचे ($00८एा८) मे योजनकाल में किस प्रकार 
के परिवर्तन हुए है ? क्या ये परिवर्तन अनुकूल माने जा सकते है ? 
संक्षिप्त टिप्पणी लिस्डिए 
(0) राज्य घरेलू उत्पत्ति की प्रवत्तियाँ व सरचना । 

(र॥ | शा 992 950 ॥ #(गआ0 ॥ श 992 ) 
(॥) ग्रज्य को आय मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 
(॥) राज्य की आय मे विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 
(॥५) राण्य की आय मे योजनावार वद्धि दरे 
(५) राजस्थान कौ वर्तमान प्रति व्यक्ति आय (980-8] के मूल्यो पर)। 
राजस्थान मे योजनावधि मे विकास की दर समस्त देश की तुलना मे नीची 
रही है । क्‍या आप इस मत से सहमत है ? राज्य मे विकास को गति 
को तेज करने के कुछ व्यावहारिक सुझाव दीजिए । 
वर्ष 990 9] के लिए राजस्थान को (स्थिर मूल्यो पर) शुद्ध राज्य घरेलू 
उत्पत्ति (१507) छांटिए । 
(अ) 733] करोड रु (ब) 700 करोड रु 
(स) 823 करोड रू (द) 6000 करोड रु (स) 
वर्ष 9909] के लिए राजस्थान की 980 8] के मूल्यो पर प्रति 
व्यक्ति आय छांटिए 
(अ) 295 रुपये (ब) 86] रूपये 
(स) 750 रूपये (द) 650 रुपये (ब) 
राजस्थान की स्थिर मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय को बढाने के उपायो का 
घिवेचन करिए । इनके मार्ग मे आने वालो बाधाओं को हटाने के सुझाव 
दीजिए | 


| 
कृषि 


बढ 


(#270एाप्रा'९) 








राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। 989 90 मे 
कृषि का अश राज्य के श॒द्व घरेलू उत्पादन मे लगभग 45% तथा 990 9 मे 
48 8% रहा (980-8] के मूल्यो पर)। राज्य के कृषिगत उत्पादन मे प्रति बर्ष 
काफ़ो उतार-चढाव आठे रहते हैं। 987-88 मे अभूतपूर्व सूखे व अकाल के 
कारण कृषि का थोगदान राज्य को घरेलू उत्पत्ति में केवल 36% ही रहा था। इस 
प्रकार स्थिर भावो पर कृषि का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (07) में 
प्रत्ति वर्ष कम या ज्यादा होता रहता हैं। राज्य की कृषिगत अर्धव्यवस्था मूलत 
20% 7 इक, है और इस पर अकालो को काली छाया गिर्तर पड़ती 
रहती है। 
(अ) भूमि का उपयोग - निम्न तालिका मे 95] 52 ब ॥990 9 
के घर्षों मे राजस्थान मे भूमि के उपयोग का परिवर्तन दर्शाया गया है 
राजस्थान में भूप का उपयोग * 


(लाख - | रिपोर्टिंग | (लाख | रिपोर्टिंग 
हैक्टे, में) | क्षेत्र का | हैक्ट, में | क्षेत्र का 
95-52| प्रतिशत ।(990-9)। प्रतिशत 


| 000 | 3425 | 000 | 
34 _| 235 | 69 | 












चर्गीकरण 














] रिपोर्टिंग क्षेरफल 
2 बन 

3 कृषि के लिए अप्राप्य* 
4 कृषि योग्य व्यर्थ 
5 पंरती भूमि*+ 
6 शुद्ध कृषिगत भूमि शुद्ध कृषिगत 
7 एक से अधिक 
बार जोता गया क्षेत्र 
8 सकल कडियतल क्षेत्र 






































फुबनोट (0) (2) (“) व (**) का विवरण अगले यृष्छ पर देखिए । 


कृषि 79 


तालिका से यह पता चलता है कि राजस्थान मे 990 9] मे कुल रिपोर्टिंग 
क्षेत्रहल 342 करोड हैक्टेयर भूमि था। शुद्ध कृषित क्षेत्र (तट ्वाए8 $0जवा) 
इसका 478 प्रतिशत था जो ॥95] 52 में केवल 27 प्रतिशत रहा धा। यह 
95 52 मे 93 लाख हैक्टेयर से बढकर 990 9] में 63 8 लाख हैक्टेयर 
हो गया। इस प्रकार योजनाकाल मे राज्य मे नई भूमि पर खेतों का काफी विस्तार 
किया गया है। एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र ।95] 52 में 44 लाख हैक्टेयर 
था जो 990 9] मे 30 लाख हैक्टेयर हो गया । इस प्रकार सिचाई के साधनों 
का विकास होने से राज्य मे गहन कृषि का भी कुछ सामा तक विकास किया 
गया है। परिणामस्वरूप कुल कषित क्षेत्र ( (09 ८०972 ५ «५ ) जो 95] 52 
में कुल ग्पोर्टिंग क्षेत्र का 28 4% था वह 990 9 मे 50 6% हा गया । 
राज्य मे आज भी वनो का क्षेत्रफल कुल ग्पोरिंग क्षेत्र का 69% मात्र है। 
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि (0७॥0900८ १/३७९ 090 ) व परती भूमि (78॥09 
00) ( मद 4+ मंद 5) लगभग 27 2 प्रतिशत है। भविष्य मे इसमे से कुछ 
क्षेत्र कृषि मे लाया जा सकता है। अत राज्य में विस्तृत व गहन दोनों प्रकार 
की कृषि के विकास की भावी सम्भावनाएँ कुछ सीमा तक विद्यमान हैं। 
990 9] मे शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 64 करोड हैक्टेयर रहा जो कुल 
ग्पोर्टिंग क्षेत्रफल का 47 8% था। 990 9 में सकल कृपित श्षेत्र (055 
0ए०.7८6 ६७) । 94 करोड हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग 
56 6% था। सकल कृपित क्षेत्र की मात्रा मे निरतर उतार चढाव आते रहते है। 
सूसे के वर्षों मे यह घट जाता है। 989 90 मे सकल कृपित क्षेत्र | 79 करोड 
ईक्‍्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 52 3% था। 
इस प्रकार फसल गहनता ( (४०७78 प्राथ॥0५) 95 52 में ] 047 


].. $5वरा6 7४०७ ##0७५ र०४७७॥३ 992 9 73 
2... ॥04 79 4-42 (॥990 9] के लिए) 
*$.. इसमें विस्तांक्द क्षेय शामिल किये गये हैं. वर्ष 7990 ०] के लिए 6) गैर कषिगत उपयोगों में 


लगाई गई भूमि (4 3% तथा (७) बजर व अकृष्य धूषि (8 %) (॥॥) स्थाई चणगाह व अन्य चराई 
को धूमि (5 6%) तथा (४) विविय पेडों व कुर्जों की घूमि तगण्य (0 /%) । इत चारे का जोड़ 
73 ॥% आटा है। 

** परती भूमि में चालू परती भूमि (टपाधय। दि0७) एक वर्ष के लिए परतो छोड़ी जाती है का 


अश 5.3% तथा अन्य परती भूमि (एक से पाच वर्ष तक परती घूमि) का अश 5 6% था। इस 
प्रकार कुल परठी घूमि का अश 0 9% रहा। 


ह0 शाजस्थात कौ अर्थव्यवस्था 


से बढकर ॥990 9 में  83 पर आ गई। फसल गहतता तिकालने के लिए 

सकल कूपित क्षेत्र मे शुद्ध कृषित क्षेत्र का भाग दिया जाता है। भविष्य में इसमे 

बूद्धि के लिए एक से अधिक यार जाती गई भूमि का विम्तार करना होगा । 
बाजस्थान में 985 86 म कार्यशोल जोठा का विवरण 


सम्ाया हुआ 
क्षेत्रफल 
(लाख 

हैक्टयर मे) 





] सीमात जोते (हैक्टेयर 6+4 
तक) 

2 लघु जोते (] 2 हैक्ट ) 
3 लघु मध्यम (2 4 हैक्टे ) 
4. मध्यम (4 ॥0 हैक्टे ) 

5 बड़ी (0 है से ज्यादा 








| कल ७ 475 [000 | 





चालिका से स्पष्ट होता हैं कि राज्य म कार्यशील जोतो का बितरण काफी 
अस़मान है। एक हैक्टेयर तक कौ जोते लगभग 29% ह लेकिन इनमे कुल 
क्षेषफ्ाल का फेयल 3 [% भाग ही समाया हुआ €ं। इसके विपरीत !0 हैक्टेयर 
से ऊपर के जोते लगभग ]]% ह॑ जबकि इनमे 47% क्षेत्रफल समाया हुआ है। 
970 7 में राजस्थान में कार्यशील जोतो का आसत आकार 5406 हैक्रैयर था, 
जो समस्त भारत के औसत आकार 228 हैक्टेयर का 25 गुतरा था एवं सभी 
राज्यों का तुलना मे यह सर्वाधिक था। 985 86 में ग़जस्थात में जोतों का औसत 
आकार घटकर 4 34 हैक्टेयर पर आ गया है तथा इसी दर्प घू जोहो कौ कुल 
सख्या लगभग 47 5 लाख रही है जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल लगभंग 2 
करोड 6 लाख हैक्टेयर समाया हुआ है। 

शुप्क प्रदेश में सिचाई का महत्व - राजस्थान से शुष्क प्रदेश (0 


१ इणा 740७ #0००७२३]०5४व॥ 997, 9.39 
*. फसल को गइनता सकल कबित क्षेत्र (07055 छण्जटव शट३)/ शुद्ध कपित क्षेत्र (एल 
लग्फुल्व कर्ब) 


कत्रि 8। 


762/070) भे पानी को सुविधा का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 
बाकानेर व गश्णनगर जिले मे भुख्य अन्तर यही है कि गगानगर जिले को गगनहर 
से सिंचाई को सुविधा मिला हुई हैं। 988 89 मे बाऊानेर जिले का कुल रिपोर्टिंग 
भौगोलिक क्षेत्र (274 लाख हक्टेयर) गगानगर जिले के (206 लाख हेक्टेयर) से 
ज्यादा होते हुए भी कपि क्षेत्र उससे कम था। कपषि योग्य बजर भूमि बाकानेर 
जिले मे ।] लास हैक्टेयर थी जबकि गमानगर जिले मे लगभग 77 हजार हैक्टेयर 
हो था। गंगानगर जिले मे लगभग 25 किम्म को फसल बोई जाती है जबकि 
बीकानेर मे केबल 5 या 6 तरह कौ पशुपालन भा गगानगर जिले में ज्यादा उस्तत 
है। वहाँ कपप्म, गन्ता तिलहन गहू चावल आदि का फ्सले उत्पन्त की जाती हं। 
(आ) सिंचित क्षेत्र राजस्थान से नहरों ठालाबा व कुओ आदि साथनों का 
सहायता से मिचाई क जाता हं। विभिन्‍न म्लोता के अनुसार सकल मिचित क्षेत्र 
(६7055 ॥729700 ४८३ )]95] 52 मे ]7 लण्स हेक्टेयर था जो 990 9 
में 46 5 लाख हंक्टयर हो गया । 989 90 मे यह लगभग 446 लाख हैक्टेयर 
रहा था। विभिन्‍्त झृप्तो द्वार गखाचत क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिखाया गया है। 
विभिन्‍न स्पथता द्वारा सिंचित क्षत्र | 
(लाख हक्‍्टयर भ) 


तालाब | छुए नलकूप | योग 
च अन्य 


राधन 
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तालिका मे यह पता चलता है कि 990 9]में नहगे को सिचाई 95] 52 
को तुलना मे लगभग 8 गुतरा हो गई। लेकिन राय मे आन भी सिचाई के साधनों 
में कुआ व ट्यूबबल का सवाधिक स्थान है जो 990 9] में लगभग 266 
लण्छ हक्रेयर रहा। 

]95] 52 मे सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृपित क्षेत्रफल का 
2% था जा वढकर 4970 7] म 47% तथा 990 9 मे लगभग 24% 
हो गया । इस प्रकार योजनाकाल में राज्य मे सिचाइ के साधनो का काफी विस्तार 
हुआ है और सकल मिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 2% से 
बढकर 245६ हा गया है जा प्रतिशत की दृष्टि स दुगुना है? 


].. 506 £8८७ #७णण रिशुब्ा।॥0 992. 9 40 (]990-9] के लिए) 


82 राजस्थात की अर्थव्यवस्था 


राज्य में अधिक मात्रा मे सिंचित फसलो मे गन्‍ता, कपास जौ व गेहू का 
स्थान आता है और ज्वार, बाजरा व मूगफलों का स्थान काफो कम सिंचित फसलों 
भे आता है। राज्य मे सिचाई के विकास की काफों सम्भावनाएँ विद्यमान है। इसके 
लिए सिचाई के क्षेत्र मे भारी मात्रा मे पूँजी लगाने कौ आवश्यकवा है। 990 9]मे 
खाद्यानओो की फसलो मे 229 लाख हैक्टेयर मे सिचाई को गई जो कुल प्ंचित 
क्षेत्रफल 465 लाए हैब्टेयर का 493% था। अत लगभग आधी सिचाई कौ 
सुविधा खाद्यालो कौ फसलो को प्राप्त है। 

पिछले यर्षों भे राज्य मे शुद्ध सिचित क्षेत्रफल (हा ॥राहरआ20 ध्ा८॥ ) 
बढा है। 990 9] मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 0 लाख हैक्टेयर हो गया है। इस 
अरकार 990 9] मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 लाख हैक्टेयर व सकल सिंचित 
क्षेत्रफल 46 5 लाख हैक्टेयर रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि 75 लाख हैक्टेयर 
भूमि मे एक से अधिक बार सिचाई की गई। 

सकल सिचित क्षेत्रफल 


अब आ आन नलाजल2प सिर न सिंचाई कौ गहनता (हाहआतगा ग्राणाआ३) 
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 
कहलाती है । जो 990 9] के लिए बता <] 9 रही। 989 90 मे 
यह 23 रही थी। 
यह 977-78 मे 252 + | 5 रहो थी। इसको भविष्य मे और बढ़ाने 


को आवश्यकता है। इसके लिए सकल सिचित क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए एक 
से अधिक *गर का सिन्राई का क्षेत्र बढाता होगा । 
ला ला गन में फसलो का ढाँचा या प्रारूप 
2 (एएणाणाए एजॉशा!) था २०9]98॥9॥ ) 
गण राजस्थान मे खाद्यान्गो की फसलो मे अनाज भे बाजर, ज्चार, गेहूँ, मक्का, 
जौ, (आटे अना अनाज व चावल एव दालो मे चना तुर, अन्य रबी को दाले व अन्य 
खरीफ कौ दाले शामिल है एच गैर-खाद्यान्नों की फसलो मे तिलहन में राई व 
सरसो, अलसी मूगफली व अरण्डी एवं अन्य में कपास, तम्बाकू, सन गन्ना हल्दी 
धनिया, मिर्च आलू, अदरक अफीम व ग्वार आदि शामिल हैं। 
निम्न तालिका मे प्रथम योजडा कौ अवधि कौ औसत स्थिति (४८४१९ 
9०3000॥) उया 3990 9| वर्ष क्ले लिए राजस्थान मे फसलो के छाँचे का विचरण 


व एजस्थात की अर्थव्यवस्था 


हन 


जाने लगी है। पिछले दशक मे इसका क्षेत्रफल काफी बढा है। हु 
(3) मोटे अनाजों ब दालो के क्षेत्रफल की कमी को कपास, ग्वार, चारा, 

फल-सब्जी व मसालो के क्षेत्र मे वृद्धि काके घूर किया गया है; 

इससे स्पष्ट होता है कि 990-97 मे 65 प्रतिशत क्षेत्रफल खाद्यन्तो 
क्री फसलों (अनाज व दालों) के अन्तर्गत था और शेय 35 प्रतिशत 
पैर-खाद्यानो को फसलों के अन्तर्गत था | आजकल राज्य में कुल कुृपिगत 
क्षेत्र के 44% भाग पर अनाज दोया जाता है और लगभग ॥9% भाग पर 
दाले बोयी जाती है। इस प्रकार 2/3 क्षेत्रफल खाद्यानों की फसलो के 
अन्तर्गत आता है। स्परण रहे कि राज्य के लगभग /4 क्षेत्रफल में अकेले 
बाजरे की खेती क्री जाती है। राज्य मे तिलहन, गन्ना व कपास की पैदावार 
होने से इनसे सम्बन्धित उद्योगों (तेल उद्योग चोनी व गुड उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग) 
का विकास किया जा सकता है। मसालो मे लाल मिर्च, जीरा धनिया व हल्दी के 
उत्पादन का भी काफी महत्व है। इनके उत्पादन से कृषकों को अच्छी अप्य होती 
है। राण्य मे ग्वार, तम्बाकू, अफीम आदि को भी पेदावार होती है। 

]952 53 में खायान्नों के अन्तर्गत कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 

9] 6 प्रतिशत तथा गेर-खाद्यान्‍्तो मे 84% था। 990 9] मे ये प्रतिशत ऋमश 
लगभग 65 तर ३५ हो गये है। इस प्रकार 952-53 से 990-9] के 38 वर्षो 
की अवधि हे ! सुनो के ढाँचे मे काफो परिवर्तन हुआ है। खाद्यानो के 
अन्त (दबा 7 क* प्रतिशत घढा है और गैर-ख़ाद्यान्तो मे यह बढ़ा है। 

झुद 8 "गम योजना को अवधि के औसत फसल प्रारूप कौ तुलना 
सा प्रोजना # अवधि के औसत फसल-प्रारूप से करे. तो निम्न परिणाम सामने 
ञा 
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इमपें गवार का अश 0 % व अत्य का 7 | % था 


का क् 


उपयुक्त तालिका से भी पता चलता है कि प्रथम योजना कौ अवधि में 
खाद्यान्नो (अनाज + दालों) मे क्षेत्रफल 80% से घटकर सातवीं योजनावधि में 
69 0% हो गया। तिलहन का क्षेत्रफल 64% से बढ़कर ] 9% हो गया। 
कपास में यह मामूली बढा (प्रतिशत को दृष्टि से)। गनेे का क्षेत्रफल लगभग 
0% रहा था। कुल मिलाकर प्रमुख निष्कर्ष यही निकलता है कि क्षेत्रफल 
खाद्याननो मे प्रतिशत के रूप मे घटा तथा तिलहन म काफ़ी बढ़ा! 
प्रमुख फसले (४9॥० (४०७७) 
राजस्थान में फसलो के अन्तगत क्षेत्रफल में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान बाजरा, 
गेहूँ, मक्का जौ ज्वार, दाल, तिल मूगफली व कपास का है। लेकिन क्षेत्रफ्ल मे 
प्रतिवर्ष मौसमी परिवतनों के कारण काफ़ी उतार चढाव आते रहते है। राजस्थान 
मे प्रति हैक्टेयर उपज बहुत कम है। प्रमुख फसला का मंभिप्त विवरण नौचे 
दिया जाता है 
] गेहूँ- राजस्थान गेहूँ का उत्पादन करने का दृष्टि से भारत में पाचवाँं 
>सडसे बडा राज्य है। विशेष रूप में गंगानगर भरतपुर कोटा अलवर व चित्तौड़गढ़ 
जिलो मे गेहूँ की खेती की जाती है) सवस ज्यादा गहूँ का उत्पादन गगावगर जिले. 
में होता है! 4988 89 मे राज्य म लगभग 9 4८८ कृषित भूमि पर गहूँ बोया गया 
था और अनाज फे कुल उत्पादन मे लगभा 44% अश गेहूँ का था। गेहूँ रबी को 
फसल है। 989-90 में गेहूँ का उत्पादन 34 लाख टन, 990 9] में 43॥ 
लाख टन तथा 99-92 में 448 लाख टन हुआ। 987 88 परे 29.] लाख 
टन ही हुआ था। गेहूँ का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 988 89 मे 2240 
किलोग्राम तथा 989 90 मे 2060 किलोग्राम रहा जां पिछल वर्ष स॑ कम 
था राज्य में गेहूँ को सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोना, कोहिनूर आदि 
विकसित किसमें वोयी जाती है जो कुम सिचाई के क्षेत्रा म भी काफी फसल 
देती हैं। हनन 
2 चना- उत्तर प्रदेश के बाद चना उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान 
आता है। इसके प्रमुख जिले गयानगर, अलयर, भरतपुर जद्पुर व सबईमाधोपुर हैं। 
सबसे ज्यादा चने का उत्पादन गगानार जिले में होता ह। ग़ज्य का 3/4 चना 
इन्हीं जिलो में उत्पन किया जाता ह। 988 89 मे चत का उत्पादन 9 7 लाख 
टन हुआ था जबकि इसके पिछले वष 987 88 मे 4॥ लाख टन ही हुआ था 


]. छतगागार 5४७४० 992 93 75 20 व पतला इव्मा5 एा 2हुतत्णाएर 
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जो बहुत कम था। 989 90 मे चने का उत्पादक घटकर 7] लाख टन पर आ 
जया। 985 86 में चने का रिकार्ड उत्पादन ]62 लाख टन हुआ था। यह रबी 
की दालो की श्रेणो मे आता है। 988 89 मे दालो के उत्पादन मे चने का स्थान 
60% था। 
यूज जरा बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भरत मे प्रथम स्थान आता 
है। देश में कुल बाजरे के उत्पादन का लगभग /5 अश राजस्थान में होता है। 
((बाडमेर, जालौर जोधपुर, जयपुर व नागौर जिलो में राज्य का अधिकाश बाजरा 
उत्पन्न होता है। 985 86 मे बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन ज़यपुर जिले में हुआ 
भा। राज्य में बाजो का उत्पादन काफो घटता बढ़ता रहता है। 988 89 मे बाज 
का उत्पादन 269 लाख टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष 987 88 मे केवल 
46 लाख टन ही हुआ था। 989 90 मे बाजरे का उत्पादन 8 3 लाख दन 
हुआ जो पिछले वर्ष से कम था। बाजरे की प्रति हैक्टेयर उपज ॥988 89 मे 
472 किलोग्राम रहां जबकि 987 88 मे 30 किलोग्राम हो रहो थी। 989 90 
में यह 37) किलोग्राम रही। इस प्रकार इसमे काफो उतार चढाक्न आते रहते है। 
(_4८जी (प०००३) उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थार जौ उत्पत्त 
2 केते वाले राज्यों में आता है। देश का चौथाया जौ राजस्थान में पैदा होता है। 
ँचह जयपुर, उदयपुर, अलवर, येक व भीलबाडा मे उत्पन्त होता है। आजकल नई 
किस्मो का प्रचलन भी हो गया है जैसे ज्योति, आर०एस० 6 आदि  988 89 
म॑ जौ का उत्पादन 4 ] लाख टन हुआ जबकि 987 88 मे 37 लाख टन हुआ 
था। जौ का उत्पादन भी काफी घटता बढ़ता रहता है। 989 90 मे जौ का 
उत्पादन 34 लाख टन हुआ घथा। 

*_.5“मक्‍का (श»7९) देश मे कुल मक्का को पैदावार का |/8 अश 
राजस्थान मे होता है। यह उदयपुर, चितौडगढ भीलवाडा ब बासवाड़ा मे पैदा को 
जाती है। 985 86 में मकके को सर्वाधिक पैदावार चित्तौडगढ जिले मे हुयी। 
988 89 मे मक्‍्के का उत्पादन ]2 2 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष 987 88 
में केवल 3 लाख टन हो हुआ था। 989 90 मे मकके का उत्पादन 3 | लाख 
टन हुआ जो सातवीं योजवावधि में सर्वाधिक था। 

6 सरसों राई ब तिल राज्य में सरसो व शाई का उत्पादन उत्तर प्रदेश 
के बाद सबसे ज्यादा होता है। पहले सरसो अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा श्री 
गग़ानगर जिलो मे पैदा होठी थी। लकिन अब कपि विस्तार कार्यकमों के फलस्वरूप 
जछ कात्टा६ फछरिही। उदयपुए, शिचित्तैौडगढठ कोय व जूदो जिला मे जो होने लगे 
है। 988 89 में सरसो व राई (39९ शत ग्रापड्/आ0) का उत्पादन 3 5 लाख 
डने हुआ जवकि 987 88 मे 93 लाख टन हुआ था। 989 90 में यह यह 
2 8 लाख रन हुआ + तिल के उत्पादन मे राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश च मध्य 
प्रदेश के ब'द आता है। पालो जिले मे भी काफी ठिल पैदा होता है। 988 89 


कृषि डा 
में तिल का उत्मादन 6642 (लगभग 62 हजार) टन हुआ जबकि 987 88 के 
केवल 933 (लगभग 9 हजार टन) टन ही रहा था। जो बहुत नोचा था। 2989 90 
में तिल का उत्पादन [26 हजार टन तक पहुँच गया जो सर्वाधिक था। राज्य में 
अलसो, आरण्डी, तारामीरा सोयाबीन आदि का भी उत्पादन होता है। 988 89 मे 
सोयाबीन का उत्पादन ]23 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष का दुगुना था। 
989 90 मे सोयाबीन का उत्पादन बढकर 4 35 लाख टन तक पहुँच गया। 
राज्य में तिलहन का उत्पादन हाल के वर्षों मे कापी बढा है। यह 986 87 में 
88 लाख टन हुआ था जो १988 89 मे बढ़कर 9] लाख रन हो गया। 
989 90) मे यह 23 6 लाख टन व 990 9] में 27 लाख टन रहा। राज्य में 
तिलहन का उत्पादन 99] 92 भे और बढा है। इस प्रकार राज्य तिलहन के 
उत्पादन मे अग्रणी हो गया है। राजस्थान मे भारत के तिलहन उत्पादन का लगभग 
]/8 अश होने लगा है। राज्य मे ज्यादा पैदावार रबी के तिलहनो को होती है। 
'तिलहन में टेक्‍्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से विशेष सहायता मिली 
है। 

|. गन्ता शजस्थान मे गन्ने क उत्पादन अधिकनहीं होता है। 990 9मे 
गन्ने का उत्पादन लगपग 3 6 लाख टन हुआ था जो पिछले वर्ष से अधिक था। 
गस्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन बूदी जिले मे होता है। अन्य जिले उदयपुर, चित्तौडगढ़ 
व मगानगर हैं। 99] 92 में गन्ने का उत्पादन 36 लाख टन हुआ है जो 
990-9] के 72 लाख टन के उत्पादन से थोडा अधिक है। 

8 कपास- कपास को बुवाई का काम मई जून के महोंनो मे किया 
जाता है। पौथे उग जाने के बाद चार-पाँच बार सिचाई की अप्वश्यकता होती है। 
सितम्बर-अक्टूबर तक इन पौधो मे कपास के फूल निकल आते है। इन फूलो से 
कपास के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। 

986 87 में राजस्थान मे कपास का उत्पादन लाभग 7 लाख गाँठे हुआ 
था जो 987-88 में घटकर 22 लाख गाँठो पर आ गया (प्रति गाठ वजन ८ 
70 किलोग्राम)। 988 89 मे कपास का उत्पादन 6 लाख गाठे 989 90 मे 
92 लाख गांठें तथा 990-9] मे 85 लाख गांठे (सशोधित) आका गया है। 
]99] 92 के लिए 0 लाख गाठे प्रत्याशित है। इसका सर्वाधिक उत्पादन 
गगानगर जिले में होता है। यह मुख्यत तीन प्रकार की होतो है। देशी कपास 
मुख्यत उदयपुर, चित्तोडगढ और बासवाडा मे बोई जाती है। अमेरिकन कपास 
मुख्यत गगानगर जिले में बोई जातो है। इस कपास का रेशा लम्बा होता है और 


]. 506 सिडण७ कैएणएा १०0,35009 ]992, 9 43 (989 90 व 990-9] के उत्पदन के 
लिए) 
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यह अच्छे क्रिस्प के सूती कपडे बनाने मे काम आती है। तीसरे प्रकार को मालवी 
कऋषास होती है जिसे कोटा बृदी झालावाड और टोक जिलो मे बोया जाता है॥ 
कपास का सदसे अधिक उत्पादन गगानगर जिले मे होता है जहाँ नहरों 
सिंचाई को सुविधाएँ पायी जाती हैं। हि 
9 विविध प्रकार की फसलें - राज्य को अन्य पैदावारों में ग्वार 

(989 90 मे 55 लाख टन) धनिया (८०ग्रशाठंटा) (989 90 में 72754 
टन) सूखी लाल मिर्च आलू तम्बाकू मेथी जोरा (0५४४७, आदि आते हैं। 

खादह्मन्तों का उत्पादन. राजस्थात में खाद्यानों के उत्पादन मे घारी 
उतार चढ़ाब आते रहते है। राज्य मे 950-5] मे ण्वाद्यान्नों का उत्पादन 30 लाख 
रन हुआ था जो बढ़कर 960 6] मे 455 लाख टन तथा 965 66 मैं घटकर 
384 लाख टन पर आ गया था। 970 7 मे यह 88 4 लाख टन तक पहुच 
गया जो 974 75 में घटकर 49 8 लाख टन पर आ गया था। उसके बाद के 
वर्षों भे भो उत्पादन भे भारा उतार चटाव आते रहे हैं। 983 84 में राजस्थान 
में खाद्यान्नों का उत्पादन पहली बार एक फरोड टन को पार कर गया था उसके 
बाद के वर्षों कौ स्थिति मिम्न तालिका मे दर्शायी गयी है 

983 84 से 99] 92 तक खाद्यान्नों का उत्पादन ' 









वर्ष लाख टन में 

[__/ _ __.7008 | 
984 85 679 
985 86 ० 2 पा कि 55 | कर 
986 87 679 
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39868 89 
4989 90 
4990 9] 
99] 92 
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तालिका से स्पष्ट होता है वि !983 84 मे. पाद्यात्तो का उत्पादन पहली 
बह । करोड टन की सीमा को पार कर गया था जो बाद में इससे मीचे घूमता 
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रहा और 987 88 के अमूठपूव सूखे व अकाल के कारण लगभ” 483 लाख 
टन पर आ गया था। लेकिन 988 89 मे बह पुन बढ़कर करोड 7 लाख 
टन हो गया। 989 90 मे यह 853 लाख टन तथ 990 9] मे । करोड 
93 लाख टन रहा। 99] 92 मे यह पुर घटकर 79 $ ल'छ टव पर अ गया। 
इस प्रकार राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन बहुत अम्थिर रटता है। सखी खता 
की विधियों को अपना कर इसमे स्थिरता लाने की अवरदका “ 9५००] ने 
राजम्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 09 २ लाख टन हुआ ध जा सनम्त भारत 
के उत्पादन का लगभग 62% था; 99] 92 में यह लगा 4 ४०, ही रहा। 
राजस्थान में पशु पलन ( धागा पछ७७ 747५ ) 

राजस्थान पशु मम्पदा में सम्पत्त रटा है। पशु७१ ज्ञौ एम्य को अर्थव्यवस्था 
मे महत्वपूर्ण भूमिका है। शुष्क एवं अद्धशुप्क क्षेत्रों में लगटर सूखे ब अकाल को 
दशाओं के कारण जावन यप्तर में पशुधन का विशेष सहथोपर प्राप्त होवा है। 

'पशु पालत से राज्य की शुद्ध परेलू उत्पति मे 5% से अधिक फा योगदान 
प्राप्त होता है। अन्य सूचक जो भाग्ताय सदर्भ म स़जस्थात के पशुधन को महत्ता 
को दशति हैं इस प्रकार हैं 

() राजम्थ'न मे देश के कुल उत्पादन का अर 0% से अधिक। 

(0) राज्य के पशुओं ट्वारा भार वहन शक्ति (8 90४७7) 35% 

(४0 भेड के मास में राजस्थान का भारत में अश 307६ 

(0५) ऊन में राजस्थान का भारत मे अश 40% 

राजस्थान मे दूध व दूध से बने पदाध, ऊन, म'स, चमडा आदि उद्योगों क्य 
आधार पशुधत है। राज्य मे पशुधत मे काफी वृद्धि होती रही है। यह निम्न तालिका 
से स्पष्ट हो जाती है * 


पशुधन (सज़्या लाखों में) 





255 2 
335 
388 8 
436 
4965 
409 2 





ठालिका से स्पष्ट होता है कि 988 मे 983 कौ चुलना में पशुओ 
की सख्या में गिरावट आयो है। बार बार पडने वाले सूखे को दशाओ ने राज्य 
के पशुधन को भारी क्षति पहुँचाई है। 4983 88 को अवधि मे कई बार भयंकर 
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सूखे पड़े है। 987 88 का सूख्य भौषणतम रहा है। परिणामस्वरूप इस अवधि 
मे गौवश के पशुओ को सख्या मे ।9 2% बकरियो को शख्या में [8 75% तथा 
भेडो की सख्या णे 26 2% की भारो गिरावट आई थी। इसी अवधि मे ऊँटों को 
सख्या मे भी 46% की कगो हुई लेकिन भैस जाति के पशुओं में 4.9% को 
बृद्धि हुई। कुल मिलाकर 983 मे पशुआ ञी सख्या 497 करोड से संटकर 
988 मे 409 करोड रह गई जो जस्तव मे एक भारी क्षति को सूचक है। 
983 मे पति दैक्टेयर पशु भार (धाशाओं [036 ) 45 से घटकर 988 मे 
]7 हा गया। राज्य में छुल पशुधन में भेड बकरी को सख्या 50 प्रतिशत से 
अधिक पाया जाती है। 
जैसा क्रि पहले प्राकृतिक साधाों के विवेचन मे बतलाया जा चुका है 
राजस्थान में गौ वश के पशुओ (८७॥॥६) मे गिर, राठी व थारपारकर नस्‍लें दूध 
के उत्पाटन की दृष्टि से नाग्रौरो व माली बेल को दृष्टि से तथा हरियाणा थे 
'काकरेज मसल दोनो दृष्टियो से (उत्तम बैल व अधिक मात्रा में दूध) महत्व रखती 
है। इनमे सम्बन्धित प्रमुख जिले व स्थान इस प्रकार हैं 
वगिर- अजमेर, किशनगढ़ (तहसोल) चित्तौड़गढ भीलवाड़ा बूँदी॥ 
(राठी गंगानगर, बीकामेर, तथा जैसलमेर के कुछ भाग! 
(भारप्रारकर- बीकतेर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के कुछ भागा 
_ नॉगोरी- नागौर तथा पास के क्षेत्रा 
2 डूगरपु" बासवांडा व झालावाड मध्य प्रदेश कौ सीमा से लगे 


हरियाणा- चूरू, झुत्झुनू, सीकर जिले। 

'काकरेज ये साचोर की श्रेणी मे भी आते है। जालौर, सिरोही पालों तथा 
बाड़मेर के कुछ भागों में पाये जाते हैं। 

राज्य से चैंस को [मुर्र |(त्राण्याआं) नस्ल दूध के उत्पादन कौ दृष्टि से 
महत्व रखती है। इनके प्रमुख जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर व गगानगर हैं। 
राजस्थान मे 989 90 भे 42 लाख टव दूध का उत्पादन हुआ था जिसको 
994 95 तक 52 लाख टन करने का लक्ष्य है। पशु नस्ल में सुधार 'करके इस 
लक्ष्य को प्राप्ठ करना सम्भव है। 

भेष्ट-पालन 

राज्य में 983 मे भेडो को सख्या ] 34 करोड थी जो 988 मे घटकर 

99 3 लाख ही रह गई। इस प्रकार इनकी सख्या भे 26% की गिरावर आयी। 
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988 मे राजस्थान मे देश कौ कुल भेडो का 33% से अधिक अश था। ये कठोर 
पर्यावरण को भी सहन कर सकती है इसलिए शुप्क ब अर्डशुष्क क्षेत्रो में 
फसल उत्पादन से भी भेड-पालन ज्यादा लाभकारी व्यवसाय माना जाता है। ये 
राज्य की जलवायु व आर्थिक दशाओ के अधिक अनुकूल भानी जाती है। राज्य 
की बहुआयामी अर्थव्यवस्था मे इनका स्थान काफी ऊपर आता है। लगभग 2 लाख 
व्यक्ति भेड-पालव मे लगे है और 5 20 लाख व्यवित भेड व इनके उत्पादों 
पर अपना जीवन-यापन करते है। 

राज्य मे भेडो की आठ नस्‍ले पायी जाती हें-चोकला, मगरा, नाली, पूगल, 
जैसलमेरी मारवाड़ी मालपुरा व सोनाडी। चोकला भेड का ऊन मध्यम फाइन किस्म 
का होता है। मगरा का ऊन मध्यम श्रेणी का होता है जो गलीचा बनाने मे उसकी 
चमक मजबूतो आदि के लिए पसद किया जाता है। मारवाड़ी का ऊन मध्यम व 
मोटी किस्म का होने के कारण गलीचा बनाने मे उपयुक्त रहता है। सूखा प्रभावित 
व मर क्षेत्रो मे कमजोर वर्ग के व्यक्तियो के लिए भेड पालन रोजगार का महत्वपूर्ण 
साथन माना जाता है। अन्य भागो मे यह सहायक धथे के रूप मे अपनाया जाता 
है। राज्य से लाखो भेड़े अन्य राज्यो ब विदेशों को भेजी जाती है। इनमे प्रमुख 
किम्म की भेडो के क्षेत्र इस प्रकार है 

चोकला- सीकर, झुन्झुनूँ (शेखावाटी क्षेत्र)। 

मगरा- बाडमेर व जैसलमेर जिले। 

नाली- राज्य के उसर यश्विम से बीकानेर, गयानगर, आदि मे। 

पूणल- बीकानेर, जैसलमेर व नागौर के कुछ भागो मे। 

जैसलपेरी- जैसलमेर जिले मे। 

मारवाडी- जोधपुर, पाली मागौर व बाड़मेर जिलो मे आधी भेडे इसी नस्ल 
की है। 

मालपुरा- जयपुर व आस-पास के क्षेत्रों में। 

सोनाड़ी- ये राज्य के दक्षिण-पूर्व मे टेक बूदी, कोटा व झालावाड क्षेत्रो 
में पायी जाती हें। 

बकरी कौ नस्‍ले- राज्य मे 988 भे बकरी-जाति के पशुओ की सख्या 
]26 करोड थी जो 983 कौ तुलना मे [87% कम थी। बकरियो को नसस्‍लो 
में जमनापुरी बरबारी सिरोही लोही व मारवाडो उल्लेखनीय है। इनका दूध, मास 
व बाल आर्थिक दृष्टि से महत्व रखते है। 
पशु-पालन का शुपष्क्र व अर्द्ध-शुष्क (70 थ्ञाएं 5९श-970 707९5) 
में महत्व - 

राज्य मे अगली पर्वतमाला के पश्चिम मे (राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग) 
मम्स्थलीय प्रदेश कहलाता है। इसमे ] जिले हैं ज़िनपे राज्य के कुल क्षेत्रफल 
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का 6% भाग आता है। इसके छ जिले- गगानगर, बीकानेर, जैसलपेर, 

चूछ, जीप र व बाडमेर है, जिनमें राज्य का 45% क्षेत्रफल समाया 

है, और इनपें वर्षा औसतन 20 से 35 सेमी० ही होती है। यह शुष्क 

(४70 72006 ) कहलाता है हालाँकि इसके गगानगर जिले में सघन सिचाई होती 

है फिर भी यह शुष्क पश्चिमी क्षेत्र मे ही आता है। जैसलमेर जिले मे घर्षा का 

औसत 0 सेमी० से भी कम है। शेष 5 जिलो का क्षेत्रफल 6% है जिसमे 

झुन्झुनूं, सीकर, नागौर पाली च जालौर जिले आते है। इनमे ब्र्पा सामान्यतः 35 

से 50 सेमी० के बोच होती है। यह अर्द्ध शुष्क प्रदेश (इधा था0 206) 

कदलात है। 
इन )] जिलो की जो म₹ जिले ( शुष्क व अर्दध शुप्क जिलो सहित) कहलाते 

हैं प्राकृतिक विशेषताएँ इस प्रकार है. कम व अनिश्चित वर्षा बालू के रीले, 
घूलभरी आँधियाँ, गर्मी व सर्दी के तापकम में भारी अतर, भू क्षणण ब मिट्टी का 
कंदाव (बालू का उड़कर अन्य स्थानों मे जाना) जल्ल सतह काफी नीचे जा रहा 
है कई स्थानों पर खार पानो (8209 ४०), कछोरजीवन भूतल व सतह के 

जल का अभाव बार बार सूखा व अकाल पहुँचने मे दिक्कतें लम्बी दूरियों व 

4278: बाष्पायन (शढ्ठो] €रएश770॥0ण) वे जीवन के प्रत्येक कदम पर भारी 

तियां। 

राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों पे निम्न कारणों से पशु-पालन 

का विशेष महत्व है - 

() बीकानेर व जैसलमेर जिलो मे शुद्ध कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग 
क्षेत्रफल का बहुत्त कम अश है। इसलिए इनपें पशुपालन स्व॒तत्र सूप 
मे विकसित हुआ है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके॥। बीकानेर 
मे शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 988 89 मे 34% 
(/3) था तथा जैसलमेर मे तो यह मात्र 65% ही था। इसलिए कृषि कार्यों 
के अभाव में पशु पालन का भहत्व बढ जाता है। इन जिलो मे बजर भूमि 
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि व परठी भूमि का कुल रिपोटिग क्षेत्रफल मे अश 
'काफी ऊँचा पाया जाता है । दूसरे शब्दों में व्यर्थ भूमि (५४४४८ ॥भा0) 
का अनुपात ऊँचा पाया जाता है। इससे पशु पालन के माध्यम से जीवकोपार्जन 
के साधन प्राप्त हो जाते है। 

(2) शज्य के पश्चिमो भाग भे बांजरा ग्वार आदि मुख्य 'फर्सलो को औसत 
उपज कम होतो है। लकिन इन फसलो. के चारे का मूल्य ऊँचा होठ! है 
और वह अधिक सख्या मे घशुओ का भधरण पोषण कर सकता है। इसलिए 
इन क्षेत्रों मे पशु पालन लाभकाशे मात्रा जात्य है। 

(9) पशु पालन मे ऊँचो आपदनी थे रोजगार 'की सम्भावनाएँ निहित हैं। 
पशुओं की उत्पादकता को बढाकर आपदनी मे वृद्धि की जा सकती 


क़षि 


(4) 


(5) 


(6) 
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है। राज्य के शुष्क व अर्ड शुष्क भागो मे कुछ परिवार काफों सख्या मे 
पशु-पालन करते है ओर इनका यह कार्य बश-परम्परागठ ढंग से चलता 
आया हैं। इन क्षेत्रो मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊँचा अश पशु पालन से 
सूजित होता हैं। इसलिए मरु अर्थव्यवस्था (665९॥ ०००॥०॥५) मूलत 
पशु-आधारित है। 
जैसा कि पहले कहा गया है कि शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों मे पशु पालन 
का कार्य कृषि से भो उत्तम माना जाता है क्‍्यांकि इसमे स्थिरता (अक्राआ) 
का विशेष गुण पाया जाता ह। 
निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में भा पशु पालन की महत्ता स्वीबार की गई 
हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकम में गरौब परिवारों को दुधारू पशु 
देकर उनका आमदनी बढायी जा सकती है। लेकिन इसके लिए चारे व 
पानी को उचित व्यवस्था करनी होगी तथा लाभान्वित परिवारों को बिके 
की सुविधाये भी प्रदान करनी होगी। 
राज्य के अन्य भागो मे भा पशु पालन कृषि के साथ किया जा सकता है। 
अत आजकल मिश्रित खेती (॥52८0 शिग्रागा8) में कृषि व पशु पालन 
दोनों पर एक साथ जोर दिया जता डे। इससे अल्परोजगार (त/66९7 
थाए। ०») वी समस्‍या भी कुछ सामा तक हल होतो हैं। 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के शुष्क व अर्दध 


शुष्क क्षेत्रों पे आर्थिक व जलवायु सम्बन्धा कारणो से पशु पालन का महत्व सदैव 
रहा है। इन क्षेत्रों के लिए भेड बकरी पालन का भहत्व रोजगार व अपमदनी के 
साथ साथ पारिवारिक पोषण के स्तर को ऊँचा करने को दृष्टि से भी माना गया 
है। भविष्य में भी पशु-पालन पर पर्याप्त ध्यान देकर राज्य की अधव्यवस्था मे 
इनका योगदान बढाया जा सकता है। वर्तमान समय मे भी राज्य के कुल दूध उत्पादन 
का काफ़ी ऊँचा अश राज्य के बाहर के लिए उपलब्ध होता है। भविष्य मे इसको 
मात्रा बढायी जा सकती है। 


प्रश्न 


राजस्थान में भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है? इसके प्रारूप 
मे योजवावधि मे किस दिशा मे परिवतन हुए है? क्या ये परिवतन अनुकूल 
दिशा में हुए है। 

राजस्थान मे फसलो का बर्तमातर प्रारूप क्‍या हैं” अनाज दाला तिलहन 
आदि मुख्य फसलो के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन स्पष्ट कोजिए? 


ग़जस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में मुख्य फसले कौन कौन सी हैं? उनके उत्पादन की प्रवत्तियो 
का विवेचन कोजिए। 

राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्र कौन कौन से है? इनमे पशुपालन का 
महत्व समझाइए। कया इनमे पशुपालन कृषिगत कार्य से अधिक लाभकारी 
माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 

(0) राजश्थान में दिलतन की पैदादार, 

(0) राज्य मे सकल कृपित क्षेत्रफल, 

(७) राजस्थान की मुख्य खाद्यानद फमले 

(५) रणस्थान मे भेड पालठ फा महत्व 

(५) राज्य मे खाद्यान्न व गैर खाद्यान्न फसलें। 


(५४) राजस्थात मे पशुपालन। (#्ाषा [9 992) 
राजस्थान में भूमि उपयोग, फसल चक्र (श०एछणगा8 एथ्ञाटाप) एवं मुख्य 
कृषि उपजो का उल्लेख करे। 

(हञादा [श 992) 
शण्जस्थाद में अपनाई गई ऋषि व्यूहरयदा को विदेचना करे एवं इसको 
उपलब्धियों का मूल्याकद करे। 

(8)ग67 ॥/7 992) 
राजस्थान भे उत्पन्त को जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं अखाद्य फसलो का 
वर्णन कोजिए। 

(#ुगछत | श॒992) 


पे 


6 मम 
उद्योग 


(प्रातपशाप९5५ ) 





(सन 949 के पुनगठन के पूर्व राजस्थान भे छोटे छोटे कई राज्य थे जिनमे 
बिजला पानो व यात'यात के माधनो के अभाव के कारण बडे पैमाने के आधुनिक 
उद्योग का विकास करना सम्भ्व नहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व गाज्य मे केवल 
सात सूती वस्त्र मिले दो मीमेण्ट को फैक्टिया व दो चीनी की मिले थी। आज 
भो सजस्थान को ओद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य मात्रा जाता है। 

988 ४89 मे पजीकृत फक्टियो की सख्या कर्मचारियों कौ सख्या, उत्पादन 
के मूल्य विनियोजित पूजी कौ मात्रा विनियोग द्वारा जोडे गये शुद्ध मूल्य (९८ 
४९ 800९0 ७५ एशशाए/०८एा८), आदि का 4/5 से अधिक अश देश के 
]0 राज्यो महाराष्ट, गुजरात तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बगाल मध्य 
प्रदेश कर्नाटक आध्रप्रदेश व पजाब मे पाया गया था ॥ 986 87 मे पहली बार 
शुद्ध जोडे गये मूल्य की दृष्टि से समस्त भारत के फैक्टी क्षेत्र मे राजस्थान का 
दसवा स्थान आया था । लेकिन ]987 88 व 988 89 में यह स्थान पजाब ने 
ले लिया। सवप्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है । अन्य राज्यों का क्रम ऊपर दिया 
गया है । राज्य मे 962 की तुलना मे 988 89 मे औद्योगिक प्रगति हुई है 
लेकिन सम्पूर्ण देश की पृष्ठभूमि मे अब भी राजस्थान का पिछडापन निम्न तालिका 
से स्पष्ट हो जाता है ।* 


] यह उत्पत्ति के मूल्य मे से इन्पुटो का पूल्य (ईंधन कच्चा माल आदि ) घटाने से प्राप्त शशि के 
बराबर होता है 

2 कण $णञट/ रण ाएंफप्राव (8.5) 988 89 $छाषागज रि्यश/७ 
फब्लण) $ल्‍लण 050 0८८ ॥992 एए १0 02 (प्रतिशत निकाले गये हैं) 


फ्र6 राजस्थार की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थान 














(प्रतिशत्त अश) 
कुल | कुल | रोजगार | उत्पत्ति के। विनिर्माण 
पजीकृत |विनियोजिता का अश ; मूल्य का | द्वारा जोड़े 
फ्रैक्ट्रियों 4 पुँजी का 
का अश | उअश 

का अश 





988 89 30 38 30 30 26 

तालिका से स्पष्ट होता है कि 988 89 मे भी राजस्थान का भारत की 
औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे काफी नीचा स्थान था । इस वर्ष भारत मे पंजीकृत 
'फैबिट्रयों का 30% राजस्थान मे था जबकि महारप्ट पे ]45% था । प्कैबटरी 
में रोवगार की दृष्टि से राजस्थान का अश 3% था जबकि माहाराष्ट का 57% 
था। विनिमाण द्वार जोड़े यये शुद्ध मूल्य (वश शक्ष०० ३0088) में राजेस्थात का 
अश 26% था जबकि पहाराष्ट्र का 2327% था । इस प्रकार जोडे गये शुद्ध 
मूल्य में भारत मे जहा महाशप्ट का अश लगभग /4 था बहा राजस्थान का 
केबल /40 था । फैक्ट्री क्षेत्र मे जोडा गया मूल्य राजस्थान मे 960 6] में 
समस्त भारत का ]% था जो ॥970 7] में 27% तथा ]988 89 में 26% 
हो गया । इस तरह राजस्थात का स्थान औद्योगिक दृष्टि से काफी गोचे आता 
है। लैकिन जोडे गये मूल्य मे उसको स्थिति असम हिमाचल प्रदेश, जप्मू कश्मीर 
व उडीसा से बेहतर मात्री गई है । 

राज्य मे 95 में 03 पंजीकृत फँक्टिया थीं जिनमे लगभग ॥8 हजार 
व्यवित काम पाये हुए थे और केवल 9 करोड सुपयो की पूजी लगी हुई थी । 
988 89 मे रिपोर्टिंग फैक्ट्रियो को सख्या 362 विनियोजित पूजी की राशि 
लगभग 5092 करोड रुपये, कर्मचारियों की सख्या 23] लाख तथा विनिर्माण 
द्वारा जोडे गये शुद्ध मूल्य की राशि 884 करोड़ रुपये रहो थी | (987 88 में 
यह 700 करोड रू थी)। राजस्थान में लघु इकाइयो में ज्यादातर 'अति लघु 
इकाइया' (सयत्र व मशीनरी मैं 25 हजार रुपये तक का विनियोग) पायी गई हैं। 
आधी से अधिक इकाइया थातु पदार्थों चमडे की वस्‍्तुओ व अधात्विक खर्निज 
चदार्थों के निर्माण से लगो हुई है । 

सरकार ने पचवर्षीय य्ोजकओ में राज्य के औद्योगीकरण के लिए विद्युत 
सृजन पर काफी बल दिया है ! भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त 
करने का प्रयास किया गया है । थर्मल व विद्युत सयेत्रो को स्थापता को गई है। 


उद्योग श्र 


राज्य में अणु-शक्ति का भी दिकास किया गया है । प्रथम योजना के प्रारम्भ मे 
शक्ति को प्रतिस्थापित क्षमता केबल 3 मेगावाट थी जो 99] 92 मे लगभग 
2776 मेगावाट हो गई । ' छसी प्रकार फानी की व्यवस्था का भी कई नगरो व 
गायों में विस्तार किया गया है । सडको का निर्माण किया गया है और उद्यमकर्ताओं 
को कई प्रकार की रियायते दी गई है जिनका सम्बन्ध भूमि के आवटन, विद्युत 
कौ दरो बिक्रो कर, चुगी एवं वित्तीय सहायता व पूजी-सब्सिडी आदि से रहा 
है। इन रियायतो के फलस्वरूप राज्य मे पजीकृत फैक्ट्रियो की सख्या काफी बढी 
है। 99] में सभी प्रकार की पजीकृत फैक्ट्रियो की सख्या 0,792 हो गई थी 
जिनमे कुल रोजगार 2 60 लाख व्यक्तियो को मिला हुआ था । 988 मे फैक्ट्रियो 
की सख्या 050 तथा रोजगार की मात्रा 235 लाख रही थी । 990 मे 
फैक्ट्रियों की सख्या 9,93] हो गई थी । इसमे गिरावट का कारण प्रिटिग प्रेसो 
की सख्यया को शामिल नहीं करना था 

980 में राज्य से 20 सूती व सिन्‍्थेटिक रेशे को इकाइयाँ 0 ऊनी, 
3 चीनी $ सीमेण्ट 3 मिनी सीमेण्ट की इकाइयाँ, एक टेलीविजन फैक्ट्री, एक 
टायर व ट्यूब फैक्ट्री 9 वनस्पति तेल की मिले, 20 इजीनियरी की औद्योगिक 
इकाइयां तथा 5 खनिज-आधारित बडी व मध्यम श्रेणी कौ इकाइया थी। इनके 
अलावा केन्द्रीय क्षेत्र मे केवन 7 औद्योगिक इकाइया है जिनके नाम इस प्रकार हैं 
- हिन्दुस्तान जिक लि, हिन्दुस्तान कॉपर लि, हिन्दुस्तान मशीन दूल्स लि, इन्ट्ूमेंटेशन 
लि हिन्दुस्तान साल्ट्स लि, मार्डन बेकरीज एवं राज इलेक्ट्रोनिकंस एण्ड इन्टूमेन्ट्स 
लि, ] मार्च 990 मे राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र मे समस्त भारत के कुल 
केन्द्रीय विनियोगो का ] 5] प्रतिशत अश ही पाया गया था जबकि 980 8] में 
यह 7 प्रतिशत था । अत यह पहले से भी कम हो गया है।” 

राजस्थान मे इस समय लगभग 400 बडे एवं मध्यम दर्जे के उद्योग लगे 
हुए हैं । 799] 92 मे उद्योग-विभाग मे पजीकृव लघु पैमाने के उद्योगो व कारोगरो 
की इकाइयो को सख्या ] 58 लाख थी जिनमे 002 करोड रुपये का विनियोग 
किया गया था तथा लगभग 5 94 लाख व्यक्ति काम पाये हुये थे। 

राजस्थान भे उद्योगों का कुल राज्योय घरेलू 
उत्पत्ति तथा रोजगार में स्थान 

(॥) उद्योगों का कुल राज्योय घरेलू उत्पत्ति मे स्थान - आजकल 
औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक परिभाषा में इसे द्विठीयक क्षेत्र के बराबर माना जाने 
लगा है। हम इसमे खनन विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जल-पूर्ति शामिल करते 
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हैं हालांकि व्यापक परिभाषा के अनुसार इसमे निर्माण कार्य (0णाइश्ाालाणा 9 
भी शामिल किये जा सकते हैं। 

राज्य की शृड द्ध घरेलू उत्पत्ति में उच्चोगो का स्थान (980 8॥) के मूल्यो 
पर निम्न तालिका में नर्शाया गया है। 

(980 8] के भावों पर) (प्रतिशत मे) 















बलल-3..+«+--+ निज नल 


7989 90 990 9 





अरेलू उत्पत्ति में. 980 8। 

"सौगदान 
(0) खनन व पत्थर 023 96 
सिकालनो 
(0) बिनिर्माण 
॥॥40[30007[- 
(3) पजीकृत 492 
(ब) गैर पंजीकृत 636 580 5 32 


तथा थ 


१५47 305 


तालिका से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की शुद्ध घरेलू 
उत्पत्ति में ]980-8] मे लगभग 3 8% अश था जो 989 90 में बढकर 
]4 5% हो गया तथा 990-9] मे घटकर लगभग 3% पर आ गया । अखिल 
भारतीय स्तर पर यह लगभग 22% आका गया है। इस प्रकार गजस्थान में उद्योगों 
का राज्य की आय मे अश समस्त भारत कौ तुलना मे काफी कम है जिसे भविष्य 
में बढाने को अमग्रवश्यकता है। 

उद्योगो मे विनिर्माण (१/क्०३९एगा8) का अश विशेष महत्वपूर्ण माना 
जाता है। राजस्थाम में यह 990 9। मे 4025% आका गया है। इसमें 
'पजीकृत छ्लेद्र का अश लगभग 49% तथा गैर - पजीकृत क्षेत्र का लगभग 
5.3% है। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का अश आज भी कम है। पजीकृत व 
गैर पजोकृत दोनों क्षेत्री का अश कम है। पंजीकृत क्षेत्र मे फैक्ट्री क्षेत्र था सगठित 
क्षेत्र की प्रधानता होती है जबकि गैर पजीकृत क्षेत्र मे ग्रामीण उद्योग दस्तकारिया 
रा आते हैं जिनमे कारीगर अपने घरों पर काम करके माल का उत्पादन ऋतते 

| 















59 डक 65 























(2) उद्योगों का रोजगार में स्थान - जैसा कि जनसख्या के अध्याय में 
बतलाया गया था 99] की जनगणना के अनुसार राजस्थान में विनिर्माण कार्यों 
में रोजगर का अश मुख्य श्रमिको में 74% था जिसमें भरवारिक उद्योगों में यह 


उद्योग 99 


2% तथा अन्य मे 54% था ॥ यह खनन व पत्थर निकालने में 4% तथा 


विद्युत गैस च जल पूर्ति मे कम श्रमिक कार्यरत हैं। 98] व 99 में उद्योगों 
का रोजगार में स्थान निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है - 


(प्रतिशत मे) 


| _398 । 98 399 
07 ]0 
फत 20 
बी 54 
90 84 















(0) | खनन थे पत्थर निकालना 

(अ) घरेलू उद्योग 

(ब) घरेलू उद्योग के अलावा अन्य उद्योग 
कुल 


तालिका से स्पष्ट होता है कि 98-9] की अवधि मे घरेलू उद्योगो 
के अलावा अन्य उद्योगों मे रोजगार का अश बढा है तथा घरेलू उद्योगो में 
६ 2०885; हुआ है । खनन व विनिर्माण कार्य मे श्रम-शक्ति का अश 99 में 

84% हा है जो पहले से भी कुछ कम है। भविष्य मे राज्य का ओद्योगिक 
विकास करके उद्योगो का रोजगार मे अश बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 
इसके लिए राज्य में खनन-कार्य व लघु उद्योगों तथा बिभिन्त प्रकार के कुटीर 
उद्योगों का विकास करने की सम्भावनाओ पर ध्यान दिया जामा आवश्यक है। 
राज्य की खनिज सम्पदा विपुल है। राज्य मे हथकरघा क्षेत्र मे विकाम की 
सम्भावनाएँ है। कई प्रकार की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता हे तथा 
विद्युत गैस च जलपूर्ति के क्षेत्र मे भी अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता 
है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार मे वृद्धि होगी लोगो कौ आमदनो बढ़ेगी 
ज़्था उनके जोवन स्तर मे सुधार आयेगा। गलीचों, चमडे को चस्तुओ हथकरघा 
की वस्तुओ तथा रल-आभूषण आदि के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की 
जा सकेगी । इस प्रकार राज्य मे औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना 
चाहिए। 

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण या विशेषताए 

उपर्युक्त विवेचन के आधार धर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य 
लक्षण इस प्रकार है - 

(0) आकार - जैसा कि पहले बतलाया गया है कि समस्त भारत के 
फैक्ट्री क्षेत्र मे राजस्थान का स्थान काफी मौचा आता है। 988 89 में भारत 
में कुल रिपोर्टिंग फैक्ट्रियो का 3% अश हो राजस्थान मे था । रोजगार व उत्पत्ति 
के मूल्य मे राज्य का अश 3% ही था । लेकिन जीडे गये शुद्ध मूल्य मे यह 
26% रहा था। 986-87 मे पहली बार जोड़े गये शुद्ध मूल्य की दृष्दि से 
भारत में राजस्थान का दसवाँ स्थान आया था, लेकिन 7987-88 व 
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988 89 में यह स्थान पजाब ने ले लिया है। इसलिए राजस्थान का स्थान 
पुन नीचे चला गया है । 

राज्य के आर्थिक ब साख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा भी समय समय 
भर उचद्योगो के चार्पिक सर्वेक्षण के आकडे प्रकाशित किये जाते हैं। इनमे फैकटो 
क्षेत्र मे हुई औद्योगिक प्रगति का अनुमान लगया जा सकता है। हालांकि ये आकडे 
भारत सरकार के केन्द्रीय साख्यिकीय सगठद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित आकडो 
से थोडे भिन्न होते हैं (पद्धति के अन्तर के कारण) फिर भी इनके माध्यम से हमें 
कई प्रकार के नये विवरण प्राप्त होते हैं जैसे फैक्ट्रियो का आकार के अनुसार 
वितरण जिलो के अनुसार वितरण आदि जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते । इसलिए 
राज्य के आर्थिक व संख्यिको निदेशालय, जयपुर से प्राप्त सूचता के आधार पर 
राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणो का विवेचन किया जा सकता है। 

राज्य मे लघु पैमाने की इकाइयों की भरमार 

वर्ष 986 87 मे राज्य की 2863 फैक्टियो के विकरण प्राप्त हुए थे 

०४ विभिन्न आकार की फैक्टियो. को स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयो 





घ्‌ पैमाने की इकाइयाँ 
७) मध्यम पैमाने की इकाइयाँ 














ग्रोत स्दुएत ७प शैयांं 595०) ॑ फशफवाठ, रिश्ुकपैशा, 98687 055, 3एजका? 
तालिका से स्पष्ट होता है कवि राजस्थान मे 986 87 मे लगभग 85% 
फैक्ट्या लघु पैमाने की थीं । उस समय लघु पैमाने को इकाइयो में प्लाट व 
मशीनरी में विनियोग कौ सीमा 35 लाख रुपये थी। तीन करोड रुपये तक की 
प्रोजेक्ट लागत कौ इकाइयाँ मध्यम आकार को तथा इससे ऊपर की बैंडे आकार 
कौ मानी जाती थों। उस समय मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइया 9 2% तथा 
बडे पैमाने की कर थीं | इससे पता चलता है कि राजस्थान मे लघु इकाइयो कौ 
भरमार है। इनमे कुल फैब्टो कर्मचारियों का लगभग /3 अश लगा हुआ हे। लघु 
पैमाने को इकाइयो मे स्थिर पूजी (0026 (घरफ़ाप। ) की गात्रा कम होती है 
लेकिन जोड़े गये शुद्ध मूल्य ८ #वाए८ 30020) में च्चका अश स्थिर चपूजी 


उद्योग न्भाः 


के अश से अधिक पाया जाता है। 
986 87 मे लघु पैमाने की इकाइयो का कुल उत्पत्ति मे अश 6]% 

रहा जो बडे पैमाने की इकाइयो के 2!% अश से काफी अधिक था। इस 
प्रकार राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र मे लघु इकाइयो के योगदान का काफौ महत्व हैं। 
इनके माध्यम से काफी कर्मचारियो को काम दिया जा सकता है। 

जहाँ तक बडे पैमाने की औद्योगिक इकाइयो का प्रश्न है [986 87 मे 
इनका अनुपात 6% रहा और कुल उत्पत्ति के मूल्य मे इनका अश 986 87 
मे 2% रहा (985 86 मे यह 53% रहा था ) आम तौर पर बडे पैमाने की 
इकाइयो का कुल उत्पत्ति के मूल्य मे योगदान ऊँचा हुआ करता हैं। 986 87 
में इसका घटकर 27% पर आ जाना एक असामान्य बात है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के ओद्योगिक 
विकास में सभी प्रकार कौ इकाइयो कौ अपनी-अपनी भूमिका है। राज्य में 
आवश्यकतानुसार सभी प्रकार कौ ओद्योगिक इकाइयो का विकास किया जाना 
चाहिए। लेकिन रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से श्रम गहन लघु इकाइयो को प्राथमिकता 
दा जा सकती है। आधुनिक युग मे टेक्नोलोजी भी उत्पादन के पेमाने के चुनाव 
को प्रभावित करती है। 

(2) चस्तुगत ढाँचा ((0णागा0ता> ४एट०:९)- राजस्थान में 
फैक्ट्री-क्षेत्र तथा गेर-फेक्ट्री क्षेत्र मे कई प्रकार की वस्तुओ का उत्पादन किया 
जाता है। फैक्ट्री-क्षेत्र की विस्तृत सूचना उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार 
पर प्रति वर्ष होती है। इसमे भारतोय फेक्ट्रों अधिनियम ]948 के तहत धारा 2 
एम (0 व 2 एम (॥) में पजीकृत विभिन्न फैक्टियाँ शामिल की जाती है। इसमे 
पावर की सहायता से चालित 0 या अधिक व्यक्तियो को काम देने वाली फैक्ट्रियाँ 
तथा बिना पावर के 20 या अधिक व्यक्तियो को काम देने वाली फैक्ट्रियाँ शामिल 
होतो है। 

स्मरण रहे कि फेक्टी क्षेत्र मे शामिल इकाइयों में विनिर्माण इकाइयों 
(गाश्ञाप्र्रिएफागहु णा(5). के अलावा विद्युत-इकाइयाँ वाटर-वर्क्स व सप्लाई 
स्टोरेज, वेयरहाउसिग तथा रिपेयर सेवा को इकाइयाँ भी शामिल होती ह॑। 

राजस्थान को फैकट्रो-क्षेत्र को विनिर्माण इकाइयो मे आजकल कई प्रकार 
कौ वस्तुओ का उत्पादन किया जाने लगा हे। इसलिए उत्पादन मे विविधता दिखाई 
देने लगी है। फिर भी रोजगार व जोडे गये शुद्ध मूल्य (लाफ़ो0आला, शात 
॥7०६ ५७४७८ 800०6) जैसे दो मुख्य सूचकों के आधार यर देखे तो 7988 89 
मे केन्द्रीय साख्यिकोय सगठन द्वारा पकाशित रिपोर्ट में राज्य के निम्न पाच उद्योग 
समूह प्रमुख रहे (दो अको के वर्गाकरण के अनुसार - (75 एटा ॥५० ठाए्टा- 
0959्रीएथाणा) - 
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शोजगार के अनुप्तार जोड़े गये शुद्ध मूल्य के अनुसार 

]. विद्युत ] विद्युत 

2. सूती चस्त्र 2. गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ 

3. ऊन, रेशम व सिम्थेटिक रेशे 3 ऊन, रेशम व सिन्थेटिक रेशे के चस्त्र 
के वस्त्र 

4. गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ 4 बेसिक धातु ब एलोय उद्योग 
जैसे सीमेट 

5 बेसिक धातु द एलोय उद्योग 5 सूती बस्त्र 


(ताँबा, जस्ता, आदि) 
राजस्थान के फैक्ट्री क्षेत्र मे शेजपार च जोडे गये शुद्ध मूल्य के अनुसार 


जौ उद्योग-समूह ऊँचा स्थातर रखते है, वे नौचे दिये जाते है। साथ में इनमे उत्पादित्त 
होने बाली बस्तुओ के नाम भो दिये जाते है। यहाँ हम विनिर्माण-इकाइयो को ही 
लेते हैं। इसलिए 'विद्युत' को पृथक कर दिया गया है। 

उद्योग-सपूह उत्पादित बघ्तुओ के नाथ 


| 


गैर-धात्तिक खनिज पदार्थों से. (सीमेट, मार्बल, ग्रेनाइट, 

बनी चस्तुएँ चीनी-मिट्टी, काय, अधभ्रक आदि 
029१॥2/श।2 गप्राथय! फ़०/०८७) से बनो वस्तुएँ) 

बेसिक धातु व एलोय उद्योग (लोहा व इस्पात, ताबा, 

(895॥0 गराटाओंड आ०0 8॥0,5 . एल्यूमिनियम, जस्ता व अन्य अलौह 


॥00$8८$) धातु उद्योग ) 

ऊन, रेशम व सिन्थेटिक रेशें के (ऊन की कताई, बुनाई व अन्य 

चस्त्र क्रियाएँ, रेशम तथा सिन्थेटिक वस्त्रो 
से सम्बन्धित क्रियाएँ) 

सूती वस्त्र (कपास कौ गाठे बांधना, कताई, 


बुनाई, रगाई, छपाई, आदि कार्य, 
खादी, हथकर्घा, शक्ति-करघा पर 
(फैक्टरी क्षेत्र में) घुनाई व अन्तिम 
रूप देने के कार्य) 

रसायन व रसायन-पदार्थ (उर्वरक, पेट-वार्निशं, दवाइयाँ, 
प्लास्टिक का सामान, अखाद्य-ततेल, 
कोसमेटिक्स (प्रसाधन-सामग्री) आदि 


उद्योग 403 


इसके अलावा राजस्थान मे खाद्य वस्तुओं (000. 97007८७) के निर्माण 
मे सलग्न इकाइयो की सख्या भी काफी पायी जाती है। ये दुग्ध पदार्थों अन्न पदार्थों 
(जैसे दाल आदि) बेकरी मे बने पदार्थों चोनी गुड खण्डसारी कामन नमक 
खाद्य तेल व वनस्पति बर्फ आदि का उत्पादन करती है। 

पिछले वर्षों मे राज्य मे रवड॒ प्लास्टिक एवं रसायन पदार्थों का उत्पादन 
काफी बढ़ा है। राज्य म विभिन्‍न प्रकार की मशीनरी (विद्युत व गैर विद्युत) तथा 
इलेक्टोनिक्स की वस्तुओ का भी निर्माण किया जाता है। 

हालांकि आज भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से महाराष्ट गुजरात आदि 
की तुलना मे पीछे है लेकिन धारे धोरे इसको स्थिति मे सुधार आ रहा है। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है 986 87 मे जोडे गये शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारा 
में इसका दसवा स्थान रहा था जबकि कनटिक ब मध्य प्रदेश का क्रमश आप्ठवाँ 
व नवाँ स्थान रहा था। पजाब व हरियाणा का स्थान क्रमश ग्यारहवाँ व यारतवाँ 
रहा था। अत इनसे राजस्थान की स्थिति थोड़ी बेहतर रही थी। लेकिन 987 88 
व 988 89 में जोड़े गये मूल्य की दृष्टि से पजाब ने दसवाँ स्थान ले लिया है। 

राजस्थान के फेव्टी क्षेत्र मे रोजगार की मात्रा 980 8] मे ।9] लाख 
व्यक्तियः से बढ़कर 988 89 मे 2 3) लाख व्यक्ति हा गई है। इस प्रकार आठ 
वर्षों मे फटी क्षेत्र से कर्मचारियों की संख्या मे 40 हजार की वृद्धि हुई हैं। 
लेकिन इसी अवधि मे अखिल भारतीय स्तर पर फैक्टी क्षेत्र मे रोजगार 77 5 
लाख व्यक्तियों से बढकर केवल 7743 लाख व्यक्ति ही हो पाया (मात्र 28 
हजार की वर्द्धि) (प्रतियोगिता मे वद्धि तथा वित्तीय अनुशासन के कारण श्रमिकों 
को कई उद्योगो मे कम किया गया जिससे रोजगार तेजी से नहीं बढ़ सका)। 

राजस्थान का औद्योगिक ढाँचा 
(व्रातएण%79| 50#फटॉएा९ 0 २०]9४97) 

औद्योगिक ढाँचे के अन्तर्गत उपयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण 
(७४८ 03526 ॥60ञञा9 ९0४५ ०४४०॥). का अध्ययन किया जाता है। इसमे 
निम्न चार प्रकार के उद्योगो का रोजगार अथवा जोडे गये शुद्ध मूल्य मे योगदान 
के आधार पर सापेक्ष महत्व देखा जाता है 
] आधारभूत वस्तुओ के उद्योग (8480 80065 ॥0प05) जैसे इस्पात 

उर्वरक चिद्युत आदि। 
2. पूँजीगत बस्तुओ के उद्योग (089 20005 ॥00507८5) जैसे मशीनरी 

परिवहन का माल आदि। 
3. मध्यवर्ती वस्तुओ के उद्योग (शाश्ा7८0॥92८ 80095 7075॥7८5) जैसे 

कॉटम यार्त रग, ठायर दयूब आदि। 
4 उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग (00॥5णाटा 80005 श्रातएश्रा८७).. इनमें 

टिकाऊ व गैर टिकाऊ उपभोक्ता बस्तुएँ शामिल कौ जाती हैं; टिकाऊ 

उपभोक्ता माल मे टीवा सेद्स स्कूटर, मोटर गाडियाँ आदि आती है तथा 


उ्् एज॑स्थाव की अर्भव्यवस्था 


और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओ में चोनों ममक माचिस दवा आदि वस्तुएँ 
आठी है। 

शजस्थान मे इनमे से प्रत्येक कौ स्थिति का सक्षिप्त परिचय आगे दिया 
जाता है। 

(0) आधारभूत बस्तुओ के उद्योग इस श्रेणी मे प्रमुख उद्योगों के नाम 
इस प्रकार हैं सोमेन्ट, बेसिक रसायन लोहा ब इस्पात उर्वरक व कीटनाशक 
ताबा पीतल अल्यूमिनियम जस्ठा व अन्य अलौह धातु, नमक एवं विद्युत 

4) सीमेट 988 से राज्य मे सीमेट की 9 बड़ी इकाइयाँ थी। सोमेंट 
के कारखाने सवाई माधोपुर, लाखेरी चित्तौडगढ उदयपुर, निम्बाहेडा ब्यावर व 
कोटा में निजी क्षेत्र भें तथा रोको से सहायता प्राप्त दो कारखाने मोडक (कोटा) 
(मगलम सीमेट लि०) तथा बनास (सिरोही) (स्ट्रा प्रोडक्ट्स जेके ग्रुप का) में 
चल रहे है। शज्य में सीमेट के और कारखाने स्थापित किये जा सकेते ह॑। राज्य 
में कई मिनी सीमेट प्लाट भी लगाये गये है जिनसे सिरोही बासवाडा ब जयपुर 
जिलो में सीमेट का उत्पादन होने लगा है। 

(७) रासायनिक उद्योग ट्समे मुख्यतया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 
डीडबाना आता है। यह सोडियम सल्फेट ब सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है। 
डीडबाना मे नमक का भी उत्पादन होता है। कोटा मे श्रीएम केमिकल इण्डस्टीज 
लि० भी इसी श्रेणी मे आता है। उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तथा मोदी 
जज एण्ड केमिकल्स लि० अलवर भी आधारभूत उद्योगो कौ सूची में आते 

। 

धौलपुर में सयुकत क्षेत्र मे रीको व तर), केमिकल्स लि० हेंदराबाद के 
परस्पर सहयोग से दी राजस्थान अवसप्लोजिव्स एण्ड केमिकल्स लि० को 
स्थापना को गई है जहाँ विस्फोटक (6९॥002078) बचाये जाते है। यहाँ मार्च 
98] से उत्पादन चाटू किया गया था। 

(00) डूगरपुर जिले मे माडो की पाल नामक स्थान पर प्लोर्सपार 
चेनेफिशियेशन प्लाण्ट लगाया गया था जो फ्लोर्सपार उत्पन्न करता है। यह इस्पात 
बनाने मे प्रयुक्त होता है। 

(५) राज्य मे उदयपुर भे जस्ता गलाने का सयत्र (हिन्दुस्तान जिक | लि०) 
तथा खेतडी मे ताबा गलाने का सयत्र (हिन्दुस्तान कापर लि०) कार्यरत है। इस् 
प्रकार राज्य मे आधारभूत उद्योगो के अन्तर्गत सीमेट, रस्तायन उर्वरक तथा तांबा 
व जस्ता के कारखाने चल रहे है। 

(2) पूजीणत वस्तुओ के उद्योग - पूँजीगत उद्योगो की सूची मे औद्योगिक 
मशीनरी रेफ्रिजरेटर व एयर कडौशनर, सशौनी औतार, विद्युत मशीनरी धुत [त 
कम्प्यूटर व पुर्जे रेलवे वैगन (रेल परिवहन का साज सामान) आदि आते है। 
भरतपुर मे सिम्को वैगव फैक्ट्री है। अजमेर मे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० (तथा 
[.7750) तथा कोटा में इन्स्टरूमेन्टेशद लि० है। जयपुर मे नेशनल इन्जीनियरिंय 
इण्डस्ट्रीज लि० में वाल बियरिग एबं अशोका लीलेण्ड लि० अलबर मे व्यापारिक 


उद्योग ग्छ 


बाहन बनाये जाते हे तथा कुछ ओर इन्जीनियरिंग उद्योग भी ऐ' इस प्रकार राजस्थान 
मे पूँजीगत वस्तुओ के भी कारखाने है। 

(3) मध्यवर्ती वस्तुओ के उद्योग - इस श्रेणी मे उद्योगों के नाम इस 
प्रकार हे काटन जिनिग क्‍्लीनिंग व बेलिग, सूत्री बस्त्रों जरे हृणाड़ रगाई व 
ब्लीचिग ऊन की सफाई रगाई व ब्लीचिंग चमड़े की "गाई व पका यर ट्यूब 
पेट, व दार्निश आदि, जयपुर में घानी व बिजतो के मीटर एवाये जो £ उदयपुर 
के पास काकरोली में नेके टायर्ग वा कारणणा॥ है जिसमे आरामायाइन टाया व 
दूयूब बनाये जाते हे! 

फैक्ट्री क्षेत्र मे विभिन्‍न औद्योगिर्य श्रेणिया कर योगदान ' 


उद्योगों को श्रेणी 
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(4) उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योग - राजस्थान मे सूती वस्त्र सिन्थेटिक 
वस्त्र चौनी गुड वनस्पति घो व बनम्पति तेल साबुन क्रोकरी साइकिल के पुर्जे 
जूते (चमडे व रबड के) स्कूटर्स च मोपेड (केल्विनेटर ऑफ इण्डिया लि) 
ऊनी माल (बीकानेर, चूरू व लाडनू ) बीडी (सयूर बीडी उद्योग टोक ) आदि 
उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योग आते है। « 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे सभी प्रकार के 
उपयोग आधारित उद्योगों (७४९ 935८० ॥700507९5) की इकाइयाँ पायो जाती 


]09फ5धाओं 50एट८एछ९० रि4कपैशा 970 आ१& 5 ]980 8] (श०एक्षा) (225) 
को आकडों के आघार पर लेखक द्वार प्रतिशत निकाले गदे हैं । इसमें विनिर्माण कौ इकाइयों के 
अलावा विद्युत गैस जल पूर्ति व मरम्पत में सलात सभी प्रकार को फैक्टो इकाइयों शामिल की 
गई हैं । 


06 सजस्थात की अर्थव्यवस्था 


हैं हालाँकि राज्य का समस्त देश को औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे आज भी नोचा 
स्थान है। यौजनाकल मे इन विभिन्न श्रेणियों के उद्योगो का योगदान शेजगार व 
जोड़े गये मून्य $दि मे बदला है जो पूर्व तालिका में दर्शाया गया है। 

चललिका से पता चलेता है कि ]970 से 980 8। की अवधि में 
गजाशान पे अधारजूल उद्योपो का योगदान रोजपार व जोड़े गये मूल्य में बढ़ा है 
यूँजोगत उद्यायो वा शरण है भव्यार्ता उद्योगों का काफी बढ़ा है तथा उपभोक्ता 
उद्योगी' का घटा है। 980-8। में आधारभूत उद्योगो का अश जोडे गये मूल्य 
में लगभग १/2 व उपभोक्‍तत उद्योगों का ॥/4 पाया गया था। स्मरण रहे कि 
आधारभृत उद्योगो के योगदान के बढने के पीछे मुख्य क्रारण इस श्रेणी में 
चिद्युत वा शामिल हाना है! 

“दयोगो का साधन आधारित वर्गकरण (१590 93020 (385७0 0७/00 
0 ॥70080729),... उद्योगों का अध्ययन इन्पुटो के आधार पर घर्गोकरण करके 
भी किए जात है जैसे कि आधर्णर्त वन आधारित पशुधन आधारित खनिज 
एदार्ध आध्ररित तथा रसायत्र आधारित उद्योग। इनका संशिप्त परिचय नोचे दिया 
जाता है। 


कर ग | _कर्षि आधारित व फूड प्रोसेसिग उद्योग व्यापक अर्थ में 
(| उद्योगो में खाद्य पदार्थ दुग्ध पदार्थ व मास पदार्थ शामिल किये 
न लेकिन सकोर् अर्थ मे इन श्रेणी मे कपिगत कच्चे माल घर आधारित 
उद्योग आते हनैसे कॉटन जिनिय व प्रेसिग फैक्ट्रया सूती कपंडा उद्योग (कताई 
ले बुताडी (खादी हथक्ररघा शक्तिकरघा ब मिलकरघा) रेशम उद्योग तिलहन पर 
आअष्णरित चनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग अनुज न उद्योग गन्ने पर आधारित 
गुए छड़स़ारी व चीनी अचार मुरब्या दाल मिल व कान्फेक्सनरी उद्योग 
आंदि। इसी में सुपारी चूर्ण पाली कौ महदी व बासवाडा का आम पापड बोकानेर 
के पाप भुजिया जोधपुर नागौर छेत्र कौ मेथी झालावाड व गगानगर के रसदार 
'फल जादू सिरोही क्षेत्र के टमाटर तथा पुष्कर के शुलाब के फूल सब्जी ज फल 
आदि आते है। 
2. बन आधारित उद्योग इसमे लकड़ी का फर्नीचर उद्योग रबड ग्रोद, 
राल लाख आदि पर आधारित उद्योग आते हैं। 
3 पशु धन आधारित उद्योय राजस्थान में पशु धन पर आधारित 
0५ मे ऊन दूध से बने पदार्थ चमडा खाले हंड्डियाँ व माँस आदि शामिल 
|] 
4 खनिज पदार्थ आधारित उद्योग धातु आधारित जैसे इस्पात उद्योग 
मशीनरों परिवहन का सामान (चैयन), थातू, से बनी वस्ताएँ, जेसे इस्पत का फर्नीचर, 
मोटर साइकिल आदि। 
(अ) अधातु खनिज उद्योग (0 कादभीर शागरालत ॥र0पशआ7८३)- 
इसमे पत्थर व मारबल से बनो वस्तुएँ, काँच व काँच का सामान चायना क्ले 
व सिरेमिक को इकाइयों एस्बेस्ट्स सीमेट, स्तैमेट पाइप आदि आते है। 


उद्योग ॥0ा 


राजस्थान मे कृषि-आधारित खनिज-आधारित व पशु आधारित उद्योगो का 
बडा भहत्व है। इनके विकास से अकाल, निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं 
का समाधान निकालने मे मदद मिल सकती है। इस समय राज्य मे 23 सूती वस्त्र 
मिले हैं तीन चीनी के बडे कारखाने हैं तथा वेजिटेबल घी व वनस्पति तेल की 
कई फैक्ट्रियाँ है। सूती वस्त्र मिलो मे ]7 मिले निजी क्षेत्र में 3 सार्वजनिक क्षेत्र 
मे (दो ब्यावर व एक विजयनगर में) तथा तीन सरकारी क्षेत्र मे (गुलाबपुरा, गगापुर 
तथा हनुमानगढ़) मे है। सूती वस्त्र मिलो के स्थात्र ब्यावर, भीलयाडा, जयपुर, 
किशनगढ उदयपुर, पाली गगापुर (भौलवाड़ा जिला) आदि है। चौनी के तोन 
कारखाने भोपाल सागर (चित्तौडगढ जिला) (निजी क्षेत्र में) गरगानगर (सार्वजनिक 
क्षेत्र में) तथा केशोशायपाटन सहकारी शूगर मिल्म लि० (बूदी जिले मे) ( सहकारी 
क्षेत्र में) है। 
राज्य मे वनस्पति तेल की फेक्ट्रियाँ जयपुर (विश्वकर्मा मे 'बीर बालक”) 
अलवर (खैरथल में) दौसा निवाई भरतपुर (सरसो इजन छाप) गयापुर सिटी 
सवाई माधोपुर, जालौर आदि में है। वनस्‍्पति घी के कारखाने जयपुर के विश्वकर्मा 
क्षेत्र मे (महाराजा वनस्पति' झोटबाडा औद्योगिक क्षेत्र मे 'आमेर बनम्पति' निवाई 
मे 48 वनस्पति' दुर्गापुर मे रोहिताश तथा चित्तौडगढ़ व भीलवाड़ा आदि मे 
स्थित है। 
राजम्थान मे औद्योगिक उत्पादन की प्रगति 
97 से 99। की अवधि मे राज्य मे प्रमुख औद्योगिक वस्तुओ के 
उत्पादन की प्रगति निम्न तालिका मे दर्शायी गईं है 
कुछ उद्योगो के उत्पादन पे वृद्धि ' 


| ॥990 | 990 | 99 | 997 































































(लाख टन) 426 | 474 
(हजार टन) 3 । 2 
(लाख टन) 37 36 
(हजार टन) 76 फ्र्व 
बाल बियरिग | (लाखो में) | में) 57 ]77 
बिजली के मीटर (लाखो में) | 9। | ] | 99 | 9 











नमक | 44 | 44 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 97] 9] की अवधि में विभिन्‍न 
वस्तुओं जैसे स्रीमेट, यूरिया सुपर फॉस्फेट, बाल बियरिंग आदि के उत्पादन में 


(ल'ख टन) 


| आय व्ययक अध्ययन 992 93 पृष्ठ 58 (३990 व 997 के लिए) । 


हठ्8 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


चृद्धि हुई है। चतुर्थ योजना की अवधि में वनस्पति तेल, सीमेट, पावर केबल्स, 
सूती धागे, मशीन टूल्स, चीनी एवं नाइलोन के घागे आदि के उत्पादन के लिए 
नये कारखाने स्थापित किये गये थे। 99] में, पोलियेस्टर धागे का उत्पादन 
3 5 हजार टन हुआ, जबकि 985 में केवल 5 5 हजार टन ही हुआ था। 
राजघ्थान में उच्चोगो का प्रादेशिक अथवा जिलेवार फैलाच (एे८छणाह! 

इएा९30) 

रे राजस्थान के 27 जिलों में फैक्टियों का वितरण काफी अस्रयान याया जाता 
है। निम्द तालिका मे 970 तथा 986-87 के लिए बिभिन्‍्त्र जिलों में अनुसार 
फेक्ट्रियो की सख्या व उनमें संलण्त कर्मचारियों की संख्या दो गयी है जिससे 
'जिलेबार छुलवात्पक अध्ययन किया जा सकता है ;- 











जिले का नाम 




















। अजमेर 
2 अलबर 
3 बांसवाड़ा 











6 भीलवाड़ा 
7 बीकानेर 
[8 बूंदी । 

9 चित्तौड़गढ़ 
|0 चूरू 

]] डंगरप 
।2 घोलपर | धोलपु 
3 गंयाय्गर 
जयपुर 
5_ जैप्नलमेर 






















































उद्योग 
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20 कोटा 75 24 | ॥855 | 6808 

(॥॥॥ 
2। नागर _|__ 4][ 72 | [206_ | ]748 
22 पाली 47 273 0) | 543। | 038 
23 सवाईमाधोपूर ]0 2] 2724 2836 
24 सौकर 5 28 | 53 | _456 
१5_मसिरोहां 9 32 |_ 208 | 2605 
26 टोक 3 2/| % | 70 
27 उदयपर 4764 [2998 (७) 
कल 693 | 27585 





स्रोत 
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उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता हे कि 970 से 986 87 के बीच 
रिपोर्टिंग फैकिटये' कौ सख्या 4022 से बढ़कर 2863 हो गई। इनमे सलग्न 
कर्मचारियों की सख्या ]2 लाख से बढकर 2 ]8 लाख हो गई। 
986 87 में 200 से अधिक फंक्टियो की सख्या निम्न छ जिलो मे 
पाया गयी। इसे क्रमवार अग्र तालिका मे दर्शाया गया हैं 




























































जिले का नाम 'फैक्ट्रियो को- सख्या 

जयपुर 6॥7 

| _ जोथपु | 280 

पाली 273 
गगानगर 264 
अजमेर 222 

[| _ उदयपुर | 206 

योग 862 

(कल राज्य का 65%) 


इस प्रकार राय के उपर्यक्त छ जिलो में कुल फंक्टियो का 2/3 अश 


पाया गण तथा शेप 2] जिला मे ]/3 अश हो पाया गया। इन्हों छ जिलों ये 
कुल फंक्टा गशेजगार का 66% पाया गया जा कुल कमचारियो का 2/3 था। इम 
प्रकार अधिकाश फेक्टयाँ ७ फंकाय रोजगार इन छ जिलो में पाया गया ह। चेसे 
रोजगार की दृष्टि से छ जिला का क्रम भिन्र रहा ह जो इस प्रकार है जयपुर, 


470 शजस्थात की अर्धव्यवस्थां 


अजमैर, कोटा, अलवर उदयपुर तथा भीलवाडां। 


यह ध्यान देने की बात है कि 986 87 मे भी निम्न जिलो मे फैक्ट्रियो 
को सख्या 0 से भी कम रही - 

















इस प्रकार ये पाच जिले फेक्ट्री-विंकाम को दृष्टि से काफो पिछड़े माने 
जा सकते हे। 970 से 986 87 के 6 वर्षों मे मई फैकिड्रियों को स्थापना में 
निम्न जिलो ने विशेष प्रगति दर्शायी हे - 


अलवर, भीलबाडा जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली तथा उदयपुर । पाली जिले 
मे फैक्रिटयो को सख्या 970 में 47 थी जो 986 87 भे बढ़कर 273 हो गई। 
यहा सूती वस्त्रो की छपाई र्याई व ब्लीविय का काम बढा है । उदयपुर जिले 
में इनकी 'सख्या 56 से बढकर 206 हो गई । यहा अधात्विक खनिज पदार्थों का 
काम काफी बढ़ा हे । 

यह ध्यान देने को बात है-कि जालौर जिले मे 970 व 986 87 दोनो 
में फेक्ट्ियो की सख्या भात्र 2 पर स्थिर बनी रही । 

]986 87 मे राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र मे जोडे गये शुद्ध मूल्य शाह 

५०४० (७००) की कुल शशि मे सर्वाधिक राशि जयपुर जिले की थी। दूसरा 
स्थान कोटा जिले का रहा। इस प्रकार शजस्थान मे फैक्ट्री-फैत्र को दृष्टि से 
विभिन जिलो का विकास काफो असतुलित रहा है। भविष्य मे पिछडे जिलो के 
आद्योगिक विकाम पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय 
असमानताओ को दूर किया जा सके । इसके लिए सर्वोच्च प्राधमिकता आधारभूत 
डाँचे के विकास को देती होगी ताकि विधुत सचार, सडक जल शिक्षा व स्वास्थ्य 
ही, सर्मुनच्ित मुलिधाएँ स्िकी छत की जा सके ॥ 


अब हम राज्य के प्रमुय ग्रामोण उद्योगो व दस्तकारियों लघु उद्योगों तथा 


| हिणएणा था बैग्रापश 5९९) ण॑ ॥0050% रेशुक्दयशा 986 87 (085 ॥ए) 
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उद्योग 77/ 


कुछ बड़े पैमाने के उद्योगों का विवेचन प्रस्तुत करेगे। 
राजस्थान के कुटोर या ग्रामीण उद्योग व दस्तकारियाँ 

ऋुटीर या पारिवारिक उद्योगों मे प्राय परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन 
का कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिकों 
से मजदूरी पर उत्पादन का काम करवा सकती हें। ज॑से सोने चाँदी के जेवर 
बनवाना कपड़े कौ रगाई छपाई का काम करवाना गलीचे बनवाना आदि। इनके 
द्वारा धाडे समय के लिए शेजगार दिया जा सकता है अथवा पूर्णकालिक रोजगार 
दिया जा सकता हे। ये गाब तर शहर दोनो मे चलाये जाते है। इनमे विद्युत का 
उपयोग भी किया जा सकता हैं। लेकिन ज्यादातर हाथ के काम का ही उषयोग 
किया जाता है भारतीय अर्थ व्यवस्था में भी इनका काफी महत्व है। अब लघु 
उद्योगो की परिभाषा मे वे उद्योग आते ह जिनम सयत्र व मशीनरी (ज्ञाशा क्षा(॑ 
780002८79)) मे पूजी की सीमा 60 लाख होतो है। इनके लिए श्रमिको की 
संख्या निर्धारित नहां है बल्कि इनके लिए केवल प्लाट व मशौनरी से विनियोग 
की सामा निश्चित कौ गयी है। नांचे राजस्थान के खादी ग्रामीण उद्योग तथा 
हम्तशिल्प उद्योग का विवेचन किया जाता हैं। 

() खादी उद्योग (.40॥ ॥700%9१९5$). गजस्थान के कुटीर व 
ग्रामांण उद्योगा मे खादी को महत्वपूर्ण स्थान हे। यह एक परम्परागत घरेलू उद्योग 
है जिसमे लोग अशकालिक व पूर्णकालिक रोजगार पाते हैं और अपनी जीविका 
चलाते हैं। इसमे कुछ सीमा तक म्त्रियो को भी काम मिलता है) इममे सूता व 
ऊनी खादी दोनो आती हं। राज्य मे ]99] 92 में इनमे लगभग ॥ 67 लाख 
व्यक्तियो को आंशिक व पूर्णकालिक काम मिला हुआ था। अत रोजगार देने की 
दृष्टि से गज्य मे इसका काफी ऊचा स्थान हें। ऊनी खादी मे जैसलमेर की बरडी 
बीकानेर के ऊनी कम्बल चक को रेजी व चामूँ के खेस एवं अन्य स्थानों को 
रेजा काफो मशहूर हैं। बीकानेर, जेसलमेर व जोधपुर की मरोनो खादी को होड 
लगी रहती हे। सूदो खादो की अपेक्षा ऊनी खादों पर अधिक मुनफा होता है। 

खादी उद्योग मे उत्पादन के मूल्य व रोजगार का स्थिति निम्न तालिका से 
स्पष्ट हो जातो है। 
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ऊनी व सूती खादी 


प्रिलाकर उत्पादन का 
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इस प्रकार 977 78 की तुलना में खादी के उत्पादन का मूल्य वर्तपान 
मै लगभग आठ गुना होने कौ आशा है। यह लगभग 3] करोड रुपये और रोजगार 
(अल्पकालिक व पूर्णकालिक ) की मात्रा लगभग 7 लाख च्यवित होने की 
आशा हं। जैसाकि पहले सकेत दिया जा चुका है कि ऊनी खादी का मूल्य सूती 
खादी के मूल्य मरे अधिक बेठता ह। ऊनी खादी का उत्पादन मूल्य सूती खादी 
के उत्पादन-मूल्य का लगभग दुगुना होता है। सरकार प्रतिवर्ष ऊना सूती तथा 
रेशमी खादी पर बिकौ बढाने के लिए सब्सिडो देतो है ताकि इनको बिक्री 
अधिकाधिक कौ जा सके । 
राजस्थान में खादी उद्योग का अध्ययन करने बालो का कहना है 
फ्रि पज्य फ्रे खादी फप्थान व्यापाह्कि लाभ कमा रहे हैं, जबकि ऊने के 
उत्पादको व कातने एवं बुनने वालो को उनके कठिन श्रम का पूरा प्रतिफल 
नहीं मिल पाता। खादो कर्मचारियों को न्यूनतम बेतन भी नहीं दिया जाता 
है। रगो की खरीद भें कई प्रकार की अभिवमितताएँ पायो जाती है। अत 
खादी सस्थःओं के प्रबंध ये सुधार किया जाना चाहिए त्तथा साधारण खादी 
के मजदूरों के हिती पर अधिक ध्याच देना चाहिए। 

(2) थ्रामीण उद्योग (४॥॥७४९ ॥0605६07९5)- राज्य में खादी व 
ग्रामोद्योग बोर्ड खादी, व्हे अएलावा निम्न ग्रण उद्योगों का भी सचाततल करता है 
जैसे धानी का त्तेल, गुड़, खण्डसारोी, हाथ का बदा कागज, गैर-खाद्य त्तेल 
का साबुन, चभडा, मिद्टी के बर्तन बनाना (?णा८य)) मधुमक्खी-पालन 
(शहद) तथा चावल की हाथ से कुटाई। इस प्रकार ग्रामीण उद्योगी मे ये आठ 
उद्योग प्रमुख रूप से शामिल होते है। इनमे उत्पादन व बिकी-मूल्य की दृष्टि से 
चमडे व घानो के तेल का स्थान काफी ऊँचा पाया जाता है। 


]... बिशनप्तिह शेखावत राजस्थान में खादो लेखेपाला राजस्थान पत्रिका, 0 फरवरी से 26 फरवरी 
१987 ज़का 


उद्योग 88 


राज्य मे ग्रामीण उद्योगो मे उत्पादन मूल्य व रोजगार की प्रगति निम्न 
तालिका में दर्शायी गई है 





वर्ष उत्पादन मूल्य रोजगार 
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तालिका से स्पष्ट होता ह कि पिछले दशक मे ग्रामीण उद्योगो के 
उत्पादन-मूल्य व रोजगार मे काफी वृद्धि हुई है। अनुमान हे कि 99] 92 में 
ग्रामीण उद्योगो का उल्पादन सूल्य [85 करोड रुपये व रोजगार 3 | लाख व्यक्ति 
रहा हैं। अत इनमे लगभग 3 लास व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान 
लगाया गया है। 

ग्रामीण उद्योगा को भी माल की विकी की समस्या का सामना करना 
पडता है। सरकार से इनकी बिक्रा में सहायता पहुँचाने के लिए कई प्रतिष्ठान 
खोले है। इनके लिए कच्चे माल का व्यवम्था की जाती है तथा कारीएगे को हर 
प्रकार से मदद दी जी है। भविष्य मे सहकारिता के आधार पर भ्रामीण कारीगरो 
को अधिक मदद पहुँचाई जानो चाहिए। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान मे राज्य में खादी व 
ग्रामोद्योग मे उत्पादन का मूल्य लगभग 2]5 करोड रुपये है तथा इनमे गेजगार 
की मात्रा लगभग 4 8 लाख व्यक्ति है जो फेक्ट्री कर्मचारियों से काफी अधिक 
है। 

सरकार को इनके सगठन वित्त व्यवस्था टेक्नोलोजी व उत्पादन विधि 
बिकी की व्यवस्था व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था मे सुधार करके इनके विकास 
पर समुचित ध्यान देना चाहिए। 

(3) हस्तशिल्प उद्योग ([प्रत्चञ9छा|ग5)- शाजम्थान की दस्तकारी 
मे यहाँ की कला व सस्कृति को छाप पायो जाती है। यहाँ के कारीगरो मे पीतल 
यत्थर, सिदी चमडे कपडे लकड़ी व अन्य पदार्थों पर काम करके अपनो कारीगरी 
व प्रतिभा का उच्च कोटि का परिचय दिया है। सागानेर, पाली बयरू आदि स्थानों 
के वस्त्र पर हाथ की रगाई व छपाई का काम पसिद्ध है। बाडमेर की 'अजरक! 
प्रिय, उदयपुर के समीप नाथद्वारा को 'पिछवाइयाँ' (मूर्तियों के पृष्ठ भाग में) जिनमे 
पहले कपडो को काला रगते है तथा उस पर भगवान कृष्ण की बाल लौलाएँ 
आदि अंकित करते ह तथा फड़ कपड़े पर भो किसी महापुरुष को जीवनी का 
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चित्राकन करते है। जोधपुर के मशहूर बादले व बँंधेज के काम की ओढनियाँ च॑ 
जयपुर की बँधेज की चुनरिया, ओढ़नियाँ, लह॒रिया आदि प्रसिद्ध माने गये है। जयपुर 
की पाव रजाई (250 ग्राम रूई से घती) काफी सराहुर मानी गयी है जिसे विदेशी 
भी बहुत चाव से सरीदते है। इनके अलावा जयपुर क मूल्यवान व अर्द्द-मूल्यवान 
रत्मो तथा सोनै-चाँदी के कलात्मक आभूषण, पीतल को खुदाई व मौनाकारी के 
बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ व अन्य सजावटी वस्तुएँ सगमरमर की मूर्तियाँ, 
हल्की-सलमासितारों को कारैगरी से युक्त जूतियाँ ( मौजडिया व नागरे) ब्ल्यू 
पाटरी की अनेक बसस्‍्तुएँ, मिट्टी व लकडी के खिलौने चदन व हाथौदाँत की बनी 
चस्तुएँ, जयपुर क बीकानेर के ऊनी गलोचे ऊँट को साल से बनी वस्तुएं, खस 
के पावदान, आदि शजस्थान की हस्तकला के एक से एक अद्भुत नमूने है। 
राजस्थान की हस्तकला की बस्तुएँ निर्यात भी होती है जैसे गलीचे आभूषण आदि। 
राज्य के कुछ जिलो मे रेशम का उद्योग विकसित किया गया है। कोटा, 
उदयपुर, भरतपुर, बूंदी चित्तौडगढ जिलों मे-इसके लिए रेशम के कोडे पाले 
जाते हैं व भलबरी की खेती कली जाती है। 
डसर (कृत्रिम रेशम) का विकास भी कोटा उदयपुर, व बाँसबाडा जिलों 
में किया जा रहा है। इसकेलिए “अर्जुन” के पेड लगाये जाते ह जिनमे परिबेंश सतुलन 
भी होता हैं ओर रास्रायतिक विधि से कृत्रिम रेशम भौ बनाया जाता है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान को अर्थव्यवस्था मे 
विशेषतया ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे कुटौर व ग्रामीण उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान 
है। राज्य मे विभिन्न प्रकार की दस्तकारियाँ भी प्राचीन काल से चली आ रही है 
जिनको छाप आज भी कायम है तथा जिनकी कलात्मक कृतियाँ देश विदेश में 
काफी समय से विख्यात है। 
राजस्थान के लघु उद्योग 
जैसाकि पहले कहा जा चुका है लघु उद्योग की वर्तमान परिभाषा के 
अनुसार सँयत्र व मशौनरी में पूँजी की सीमा 60 लाख रुपये रखी गई है जबकि 
पहले यह 35 लाख रुपये हुआ करतों थी। राजस्‍््थान मे 99॥ 92 मे घजीकत 
लघु पैमाने को इकाइथाँ तथा कारीगरो की इकाइयाँ ]58 लाख थो जिनमे 5 94 
लाख च्यक्ति काम षाये हुए थे। इतके सम्बन्ध मे स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहों है, 
क्योंकि कुछ लघु इकाइयाँ तो फैक्ट्रो-क्षेत्र मे आतो है और कुछ नहों आतों। 
फैक्ट्री क्षेत्र की लघु इकाइयों के आँकड़े तो नियमित रूप से एकत्र किये जाते 
है, लेकिन गैर-फैक्ट्री क्षेत्र की लघु इकाइयो का ज्ञान ठीक से महीं हो पाता। 
रा है राजस्थान के फैक्ट्री व गैर फैक्ट्री क्षेत्र मे लघु इकाइयों को 
सख्या काफी है। यहाँ पर मध्यम पमाने के उद्योगो 
विभिन्‍न प्रकार के होते है। गे का अभाव है। लघु उद्योग 
() कृषि-पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग - जैसा कि पहले सकेत 


उद्दोय अर 


दिया गया है इसके अन्तगत बनम्पति तेल व घी उद्योग गुड व सण्डसारी का 
इकाइयाँ छोटी दाल फंक्टियाँ व अन्य इकाइयाँ हाथ करबा उद्योग बेकग व 
'कन्फेक्शनरी को इकाइयाँ दरों व निवार बनाने चाली इकाइयें। कपास का जिनिग 
व प्रेसिग इकाइयाँ, आदि आतो हू जिनमें सयन्त्र व मशीनरी में पूँजी को राशि 
अब 60 लाख स्पये तक होतो है। 
राज्य में जयपुर, भरतपुर सवाई माधोपुर, श्रीगगानगर, कोटा बूँदी अजमेर 
ओर पाली जिलो मे तिलहन का उत्पादन होने से वहाँ वनस्पति तेल को कइ 
इकाइयों पायी जातो है। राज्य में वनस्पति तेल का फंज़िट्यों जयपुर (विश्वकमा 
में “बाग बालक') अलवर (खाथल मे) दासा निवाई भरतपुर (सरसों टजन छाप) 
गगापुर सिटा सवाई माधोपुर जालार आदि स्थानों में पाया ताता ह॒ वनस्पति घो 
के कारखाने जयपुर (विश्वकमा में) 'महागज़ा वनम्पति -प्रामियर वेजटेबल 
प्रोडेफ्ट्स “आमेर वनस्पति! पावापा लिमिटेड झोटवाडा आध्योगिक क्षेत्र 
'केसरी वनस्पति (निवाइ में) दुगापुग में गेहिताश तथा चिताडगढ़ च भीलवाड़ा 
में पाये जाते ह। राज्य मे अहहर मूँगु उड़द व मोठ आदि फा दाले बताने को 
इकाइयाँ पायी जाती है। हाथकरघा उद्योग में काटा डोरिए का साड्डियोँ प्रसिद्ध है। 
अन्य स्थानों पर कई प्रकार का कपड़ा बुना ज्यता ह। गले का उपयेग गुड व 
खण्डसारी को इकाएवो मे किया जता ह। 

(2) पशु-आधारित लघु उद्योग- इनये ऊनी वस्त्र, चमड़े खाल हड्डियाँ 
दुग्ध पदाध आदि के उद्योग अते ह। गज्य में भेडो को सस्य्या बहुत अधिक ह। 
बांकानेर, चून आर लाडनूँ की ऊर्ी मिले लघु उद्योगो के अन्तर्गत कायर्त ह। 
इनको अधिक स्थिति काफो राव हो गई ह। 

(3) खनिज पदार्थ-आधारित उद्योग - राज्य में मकराना (नागर) 
बासवाडा व अन्य स्थानों मे सगमरमर क्य पत्थर निकलता हैँ जिससे विभिन्न प्रकार 
की मूतियाँ व अन्य वस्नुएँ बनायी जातों है। जयपुर, पाली, जोधपुर, भरतपुर तथा 
किशनगढ़ में पीतल व ताबे के बतत बनने के कारखाते है। जयपुर में सोने चाँदो 
के वतन बनाये जाते हे। राज्य के कई भागो मे लोहे के ऋषिगत आजार बनाये 
जाते है। इस सम्बन्ध में गजसिहघुर (श्रोगगानसर ) तथा जयपुर में झोटबाड़ा के 
कहपखाने विशेष रूप से मशहूर ह। 

(4) बन-आधारित उद्योग - राज्य में उदयपुर सवाई माधोपुर व जोधपुर 
मे लकडी के खिलौने बनाने के कारखाने हैं। यहाँ वास का सामान भी बनाया 
जाता है। कोटा में स्ट्रा बोड का कारखाना है। राज्य में तेदू पत्तियों का उपयोग 
बीडी बनाने मे किया जाता ह। कत्था, गोंद व लाख का उपयोग किया जाता है। 
फर्नीचर बनाने को इकाइयों पायी जाता है। अजमेर ठथा अलवर में माचिस बनाने 
के कारखाने है। 

इस प्रकार राज्य में यहाँ के साधनों पर आधारित कई प्रकार के कारखाने 
व अन्य औद्योगिक इकाइयाँ चल गउहों है) 99-92 में लघु पैमाने को ऋूल 
7 घजोकृत इकाइयों को संख्या । 58 लाख थी जिनमे कुल विनियोग 002 करगेड 
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रुपयो का था तथा गेजाए प्राप्त व्यक्त लगभग 594 लाख थे। / 
ऋुद्देश व लघु उद्योपो की समप्याए व सपाधान 

सम्पूर्ण देश को भाँति राजस्थान में भो कुटीर व लघु उद्योगो को कई प्रकार 
की कठिनाइयों का सामन्रा करता पड़ता है जिनका हल निकालने का सरकार प्रवल 
कर रही है। ये कठिनाइयाँ इस प्रकार है। 

(!) कच्चे माल को समस्या इन उद्योगो को पर्याप्त कच्चा माल उचित 
कौमत पर हीं मिलता जिससे कठिराई उत्पन्न हो जाती है। 

(2) उत्पादन की पुरानी तकरीक उत्पादन की पुरानी तकनीक व पुरानी 
मशीने होने से माल की किस्म घटिया होगी है आर कीमत भी ऊँची होता है 
क्योंकि उत्पादन लागत अधिक आपी है! उत्पादन की पद्धति में सुधार किया जाना 
आवश्यक है। 

(3) बिक्री की समस्या कुटोर व लथधु उद्योगो को तैयार मौल की बिक्री 
को समस्या का सामत्रा करा पड़ता हे। बड़े उद्योगों कौ प्रतियोगिता से इनके 
माल की माय कम हुई है जिसे बढ़ने कौ आवश्यकता है। 

(4) पूँजी का अभाव इनके लिए कार्यशील पूँजी का अभाव पाया जाता 
है। बैको से कर्ज की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया जाना चाहिये। 

(5), दक्ष श्रमिकों का अभाव आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ाकर 
इस कमी को दूर किया जा सकता है। 

(6) पावर की कपी प्राय कारखानो को उनकी आवश्यकतानुसार पावए 
नही मिल पाती है। पावर की कर्योतियोँ पावर के उतार चढ़ाब आदि उत्पादन को 
निएलए जारी नहीं रहने देते जिससे इसको क्षति पहुँचती है। अत पावर सप्लाई 
की स्थिति मे सुधाए किया जाना चाहिए ताकि काउखानो की जरूरतों को पूरा 
किया जा सके। 

कुटीर व लघु उद्योगो कौ विभिन्‍न समष्याओ को हल करके इनके माध्यम 
से ग्रामौण औद्योगोकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खनिज पदार्थ आधारित 
लघु इकाइयों का विकास करके राज्य मे ओद्योगिक रोजगार व आमदनी बढाने के 
अबसा ह॑ जिनका उपयोग करने की आवश्यकता है। राज्य मे तिलहन का उत्पादन 
बढ़ने से वनस्पति तेल की अधिक इकाइया लगाई ता सकती ह। सोने चाँदी के 
आधूषणो का उत्पादन बढाकर नियात को प्रौत्साहन दिया जा सकता है। एल व 
जवाहरात का उद्योग विकप्तित किया जागा चाहिए। गलीचो का उत्पादन बढ़ाने 
की भी आवश्यकता है ताकि इनका निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा कमाथी जा 
सके । 
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उद्योग ॥ट॥ 


राजस्थान मे प्रयुख बृहद्‌ उद्योय-सूती वस्ब उद्योग 

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के बडे पैमाने के उद्योगो मे महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। 949 मे बृहद्‌ राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 7 सूतो कपड़े 
की पल थौं। वर्तमान मे इनको सख्या 23 हो गई है। इनमे से 7 ले निजी 

है 3 सार्वजनिक क्षेत्र मे हैं (दो ब्यावर मे तथा एक विजयनगर में) तथा 
3 सहकारी क्षेत्र मे कताई मिले ( गुलाबपुर, गगापुर तथा हनुमानगढ़ में) है। 
सूती चस्त्र मिले ब्यावर (3) भीलवाडा (3) जयपुर (2) किशनगढ़ (2) 
उदयपुर, पाली गगापुर, (भीलदाडा) हनुमानगढ़ कोटा भवानौमडोी विजेयनगर, 
गयानगर, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) आदि केन्‍्द्रो मे स्थित हैं। भविष्य मे राजस्थान 
में सूततो वस्त्र मिलो के बढने की आशा है... 

राज्य में पहली सूती बस्त्र मिल “दी कृष्णा मिल्स लि “889 
प्रे निजी क्षेत्र मे स्थापित हुई थी। यहाँ पर दूसरी मिल “एडवर्ड मिल्स लि० «ः 
906 मे स्थापित की गई। तोसरी मिल “महालक्ष्मी मिल्स लि भी यहाँ पर 
925 मे स्थापित हुईं। इसके बाद 938 मे भीलवाडा मे मेवाड टेक्सटाइल 

मिल्स तथा ]942 मे पाली मे महाराजा उम्मेद मिल्स लि स्थापित की गई। 946 
में गगानगर मे सार्दुल टेक्सयाइल लि को स्थापत्रा की गई। आगे चलकर कप्णा 
मिल्स व एडवर्ड मिल्स के रुग्ण हो जाने के कारण इनको राष्टीय वस्त्र निगम ने 
अपने हाथ मे ले लिया था जिससे ये सार्वजनिक क्षेत्र मे आ गई थीं। 
राज्य मे सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाल तत्व 

इस उद्योग को स्थापना यर कच्चे माल अर्थात्‌ कपास की समायता का 
इतना प्रभाव नहीं पडता जितना बाजार की समीपता का पड़ता है। यह आवश्यक 
नहा कि सूठी कपडे की मिले उन्हीं स्थानों के आस पास स्थापित हो जहाँ कपास 
का उत्पादन किया जाता हैं। यह दूसरे ऐसे स्थानों पर भी भेजी जा सकती हे जहाँ 
उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल तत्व पाये जाते है। 

--) कच्चे माल को उपलब्धि फिर भी राजम्थात में सूती वस्त्र मिलो 
की स्थापना पर कच्चे माल की उपलब्धि का प्रभाव पडा ह। उदाहरण के लिए 
गगानगर की सूती वस्त्र मिल को कपास वहाँ को सिंचित भूमि से मिल जाती हें। 
अजमेर, भालवाडा, यालावाड चित्ताडगढ़ तथा जयपुर जिलो म भां कपाम की 
खेती होती हे। चासवाडा मे भो माहो सिचाई परियोजना से कपास को खेती को 
काफो प्रोत्माहन मिला है। ब्यावर की मिला को भी कपास राय के अदर व 
बाहर दोनो से उपलब्ध होतो रहो हे। 

उपल, इस उद्योग को स्थापना पर बाजार को समीपता व श्रम का 
उपलब्ध का प्रभाद पडा है। श्रमिक पास के गाँवो से आ जाते ह ओर उत्पादन 
केन्द्रों के पास हा माल के उपभोफ्त' केन्र व बाजार भा पाये जाते हं। श्रम शक्ति 
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मे पुरुष, स्त्रियाँ युवक आदि पास के स्थानों से आते हैं । 

(3) उद्योग की स्थापना जलवायु, पानी की सप्लाई भूमि की उपलब्धि 
आदि से भी प्रभावित हुई है। 

(4) कोयला राज्य के बाहर से मगाना पड़ता है। इसके अलाबा 
विभिन्‍न केन्द्रो मे विद्युत की भी व्यवस्था है व डीजल जैनरेटिंग सेद्स की 
स्थापना को भो इजाजत दी गई है। 

इस प्रकार राज्य में सूतो कपडे कौ मिलो को स्थाप+ पर कई तत्वों का 
प्रभाव पडा है। भविष्य मे शान्य में सूती वस्त्र उद्योष के चिकास के नये कार्यकम 
है ताकि नागरिको को रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जा सके ४7 

कपास के उत्पादन की प्रवृत्ति राज्य मे कपास का वार्षिक उत्पादन 
काफी घटता बढ़ता रहता है। 986 87 मे कपास का उत्पादन लगभग 7 लाख 
गाँठे हुआ था जो घटकर 987 88 मे 2 2 लाख गाठो पर आ गया था। 988 89 
में पुन कपास का उत्पादन 6 लाख गाठे हुआ तथा 989 90 मे लगभग 92 
लाख गाठो 990 9] के लिए 85 लाख गाठो एवं 99 92 के लिए 0 
लाख गाँठे के उत्पादम का अनुमान लगाया गया है। 

राज्य में सूती वम्ब्र व मूत के उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका में दा 
गई है।' 





] सूती वस्त्र (करोड़ मोटर) 
2 सूत (४४॥9) (हजार 29) 








इस प्रकार राज्य मे सूती वस्त्र का उत्पादन 990 मे लगभग 4 7 करोड 

मीटर हुआ तथा सूत (यार्त) कं उत्पादन 48 6 हजार टन रहा। तालिका से पता 

चलता है कि 99] म॑ सूती वस्त्र का उत्पादन 44 कग्मेड मोदर हुआ जो 983 

के उत्पादन से कम था। इस प्रकार राजस्थान में सूती वस्त्र का उत्पादन काफी 

घटता बढ़ता रहदा है। 99] में काटम यार्र का उत्पादन थोडा बढ़ा है। ॥983 

मे राज्य मे सूती वस्त्र का उत्पादन 5 6 करोड मौटर हुआ तो अपने आप में एक 
'फकाई था। बाद मे इसके उत्पादन मे कमी हुई है। 


] गृक्ा वन [69 गाव )॥ उल््श 55 ॥ ८६ ए॥_977 78 ० 986 87 एफ 
67 (085 उब्ए्ण 988) 88]8ऐा पए2/ट८/ 50009 ]992 93 9 8 
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सहकारी क्षेत्र मे कताई-पिले 

(]) राजस्थान सहकारी कताई मिल लि. गुलाबपुरा (भोलवाड़ा) - 
यह 965 मे स्थापित हुई थी। यह कपास का उत्पादन करने वाले सदस्य कृषकों 
व अन्य से कपास खरीदती है और जिनिग, कताई बुनाई, रगाई व अन्य सम्बद्ध 
क्रियाओ मे भाग ले सकतो है। इसका मुख्य उद्देश्य यार्न बेचकर कपास के 
उत्पादको को लाभप्रद मूल्य दिलाना होता है। इसे पिछले वर्षो मे काफ़ी घाटा रहा 
है। लेकिन 989 90 मे लगभग ] 5 करोड रुपये का मुनाफा हुआ था। 

(2) गगापुर सहकारी कताई मिल लि- यह १98] मे स्थापित की 
गई थी। यह भी भीलवाडा जिले के गगापुर कस्बे मे स्थित है। यह समिति के 
सदस्यों के लाभ के लिए सहायक उद्योगो का सचालन करती है। यह भी घाटे 
में चलती रहती हैं। इसे !989 90 मे ! 34 करोड़ रुपये का मुत्राफ़ा हुआ जो 
पिछले साल से काफो अधिक था। 

(3) गगानगर सहकारी कताई मिल लि. - इसको स्थापना 978 में 
हुई थी, इसका कार्यालय हनुमानगढ जक्शन (जिला श्रीगगानगर) मे है। इसका 
उद्देश्य भी जिले मे उत्पन्न कपास का उपयोग करना तथा पावरलूम व हाथ-करघो 
को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यह पिछले वर्षों में घाटे मे चल रही थी, 
लेकिन इसे 989-90 मे ] 5 करोड रुपये का मुमाफा हुआ था। 
सूती बस्त्र मिलो की समस्याएँ व उनका हल- 

(!) कच्चे माल की कमी- राज्य मे जिस वर्ष कपास का उत्पादन घट 
जाता है उस वर्ष सूती वस्त्र मिलो को कच्चे माल की कमी का सामना करना 
पडता है। यहाँ लम्बे रेशे की कपास का अभाव पाया जाता है। 

(2) पुरानी मशीनरी - राज्य मे सूती वस्त्र की मिलो मे काफो मशीने 
बहुत पुरानी हैं। ब्यावर में कृष्णा मिल व एडवर्ड मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 
रुग्ण होने के कारण अपने अधिकार में ले ली धी। इनमे आधुनिकीकरण का अभाव 
रहा है। 

(3) शक्ति के साधनों की कमी- राज्य में पुराने स्टीम सयन्त्रों के लिए 
कोयला बिहार से मगाया जाता है। प्राय मिलो को पावर को कमी का सामना 
करना पडता है। अत यह समस्या हल को जानी चाहिए। 

(4) सामान्य कठिनाइयाँ- पूँजी की कमी, कुप्रबन्ध व मिलो के आकार 
के छोटे होने से उत्पादन लागत अधिक आती है। अत इस उद्योग के प्रबन्ध मे 
काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 

चीनी उद्योग 

राज्य में कई वर्षों से चौनो के तोन बडे कारखाने चल रहे है जो इस 

अ्रकार हैं - (]) दी भेवाड़ शूगर मिल्स, भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़ जिला) 
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जो 932 में स्थापित हुई (2) दी गणानगर शूगर मिल्स लि जो 945 में 
बीकानेर औद्योगिक निगम लि के अधिकार में थी तथा [ जुलाई 956 मे इसे 
दी गंगानगर शूगर मिल्स लि के नाम से राजकीय उपक्रम में बदल दिया गया। 
अत अब यह सर्घजनिक क्षेत्र मे है। (3) श्री केशोरायपाठदन सहकारी शूगर 
४ लि 965 भे सहकारों क्षेत्र में स्थापित को गई। यह बूंदी जिले में स्थित 
॥ 

इस प्रकार चीनी की तीन मिले क्रमश निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र 
मे स्थापित होने के कारण तीन प्रकार के सगठनों के उत्पादन की तुलना करने 
का अवस्तर देतो है। चीनी को मिलो की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप 
होती है ताकि गन्ने को दूर तक ले जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े 
तथा उसके अधिकाधिक रस का प्रयोग किया जा सके। गन्ने का उपयोग गुड व 
खण्डसारी बणाते में भी किया जाता है। 

राज्य मे बूंदी चित्तौडगढ़ व श्रीगगानगर जिलो में काफो गाता उत्पन्त किया 
जाता है। इसलिए चीनी की मिले भी इन्हों जिलो में स्थापित की गयी है। 

गन्ने का उत्पादव राज्य मे गन्‍ेे का उत्पादन काफी घटता बढ़ता रहता 
है जिससे घोनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा है। 977 78 में गन्ने का 
उत्पादन 28 3 लाख टन हुआ था जो बाद मे कम हुआ है। 988 89 मे यह 
69 लाख टन 989 90 भे 2 लाख टन तथा ॥990 9] मे 3 6 ज्ञाख टन 
रहा। 99] 92 मे इसके 02 लाख टन होने का अनुमान है। 

अत राज्य में भन्‍्ने की पैदावार के घटने बढ़ने को प्रवृत्ति घाया जाती है। 
जो एक सम्भीर समस्या है । 
चीनती के उत्पादन की प्रवृत्ति 
सुज्य में चोजी के वार्षिक उत्पादन को स्थिति अग्र तालिका से स्पष्ट हो 


जाती 
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इस प्रकार राजस्थान मे चीनी के उत्पादन मे भारी उतार-चढ़ाव आते 
रहते हैं। 978 में चीनी का उत्पादन लगभग 4 हजार टन हुआ था जो 

988 मे घटकर 9 हजार टन हो गया। 989 व 7990 में यह )2 3 हजार 

टन रहा। 99] में चीनी का उत्पादन 25 हजार टन हुआ जो पिछले वर्ष का 

लगभग दुगुना था। 
हम नीचे उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गगानगर सूगर मल्स लि 

(सार्वजनिक उपकम) व सहकारी क्षेत्र की श्रा केशोशायप्टव सहक'रा शूपर मिल्स 

लि कौ प्रगति का संक्षिप्त विवरण देते हैं. / 

() दी गगानगर शूगर मिल्स लि यह जुलाई 996 से राजमीय उपकम 
के रूप मे कार्य कर रही है। इसमे ०7० अशा राज्य के है तथा शेष 
निजी शेयरहोल्डरों के है। इसके अन्तर्गत निम्न इकाइयों का कार्य चल 
रहा है। 

(0). शूगर फैक्टी श्रीगगानयर, जहाँ गन्ने दे चुकन्दर से चीनी बनाई जादी है 

(7) श्रीगयातगर व अब्रू में स्थित डिस्टलरी में तथा राज्य के अन्य भागों में 
मदिरा घर मे परिशोधित स्प्रिट (00760 छड्या/) तैयार की जाती है। 

(५) लाइसेस प्राप्त दुकानदारों को देशी मदिर बेचने के लिए दी जाती है (कोटा 
व उदयपुर डिविजन मे जनजाति क्षेत्रो में), तथा 

(४) घौलपुर मे हाइटेक ग्लास फैक्टी मे काँच के सामान बोतलो व रेलचे जार्स 
का उत्पादन किया जाता है। 
गगानगर शूगर मिल्स लि को इसके खाते के अनुसार (85 एटा 40९०७॥७) 

]989 90 मे 28 लाख रुपये का घाटा हुआ। 990 9] मे 4 लाख रुपये का 

मुवाफा हुआ और 99] 92 मे लगभग 69 9 लाख रुपये का घाटा हुआ है। 

स्मरण रहे कि पिछले वर्ष के समायोजनो को शामिल करने से लाभ हानि की 
स्थिति मे अतर आ जाता है। हमने ऊपर जो स्थिति दर्शायो है वह लेखो के आधार 
पर है। 987 88 मे भीषण अकाल के कारण काफी गन पशुओं के चारे के 
लिए बेचना पडा था जिससे चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। इसी 
वर्ष पानी व सिचाई के अभाव मे गन्ने को पैदादार कम हुई गन्ने मे रस कौ 
मात्रा कम हुई एवं गले पर पायरोला नामक कींडे का भारो प्रकोप रहा। कम्पनों 
द्वारा श्रीगगानगर वे अटरू मे मोलासेस या सीरे (]/०७5६८४) से परिशोधित स्थ्रिट 
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अजमेर व मण्डोर की डिस्टीलरियो में केसर-कस्तूरी मदिय व 4 बोटलिग केंद्रों 
चर देशी भदिश का उत्पादन किया जाता है। 

988 89 में हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर में लगभग 65 लाख 
बोतलों का उत्पादन हुआ! था। कोयले कौ कमी से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव 
पड़ता है। 

(2) श्री केशोरायपाटव सहकारी शूणर पिल्‍्स लि (बूँदी जिला) 
इसकी स्थापना सटकारों क्षेत्र मे |965 में हुई थी। गन्‍ते के कूपक इसके सदस्य 
है। इसका एक उद्देश्य पास पडौस के क्षेत्रों मे गत्ते का उत्पादन बढ़ाना भी है 
इसे 987 88 तक कर से पूर्व घाटा हुआ था। इसकी प्रतिदिन गन्ना पिराइ 
की क्षमता 250 टन है जिस १986 87 में पिराई के मौसम में 7/% 
उपयोग हो पाया था। 986 87 म॑ यहाँ चोनी का उत्पादन 0257 टन हुआ 
था। ॥987 ६8 मे इसको 58 करोड रुपये का घाद्य हुआ जो पहले से अधिक 
था। 988 89 मे ॥ 3 लाख रुपया का मामूली लाभ प्राप्त हुआ तथा 4989 90 
भे पुन ।72 ल'ख रपयों का घाटा हुआ जो बढकर 990 9] मे 73 3 लाख 
रुपये हो गया। 

निष्कर्ष राजस्थान मे चीनी शुड तथां खण्डसारी का उत्पादन बढ़ाने के 
लिए गन्ने का उत्पादन बढाया जाना चाहिए। साथ भे चुकन्दर का उत्पादन भी 
बढ़ाया जा सकता है। प्रचलित मिलों की प्रबन्ध-व्यवस्था मे सुधार करके उत्पादन 
बढ़ाय' जाता चाहिए। उनके लिए वित्त नई मशीने पात्र आदि की पर्याप्त सुबिधा 
होनी चाहिए। 


की । सीपमेट उद्योग 
५ सिजरमात सौमेट उद्योग में भारत मे एक अगुआ राज्य माना जाता है। यहाँ 
सौमेट ग्रेड लाइमस्टोन काफो माञ्य मे पाया जाता है। इस उद्योग के लिए जिप्सम 


भी राजस्थान से मिलता है तथा कोयला राज्य के बाहर से मगाना पड़ता है। राज्य 
में सीमेट के कारखाने लाइमस्टोन को र्वानो के आस पास स्थापित किये गये है। 
इस प्रकार कच्चे माल कौ उपलब्धि ने इस उद्योग की स्थापना को प्रभावित किया 
है। 988 में सोमेट की 9 बडी इकाइयाँ इस प्रकार थों। ' इनके अलावा बहुत 
सी मित्री सीमेंट की इकाइयाँ भी स्थापित हुई हैं। 

(५५ 'रुेफे शलि, लफलेशि 

(2) जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर 

(3) बिडला जूठ, दित्तौडगढ 
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(4) हिन्दुस्तान शूगर, उदयपुर 

(5) जेके सीमेट, निम्बाहेडा 

(6) ममगलम्‌ सीमेट, मोडव 

(7) स्पों प्रोडक्ट्स बनास, सिरोही जिला 

(8) श्री सीमेट, ब्यावर तथां 

(9) श्रौराम सीमेट, श्रीगामनगर, कोटा। 

इनमे सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जेके सीमेट निम्बाहेडा की है। यह | 
अप्रेल 988 को 4 लाख टन वार्थिक थी। मबसे कम श्रीशम सीमेट, कोटा 
की थी जो केवल 2 लाख टन वार्षिक थी। 
सीपमेट का उत्पादन 


राज्य भे सीसेट का उत्पादन योजनाकाल मे काफी बढाया गया है। यह 
अग्र तालिका मे दर्शाया गया है 


सीमेट का उत्पादन (लाख टन मे) 





राज्य मे पिछले बर्षों मे सीमेट का उत्पादन काफी बढ़ा है। राजस्थान मे 
सीमेट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भण्डार होने के कारण भ्रविष्य में सीमेट का 
उत्पादन और बढाया जा सकता है। शज्य मे कई स्थानों पर मिनी सीमेट कौ 
इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं। ॥ अप्रेल 3989 से सीमेट के बितरण व 
मूल्य स्तर पर से नियत्रण हटा लिया गया था। 

अब राज्य मे सीमेंट के उत्पादन को क्षमता लगभग ]0 लाख टन प्रति 
वर्ष हो गई है। पिछले कुछ वर्षों मे सोमेट की कुछ नई बडे आकार की इकाइयों 
भी स्थापित को गयो हैं जिससे सोगेट के बडे कारखानों की कुल सख्या सफेद 
सीमेंट की 3 इकाइयों सहित 20 तक पहुचने का अनुमान है। हाल के वर्षों मे 
रौको व राजस्थान वित्त निगम ने कई मिनी सीमेट के सयत्र भी स्वोकत किये हैं 
जिससे सीमेट उद्योग मे एक अभूतपूर्व प्रगति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 

वर्ष 992 93 मे रोको से दो सीमेट की बड़ी कम्पनियों का 'टाइ अप 
हुआ है एक तो डो एलएफ सीमेट लिमिटेड का तथा दूसरी इडो निपोन स्पेशल 
सोपेट्स लि का|इनमे से प्रत्येक पे 400 करोड रुपये को पूँजो। का विनियोजन 
होने का अनुमात्र है। इस प्रकार राजस्थान का सीमेट उद्योग भारत के मानचित्र पर 
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तैज़ीं से उभर कर ऊपर आ रहा है। 
भारत मे सीमेट की भाग बढ़ रही है इसलिए इस उद्योग का विकास देश 

के हित में रहेगा। मिनी सीमेट के कारखाने-आबूरोड़, नीम का थाना, यात्तवाड़ां, 

हिण्डौन सिटी द कोटपूठली आदि स्थानों में स्थापित किये गये हैं। इनमें 
लागत कम व गेजगार अधिक मिलता है। सीमेंट उद्योग के विकास पर कच्चे 
माल की उपलब्धि व बाजार की भाग का भी काफो प्रभाव पड़ता है। 

राज्य में सीमेट उद्योग की समस्याएं क्र उतका सपाधान- 

(!) यहाँ सोमेट के कारखानों में उत्पादन- लागत अधिक आने से उनकी 
प्रतिस्पर्धात्पक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पडा है। प्रबंध व्यवस्था मे सुधार 
करके लागत घटायी जा सकती है। 

(2). पिनी सीमेंट की इकाइयाँ बड़ी इकाइयों की प्रतियोगिता का पर्याप्त 
मात्रा मे सामना नहीं कर पार्ती। इसलिए सोमेट की माग के बढ़ने पर 
हो उनका विकास सम्भव हो पाता है। 

(3). बिजली की सप्लाई के बढ़ने व उसके अनियमित से नियमित होने पर 
उद्योग का भविध्य निर्भर करता है। 

(4). सवाई भाधोपुर की सीमेट फैक्टी कई कारणों से बन्दे रही है जिसके लिए 
श्रमिको को तरफ से काफी आन्दोलन भी हुए है। इसे पुन चालू किया जा 
रहा है। 
राजस्थान को आधुनिक उत्पादन विधि को अपनाकर सीमेंट का उत्पादन 

जढामा 'चाहिए। राज्य में इस उद्योग का भ्रविष्य उज्जवल है क्योकि यहाँ इसके 

विकास की सप्रस्त आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाती है। आशा है कि भ्रविष्य में 
भी सीमेट उद्योग का राज्य मे काफी विकास होगा। 3990.9] के राज्य सरकार 
के बजट में सीमेट पर केन्द्रीय बिको कर 6% से घटा कर 7% कर दिया गया 
था ताकि सौमेट कौ बिकी को प्रोत्साहन मिले और उद्यमकर्ता अन्य गज्यों में 
सीमेट बेचने के लिए अपनी 'ब्राच ट्रासफर ने करे। 
>>ज्ञमक उद्योग 
राजस्थान में नमक उद्योग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खारे पानो 

'की झीले पायी जाती हैं जिससे नम्तक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक दशाएं काफी 

अनुकूल है। शजस्थान मे सार्वजनिक क्षेर भे भपक के कारछाने साभ( डीडचाना, 

पवपदरा में हैं तथा निजी क्षेत्र मे छोटे आकार व्ले नमक के कारखाने 
कुचाम्‌ूत सिटी पोकरन व॒ जाब्दीत़गर (नावां तहसील, नागौर जिला) आदि स्थानों 

मे पाये जाते हैं। 9 


हम नीचे लवण स्रोतों का परिचय देंगे। उसके बाद इन पर आधारित 
कारखानों का वर्णन किया जायेगा। 


उद्योग ॥०५॥ 


(8) राजकीय लवण-म्लोत, डीडदाना “- यह ग्रोत 39)0 एकड क्षेत्र 
में फैला हुआ है। वर्तमान मे 400 नमक के क्यारे पुश्तैनी देश वालो के द्वारा 
हथा 800 कक्‍्यारे विभाग ट्वाग़ दिये गये 0 वर्ष के लीज के अन्तर्ग्र कार्यरत हैं। 
स्लोत के दोनों तरफ बने बाँधो मे वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। यही पानी 
रिसकर नमक उत्पादन क्षेत्र मे आता है। इस पानी को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन मे 
नमक के अलावा सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा मे होते से यह नमक खाने के 
काम मे नहों आ सकता । इसलिए इस स्रोत से 80-85% अखाद्य नमक 
(0097 ९७0९ $थ॥) बनता है। इसको बेचने मे बडी कठिनाई होने लगी है। 
990-9] मे (जनवरी ॥99] तक) इसे 85 लाख रुपये का लाभ हुआ था। 

(2) राज्कीय लवण-स्रोत, पचपदरा पचपदरश लवण स्रोत 32 बर्ग 
मील में फैला है। यहाँ की नमक की उत्पादन क्षमता 6 लाख क्विटल वार्पिक 
है। पचपदरा जोधपुर से 728 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम मे स्थित है। यह 
स्रोत भी ]964 से कार्यरत है। इस स्रोत से 988 89 में घाटा रहा, लेकिन 
बाद में मामूली लाभ हुआ है। 

ये दोनो नमक स्रोत राजस्थान सरकार सचालित करवी है जबकि साँभर मे 
नमक का उत्पादन भारत सरकार को देखरेख मे होता है. जिसका सचालन साँभर 
सॉल्ट्स लि (हिन्दुस्तान माल्ट्स लि की सहायक कम्पनी) कर रही है। साँभर 
झोल नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है । यहाँ का चमक अपनी गुणवत्ता के 
लिए भी प्रसिद्ध रहा है। 

विभाग द्वाग साभर के निकट जाबूदीनेगर से नया नमक म्लोत विकसित 
किया जा रहा है। 

राज्य मे ममक पर आधारित राजकौय उपकमो का विवरण नीचे दिया जा 
रहा है। 

(4) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियय सल्फाइड 
फैक्ट्री) 


यह 966 में स्थापित की गई थी। इसमे सोडियम सल्फाइड का उत्पादन 
किया जाता है! यह चमड़े तथा रगाई उद्योग मे काम आता है। इसे डीडवाना 
'केमिकल्स लि को लीज पर दिया गया था लेकिन लीज का भुगटान समय पर 
न करने से लीज को फरवरो 987 में समाप्त कर दिया गया। उत्पादन कार्य 
सितम्बर 988 से बद कर दिया गया। इसे पुन सयुक्त क्षेत्र मे चलाने का विचार 
हैं। इसमे 989 90 मे 3 लाख रुपयो का घाटा हुआ था। 


।.. राजकाय उपकूमस विशाए प्रगति वितरण !990 92 प2 (साइस्लेस्टाइच कये गई प्रति) 
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(3) राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट 
बर्क्स) - 
यह 964 में स्थापित किया गया था। यह कूड सोडियम सल्फेट का 
उत्पादन करता है। नमक को क्यारी में सर्दी में सल्फेट अलग होकर जम जाता 
है। 0-2 वर्ष में यह परत मोटो हो जातौ है जिसे क्रूड सल्फ्रेट कहते हैं। यह 
सल्फेट सल्फाइड उत्पादन के काम में आता है जिसका ऊपर उल्लेख किया 
शया है। इस इकाई से पिछले वर्षों भें लाप हुआ है। 989-90 में 49 लाख 
रुपयों का लाभ हुआ जो बढ़कर 990-9] में लगभग 28 लाख रुपये हो गया। 

(3) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, डीडवाना - 

इसको स्थापना 960 में द्रिभागीय उपकम के रूप में हुई थी। यहाँ खाद्य, 
अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाया जाता है। यहाँ ब्राइन से सोडियम 
सल्फेट निकाल कर शुद्ध नमक बनाया जाता है। इसे भी सितम्बर, 98] मे मैसर्स 
डीडवाना क्रेमिक्रल प्राइवेट लि को लीज पर दे दिया गया धा। लैकिन विवाद 
होने पर मामला कोर्ट मे चला। इसे 988-89 भें 72 लाख रुपयों का, 989-90 
में 457 लाख रुपयों का तथा 3990-9] भे 25 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ। 

(4) राजस्थान सरकार साल्द वर्क्स, प्रचपदरा- 

यह 960 में स्थापित हुआ था। यह भी खाद्य, अखाय, औद्योगिक 
आयोडीनीकृत नेमक बनाता व बेचता है। 

परचपदर व डौडवाना दोनों में आयोडोनोकरण के संयंत्र लगाये गये हैं 
ताकि नमक का आपोडीनीकश्ण किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की 
'कभी से गिल्लड (9०0७) की बीमारी हो जाती है जिसको ह करने के लिए 
नमक के माध्यप्र से आयोडोन मनुष्य के शरोर में पहुँचाया जाता है। इसे पूर्व बर्षों 
में घादा हुआ था। 989-90 भें 7 5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, लेकिन 
990:9] में इसे चुत. ) लाख रुपयों का घाटा हुआ है। 
शाज्य में समझ के उत्पादन कहो प्रवृत्ति- 

गाज्य में नमक का उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है। 

विधिल वर्षों में उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है। 














नप्रक का उत्पादन 
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उद्योग ब27 


988 मे नमक का उत्पादन ]0 लाख टन को पार कर गया था। यह 
पिछले दस वर्षों मे दुगुने से भी अधिक था। 99] मे नमक का उत्पादन ॥44 
लाख टन रहा जो पिछले वर्ष से काफी अधिक था। 

निष्कर्ष जैसा कि ऊपर बतलाया गया है डीडवाना के सयत्र लीज पर 
दिये गये है। लेकिन नमक-आधारित वस्तुओ के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित 
बनी हुईं है। नमक के राजकीय उपकमो कौ प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने की 
'नितान्त आवश्यकठा है। 

काँच का उद्योग 

'काँच बनाने मे बालू मिट्टी के अलावा कई रासायनिक पदार्थ तथा कोयला 
आदि प्रयुक्त होते ह। राज्य मे काँच के उद्योग के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ 
विद्यमान है जेसे बालू पत्थर, सिलिका मिट्टी सोडियम मसल्‍्फेट, शीश आदि की 
पर्याप्त उपलब्धि। यहाँ काँच बनाने वाले कुशल मजदूर भी पाये जाते है। चूने का 
पत्थर भी बहुतायत में मिलता है। काँच का सामान बनाने के कारखाने पहले कुछ 
नये मे पाये जाते थे! लेकित आजकल धौलपुर के निम्न दो कारखाने विशेष रूप 
से महत्वपूर्ण है। 

(॥) धौलपुर ग्लास वर्क्स यह निजी क्षेत्र मे है। इसमे काँच का लगभग 
000 टन वार्पिक उत्पादन होता है। 

(2) हाईटेक ग्लास फैक्टी धौलपुर यह दी गगानगर शूगर मिल्स लि 
जयपुर के अन्तर्गद है। यह जुलाई 968 से कम्पनो के पास लीज पर है। यहाँ 
मदिरा विभाग के लिए बोतलो का उत्पादन किया जाता है। 988 89 मे 65 
लाख बोतलो का उत्पादन हुआ जो घटकर 989 90 मे 58 लाख बोतलो पर 
आ गया। पुरानी भट्टी के खशब हो जाने से उत्पादन घट गया था। कोल इण्डिया 
व लघु उद्योग निगम से अच्छी किस्म का कोयला न मिलने से फर्वेस मे पूरा 
तापमान न बनते से उत्पादन लब्ष्यो के अनुसार नहीं किया जा सका है। आशा है 
आगामी वर्ष में उत्पादन ये वद्धि होगी। 

राजस्थान मे काँच के उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ जयपुर, सवाई 
माधोपुर बोकानेर, बूँदी तथा उदयपुर में हे। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता ह॑ कि राज्य में सूती वस्त्र चोनी 
मीमेट, नमक व काँच उद्योगों का विकास कुछ सीमा तक हुआ है। भविष्य मे 
राय मे इलेक्टोनिक्स उद्योगो के विकास यर बल दिया जा रहा है। राज्य में 
खबिज आधारित उद्योगो के विकाम को काफ़ो सम्भावनाएँ हे। 
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प्रश्न 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(0) उद्योगो का राजस्थान की कुल घरेलू उत्पत्ति में योगदान 
(0) राज्य में उद्योगों का रोजगार मे अशदान 
(0) राजस्थान भे उद्योगों का आकार, 
(५) राजस्थान कौ दस्तकारियाँ । 
राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवरण निम्न शौर्षको 
के अन्तर्गत दीजिए 
() आकार, 
(0) वस्तुगत ढाँचा तथा 
(0) प्रादेशिक फैलाब या जिलेवार वितरण 
राजस्थान में फैक्टो क्षेत्र मे कौन से उद्योग समूह प्रमुख माने जाते है ? 
उनमें मुख्यत किन बस्तुओ का उत्पादन होता है? समझाकर लिखिए। 
शजस्थान के ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का विवरण दीजिए। यहाँ की 
दस्तकारियों पर प्रकाश डालिए। 
राजस्थान के लघु उद्योगों का परिचय दीजिए। 
राजध््थान के सीमेट उद्योग या मूतो चस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति लू 
समस्याओं पर प्रकाश डालिएं। इनके विकास के लिए आवश्यक सुझाव॑ 
दीजिए। 
राजस््यान में औद्योगिक दृष्टि से कौन से जिले अधिक विकसित हो पाये 
हैं? राज्य मे औद्योगिक दृष्टि से अविकसित पाँच जिलो के नाम लिखिए. 
और उनकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख कोजिए। 
राजस्थान के औद्योगिक ढाँचे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या वह पहले 
की घुलना मे काफी परिवर्तित छुआ है ? 
योजनाकाल में राजस्थान मे औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियो का 
वर्णन कौजिये। 

(#काटा ॥% 992) 


प्र 


राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम 
(एाा(र क्रॉाश्चफ़ाप5९5 ॥) रे॥]35॥9) 








योजनाबद्ध विकास मे सार्वजनिक उपक्रमो की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी गई 
है। बे न केवल आधार ढाँचे के निर्माण मे मदद देते है बल्कि पिछड़े क्षेत्रो के 
औद्योगिक विकास रोजगार सवर्द्धन निर्धनता उन्मूलन व कई प्रकार से जन 
कल्याण कार्यों ब सार्वजनिक उपयोगिताओ से सम्बद्ध उपक्रमो (200॥0 एध॥॥॥९७) 
के विकास मे सहयोग देते है। 

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमो को दो भागो मे बाटा जा सकता है. (अ) 

' केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये उपक्रम (आ) राजस्थान सरकार द्वारा 
स्थापित सार्वजनिक उपक्रम। 

(अ) केन्द्रैय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम मार्च !990 मे राजस्थान से 
केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगो का ! 5!% अश लगा हुआ था जबकि 980 8 
में यह [7% लगा हुआ था। केद्रोय क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों मे हिन्दुस्तान 
जिक लि (देवारी उदयपुर) हिन्दुस्तान कापर लि (खेतडी) हिन्दुस्तान मशीन 
दूल्स अजमेर, इस्स्ट्रूमेन्टेशन लि कोटा साभर साल्टस लि (हिन्दुस्तान साल्टस 
लिमिटेड की सहायक कम्पनी) माडर्न बेकरीज (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर) 
तथा राजस्थान इलेक्ट्रोतिक्स एण्ड इन्स्ट्ूमेन्ट्स लि कनकपुरा जयपुर के समीप (इसमे 
भारत सरकार का अश 5% है इसे रोको की सयुक्त क्षेत्र की इकाइयों मे भी 
दिखाया जाता है) शामिल है। 989 90 मे हिन्दुस्तान कॉपर लि को शुद्ध लाभ 
45 करोड़ रु का प्राप्त हुआ था (सवपमदी.. एचएमटी लि इजीनियरी सुरक्षा व बाहन 
उद्योग के लिए प्रिसीजन ग्राइण्डिग का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय धर्मल 
पावर निगम (77८) द्वारा अन्ना (कोटा) मे गैस आधारित पावर सयत्र की 
स्थापना से राज्य मे केस्‍्द्रोय विनियोगो कौ राशि मे वृद्धि हुई है। 

विभिन्न इकाइया का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है 

(0) हिदुस्तान जिक लि. इसके अन्तर्गत 5 छापे (तोच राजस्थान मे 
एक आपभ्र प्रदेश मे तथा एक उडोसा में) तथा 3 स्मेल्टर्स है (एक राजस्थान में 
एक बिहार में तथा एक विशाखापट्सम से) । इसे फ्वर व पानी को कमी का 
सामना करना पडा है । 
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प्राय देवारा जिऊ स्मेल्टर तथा जावर ग्रुप ऑफ माइन्स मे उत्पादन क्षमता 
का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है। 

सभी इकाइयो भे 99] 92 मे कर के पश्चात्‌ शुद्ध लाध 934 करोड़ 
रुपयो का हुआ जबकि पिछले वर्ष 84 करोड रु का हुआ था। 

(॥) हिन्दुस्तान कॉपर लि - यह नवम्बर 967 भे एक निजी कम्पनी 
के रूप में स्थापित हुई थी। इसके अन्तर्गत खेतडी ताबा काम्पलेक्स इग्डियन कौपर 
'कॉम्पलेक्स घाटसिला बिहार तथा पजीकृत कार्यालय कलकत्ते मे तथा ब्राच कार्यालय 
दिल्ली बम्बई तथा मद्रास मे हैं | 99-92 मे शुद्ध मुगाफा 54 9 करोड रुपयो 
का हुआ जो पिछले वर्ष से लगभग ]0 करोड रु अधिक था। इसके द्वारा उत्पादित 
बस्तुएँ कई प्रकार की है जैसे ब्लिस्टर कॉपर, बायर बार, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रास 
रोल्ड निकल सल्फेट, सेलेनियम सोना चादी ले सिगल सुपर फास्फेट । 

(॥) हिन्दुस्तान पशीन दूल्स, अजमेर- भारत सरकार को कम्पनी 
म्राश]' के अन्तर्गत 6 इकाई प्7', 4 इकाई बाच व तौन डेयरी मशीनरी आदि 
कौ है जो देश के विभिन्‍त भागो मे कार्यरत है। ।)/प' अजमेर इस क्रम की 
छठी इकाई है। भारत को प्लजशा' कम्सी लाभ मे चल रही है। पथ! अजमेर 
में उत्पादन का मूल्य 989 90 मे 84 करोड़ रु का रहा । 

(५) इन्ह्रूमेण्टेशन लि, कोदा- इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी 
पालघाट (केरल) मे स्थित है। कोटा सयत्र 965 मे स्थापित किया गया था। इसमे 
968 69 से उत्पादन चालू हुआ था। राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एण्ड इच्स्ट्रमेण्टस 
लि जयपुर इसको एक सहायक कप्पनी है जो गकों के साथ सयुक्‍त क्षेत्र 
में 4982 83 पे स्थापित हुई थी । 

(५) साभर साल्ट्स लि - यह 30 सितम्बर ]964 में स्थापित हुई थी। 
शाह झोल 90 वर्ग मौल मे फैली हुई है। इसे पिछले वर्षों मे शुद्ध घाटा रहा 

। 

99] 92 मे शुद्ध लाप को राशि 4] लाख रुपये धी जबकि 990-9] 
में 7॥ लाख रु थी । 

(५) मॉर्ड्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड - यह 965 में 
स्थापित हुई थी। इसको 3 ब्रेड इकाइया हैं जिनमें से एक जयपुर (राजस्थान) मे 
है। इसे मॉडर्न बेकरीज कहते है। यह उपभोक्ता चस्तु के उद्योग मे आती है । 

(शा) जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स व 
इन्ह्टूमेण्द्स लि , कनकपुरा (जयपुर) कोटा इस्स्ट्रमेण्टेशन लि कोटा की सहायक 
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कम्पनी होने के नाते यह केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में शामिल की जाती है। 
इसे 989 90 में 48 लाख रूपयो का शुद्ध मुनाफा हुआ था जो पिछले वर्ष से 
2 लाख रु कम था । इसमे भारत सरकार कौ 5% तथा रौको को 49% पूँजी 
लगी है) इसे सयुकत क्षेत्र की इकाई भी कहा जाता है। 

अन्य- राजस्थान ड्रग्स व फार्मास्यूटिकल्स लि की स्थायना नवम्बर [978 
में इसकी प्रधान कम्पनी ॥)श, को सहायक इकाई के रूप मे रौको के साथ 
सयुक्षत क्षेत्र मे की गई थी । बिक्री के आर्डर भ मिलने से इसकी उत्पादम क्षमता 
का पूरा उपयोग नही किया जा सका हैं तथा इसे छोटे उत्पादको से प्रतिस्पर्धा का 
सामना करना पड़ा है। कम्पती के लिए कर्म्पशील पूँजी का भी अभाव पहा है। 
799] 92 में इसे 3 लाख रु का घाटा हुआ जब कि 990 9 मे शुद्ध घाटा 
26 लाख रु का हुआ था । 

(आ) राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो को चार श्रेणियो मे विभाजित 
किया जा सकता है। 990 9] मे 39 उपक्रमो की सूचना प्राप्त हुई थी । इनका 
वर्गोकरण इस प्रकार है । 

(0) वैधानिक निगम बार्ड इनकी सख्या 7 थी । इस श्रेणी मे राजस्थान 
राज्य विद्युत बोर्ड (२558) शजस्थान सडक परिवहन निगम राजस्थान कित्त 
निगम राजस्थान राज्य वेयरहाउसिग निगम तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 
आते हैं। 

(७) पजीकृते कम्पनिया इनकी सख्या 5 थी ओर ये कम्पनी अधिनियम 
956 के अन्तर्गत यजीकृठ हुई थीं । इनके नाम इस प्रकार हैं. दी गंगानगर शुगर 
मिल्‍्म लि स्टेट माइन्स व मिनरल्‍्स लि रीको राजस्थान राज्य खनिज विकास 
निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम लि राज्य होटल निगम लि, पर्यटन विकास 
निगम लि राज्य बीज निगम लि कपषि उद्योग निगम लि ब्रिज व कन्स्टकशन 
निगम लि हाथकरघा विकास निगम लि जल साधन बिकास निगम लि राज्य 
वन विकास निगम लि राजस्थान इलेक्टोनिक्स लि (९८. तथा राज्य टगस्टन 
विकास निगम लि, इनमे कई इकाइयो के नामी मे निगम के बाद लिमिटेड शब्द 
आने से ये कम्पनी सगठन में शामिल की गई है। 

(७0) पजीकृत सहकारी समितिया- इस श्रेणी को 3 इकाइया इस प्रकार 
थीं. अनुसूचित जाति विकास सहकारी फैडरेशन लि, जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी 
फेडरेशन लि. राज्य बुनकर सहकारी सघ लि सहकारी डेयरी फेडरेशन लि, 
सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लि, राज्य सहकारी मार्केटग फेडरेशन लि. 
सहकारी उपभोक्ता सघ लि, श्री कशरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि, केशोरायपाटन 
होन सहकारी स्पिनिय मिल्स (गुलाबपुरा, गगापुर (भीलवाड़ा जिला) वधा हनुमानगढ़) 
सहकारी हाउसियग फेडरेशन लि, तथा सहकारी तिलहेन प्रोसेसिग मिलस लि. 
गजमिहपुर | 
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(५) विभागीय उपक्रम- इस श्रेणी भे निम्न 4 उपकम लिये गये हैं- 
कैमिक्ल्स वर्क्स (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री) डीडवाना, केमिकल्स वर्क्स (सोडियम 
सल्फेट वर्क्स), डीडवाना, तथा राजस्थान सरकार नमक वर्क्स, डीडवाना तथा नमक 
वर्क्स, पचपदरा। 

बहुधा सार्वजनिक उपक्रमो में सहकारी सगठनों को शामिल नहीं किया 
जाता और इनमे वैधानिक निगम बोर्ड, पजीकृत कम्पनियो व विभागीय उपक्रमो 
को ही शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थात सरकार के राज्य उपक्रम विभाग 
(सार्वजनिक उपक्रमो के ब्यूरो) द्वारा प्रकाशित '(000॥0 पादगरा5षड श06"" 
मे सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय उपलब्धियो मे सहकारी इकाइयो को भी शामिल 
किया गया है। इसलिए यहा इन सभी की इकट्ठी वित्तीय उपलब्धियों की चर्चा 
की जाती है । 

सार्वजनिक उपक्रमों का पूँजीगत ढाँचा- 990 9] मे इनमे (ऊपर 
वर्णित) 39 उपक्रमों मे कुल लगायी गयी पूँजी (02७॥॥ शक. ) 4566 
करोड रु थी तथा कुल बिनियोजित पूँजी ( 08॥0 77४८500 ) 2736 करोड 
रुपये थी। 

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमो मे 989 90 मे कुल परिदत्त पूँजी व अवधि 
- कर्ज की कुल राशि 2969 करोड रुपये थी जिसका 86 2% अश निम्न 5 
उपक्रमों भे पाया गया था - 

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल राजस्थान वित्त निगम रौको, राजस्थान 
आवासन मण्डल (#005॥8 8090) तथा राजस्थान सडक परिवहन निगम। कुल 
घाटो का 98 8% अश निम्न घाच उपक्रमो का था राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, 
सहकारी डेयरी फैडरेशन लि सहकारी बिक्री फेडरेशन लि, राज्य कृषि- उद्योग 
निगम लि तथा राज्य बीज निगम लि । 

स्मरण रहे कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (२५८६8) तथा राजस्थान 
हाउसिग बोर्ड बिना शेयर पूँजी या इक्विटो के सचालित किये जा रहे है। इस्हें 
अवधि -कर्ज पर आश्रित रहना पड़ता है। 

राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो मे पिछले वर्षों मे कर्ज व शेयर- पूँजी 


].. लगाई गयी पूँजी (0897७) शाए०१००) गे शुद्ध स्थिर परिसम्पत्ति + चालू परिसप्पत्तियां (पल 
खजल्दे 2७2७ +रीघघलत छडशड)३7जो हैं। 
2... विनियोजिंत॑ पूँजो (0४७908] ॥49८5॥०व) में परिदत्त पूँजी + रिजर्व व सरप्तस + अवधि - कर्ज 
>-सचयी घाटे (3८०७:४७)७०१ |०७८५5) आते हैं । ग्ेटवर्ध (॥८:७४७७)- विनिधोजित पूँजी 
+- अवधि - कर्ज होती है। 
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का अनुपात (कक - ८वणा५ 70) लगभग 8 ] रहा है जो काफी ऊँचा माना 
जा सकता है। यह 988 89 में 8 तथा 989 90 मे 7] रहा था । 
वित्तीय कार्यसिर्धि ((.्राशाला् एटातिशा9॥0€ )राजस्थान केसार्वजनिक 
उपक्रमों की वित्तीय कार्य -सिद्धि झहुत कमओर रही है जो निम्ठ आँकडो से 
प्रकट होतो है 988-89 मे ऋर के पश्चात घाटा लगभग 67 करोड़ रुपये हथा 
989 90 में 55 7 करोड़ रु का हुआ 987 88 में लगो पूँजी (0क्राप्श 
€770980) पर कर के पश्चात घाटे का अनुपात 3.4% रहा। यह 988-89 
में 84% तथा 989.90 मे 384% रहा ) 980 8 से 989-90 तक 
के लिए कर से पूर्व घाठों की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है - 
(करोड रुपये) 
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इस प्रकार छठी योजना के पाच वर्षों मे कर से पूर्व के घाटे को कुल 
राशि 236 करोड़ रु रहो जो बढ़कर सातवों योजना के पाच वर्षों मे 395 कगेड 
रू हो गई । 990-9] में ऋर से पूर्व समग्र घाटा लगभग 89 करोड रु आका 
गया है । अधिकाश घाटा राज्य विद्युत मण्डल को होता है । इसे 986 87 में 
लगभग 9 करोड रु का घाटा हुआ जो बढ़कर 987 88 मे 90 करोड रू का 
(१0 गुना) हो गया । 988 89 भे इसे 70 करोड रू का घाटा हुआ जो बढ़कर 
989 90 मे 68 6 करोड रू तक पहुच गया। 990 9] में इसे 0] 2 करेड 
रु का घाटा हुआ है। इस प्रकार ]987 9] केचार वर्षो मे 558 को लगभग 
430 करोड़ रू का घादा हुआ है जो एक चिता का विषय है। 


उउब शाजस्थात की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान मे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों मे विनियोजित यूजो यर प्राप्तियो 
की दर (ब्याज व के से पूर्व) निम्न ठालिका से स्पष्ट हो जाती है - 


]986 87 | 4987 88 988 89 | 989 90 
| राजस्थान 298% 045% 2 06% 067% 


[परत | 26% | 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमो मे लगी 
पूँजी पर प्रतिफल की दर 986 90 की अवधि में काफी चीची थी। यह 987 88 
में 045% मात्र थी । इसके विपरीत समस्त देश के लिए यह अपेक्षाकृत ऊँची 
(१2 3 प्रतिशत) रही है । इस प्रकार राजस्थान के सार्बजनिक उपक्रमो मे प्रतिफल 
की दर का नीचा रहना एक भारी चिता का विषय है । 

कर के पश्चात्‌ शुद्ध लाभ की मात्रा मेट वर्ष (6 ५४१०४) (परिदत्त 
पूँजी + रिजर्व व सरप्लस सचयी घाटे ) के अनुपात के रूप मे वित्तीय 
कार्यसिद्धि के अध्ययन मे कर के पश्चात्‌ शुद्ध वर्थ के अनुपात के रूप में भी देखा 
जा सकता है। राजस्थान में निम्न चार वर्षों को स्थिति गम्भौर रहौ है जो विम्न 
आँकडों से स्पष्ट हो जातो है 


986+87 987588 988 89 4989 90 
राजस्थान ()29% | ()22% | ()76% | () 7 2% 





























इस प्रकार राजस्थान 989 90 में कर के पश्चात्‌ घाटा विशुद्ध वर्थ का 
]72% था जो बहुत ऊँचा था । यह 988 89 भे 7 6% रहा था | स्मरण रहे 
कि यहा नेट वर्थ मे राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को दिया गया कर्ज 
भो ऋण पूँजी मान लिया गया है । यदि इसे नेट बर्थ मे शमिल नहीं किया जाता 
हो शुद्ध घादों का अनुपात नेट वर्थ मे और ऊँचा निकलता जैसा कि स्व ब्यूगे 
ने अपनौ पूर्व रिपोर्टों में दर्शाया था । 


हालांकि 989 90 मे समग्र रूप मे वित्तीय कार्य सिद्धि काफी निराशाजनक 
रही लेकित 5 चोटी की भुवराफ़ा अर्जित करने बाली इकाइया इस प्रकार थीं 


एकल शापतए७८5 9०॥2 ॥989 90 छणद्‌उ७ रण गफर किाश]ज८$, 56 
छिताशफृछ5 ऐल्डआाजाला: 399०7 77 (राजस्थात के लिये) थ्ञाव॑ 50जाणयाद 5 प्र७८१४ 
99 92, एल ता ७20 ( भारत के लिए) (धरतिशत निकाले गये हैं) 

2... राज्य सरकार द्वाद शाज्य विद्युत मण्डल को दिये गये ऋण उनकी विशेष प्रकृति के कारण 
ऋण पूँजी में शामिल कर लिये गये हैं । 
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राजस्थान वित्त निगम राजस्थान राज्य खान व खनिज पदार्थ लि, राजस्थान आवासन 
बोर्ड राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि, तथा राज्य सहकारी 
स्पिनिय मिल्स लि, गुलाबयुरा । 

राज्य मे सार्वजनिक उपक्रमों की कमजोर वित्तीय दशा के कारण - 
सार्वजनिक उपक्रमो की कार्यसिद्धि २28 ७ केबल लाभ हानि के आकड़ो 
के आधार पर नहीं किया जा सकता । लिए उनका रोजगार, उत्पादन पिछड़े 
क्षेत्रे के विकास व सार्वजनिक कल्याण मे वृद्धि, आदि के रूप मे भी योगदान 
देखा जाना चाहिए | लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान दिय़ा जाना चाहिए कि 
यथासम्भव उनके वित्तोय घाटे कम किये जा सके । इसलिए घाटे के कारणो का 
उपक्रमानुसार अध्ययन किया जाना चाहिए । उपक्रमो मे कई कारणो से घाटे हो 
सकते है जैसे गलत परियोजना (,7छ78 0८८) का चुनाव, पर्याप्त मात्रा मे 
कच्चे माल की उपलब्धि का अभाव माग्र की कमी प्रबन्ध सम्बन्धी कठिताइया 
गलत यूल्य नौति आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को नियुक्त, प्रतिकूल श्रम सम्बन्ध 
आदि । 

राज्य विद्युत मण्डल के घाटों के कारण 

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भारी मात्रा म घाटे की स्थिति का सामना 
'करना पड़ा है । पिछले चर्षों मे घाटे की सर्वाधिक राशि 989 90 मे 68 6 
2 की रही । 990 9] मे घाटे का अनुमान 0] 2 करोड़ रु लगाया 
गया है ॥ 

]. इतने भारी घाटे का मुख्य कारण यह है कि लागतों मे निरन्तर 
वृद्धि होती गई है जबकि विद्युत प्रशुल्को (शल्टलाताथाओ शा) मे 
आनुपातिक वृद्धि नहीं हो पायी है । अगस्त 985 में विद्युत प्रशुल्क मे वद्धि 
की गई थी लेकिन इसके अच्छे परिणाम 985 86 व 986 87 के वर्षों मे 
मिले । फिर भो घाटे की दशा जारी रही । इसका आशय यह है कि राज्य 9 रत 
मण्डल को घाटा कम करने मे काफी कठिनाइयों का सामना करना यड़ा 
२५58 के घाटे का मुख्य कारण ग्रामीण विद्युतीकरण है। ग्रामीण इलाका मे लम्बी 
दूरी तक लाइने डालने मे काफो खर्च उठाना पड़ता है | किसानो को कम कौमत 
धर बिजली देनी पडती है। | सितम्बर 992 से बिजली की दरों मे वृद्धि कौ 
गई है। कृषकों के लिए यह 37 पैसे प्रति यूनिट से बढाकर 45 पैसे प्रति 
यूनिट की गयी है, हालाकि लागत के 30 पैसे प्रति यूनिट आने के कारण 
कृषकों को दी जाने खाली बिजली पर अब भी 85 पैसे प्रति यूनिट का 
खए्टर आता है. + उश्भोप्ताओ के पिए यह 75 रैसे ऋति यूनिट रखती गई है। 
बडे उद्योगो के लिए यह १35 पैसे प्रति यूनिट है जो दिल्ली महाराष्ट व उत्तरप्रदेश 
ई कम है। इसी प्रकार घोलू दरे व व्यावसायिक दरे भी अन्य कई राज्यो से कम 

3 
2 राजस्थान में विद्युत के ट्रासमिशन व वितरण की हानि का 
अनुपात 26% से घट कर 2!% पर आ गया है । समस्त देश का औसत 


बउ6 राजस्थात को अर्थव्यवस्था 


22% है । पहले राजस्थान में ट्रास्समिशन व बितरण कौ हानि का अंश काफी 
ऊँचा था, लेकिन अब यह 5 प्रतिशत बिन्दु नीचा आ गया है | इसे और कम 
किया जाना चाहिए । 

3. राजस्थान पे विद्युत इकाइयो में श्रमिक आवश्यकता से ज्यादा 
लगे हुए है । अत इस क्षेत्र मे अतिरिक्त श्रम की समस्या पायो जाती है । उद्योगो 
के वार्षिक सर्वेक्षण (फैक्ट्री सैक्टर) 988-89 के अनुसार राजस्थान भे कुल फैक्ट्री 
कर्मचारियों का लगभग 23 3% अश चिघ्युत में लगा था, जबकि समस्त देश के 
लिए यह औसत लगभग ॥0% था । 988 89 मे राजस्थान मे पूँजी-उत्पत्ति 
अनुपात विद्युत क्षेत्र मे भारत में ऊँचा पाया गया है । पूँजी-उत्पत्ति अनुपात जानने 
के लिए स्थिर पूँजी मे जोड़े गये शुद्ध मूल्य का भाग दिया जाता है । 

इस प्रकार विद्युत मण्डल को ऊँचे पूँजी-उत्पत्ति-अतुपात व अतिरिक्त श्रम 
(०६०९५४ 90007). का सामना करना पड रहा है । जयपुर ब अजमेर के निर्माण 
खण्डो मे हजारो तकनीकी व दक्ष श्रमिक मौजूद थे, फिर भी भूतकाल में ]32 ब 
220 के वी लाइनो का निर्माण करते के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को करोड़ो रुपये 
दिये गये । ऐसी दशा भे घाटा होता स्वाभाविक है । 

4. विद्युत के बिलो की राशि सही नहीं होती । बिजली की चोरी 
होने से कम राशि के बिल बनाये जाते हैं ॥ 987 मे बिद्युत मडल ने कोटा 
की एक फर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट मे जीता था जिससे १7 करोड रुपये कौ 
राशि का भुगतान विद्युत मण्डल को प्राप्त हु हालांकि यह राशि 24 समान 
'किस्तो भे घसूल की गयो। फिर भी स्पष्ट है कि बिजली की चोरी रोकने का 
प्रयास करने को स्थिति सुधरेगी । 

72588 को राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त ऋण-गशि का 50% इक्विटी 
में बदलने से 575 करोड रू के वार्षिक ब्याज की बचत हुई है । विद्युत मडल 
पर केन्द्र व वित्तीय सस्थाओ का दबाव है कि वह लगो पूँजी पर 3% दर से 
प्रतिफल प्राप्त करने कौ भरषपूर कोशिश करे । 

सार्वजनिक उपक्रमो को वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव- 
सार्वजनिक उपकमो को दशा को सुधारने के लिए अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने 
अपनी एऐिपोर्ट पेश कौ थी, जो साप्ताहिक पत्रिका /द्वाआाध्क्ा) के मार्च, [4 
व 2!, 987 के अको मे प्रकाशित हुई थी । मई, 987 मे स्वर्गोय प्रोफेसर 
सुख्रप्रॉय चक्रवर्ती को अध्यक्षता मे आर्थिक सलाहकार परिषद (8८0॥णगा6 
40५509 (00णाट॥) ने प्रधानमंत्री को 00982 छा।शए्राइट शा गाता 
$0॥6 (एग७॥ ॥55065.. पर अपनी रिपोर्ट पेश कौ थी, जिसमे सार्वजनिक 
उपक्रमों को केन्द्र व राज्य स्तरों पर अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए महत्वपूर्ण 
सुझाव दिये गये थे । 

चक्रवर्ती समिति का यह मत था कि अलग-अलग क्षेत्रो के सार्वजनिक 
उपक्रमों व अलग अलग इकाइयो की समस्याओ के हल के लिए विशिष्ट समाधान 
डूँढने होगे । समिति ने सार्वजनिक उपक्रमो को उत्पादन-क्षमता के उपयोग को 
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बढाने पर बल दिया था | 


जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक उपक्रमो का महत्वपूर्ण 
स्थान होता है उसी प्रकार राजस्थान की वियोजित अर्थव्यवस्था में भी सार्मजनिक 
उपक्रमो कौ 24६ १४४8४ च उपतब्धियों का विशेष महत्व होता हैं । इसलिए 
इनकी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए उपक्रमानुस्ार कार्मक्रम क्‍याये जाने 
आवश्यक हैं। पिछले वर्षों मे इस सम्बन्ध मे निम्न सुझाय सा«.. 7» है जिन्हे 
कार्यान्वित करने से स्थिति मे अवश्य सुधर होगा 

] प्रमुख अधिकारियों व प्रबन्ध सघालको के कार्चबाल म वद्धि- 
सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों छ पृणमादि क प्रबन्‍्य राखण्तको को 
कम से कम पाच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए । प्रबन्ध मे व्यावसायीकरण 
की चवितान्त आवश्यकता हें । दो वर्ष को अपधि के डेप्यूटशन पर अध्यक्षा व 
प्रमुख अधिकारियो की नियुक्ति से प्रबन्ध मे दक्षता व रिस्‍नरत्रा नहीं आ पाती । 

2 स्वायत्तता (8७807079) .सावजनिक उपक्रमो के प्रमुख अधिकारियो 
'को स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे उप”म के हित में शीघ्रता से सही मिणय 
ले सके । मत्रालय व सार्वजनिक उपक्रमे के प्रबन्ध में उचित तालमेल स्थापित 
होना चाहिए । 

3 लेखादेयता (॥९९००७॥॥७७॥॥५) - जहा एन तरफ प्रबन्ध मे स्वायतता 
दी जानी चाहिए, वहा दूसरी तरफ प्रबन्धको णर कार्य सिद्धि के सम्बन्ध मे अधिक 
जिम्मेदाय डाला जारी चाहिए । इसको कारगर बगाने ल्‍मे लिए प्रबन्धकों स 
मेमोरेण्डफ ऑफ अण्डरस्टेण्डिय (005) भरदाये जाने चाहिए जिनमे 
आवश्यक विचार विमर्श के बाद उपक्रमानुसार उत्पादन के लक्ष्य आदि का वणन 
होता चाहिए । ऐसा केन्द्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग व कोयला उद्योग में चालू 
किया गया है. हालाँकि उनके परिणामो का मूल्याकन करने मे अभी समय लगेगा। 

स्वायत्तता च लेखादेयता के बीच उचित सतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। 
इस सम्बन्ध मे प्रतियोगी काठावरण मे काम करने वाली इकाइयो थ अन्य प्रकार 
कौ इकाइयो में अन्तर किया जाना चाहिए । 

4 औद्योगिक सम्बन्धो मे सुधार किया जाना चाहिए । सार्वजनिक उपक्रमो 
मे श्रम को प्रबन्य व पूँजी मे साझेदारी दी जानी चाहिए जिससे श्रमिको को उत्पादन 
व उत्पादकता बढ़ाने मे अधिक योगदान मिलेगा ) इस दिशा में मजदूर सघो का 
समुचित सहयोग चांछित होगा 


5 अतिरिक्‍त श्रमिों को समस्या का समायाल यह होगा कि उनको ग्रशिक्षण 


| #चए्कऋलड एगफ्रदाएकएछणा छा गाग्रवह॒ध्याला: बरेजह छाए 5502 0 व्वूपा (7 झाशरड 85 
एजाए5 35 फ़०७०5९७ 3$ 7९३३७ ० प्रध्ट३5योड़ छोड गराणभेर ०( ए९ _?णजोपटाड आए 
उश5ा ड़ छाण्वेणटएशसाओ" एफ्येप्शबरनाओ सव्जणा ११७ 7987 
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देकर अन्य प्रकार की क्रियाओं मे लगाया जाता चाहिए । इसके लिए सार्वजनिक 
उपक्रमों का विविधीकरण (॥एशड0थ्लाणा) किया जाता चाहिए । 

७ निरन्तर घाटा देने वाली इकाइयो को बन्द छू देना चाहिए तथा श्रमिको 
कौ अन्य कामी में लगाते की जिम्मेदारी सरकार को अपने कधो पर लेनी चाहिए। 

4 चुने हुए उपक्रमो के निजीकरण (शाएआ॥5४00॥) का प्रवास किया 
जाना चाहिए । यह प्रारम्भ मे प्रबंध मे किया जा सकता है त्तथा बाद मे स्वामित्व 
में । यदि घाटा उठाने वाली इकाइयों को वाधिक लीज की निर्धारित राशि पर 
मिजी व्यक्तिय' द्वारा चलाने का निर्णय किया जाय तो उसके लिए भी प्रयास किया 
जा मक्ता है । लेकिन इस सम्बन्ध मे सोडियम सल्फेट सयत्र डोडबाना तथा 
राजकीय ऊनी मिल्स बाकानेर के अनुभव अनुकूल व उत्साहवर्धक नहीं रहे है 
क्योंकि लीज की राशि का भुग्तान न होने से न्यायालय को शरण लेनी पडती है 
जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते ह 

8 राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र को इकाइयो का विस्तृत अध्ययन 
करवाना चाहिए जिनमे पिछले पाच सात सालों से लगातार घादा हो रहा है और 
भविष्य भे भी जिनकी वित्तीय स्थिति के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आत्ि। 
उनकी रिपोर्टों पर शीघ्र उचित कार्यवाही होनी चाहिए । 

9 जिस प्रकार केन्द्र काफी समय से सार्वजनिक क्षेत्र पर एक श्वेत पत्र 
तैयार करने का बिघार रखता है उसी प्रकार राज्य सरका को भी इनके सम्बन्ध 
में श्वत पत्र बनवाना चाहिए, जिनमे इनको मूलभूत समस्याओं पर उपक्रमानुसार 
विचार किया जाया चाहिए तथा भविष्य में सुधार के लिए सुझाव पेश किये जाने 
याहिए । इस सम्बन्ध म॑ विशेष ध्यान देने कौ आवश्यकता है । 

आश्ग है उपर्युक्त सुझावों को लागू करने पर राजस्थान मे आगामी बर्षों में 
सार्वजनिक उपक्रमो कौ वित्तोय दशा में सुधार होगा जिससे इनके भावी विकास 
के लिए साथन जुटाने म॑ मदद शिलेगी । पिछले वर्षों में! इनके घाटे की दशा के 
पाये जाने के कारण आम जतता में इनको उपयोगिता व उपादेयता के सम्बन्ध में 
काफी सन्देह उत्पन्त हो गया है जिसे दूर करने के लिए इनमें प्रबन्धकौय 
कार्यकुशलता का विकास करना आवश्यक हो गया है । एक मजबूत कार्यकुशल 
जब प्राबेगिक सार्वजनिक क्षेत्र नियोजित अर्थव्यवस्था का हृदय होता है तथा एक 
दुर्बल अकार्यकुशल व गतिहीन सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन को निष्प्राण बना देता 
है। अत इस क्षेत्र को अधिक सजीव व अधिक सबल बनाना सभी के हित में 
होगा। ये पचवर्षीय योजनाओं की द्वित्तीय व्यवस्था काने में महत्वपूर्ण, भूमिका, लिए, 
सकते है । इनको बचतो का उपयोग आर्थिक विकास मे किया जा सकता है | 

राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों (5॥96 शा(श]५5९४) के बारे 
पे रिपोर्ट देने के लिए मथुरादास माथुर की अध्यक्षता मे एक समिति का 
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गठन अक्टूबर 99] में किया था ॥ समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून [992) 
मे निम्प सात उपक्रमो की वित्तीय स्थिति पर विचार किया । गगानगर शुगर मिल्स 
लि, राजस्थान राज्य बीज निगम लि, राजस्थान जल साधन विकास निगम लि., 
राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि, राज्य सहकारी विषणन सघ लि. श्री केशोशयपाटन 
सहकारी शूगर मिल्स लि तथा गरगानगर तिलहन प्रोसेसिग मिलस लि, गजसिहपुर। 

दूसरी रिपोर्ट मे राज भूमि विकास निगम राज शज्य होटल निगम लि, 
(खासा कोठी जयपुर व्‌ आनन्द धवन उदयपुर) सहकारी भेड़ व ऊन विपणन सघ 
लि तथा राज्य सहकारी आवास सघ लि नामक चार राजकीय उपक्रमो कौ वित्तीय 
स्थिति की समीक्षा की गयी । इसके सुझाव सरकार के विचाराथीन है । 

राजकौय उपक्रमी मे कई ऐसे उपक्रम हैं जिन्हे ।980 8] से 990 9 
के ग्यारह वर्षों में से अधिकाश वर्षों मे घाटा रहा है । राजस्थान राज्य बिद्युत 
मंडल राज सहकारी डेयरी सघ लि तथा गजस्थान एमग्रो उद्योग निगम लि., को 
'लगातार ग्यारह वर्षों तक घाटा हुआ है ) राज्य लघु उद्योग निगम लि व राज्य 
बीज निगम लि को दस वर्षों तक घाटा रहा है । 

अन्य उपक्रम जिन्हे उक्त अवधि में अधिकाश वर्षों ये घाटा रहा है उनके 
भाम इस प्रकार है. राजस्थान भूमि विकास निगम ( आठ वर्ष) राजस्थान पर्यटन 
विकाम्न निमम लि, (आठ चर्ष) राजस्थान ग़ज्य बन विकास निगम लि, (पिछले 
छ वर्ष से लगातार) राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन सघ लि (छ वर्ष) 
राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि (पाच वर्ष) केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स 
लि (आठ वर्ष) सहकाशे स्पिनिंग मिल्स लि गुलाबपुरा (छ वर्ष) गगापुर सहकारी 
स्पिनिंग मिल्‍्स लि (सात चर्ष) श्रीगगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिग मिल्स लि. 
गजसिहपुर (पिछले दस वर्ष से लगातार) राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स (सोडियम 
सपलाइड फैक्ट्री) डीडबाना (सात वर्ष) आदि, आदि 

अब राजकोय उपक्रमो के घारो की पूर्ति बजट से करना सम्भव नहों होगा। 
अत इनकी वित्तीय दशा सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हो गये 
हैं । इनमे से कुछ को बद करना होगा और कर्मचारियो को वैकल्पिक स्थानों या 
बिभागो मे काम पर लगाना होगा । कुछ का विजोकरण किया जा सकेता है जैसे 
होटल जैसी क्रिया को निजी क्षेत्र मे देना ज्यादा हितकर सिद्ध हो सकता है ॥ 
कुछ की प्रबन्ध व्यवस्था मे सुधार करके उन्हे लाभ भे लाने का प्रयास किया जा 
सकता है । 

राजस्थान भूमि विकास निगम ने ]99) में कोई फार्म विकास क्रिया सचालित 
मही की, थी । इसका समग्र घाटा 4 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसको परिदत्त 
चूजी 20 करोड रु है । निगम को व्यापारिक बैंको व वित्तीय सस्थाओ को लगभग 
70 करोड रु कर्ज के चुकाने है । इसे किसानो से लगभग 84 करोड रु को 
वसूली करनी है जबकि इन्दिश गाथी नहर परियोजसा क्षेत्र मे सरकार द्वार बकाया 
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कर्जों कौ वसूली रोक दी गई है । इसी क्षेत्र के किसान बिना भूमि विकास निगम 
कौ अनुमति के अपनी भूमि बेच देते हैं । ऐसी स्थिति मे इस निगम का कार्यरत 
रहना कठिन हो गया ऐ। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो मे इस निगम के 47 कर्मचारी 
अन्य उपक्रमों मे लगा दिये है और शेष कर्मचारो भो इस प्रकार अन्य लगा दिये 
जायेंगे । 

मरकार ने राजस्थान वन विकास निगम लि को बद करने का निर्णय 
किया है तथा राजस्थान शज्य टैनरीज लि ठोक को निजी क्षेत्र को हस्तात्तरित 
कर दिया है । अन्य उपक्रमो के सम्बन्ध मे भो मजदूरों के हितो की रक्षा करने 
हेतु उचित निर्णय लेने होगे ॥ 

भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण कौ नई नीति मे निरतर धाटे मे चलने 
बाली इकाइयो मे श्रमिको कौ छटनी पुनर्प्रशिक्षण उनको नये काम में लगाने को 
नीति लागू करने का निर्णय लिया है । राज्य सरकार को भी इस दिशा में आवश्यक 
'कदम उठाने चाहिए । लेकिन इसके लिए मजदूर सघ से बातचीत फरके ही कोई 
उचित मार्ग निकाला जा सकता है | भारत सरकार की श्रम सम्बन्धी बहिर्यमन 
नीति का विरोध किया गया है। इससे बेऐेजगर्ी उत्पन होने का भय उत्पल हो 
गया है। अत विभिन्न सार्वजनिक व सहकारी उपक्रमों पर विस्तृत अध्ययन व 
विश्लेषण करके सरकार को एक श्वेत पत्र निकाल कर इनके सम्बन्ध में अपनी 
भावी नीति स्पष्ट करनी चाहिए । तभी इनकी स्थिति मे स्थायी सुधार हो सकता 
है। इनमें से कुछ इकाइयो को आपस में मिलाने,रूण इकाइये को बन्द करने तथा 
इनके कार्य सचालन को प्रगतिशोल बनाने के लिए सरकार को कुछ कडे कदम 
उठाने चाहिए, अन्यथा लगातार घाटे मे चलने बाली इकाइयाँ राज्य की वित्तीय 
स्थिति को कभी दुरस्त नहीं होने देगी । 

प्रश्न 

। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो कौ वित्तीय कार्यप्तद्धि का परिचय दीजिए 

तथा इसको सुधारने लिए आवश्यक सुझाव दीजिए । 
4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 


(0) राज्य विद्युत मण्डल का घाटा 
(॥) राज्य सरकार के उपक्रमो की वित्तीय कार्यसिद्धि, 


(४0) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रमो कौ लाभप्रदता को बढ़ाने के 
उपाय । 
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भूमि-सुधार 
प्रात. रिशीणाया5ऊ) 








भूमि सुधारो का स्थान सस्थागत सुधागे मे आता है । इनके द्वारा भूमि सम्बन्धो 
मे परिवर्तन किया जाता ह जिससे भूस्वामी काश्तकार व सरकार के भूधारण अधिकारों 
में परिवर्तन होता है। भूषि सुधारों के अन्तर्गत निम्न सुधार शमिल किये जाते हैं। 
मध्यस्थ बर्ग या विचौलियों की समाप्ति काश्तकारी सुधार (शाक्षाएतर एशणिाए९) 
जैसे लगान मे कमी भूधारण की सुरक्षा भूमि का मालिक बनने के-डरीधिकार, 
चकबुदी सहकारी केषि भूमि पर सीमा निर्धरिण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनो 
में वितरण आदि। इन कार्यक्रमों को लागू करके अतिरिक्त भूमि व्यवस्था अधिक 
कार्यकुशल व न्यायसगत बनती हैँ इसीलिए यह माना जाता है कि धूम सुधारों 
से उत्पादन बढ़ता है सामाजिक न्याय व समानता को दिशा मे प्रगति होती है एव 
निर्धनता उन्मूलन में सहायता मिलती ह। भूमि सुधारों के बाद कृषि मे तकनौकी 
परिवर्तन की प्रगति तेज हो सकती है तथा इनके अभाव में तकरीकी परिवर्तन भी 
पूरा प्रभाव महों दिखा पाते । अंत कृषमिगत विकास में भूमि सुधारों की भूमिका 
सर्वोपरि आनी गयी है। 

>ज पा्प्थान के निर्माण के समय भूधारणं प्रणालिया ' 

(॥) जागीरदारी प्रथा मा 949 में रानम्थान के”निमाण के समय 
राज्य के बड़े क्षेत्र मे भू राजम्व का बसला के आविफरॉर जागारदारों को मिले हुए 
थे। जागीरदारी प्रथा राज्य के कुल घेत्र के लगभग साठ प्रतिशत भाग में 
फली हुई थी। जागारदार भूमि को जोतने याले थ गाय के बाच उसा प्रकार से 
मध्यम्थ होता था जैसे पार्ट ए राज्य मे जमादार हुआ करता था। काश्तकार (शाजा) 
के लिए तो जायोरदार भूमि के 'स्वामी के उप मे आचरण करता था ॥ जागीरदार 
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राज्य को जो भेट (707/6) देठा था उसका उस लगान (था!) से कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं होता था जो वह काश्तकारों से वसूल किया करता था। जागीरदार 
द्वार राज्य को किये जाने वाले भुगतान सैकडों वर्ष पूर्व जागोरें मिलने के समय 
जागीर की अनुमानित आपदनी पर आधारित होते थे । लेकिन कालान्हर में जागीरो 
कौ वास्तविक आमदनी अनुमानित आमदनी से कई गुणा थी फिर भी “भेट' को 
राशि जांगीर प्राप्त होने के समय निर्धारित राशि जितनी ही बनो रही॥ अधिकाश 
जागीरे क्षेत्रो मे जहाँ बन्दोबस्त वहीं हुआ था जागीरदार उपज के अश के रूप में 
जलगान वसूल किया करते थे । यह ]/2 से ॥/8 तक पाया गया था। युद्ध के 
कारण कृषिगत उपज के मूल्यो मे काफो वृद्धि हो जाने से काश्तकार ऊँचे लगानो 
का विरोध करने लगे। वे ऊपर का बड़ा अश लगान के रूप में भरने को पैसार 
नहीं थे । जागौर क्षेत्र के अधिकाश काश्तकारो को भूधारण को सुरक्षा निर्धारित 
जगान व उचित लगांग आदि को कोई जानकारी नहीं थी । इनमे से ज्यादातर 
'काश्तकार 'स्वेच्छिक काश्तकार' ((शाप्(5-9/-५॥) हुआ करते थे और भूमि 
सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा ऊँचे लगान व कृषि में गिराघट की दशाएं उत्पन्न हो गई थीं। 

डॉ दूलसिह ने जागीर क्षेत्रे की कुछ लाग-बागो अथवा उपकरो (९६5०5) 
'कौ सूची दी है। 29 तरह कौ लाग बागे मे से चार भूमि व पशु-धन पर आधारित 
हैं। तीन स्पष्टत अनिवार्य या जबरन श्रप से सम्बड है तथा शेप बाईप सामाजिक 
शोषण पर आधारित है एवं इनमे इस तरह कौ लाग-बागें है जैसे 'माताजी कौ 
भेट' 'बाईंजी का हाथ खर्च' व ये जन्म से मृत्यु तथा त्यौहार व उत्सव आदि सभी 
अवसरो को शामिल करती हैं जिसमे जागीरदार या स्वय कृपक भाग लेते है।" 

(2) जर्मींदारी व बिस्वेदारी प्रथा - बिचौलियो कौ दूसरी प्रथा मे जमौंदार 
या बिस्वेदार हुआ करते थे । यह 4870 गांवों में फैली थी जिसमे 8 जिले 
थे। इनमे भुख्यय अलवर, भरतपुर गगानगर थ कोटा जिले शामिल थे। 
जमौंदार व बिस्वेदार राज्य को निर्धारित भू-राजस्व देते थे लेकिन उनको ज्यादातर 
काश्तकारों से मिलने जाले नकद लगान को राशि निर्धारित नहीं होती थी। वे अपनी 
इच्छा के मुताबिक लगान लेने को स्व॒तत्र थे और इनके काश्तकार भी 'स्वेच्छिक 
काश्तकार माने जाते थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। 

(3) रैयतवाडी प्रथा रैयतजाड़ी क्षेत्रो मे मुख्य काश्तकार अपनी मर्जी 
के भुठाबिक वस्तु रूप मे या नकद लगात लेने को स्वतत्र था आर बह उप काश्तकार 
को अपनी इच्छानुसार बेदयल कर सकता था। 

राजस्थाव मे शमिल होने दाले राज्यो मे काश्तकारी कानून 

राजस्थान में शामिल होने वाले ग्रज्यो में जैमलमेर शाहपुर्र ब किशनगढ़ 
राज्यों को छोड़कर शेप मे काश्तकारों कानून हुआ करते थे। लेकिन बे ज्यादातर 
प्रधाओ पर आधारित थे ; उस समय काश्तकाणे की श्रेणियों वर उनके अधिकारों 
के सम्बन्ध मे काफी अतर पाये जाते थे। एक ती राज्य में खालसा क्षेत्र मे 
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'काश्तकाये के अधिकार जागीर क्षेत्रों के काश्तकाये से घिन्‍न हुआ करते थे ॥ 
क्राश्तकाये के हस्तान्तरण के अधिकारों मे काफो अतर पाये जाते थे। बीकानेर 
राज्य में नजराता या प्रीमियम चुकाने क्से बाद भो भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार 
राज्य सरकार को स्वीकृति घर निर्भर किया करता था। 

अधिकाश क्षेत्रो मे कोई सर्वेक्षण व बन्दोबस्त नहीं हुए तथा भूमि के रिकार्ड 
नहों पाये गये। 

इस प्रकार मार्च 7949 मे सजस्थात के तिर्माण के समय भूधारण की 
प्रणालिया किसान के शोषण पर आधारित थी । मध्यस्त वर्ग को विशाल संख्या 
के कारण काश्तकारों की दशा काफी दवनीय हो गयी धी । इन परिस्थितियों में 
कृषक तथा कपि का विफास सम्भव नहीं था ॥ 

राजस्थान में भूमि सुधारों व काश्तकारी बिंधाई की वर्तमान स्थिति की 
चर्चा करने से पूर्व उन अन्तरिम वैधानिक उपायो का उल्लेख करना उचित होगा 
जो सरकार ने प्रशुक्त किये थे । 

अन्तरिम वैधानिक उपाय ([व/शत्रहा ॥0हव525 2 शाशय5प्८९५) 

(4) काश्तकारा की सुरक्षा का अध्यादेश 949 (6 ए/0णटटा0 
0 (एाहा5 0एएतराआएट 949).. काश्तकारों की बेदख्भली से रक्षा करने के 
लिए ॥949 मे एक अध्यादेश जारा किया गया ८ सम्पूर्ण राजस्थान में काश्तकारो 
ने इस अध्यादेश का लाभ उठाया ओर इससे बेदखलो से सुरक्षा प्राप्त हुई। बाद 
मे इसको महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ॥955 में शामिल 
कर लो गईं । 

(2) उपज लगान नियपन अधिनियम 95] (76 ?409000६ रघ/5 
ए०8णेभशह ४८५ 7957).. इसके अनुप्तार अधिकतय लगान सकल उपज का 
]/4 अश निर्धारित किया गया । इसमे छाद मे सशोधन भी किये गये । अन्त में 
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 के लागू होने पर इसकी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएं 
उसमे शमिल कर ला गईं 

(3) कृषियत ल्गान नियत्रण अधिनियम [992 ( ग्रा८ट 8श०णेएपर 
एशा5 (एत0 8७८ 952) इस अधिनियम के अनुसार एक जोत पर अधिकतम 
लगान को मात्रा भू राजस्व के दुगुत्रे तक निर्धारित कर दो गई। इसमे उपज लगनो 
को नकद लगानो मे परिवर्तित करते की भो व्यवस्था की गई थी। बाद मे इसका 
स्थान 954 मे अधिनियम ने ले लिया था। साथ मे इसकी मुख्य घाराओ को भी 
राजस्थान काश्तकारो अधिनियम 955 में शामिल कर लिया गया। 

इस प्रकार प्रार्राम्भक वर्षों मे अन्तरिम वैधानिक उपायो के द्वारा काश्तकारो 
के हितों की रक्षा करते का प्रयाय किया गया । लेकिन जागोरदारों व अन्य 
मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों का उन्मूलन करने को आवश्यकता दशबर बनो रही । 
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अब हम जागीदारों प्रथा व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन 
'का धिवेचन करेगे 

(॥) जागीरदारी प्रथा का अन्त - जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
राजस्थान बनने के समय राज्य के 60 प्रतिशत भाग पर जागीर-प्रधा थो जो लगभग 
7 हज गावो मे फैली हुर्ह थी । यह जोधपुर शण्य के 82% क्षेत्र और जयपुर 
राज्य के 65% क्षेत्र में फैली हुई थी। जागीरदार एक मध्यस्थ होता था जो 
'काश्तकार से कुल उपज का एक बड़ा भाग लेता था और “बेगार' व “लाग बाग' 
ऊपर से लिया करता था। जागोर क्षेत्रों मे बेदखली का बोलबाला था। जागीरदार 
भूमि का क्रय॑ विक्रय तो नहीं कर सकते थे, लेकिन दीवानी और फाजदारी 
अधिकारों घ प्रभुत्व के कारण से प्रजा पर काफी अत्याथार करते थे। उनके 
ट्वाए लो जाने वाली कई प्रकार की लाग बागो का सकेत अध्याय के प्रारम्भ में 
दिया जा चुका है। 

राज्य विधान सभा ने राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्प्रहण अधिनियम 
952 (प्रा रश्युग्ग्रोग्रा (,आ6 रिटणाय$ बात रिट्शप्याणञाएा 0 उतह्ा7$ 
० 952) पास कर दिया था। सर्वप्रथम जूत 954 में सॉंकर व झ़ेतड़ा की 
सबसे बडी जागीरो का पुतर्ग्हरण किया गया । कुछ छोटे जणगीरदारो ने 'स्टे आर्डर' 
'लाकर लगभग दो वर्ष तक इसे लागू होने से रोक दिया ॥ तत्पश्चात्‌ स्वर्गीय श्री 
नेहरू और स्वर्गीय श्रों गोविन्द बल्‍लभ पन्त के प्रयत्तों से फैसला किया गया और 
जागीरदारों को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने के लिए दरे निर्धारित की गयां। 
मुआवजा आधार वर्ष की विशुद्ध आय (॥श धाटताग९) का सात गुना रखा 
गया । यह 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ]5 समान किस्ती भे चुकाना निश्चित 
किया गया । जन जागीरदारें की कुल आय 5000 रुपये से अधिक नहीं थी 
उनको विशुद्ध आय के पाच से ग्यारह गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय 
किया गया ॥ अन्य जागीरदारो को विशुद्ध आय के दुगुने से चार गुने तक पुनर्वास 
अनुदान देने का निश्चय किया गया । 

धार्मिक जागीरो के पुनर्ग्रहण का कार्य कुछ देर से अस्म्भ हुआ। नवम्बर 
959 से 5000 रुपये से ऊपर को आय बाली ऐसी जागोगे और अगस्त 960 
से 000 रुपये से ऊपर को आय की जागौरे का पुनग्रहण किया गया । अत 
राज्य में धार्मिक व गैर धार्मिक सभी जागौरो के पुनर्ग्रहण का कार्य सम्पन्न किया 
जा चुका है। पुनर्ग्हण को प्रत्यक्ष लागत 97] तक लगभग 5] 3 करोड़ 
रुपये आकी गयी थी। इनमे मुआबजा व पुनर्वास अनुदान इन पर ब्याज स्थायी 


है (गाए रिटीणागा5 गा रैक 270०८णशर रण शक्ल एशैआण 000 णरेश 
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वार्षिक जागीर-स्थापना व येशन शामिल हैं! इनके अतिरिक्त भी राज्य को कुछ 
व्यय करता पड़ा है ! जागीर अधिनियम में कई बार सशोधन किये गये 

(2) जर्मीदारी व विस्वेदारी प्रथा का अव- ग़जस्थान जमीदारो व 
बिस्वेदारों उन्मूलन अधिमियम ] नवम्बर, 959 से लागू किया गया। यह प्रथा 
राज्य के लगभग 5 हजार गावो मे फँली हुई थी। जमींदार व बिस्वेदार भी किसानों 
का आर्थिक शोषण करते थे । 

राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम | नवम्बर 7959 से 
लागू किया गया था / जमीदारों व बिस्वेदारों को खुदकाश्त में भूमि प्रदात की 
गई। मुआवजे की राशि शुद्ध आय का सात गुना निर्धारित को गई। इसके अलावा 
पुनर्वास अनुदान की भी व्यवस्था की गई जो 25 रुपये तक के भू राजस्व पर 
शुद्ध आय का बीस गुना हो सकती थो ओर 3500 रुपये से अधिक के वार्षिक 
भू-राजस्व पर कोई पुनर्वास अनुदान नहीं रखा गया था। 

जमींदार व बिस्वेदार के काश्तकार “खातेदार काश्वकार” बना दिये गये 
और उन्हे सरकार को वही लगाव देते को कहा भया जो वे जमीदार या बिस्वेदार 
को दिया करते थे | लेकिन अब यह भू-राजस्व के दुगने से अधिक नहीं हो 
सकता था। 

इस प्रकार राज्य में जागीग्दारी ब अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों का 
उन्मूलन कर दिया गया । 

.उलध्थात काश्तकारी अधिनियम, 7955 
4 एह्युशश्राआ क्‍शाशारए #ट, 7955 ) 

यह भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील काश्तकारी अधिनियमो मे गिना 
जाता है। इसके माध्यम से राज्य में भूमि सुधारे की व्यापक रूप से व्यवस्था की 
गई है। यह )5 अक्टूबर 955 से लागू किया गया था। इसमे कई बार सशोधन 
किये गये स्राकि यह प्रभावों ढग से लागू किया जा सके । 

इसको मुख्य बाते नोचे दी जातो हैं - 

() इसमे केवल तोन प्रकार के काश्तकार रखे गये हैं यथा, खातेदार 
काश्तकार, खुदकाश्त के काशतकार तथा गेर-खातेदार काश्तकार । इस अधिनियम 
की धारा 5 क्रान्तिकारी मानी जाती है। इस घास के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो 
अधिनियम के लागू होने के समय भूमि पर काश्तकार था (उप-काश्तकार या 
खुदकाश्त के काश्तकार को छोडकर) वह खातेदार काश्तकार बना दिया गया ॥ 
लेकिन चरागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहों दिये गये ॥ धारा ॥5 के 
प्रभाव क्षेत्र से गण केनाल भाखडा चम्बल व जज्ाई परियोजना क्षेत्रों को बाहर 
रखा गया था क्योंकि सरकार को सिचाई परियोजवाओ पर भारी राशि व्यय करनी 
होती है। 958 मे धारा 5-क जोड़ कर राजस्थान नहर क्षेत्र की समस्त भूमि 
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भी अस्थायी रूप से पट्टे घर दी हुई कर दी गई और इस पर खातेदारी अधिकार 
नहीं प्राप्त हो सकता । इससे कानूनी विवाद उत्पल हो गया था। 

'काश्तकाशरे को गाव की आबादी मे श्हायशी मकान बनाने के लिए नि शुल्क 
जगह देने का भी प्रावधान किया गया । काश्तकारो के लिए भू-स्वामियों से लिखित 
लीज प्राप्त करने को व्यवस्था भी की गई। नजदाना व बेगार लेना रोक दिया गया) 

(2) खातेदार काश्तकारों को बिक्री या भेट के माध्यम से अपनो भूमि के 
हस्तान्तरण के अधिकार दिये गये है । लेकिन यदि कोई खातेदार ऐसे व्यक्ति को 
भूमि का हस्तास्तरण करना चाहे जिसके पास पहले से 30 एकड़ सिंचित भूमि 
है या 90 एकड असिचित भूमि हैं तो उसे सरकार से स्वोकृति लेनी होगी । 
इससे भूमि की भावों जोतो पर सामा लगाने में मदद मिलेगी। 

(3) खुदकाश्त के काश्तकार या एक उप-काश्तकार जिमे धारा ॥9 के 
तहत खातेदारी अधिकार मिले हे बह भी सरकार या भूमि बधक बैक या सहकारी 
सम्रिति से कर्ज के लिए भूमि को गिरवी रख सकता है। 

(4) खातेदारों काश्कारों को एक साथ पाँच वर्ष तक कौ अवधि के लिए 
भूमि को किराए पर देने के अधिकार दिये गये है। लेकिन दुबाद किराए पर देने 
के लिए दो साल का अन्तराल रखना जरूरी होगा ताकि भूमि लगातार किराए पर 
न उठाई जा सके । 

(5) बन्दोबस्त के ट्वारा काश्तकारों से लगान नकद रूप मे निर्धारित किये 
गये हैं । उप काश्तकाऐरें को भी लगान नकद देने होगे । लेकिन उनसे निर्धारित 
लगान के दुगुने से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता है। 

(6) वस्तु रूप में प्राप्त अधिकतम लगान की राशि कुल उपज के ॥/6 
से अधिक नहीं हो सकतो । 

(7) लगाव की बकाया राशि न चुकाने पर काश्तकार को बेदखल किया 
जा सकता है अथवा धूमि को गैर-कानूनी हस्तान्तएण करने या उसे गैर-कानूनी 
ढंग से किंगएं पर दूसरों को उठाने या अन्य हानिकारक कार्य करने था शर्त को 
तोडने पर उसे बेदखल किया जा सकता है। 

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 को कई बार सशोधिव किया गया। 
ये सशोधन योजना आयोग के सुझाव पर किये गये ताकि डप काश्तकार व 


खुदकाश्तकार भी खातैदारों के अधिकार प्राप्त कर सकें जो वे पहले धाग्ग 9 के 
अन्तर्गत मिले अधिकारों का उपयोग करके प्राप्त नहीं कर एाये थे। 


].. शजसघ्थात का किसान और कादून॑ मूँगालाल सूरेका राज० पत्रिका 27 नवम्बर 492 मे प्रकाशित 
लेपा 
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इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक व्यापक कानूत्र है। इसमे 
काश्तकासे की विभिन्‍न श्रेणियाँ रखी गई हैं। इसमे काश्तकारे को अधिकार देने 
जोते के हस्तान्तरण व विभाजन लगाने को निश्चित करने और इसको वसूल करने 
के ढग को निर्धारित करने की व्यवस्था की गयी है। इनमें उन दशाओ को बतलाया 
गया है जिनमें काश्तकारों को बेदछ्लल किया जा सकता है ओर झगडो को निषटाने 
के लिए अदालतो की स्थापना की गयी है। 

राजस्थान काश्वकारी कानून 955 के अनुसार लगान को राशि मालगुजागे 
या भू राजस्थ थे | 5 युने से तौन गुने तक निर्धारित की गई (जहा लगान नकद 
दिया जाना था)। भूमि को खुदकाश्त के लिए आवश्यकता हो नो काश्तकार बेदखल 
किया जा सकता था वशर्ते कि काश्तकार के पास एक निश्चित सीमा से अधिक 
भूमि हो। गेर घुनग्रहण चाले क्षेत्रे ( 70॥ 705एगकक22 87245) मे काशतकागे को 
स्वामित्व के अधिकार या खातेदारों अधिकार दिये जा सकते है। भू स्वामी को 
दिया जाने वाला मुआवजा सिचित भूमि के लगान का 20 गुना तथा असिंचित 
भूमि का 5 गुना निश्चित किया गया । 

गजस्थान काश्तकारी अधिनियम को उपलब्शधिया (#८092०५४९॥)६९॥5 
0 हर एशु8ढजक्षा वरद्याभा2४ ॥2८ 955). इस अधिनियम के फलस्वरूप 
'काश्तकारी कानूनो मे समानता स्थापित हो चुकी है। इसने काश्तकारो के अधिकारो 
जब दायित्वो की धाग्णा मे क्रान्ति उत्पनन कर दी है ) राजस्थान राज्य को इस बात 
का श्रेय दिया जा सकठा है कि इसने एक झटके में काश्तकारों को खातेदारी 
अधिकाए प्रदान कर दिये जिससे अधिकाश काश्तकारों को स्थिति काफों सुदृढ़ हो 
गयी ! इसम॑ प्रगति कौ भावना थी जिसने राजस्थान को काश्तकारी कानून के 
सम्बन्ध में अग्रगामी बता दिया। इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले खातेदारी 
अधिकार ने काश्तकारों को भूमि का मालिक बना दिया। इस अधिनियम कौ धारा 
]5 व धारा 9 के अन्तर्गत काफो काश्तकारो को खातेदारी के अधिकार प्राप्त 
हुए। इस अधिनियम ने काश्तकार को भू स्वामी के द्वार की जा सकने वाली 
गेर कापूनी बेदखलो और अन्यायपूण व अनुचित व्यवहार से रक्षा को | जब तक 
'काश्तकार लगान देता जाता है तब तक उनको बेदखल नहीं किया जा सकता । 
इन गुणों के बावजूद भी इस नियम मे कई प्रकार को जटिलताए थीं इप्लोलिए 
समय समय पर इसमे सशोधन किये गये। इस अधिनियम की धारा 88 के अनुसार 
एक काश्तकार या उप काश्तकार अदालत मे दावा करके अपने अधिकारों की माँग 
ऋर सकता है आर इम माँग के लिए कोई अन्तिम अवधि ठय नहां की गयो है। 
इससे उत्पल अनिश्चितता के कारण निरतर मुकदमेबाजी होती रहतो है जो उचित 
नहीं है। 

आरम्भ से लेकर जून 967 हक धारा 95 के अन्तगंत 5 37, &42 
काश्तकारोें को लगभग 445 लाख एकड भूमि घर तथा धारां ॥9 के 
अन्तर्गत ] 99,505 काश्तकायें को 944 लाख एकड भूमि पर राज्य के विधिनन 
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जिलों में खातेदारी अधिक्रार प्राप्त हुये थे । 

राजह्थान में भू-जोतो पर सीमा निर्धारण (जाए ध्याग्राछक गा 
ए७छघाा) चर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण के प्रश्न कौ जाच के लिए नवम्बर, 
953 मे एक समिति तियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट फरवदसे 958 में 
प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आघार पर राज्य विधान सभा भे राजस्थान काश्तकारी 
(छठ संशोधन) बिल अक्टूबर 958 में पेश किया गया जो प्रवर समिति को 
सौंप दिया गया। इस बिल मे एक सारणो दी गई थी जिसमे राज्य की विभिन्‍न 
'तहसीली के लिए भूमि कौ अधिकतम सीमा का सुझाव दिया गया था । यह कहा 
गया था कि इन क्षेत्र मे प्रतिवर्ष 2 400 रुपये की विशुद्ध आब (॥८। ॥0णा6) 
होनी चाहिए। प्रबर समिति ने सारणी को हटा दिया और 30 'सटैण्डर्ड एकड' पर 
सीमा लगाने का सुझाव दिया । एक 'स्टैण्डर्ड एकड़ से प्रतिवर्ष [0 मन गेहूँ, 
अथवा इसके बराबर मूल्य की कृषियत उपज भिर्धारित की गई थी । 

राजस्थान काशतकारी (सशोधन) अधिनियप 960 लागू किया गयए। 
लेकिन सीमा! निर्धारण के लिए आवश्यक मियम दिसम्बर, 963 मे प्रकाशित किये 
गये। 950 का सशोधत अधिनियम और 963 के नियम अप्रैल 4966 से लागू 
किये गये । इससे स्पष्ट होता है कि सीमा निर्धारण के कार्य मे काफो विलम्ब 
हुआ। राज्य सरकार इसे कई अवस्थाओ में लागू करना चाहती थी । सबसे पहले 
]50 साधारण एकड़ व अधिक कौ जोतो के स्वामियों से सूचना देने के लिए 
'कहा गया। इसे अदालतों मे चुनौती दी गई और 'स्टे आडर लाये गये। बाद में 
यह अधिनियम संविधान की नवो अनुसूची मे शायिल कर दिया गया जिससे आशा 
का गई कि अब इसे लागू करना सम्भव हो सकेगा। 

वास्तव में सीमा निर्धाण का काय स्वय बड़ा जटिल माना गया है। 
राजस्थाक सरकार ने 27 फरचरी 973 को एक नय्ना विधपक पारित करके 
भूषि की सीमा 5 सदस्थो के एक परिवार के लिए 8 से 775 एकड़ के 
बीच निर्धारित की थी। जिस भूमि पर वर्ष मे दो फसले बोई जाती है और 
सिचाड़ निश्चित रूप से होती है उम पर 8 एकड पर सोमा लगायो गया एक 
फसल वाली सिंचित भूमि पर 27 एकड पर तथा अमिचित भूमियों पर विभिन्‍न 
किस्म की भूमियों के थनुमार क्रमश 48 54 ]25 तथा ]75 एकड पर सीमा 
लगाई गई । इम प्रकार भुमि के उपजाऊपन सियाई की सुविधा व फरालो की 
किस्म के अनुसार राज्य के व्रिभिन्त भागो के लिए भूमि को अलग अलग सीमाए 
582 (का गई ह विधयक का गष्टपति की स्वाकृति 28 घार्च 973 को 

थी 


त भमि सुधार सप्बन्धित एकजित एव सहलित सारणिया राजस्व (भूमि सुधार) विभाग सय्विालय, 
जयपुर 968 प० ] ब2 


पूपि-मुणर 449 


राजस्थान में वर्तमान सीलिग (हैक्टवेर) नोचे दो जाती है- 
सिंचित असिंचित 

7 28-0 93 2 85 70 82 

इस प्रकार सिचित व अस्निचित भूमि के अनुसार सीलिग के स्तर अलग-अलग 
रखे गये है। 

सीमा निर्धारण में गसे के खेतो कुशल प्रबन्ध वाले फार्मों तथा विशिष्ट 
फार्मों को छूट दी गई है। मार्च 799] के अत तक मीलिग कानूनों के तहत 
6 9 लाख एकड़ भूमि सरप्लम घोषित कौ गई थी जिसमे से 546 लाख एकड 
भूमि सरकार ने अपने अधिकार में ले ली थी तथा 449 लाख एकड भूमि 75 065 
व्यक्तियों को आवंटित की । इनमे 26 649 व्यक्ति अनुसूचित जाति के तथा 
] 643 अनुसूचित जनजाति के थे । 

राजस्थान में भूषि -सुधारो का क्रियान्वयन स्र॒ प्रगति 

हम नीचे राजस्थान में भूमि सुधारों व काश्तकारी अधिनियम के क्रियान्वयन 
का विवरण देते ह। 

भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों मे हो काश्तकार कौ स्थिति में क्रान्तिकारी 
परिघर्तन उत्पन्त किये है । लेकिन कानूरो को लागू करने भ गम्भार कमिया रह 
गयी है । राजस्थान में काश्तकारो को सतदारी अधिकार मिलने से वे भूमि के 
मालिक जैसे हो गये है। जागोरदारे ने खुदकाश्त के अन्तगत कुछ भूमि रख लो 
हैं लेकिन उसकी मात्रा पहले के कुल जागार क्षेत्रों को मात्रा कौ तुलना में कप 
पायी गई है। 

जागीरदारों मे बिक्री उपहार अथवा अन्य रूपो मे काफी भूमि का हस्तास्तरण 
किया है । ऐसा जागार पुनप्रहण अधिनियम लागू होने से पूर्व किया गया था । 

जागीरो के समाप्त करन से जागीरदारों के जोबन पर भी प्रभाव 
पड़ा है। मध्यम श्रेणी के ठिकाने ता ऋणग्रस्त थे। उनके ठिकानदार कोई भी 
उपयोगी काम करना अपन प्रतिप्ठा क खिलाफ समझत थे। इसमे उनका मानसिक 
व नैहिक पतन हो गया था। अधिफाश जागारटार भूमि सुधाण जे बाद सोता मे 
लग गये है। इस तरह उनका आधिक स्थिति में सुधार हुआ ह। 

राजस्थान काश्तकाग़ क्रातून 955 के लागू होने के समय [0 प्रतिशत 
काश्तकाशा को रातेदार काश्तकारों के समान अधिकार प्राप्त थे लेकिन अय सभा 
को सातेदारे अधिकर प्राप्त हो गये है। यह स्थिति बहुत मम्तोपप्रद है। राज्य में 
गैर-सातेदारी काश्तकार की भस्या अधिक नहां हैं। 
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उप काश्तकारो ( 500 टाक्ा।5 ) क॑ सम्बन्ध मे आवश्यक सूचना का 
अभाव पाया जात है। लेकिन प्रमुख काश्तकार (८॥थ॥ ॥ 0॥॥०( इनसे 'नौकरमामा' 
लिखाकर काश्त करवाते है और इनका शोषण करते है। इस प्रकार उपकाश्तकार 
प्रमुख काश्तकारों की दया पर आश्रित हैं। प्रमुख काश्तकार इनसे उपज के रूप 
में ऊँचा लगान लेते है और उन्हे जब चाहे बेदखल कर देते है। फसल बढठाई 
अनुचित रूप मे प्रचलित है। इस प्रकार अब प्रमुख काश्तकार उन शोषण के 
तरीकों का उपयोग उप काश्तकागे पर करते लग गये हैं जिनका उपयोग पहले 
स्वय भू स्वामी उन पर किया करते थे। यह एक निदराशाजनक स्थिति है। इसका 
समुचित्र उपाय होना चाहिए तभी भूमि को जोव्ने वाला सच्चा भू स्वामी हो सकेगा। 

श्री अमोर राजा तत्कालीन सथुकत सचिव योजना आयोग ने ऱजस्थान मे 

सुधारों के क्रियान्वयन पर अपती रिपोर्ट मे कहा था कि भध्यस्थो की समाप्ति 
से सम्बन्धित कार्यों जैसे खुदुकाश्ठ के आवटन के लिए आवेदन पत्रो का अन्तिम 
निबटारा करने दावों (09॥$) को तैयार करने तथा मुआवजे देने मे बड़ी धौमी 
प्रगति रहीं है। इस बात की नवीनतम सूचना प्राप्त नहीं है कि जांगीरदारो थे 
मध्यस्थो के पास खुदकाश्त मे कितनी भूमि है कितनी भूमि पर काश्तकारों ने 
खातेदारी अधिकार ग्रहण किये है और कितनी शेष किस्म की है। सरकार ने 
कृषि के साथ साथ वक्षाग्रेषण को बढावा देने के लिए काश्तकारे को ज्यादा 
अधिकार दिये है ताकि बे अधिक संख्या मे वृक्ष लगाने मे रुचि ले सके । किसान 
अपनी जोत की भूमि के !/50 हिस्से मे भवन व अपनी आवश्यकता के अनुसार 
निर्माण कर सकता है। कषि भूमि को आवासीय व वाणिज्यिक कार्यों मे बदलते 
के लिए नियम बनाये गये हैं। 
'फसल बाई प्रथा जारी 

सरकारी स्पष्टीकरणो से ऐसा प्रतीत होता है कि उप काश्तकारी व 
'फसल बटाई को रोकता सदैव सभव नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों मे 
भू स्वामी स्वय बोमारी व अन्य कारणों से को जोतने की स्थिति में नहीं 
होता है और कभो कभी दूसरो से बैल की श्रम व अन्य साधन लेने के 
लिए उनकी साझेदारी स्वीकार करनी होती है। अत आवश्यक दशाओ मे इन्हे 
कूषिगत उत्पादन के ढ्वित मे स्वोकार करने का समर्थन किया गया है। 

लाल बहादुर शास्त्री राष्टीयप्रशासन अकादमों मसूरो ने भारत सरवार के 
ग्रामोौण विकास मत्रालय के निर्देश पर भारत में भूमि सुधारों पर 989 90 के 
लिए अध्ययन करवाया था जिसमे राजस्थात के सम्बन्ध मे निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत 
किये गये है 

(0) राज्य थे फसल - बटाई के रूप मे अनौपचारिक काश्तकारी प्रथा 
जारी है। सिंचित क्षेत्रों मे इसका प्रभाव अधिक है। कानून मे तो उचित लगान 
कुल उपज का /6 रखा गया है। लेकिन व्यवहार मे बटाईदार कुल उपज का 
]/2 लगान मे दे रहे हैं। 975 तक वास्तविक खातेदार काश्तकार या उप काश्ठकार 
का नाम “खसरा गिरदावदरी मे देने का प्रावधान था लेकिन अब इसे हटा दिया 


भूमि सुघार क्या 


गया है जिसमे उप काश्तकारो को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। 
राज्य मे अनोपचारिक काश्तकारी लगान कौ लूट व शोषणमूलक बटाई 
प्रथा आज भो कायम हैं। 

(2) अलवर, भीलवाड़ा, कोटा व उदयपुर जिलो मे से प्रत्येक म 
एक एक गाव के अध्ययन से पता चलता हैं कि अतिरिक्त घोषित भूमि में 
से केवल 7 6% भूमि ही आवंटित की गदी है। 

इन्हीं जिलों मे से प्रत्येक प से चार-चार गावो के अध्ययन से पता 
चला है कि सीलिग के ऊपर अतिरिक्त घोषित अधिकाश भूमि बजर, 
अनुत्पादक व अकृषि याग्य हैं। गाव (जहदनवाडा) मे पहाड़ो भूमि देकर एक 
भू स्वामी ने इसका मुभावजा उपजाऊ भूमि के बराबर वसूल कय लिया है जिससे 
बह स्वय तो लाभ मे रहा ह लेकिन सरकारी खतरे पर अनाबश्यक भार डप्ल 
दिया है।' 

इस प्रकार राजम्थान मे काश्तकारां व स्लोलिग कानूनों को लागू करने का 
दृष्टि से प्रगति बहुत धामी रहा है । 

राजस्थान में सालिग कानूत का काफी अवहेलना कौ गई है । जब 3 
नवम्बर 969 को अनुपगढ में भूमि नोलामी चालू हुई था तो किस'न आन्दोलन 
प्रारम्भ हो गया था। सरकार नोलामी से वित्तीय साधन जुटाना चाहती थी लेकिन 
इससे भूमिहोनों को भूमि नहा मिल सकतो था । इस स्थिति मे राजनीतिक दलों 
ने सघर्ष चालू कर दिया था। बाद मे सरकार ने नहरी क्षेत्रों मे नील'मी बन्द कर 
दो ओर भूमिहोनों को निश्चित भावों पर भूमि देने का निर्णय किया । 3 एकड़ 
से भीचे को भूमि पर खुशहाली कर (छलाशागगाढा। ]८५५) समाप्त कर दिया गया, 
कपास पर उपकर नहों लिया गय' ओर भू राजस्व को बृद्धि नहों की गया । 

भूमि का वितरण 

राजस्थान मे 9707॥ द 985 86 की कृषिषणत सगणनाओ 


(#एए०णाए्2 एशा5०५८5 ) के अनुसार कार्यशील जोतो का वितरण अग्र तालिका 
मे दर्शाया गया है। 


]. ैध्णापएट्आा ॥४५]३4 ]990 फ़ 8 9 & फए 23 24 इस विषय पे यह नवोनतम 
अध्ययत्र पर आधपीत रिपोट है। 

२ औैह्ाप्णोएणजओ! ( ल्वड्ा5.. रि3]50आ, )ए्गरफऑरटा दावे #/९३3 0 0ज्यगपएग्र कग9व85 
॥५्ा ए ] गि८ ्ण फ़ड 5एलटार्ग डलएन्‍श. 7५७ (रिटटशएट) #ट्टापएएएर (टाब्एड 
(णाए्का5्डाण्ाश रिउ]३चड9, ॥3छए 
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सिलावाााालाब कह 7 इक कला 77 


जोतों की श्रेणी क्षेप्रुल 
कक 
00 लघु (2 है) | 835 | | 94 | 64 | 
|_!0 | 206 | 36 | 
| 2]5 | 247 | 208 | 


40 | 57। | 05 | 
| 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 


985-86 में राजस्थान में कार्यशोल जोतों को कुल संझ्या 47.43 लाख 
थी और उनमें कुल क्षेत्रफल 206 करोड़ हैक्टेयर समाया हुआ था। इस प्रकार 
राज्य में जोत का औसत आकार 4,34 हैक्टेयर था। यह 970-7] में 5.45 
हैक्टेयर था, जो भारत का 2.5 गुता था । इस प्रकार राज्य मे जोत का औसत 
आकार समस्त भारत के औसठ आकार से काफी अधिक पाया जाता है। 
पत्तालिका छे भुझ्य निष्कर्ष - हैं 

(0) 985-86 में भी शन्य में कार्यशोल जोतों का वितरण काफी 
असमान रहा, क्योकि 2 हैक्टेयर तक की जोतें 48% (लगभग आधी) थीं 
और उनमें कुल कृषित क्षेब्रफल का 9.5% (लगभग ]/0 अंश) समाया 
हुआ था। इसके विपरीत 52% जोतें (शेष आधी जोतें) 2 हैक्टेयर से 
अधिक थीं और उनमें कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 90.5% (9॥0 
अंश) समाया हुआ था। इस प्रकार जोतों का बितरण काफो असमान था । यह 
भी ध्यात देने को बात है कि 0 हैक्टेयर व अधिक को दृहद जोदें (,॥80 
40॥00729) संख्या में तो लगभग 0 5% (॥/0) थीं, लेकिन उनमें 47% (लगभग 
आधा) क्ृपित क्षेत्र समाया हुआ था। इससे बड़ी जोतों में अधिक कूपित भूमि का 
3नुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत एक हैक्टेयर तक की सीमाम्त जोतें 
29% थीं लेकिन उनमें कृषित भूमि का अश केवल 3% हो पाया गया । 

(2) 970-7। से 985-86 के पन्दह वर्षों मे कुल जोतों में सीमाम्त 
जोतों का अंश 25 2% से बडकर 28 6% हो यया और इनमें क्षेत्रफल का अंश 
2.3% से बढ़कर 3% हो गया । इसके विपरीत बडी जोतों का अंश !4% 
से घटकर 05% पर आ गया तथा इनके अन्तर्गत कृषित क्षेत्रफल मे भी 57% 
से 47% तक (0% बिछु) की गिरावट आयी । अतः थोजनाकाल की इस 
अवधि पे कुछ क्षेत्रफल घड़ी जोतों के अंदर से निकलकर थोड़ा-धोड़ा अंश 



























भ्रूभि-सुधार बज 


अन्य श्रेणियों जैसे सीम्गन्त, लघु, अर्द्धईमध्यम य मध्य की ओर गया है। 
इस प्रकार भूमि के बितरण को असमानता को बने रहने के बजजूद कुछ 
सोमा तक क्षेत्रफल अन्य भूजोतो को ओर अन्तरित हुआ है। 

(3) 985-86 पे कार्यशशील जोतों के विदरण व जिनी अनुपात 
ए॥-०00) 0.5793 रहा जो पहले से दुए नोचा धा। इरले पता घलता 

कि जोतो के वितरण को असमानता मे मामूलो कमी आया हैं । प्र भी यह 
ऊँचा बना हुआ है। इससे भूमि के यितरण की अममानता का अनुमान लगया जा 
सकता है। स्मरण रहे कि यहाँ हमने काउशील जेरो यो जितगाण को उस्रोख किया 
है। लेकिन स्वामित्व के अनुमार जोतो ब" वितर्ण इससे भा धाोड्ठा “गष्दा असमान 
चाया गया है। स्थामित्व के अनुसार जोते के चिपरण में उप देखा जाता है कि 
मालिकाना हक (0७॥९आ॥) के अनुसार जोतो झा पितरण कैसा है। इससे भूमि 
का वितरण स्वामित्व के अनुसार सामन आए पपष्त' है। 

(4) राजस्थान मे 2 हैक्टेयर ने भ्रधिक आकार की कार्यशील जोतो 
भें 90% क्षेप्रफल होने के कारण यहां सीमा-निर्धाएण से अधिक अतिरिक्त 
भूमि के मिलने की सम्भावना प्रत्ेत होती है। राज्य में भूमि का इतना अभाव 
जही है जितना अन्य राज्यों मे पाया जाता है । 


2:22 732%5420% की समस्याएं 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट कज्य मे भूमि सुधारों के लिए 


कई कानून बनाये गये है ओर राजस्थान काइतकारी अधिनियम, 955 का इस 
दृष्टि से काफी महत्व माता गया है। लेकिन अन्य राज्यों की भाँति यहा भी 
भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में ्युछ कमिया पाई गई है, जैसे भूमि का 
वितरण आज भी काफो असमान बना हुआ है। सीलिग से अतिरिक्त भूमि 
जितनी प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी प्राप्त नहीं हुई है और राज्य में 
उप-काश्तकारी प्रथा व फसल बटाई जैसी शोषणपूलक प्रथा आज भी 
कायम है। इसके अलावा सहकारी खेती को दिशा में प्रगति भगण्य रहो है। 

राज्य मे सोलिग काूत को प्रभावपूर्ण ढग से लागू नहीं किया गया है 
जिससे वास्तव मे अतिरिक्त घोषित को गई भूमि की मात्रा काफी कम निकलौ 
है। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी मान्रे जा सकते है। 

() भूस्वामियों ने काफो भूमि थ्ेच दी है था सम्बन्धियो मे वितरित 
'कर दो है, आधवा अन्य किसी तरह जैसे बेनामी रूप में हस्तान्तरित कर दो 
है जिससे अतिरिक्त भूमि कप भात्रा मे मिल पायी है।, 

(३) भूमि सुथार राज्यों का विषय है और विधान सभाओ मे भूस्वामी 
यर्ग का अभिक राजनीतिक प्रभाव होने के कारण भूमि-सुधारो के क्रियान्वपन 
घर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 

(3) तृतीय योजना के बाद समस्त देश मे भूमि सुधारों पर थीरे-धीरे 
जोर कप होता गया है। क्षिगत विकास के लिए तकनोकी परिवर्तनों व इन्पुटो 


उउ4 शजस्थान की अर्धव्यव्स्था 


की सप्लाई बढाने पर अधिक ध्यान केद्धित किया गया है। इससे भी भूमि सुधार 
कार्यक्रम पर विपरोत प्रभाव पडा है। 

(3) भूमि सम्बन्धी रिकार्ड नवीनतम रूप से तैयार करने की दिशा 
मरे भी वाछनीय प्रगति नहीं हो पायी है। 

हाल में भूषि सुधारों को भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में 
झापिल करते से स्थिति काफी बदल गयी है। अब भूपि सुधार कानूनों को 
अदालतों पे चुनौती नहीं टी जा सकेगी और इनको लागू करने में आसानी 
रहेगी। 


आवश्यक मुझाव_ 

(॥) रोजगार के अवसरों प॑ वृद्धि सरकार भूमि सुधारों को लागू करना 
चाहती है। लेकिन इसके मार्ग मे आन वाली व्यावहारिक कठिनाइयो का जाल 
बिछ गया है। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व कानूनी ढांचो के अन्तर्गत 
भूषि का कोई विशप पर रूप्भव पहीं प्रतोत होता! ऐसी स्थिति में 
कुछ दिद्वानों का सुझाव है कि निर्धन लोगो की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 
वैकल्पिक उपाय ढूंढे जाने चाहिए जिससे उनको रोजगार मिले तथा आमदनी 
बढाने के अवसर मिले। भूमि के पुर्वितरण से इनकी समश्ष्या का पूरा समाधान 
निकाल सकना सम्भव नहीँ प्रतात होता। राज्य में खेतिहर श्रमिकों को सख्या मे 
तेजी से वृद्धि हुई है। यह 98॥ मे 48 लाथ से बढकर 99] मे 3 9 लाख 
हो गई है। इनमे ग्रामीण क्षेत्रों में !29 लाख य शहरी क्षेद्रें मे | लाख खेविहर 
प्रम्रिक पाये जाते हैं। खेतिहर मजदूरों की सख्या की अत्यधिक वृद्धि एक गम्भीर 
रा है। इनके लिए कुरैर उद्योगों मे रोजगार के अवसर बढाने कौ आवश्यकता 


(2) निर्धनो के लिए कल्याण कार्य - भारत मे भूमि सुधारों का उद्देश्य 
कभी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। इसके अलावा गाँवों मे शवित सन्तुलन 
निर्धन व भूमिहोनों के पक्ष मे नहीं है। इसलिए बारम्बार भूमि सुधारों को लागू 
करने पर जोर देने का विशेष अर्थ नही निकलठा। अत निर्धन लोगो के कल्याण 
के लिए वैकल्पिक प्रयास करने जरूरी है जैसे शिक्षा चिक्रित्सा व पेयजल कौ 
पूर्ति बढांना आदि। उनके लिए रोजगार कौ व्यवस्था भी की जाती चाहिए। सरकार 
ने नियमित रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। 
इनमे कम्पोजिट लोन स्कौम महिलाओ के लिए गृह उद्योग, दस्तकारे के लिए 
रोजगार, शिक्षितों के लिए स्वरोजगार, अनुसूचित जाति के लोगो के लिए पैकेज 
कार्यक्रम शहरी गरीब लोगो के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम आदि शामिल हैं। 
इनको प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने से निर्धन वर्ग को आय बढेगी तथा वे निर्धनता 
को रेखा से ऊपर आ सकेगे। 


पूषि सुबार 2 


(3) दैनिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि - राज्य मे खेतिहर मजदूरों के 
लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी समय-समय पर पुत्र निर्धारित को गई हे। जुलाई 
990 मे अकुशल (एा(7९6) श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी को न्यूनतम दर 
22 रु, अर्द्धकुशल श्रभिको के लिए 23 5 रु व कुशल श्रमिकों के लिए 25 रु 
कर दी गई है जो पहले से लगभग डयौढी है। 

(4) भूमि सुधारों थे काश्तकारी सुधारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित 
करने की आवश्यकता है ताकि काश्तकारों से उचित लगान ही लिया जाय 
तथा उन्हे भूमि से बेदखल न किया जा सके। 

(5) भूमि सुधारों मे चकबदी पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि 
कृषिणत उत्पादन बढ सके। 

(6) राजस्थान मे वृक्षागेपण, चरागाह विकास व पशु पालन पर विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है ताकि भूमि का सदुषयोग हो सके और लोगो की आमदनी 
बढ सके। 

(7) भ्रूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग 
के सगठन की नितान्त आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए 
राजनीतिक मघर्ष कर सके। 

(8) अन्य राज्यो को भांति राजस्थान मे भी बीहड भूमि (जो पानी 
से होने वाली कटाई के कारण कृत्रिम नालो व गहरी घाटियों मे बदल गई 
है और जिस पर आसानी से खेती नहीं की जा सकती) को भूमिहीत श्रमिकों 
में आशटित करने के लिए कोई प्रभावशाली योजना होनी चाहिए, अन्यथा 
उसके अन्य ब्वर्गों मे आवंटित होने का खतरा रहता है।' 

उपसुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू 
करना काफी जटिल है। इसलिए इस दिशा मे चुने हुए कार्यक्रमों को समयबद्ध 
रूप में लागू करना उचित होगा जिसके लिए पर्याप्त मात्रा मे “ग़ज़नीतिक इच्छा 
शक्ति” (90॥00 ४) की आवश्यकता है। 





प्रश्न 
|| संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 
(0) राजस्थान में भूमि सुधार 
(४0) आपके राज्य में भूमि सुधार 


] राजस्थान भ किसान और कानून पूँगात्लवाल सूरेका गजस्थात पत्चिका 28 नवम्बर |992 
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राजस्थात की अर्थव्यवस्था 


राजस्थात सरकार ने 948 के पश्चात्‌ जो प्रमुख भूमि-सुधार किये है, 
उनकी विशेषताएं सक्षेप में लिखिए और बतलाइए कि इनसे कृषक का 
आर्धिक स्तर कितना उन्त हुआ है ? 

राजस्थान में जागीरदारी व अन्य भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन 
'कोजिए। इस दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। 

“राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 राज्य में भूमि-सुधारों की दिशा 
में एक महत्वपूर्ण कदम है।” क्या आप इस मत से सहमत हैं ? सविस्तार 
लिखिये । 

गाजस्थान में भू झोतों पर सरोमा-निर्धारण का जिबरण दीजिए इस दिशा में 
हुईं प्रगति का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिए! 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 

(/) राजस्थान में भूमि का वितरण, 

(॥) फसल बटाई प्रथा, 

(॥) राज्य में भूमि-सुधारों की समस्याएं व सुझाव। 


9 


7956 से कृषिगत विकास 
(#क्ञाएएापश 96१श०फाशशशां $॥0९ 3956 ) 








आर्थिक बिकास को प्रक्रिया मे कृषिगत विकास का बिशेष महत्व होता 
है ताकि बढ़ही जनसख्या के लिए खाद्यानों कौ पूर्ति बढ़ायी जा सके, उद्योगों के 
लिए कूषिगत कच्चे माल को ध्यवस्था को जा सके तथा ग्रामोण क्षेत्रों में रोजगार 
के अवप्तर बढ़ाये जा सके । इससे भाँवो मे निर्धनता कम करने में भी मदद मिलती 
है तथा जोवन-स्तर में सुधार के अवसर उत्पन होते है। सच पूछा जाय तो कृषिगत 
विकास हो विकास का मुख्य अग होता है। 

राजस्थान प्रमुख रूप से एक क्ूषि-प्रधान राज्य है! यहाँ छूपिगर कार्य 
जलवायु की चहुत जटिल दशाओ में किया जाता है। चैसे तो समस्त भाएत भें 
ऋषि मानसून का जुआ मानी गयी है लेकिन यह कथन राजस्थान पर विशेष रूप 
में लागू होता है। यहाँ पानो का नितान्त अभाव है। जैसा कि पहले बतलाया जा 
चुका है राजस्थान मे कुल जल-साधनो का % हो पाया जाता है जबकि छ्षेत्रफल 
]04% एबं जनसझ््पा 52% पायौ जाती हैं। राज्य मे जनसझ्या कौ पृद्धि-पर 
भी समस्त भारत को तुलना में ऊँचो है। यह 97। 8। में 33% तथा 99-9 
में 28 4% रहो थो। राज्य में खाद्यनरों के उत्पदम कौ पृद्धि-दर जनसंण्या 
की वृद्धि-दर से भीची रहो है जो भविष्य कक लिए एक गम्भीर चुनौती थ 
चेतावनी बन गई है। 

हम नौचे योजनाकाल के चार दशकों मे राजस्थान को छूषिगत विकास के 
विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जिससे इस क्षेत्र में बदलती हुईं परिस्थितियों 
की जावकारी मिलेगी और भावी कार्यक्रमों को रूपरेखा का भो अजुमान लगाया 
जा सकेगा। 
([) राज्य में भूषि का उपधोग 

प्रधम योजना में औसत रूप से (पांच बर्षों का औसत) शुद्ध या दास्तविक 


॥ 
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जोता बोया क्षेत्र (72 2८३ 500श) 062 लाख हैक्टेयर रहा था जो सातवीं 
योजना की अवधि में औसत रूप से 48 5 लाख हैक्टेयर हो गया। इस अवधि 
में यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3% से बढकर 43 4% हो गया। 

इस प्रकार राज्य में शुद्ध कूषित क्षेत्रफल के अनुपात मे काफी वृद्धि हुई 
है। उपर्युकत अवधि में सकल कूपित क्षेत्रफल !3 2 लाख हैक्टेयर से बढकर 
]77 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार एक से अधिक बार योये गये क्षेत्र 
में 7 लाख हैक्टेयर से 23 2 लाख हैक्टेयर तक वृद्धि हुई। अत फसल गहनता 
(८ण%ण8 ग्रा/शाआ(9) ] 066 से बढकर [ 56 हो गई। जैसाकि पहले कृषि 
के अध्याय मे बतलाया गया था 990 9] मे सकल कृपित क्षेत्रफल 93 8 
लाख हैक्टेयर हो गया था और शुद्ध कूपित क्षेत्रफल 63 8 लाख हैक्टेयर रहा 
था जिससे उस वर्ष फसल गहनठा  83 पर पहुँच गयी थी। भविष्य मे एक से 
अधिक बार कृपित क्षेत्रफल को बढाकर फसल गहनता बढायी जानी चाहिए। 

983 84 में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 30 2 लाख हैक्टेयर के 
सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया था। यह 990 9] मे 3009 लाख हैक्टेयर रहा। 
सिंचाई के साधनों का विकास करके इसमे वृद्धि करना सम्भव होगा। आँकडो के 
अध्ययन से पता चलता है कि 967 68 के बाद शुद्ध कृपित क्षेत्रफल मे बहुत 
मामूली घृद्धि हुई है। इसलिए भविष्य में सिचाई के साधनों का विकास करके 
सकल कूपित क्षेत्रफल को बढाना होगा। 
(2) सिचाई को विकास 

राज्य मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 95] 52 भे ]0 लाख हैक्टेयर था जो 
बढकर 970 7] भे 24 लाख हैक्टेयर, 980 8। मे 29 8 लाख हैक्टेयर 
तथा 990 9] में 39 0 लाख हैक्टेयर हो गया (लगभग 4 गुना)। इसी अवधि 
में कुल सिचित क्षेत्रफल ]7 लाख हैक्टेयर से बढकर लगभग 465 लाख 
हैक्टेयर हो गया (लगभग चौगुना)। कुल सिंचित क्षेत्रफल मे एक से अधिक बार 
सिंचित क्षेत्रफल शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दो मे इसमें फसलों के अनुसार 
सिचित क्षेत्रफल का ग्रोग निकाला जाता है। राज्य में प्रथम योजना के प्रारम्भ में 
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल शुद्ध कूपित क्षेत्रफल का 0 8% हुआ करता था जो 990 9] 
मे 23 8% हो गया* हालांकि शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के काफी नीचा रहने से यह 





].. दाएकपी री मै[क्‍टजणफार का. रियुंडतफैआ (सै (वरबजीर्ड शिल्बला2॥ भा) 
0एल्‍लणजआर थ॑ 48त८७१ए८, गण ि०/४फंटा 99] 9 6 आगे भा इसके आकड़ों 
का उपयोग किया गया है । 

990 9] पें शुद्ध मियत क्षेद्रफल 39 0 लाख हैक्टेयर था तथा शुद्ध कवित क्षेबफल 63 77 
लाख हैबरटेयर था । 

जैसा कि पहले बटाया जा चुका है फसल गहनता तिकालने के लिए सकल क पित क्षेत्रफल 
(६7055 ००७००४ भ९9) में शूद्ध या वास्तविक कषित क्षेत्रफल (८६ धाए|ए१०४ आ८्व) का 

भाग दिया जाता है ॥ 
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987 88 में 28 9% तक पहुँच गया घा। 

फसलों के अनुसार सकल प्िंचित क्षेदरफल 
राज्य में गेहूँ, जौ, चना, कपास मक्का व सरमों आदि फसलों को सिंचाई 

की अधिक सुत्रिधा मिली हुई है। द्वितोष योजना में औसत रूप से 7 लाख 

हैक्टेयर भूमि में विभिन्न फसलों का सिचाई को सुविधा प्राप्त हुई थी जो बढकर 

990-9] में 465 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गई। 

989 90 मे गाय मे कुल मिंचित क्षेद्रफल का 34 % (लगभग ]/3) 
गेहूँ के अन्तर्गग पाया गया। याजनाकाल में मग्काय प्रयासों के फलस्वरूप 
राई व सरसों के सिंचित क्षेत्रफल पें वृद्धि हुइ। छठी याजनाब्नल में राई 

व मरसों म सिंचित क्षत्रफल कंवल 425 लाख हैक्टेयर (वब्युल सिंचित 

क्षेबफल का 3% था) जा 989 90 में 0 40 लाख हैक्लेयर (कुल 

मिंचित क्षद्रफल का 24.5%) हो गया । राज्य में तिलहन कहे उत्पादन का 
बढाने में इससे काफी मदद पिली है। 

राज्य में सिचाई के विकास के सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय तथ्य 
तिम्ताकित हैं 

(0). येजनाकाल में दालावों व नहगे के बिकाम पर काफा धनराशि व्यय करने 
के बाद भो 990-9] मे इनके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल कमश 20 
लाख हैक्टेयर व 77 लाख हैक्टेयर (कुल 9 7 लाख हैक्तेयर ) रहा, 
जबकि कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 26 6 लाख हैक्टेयर (नलकूपो सहित) 
रहा इस प्रकार आज श्री यज्य मे कुओं को सिच्ाई (लक सहिद) 
का स्थान ऊँचा (लगभग 57%) हैं। कुल सिंचित क्षेत्रफल 465 लाख 
हैक्टेयर रहा है। 

(0). पाववों व छठा योजनाओ का अवधि मे भू जल का तेजी से विकास किया 
गया है। फिर भी इसके विकास के लिए सतह जल (इप्वा9ए९ ४ गा) 
को तुलना में सावजनिक वितियोग का कम रही है। 

(४). सतह जल करविक्मास में किये गये वितियोगा से पूरे लाभ नहाँ प्राप्त किये 
जा सके है अथवा काफ्ये विलम्ब के बाद लाभ मिलते शुरू हुए ह॑ जैस 
सोम कामला अम्बा बाघ (डूगरपुर जिला) का प्ररम्सिक लागत कया अनुमान 
2 कगेड रुपये था, जिस पर 90 कंग्रेड रुपये से अधिक को श'श व्यय 
करने के बाद मिचाइ का लाभ काफ|ा विलम्ब से 7992 93 से मिलना 
चालू हुआ है बिसके आगामा वर्षों मे बढने का आशा है। 

(४) सिंचाई की विपिलत यरियोजन्राएँ प्ररम्भ कर दा यईं लेकित उतके लिए 
अपय'प्त घनराशि का आवटन किये जाने से आगे चलकर उनको क्तगते 
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बढ़ गईँ। यूहद्‌ एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई को 
सृजन करने की लायत प्रथम घोजना में 2644 रुपये प्रति हैक्टर से 
बढ़कर सातवीं योजना में 28255 रूपये प्रति हैक्टेयर (0 गुमी से 
अधिक ) हो गई। अत भ्रविध्य में भई परियोजनाएँ काफी सोच-विचार 
कर प्रारम्भ की जानो चाहिए तथा थे कम लागत वाली हों एवं उनके 
लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था हो। 

(४) विभिन्‍न जिलो में सिंचाई थ जल-विफास पर किये गये बिनिधोगों 
में काफी अनर रहा है जिससे असपानता बढ़ी है। 989-90 भे एक 
तरफ गयानगर जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सकल कूषित क्षेत्रफल का 
62 % अंश रहा, कोटा व बूंदी जिलों मे भी यह कमश 44 6% व 
57 7% रहा, अलबर जिले मे 5%, भख्पुर जिले में 39% रहा, लेकिन 
ाड़पेर व जोधपुर जिलों में यह कमश 33% जे 7 2% रहा, तथा जैसलमेर 
व चूरू जिलो में नगण्य (क्रमश 05% व 0 25%) रहा। इस प्रकार 
विपिल जिलों में सिचित क्षेत्रफल के अनुपात में काफो अंतर पाया जाता 
है। 

(3) राज्य मे फसलो के प्रारूप थे परिवत्तन 
जैसा कि अध्याय 5 में बतलाया गया था राग्य मे अवाज व दालो को 

'फसलो के क्षेत्रफल भे योजनावाल में कमी आयो है। प्रधम योजनाकाल में (औसत 

रूप से) अनाजों (००४८४॥$) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 56% पाया गया भा जो 990-9 

मे घटकर 46% 'पर आ गया, तथा दालों में यह 2% से घटकर 39% पर आ 

गया। यह मोटे अगजों मे विशेष रूप से घटा है। राज्य भें तिलहनों के क्षेत्रफल 

में काफी चृद्धि हुई है। यह प्रथम योजना में 6% से बढ़कर 990 9] में 

१5 9% तक पहुँच गई। तिलहनो में यह वृद्धि राई व सरसों में विशेष रूप से 

हुई है। सोयाबोन के अन्तर्गत भी क्षेत्रफल काफी यढ़ाया गया है। 

(4) कृषिगत पैदावार में वृद्धि... 

() अमनाज (८ध६४।$) का उत्पादन - 952 53 मे अनाज का उत्पादन 
लगभग 29 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 990-9] में 922 लाख टन हो गया 
व 99-92 में इसके 703 लाख टन रहने का लगाया गया है। इस 
प्रकार राज्य में अनाज का उत्पादन 990 9] में पुन से भी अधिक हो गया। 
लेकिन इसमें मानसून के अनुसार भारी परियर्तन आते रहते हैं। राज्य के सराइमेर, 
डूगरपुर, अजमेर, टोक, पाली, जैसलपेर, जोथपुर, चूरू व झुन्झुनूं जिलों में 


]. राजस्थल क॑ आर्थिक विकाप्त पर श्वेत पत्र मा 99] पृ 6 
2. 06ाण्श्ए णै 70000 ॥ा ३859 (6 ठ739॥॥07 थिश्या।भ।ता), ०५ 
१99] 96 
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प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन घट जाने से उत्तम वर्षों में भो इसमे अनाज 
की कमी रहती है। इन्हों जिलो मे जनसंख्या मे तेज गति से वृद्धि होने से अनाज 
की कमी ज्यादा मात्रा मे पायी जातो है। 

(॥) दालो (9०५९६) का उत्पादन - दाले ज्यादातर वर्षा पर आश्रित क्षेत्रो 
की सौमात भूमियो पर उगाई जाती है। 952 53 मे इनका उत्पादन लगभग 5 
लाख टन हुआ था जो बढ़कर 990 9] मे ]72 लाख रब हो गया तथा 
99] 92 में 92 लाख टन अनुमानित है। दालों में दार्षिक उत्पादन में भारी 
उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उदाहरण के लिए दाचे' का उत्पादन 987 88 में 
47 लाख <न हुआ था जो 988 89 में बढ़कर 6 2 लाख टम पर पहुँच गया 
था। 989 90 में यह पुप॒ घटकर ]] 6 लाख टन पर आ गया था। इस प्रकार 
राज्य में दालो के उत्पादन में अनाज के उस्पादन से भो ज्यादा उतार चढाव आते 
रहते हैं। उत्तम मानसून के वर्षों में दालो के अन्तर्गत क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है 
और मिटटी मे नमो बढ जाने से पैदावार घढती है। दालो का प्रति व्यक्ति उत्पादन 
१96 मे 60 किलोग्राम से घटकर 990 मे 27 किलोग्राम पर आ गया था। 

(॥॥ खाद्याल्ता करा उत्पादन अनाज व दालो के उत्पादन को शामिल 
करने पर खाद्यन्तों का उत्पादन 952 53 मे लगभग 34 लास टन से बढ़कर 
990 9 मे 09 3 लाख टव हो गया था। लेकित 99] 92 मे इसके 79 5 
लाख टन रहने का अनुमान है। 987 88 मे खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 48 
लाख टप हो हो पाया था। इस प्रकार राज्य भे खाद्यान्तो का उत्पादन काफी अस्थिर 
किस्म का पाया जाता है। उत्तम मानसूत के वर्षो भे यह काफी ऊँचा हो जाता है 
और घटिया मानसून के वर्षों भें यह काफा नोचे आ जाता है। सिंचित क्षेत्रो मे 
खाद्यालो का उत्पादन बढा है। इसो चजह से गेहूँ के उत्पादन म॑ घिशेष प्रगति 
हुई है। यह )974 75 मे 8 2 लाख टन से बढ़कर 990-9) मे 43 ! लाख 
टन व 99] 92 में 44 8 लाख टन हो गया। वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों मे मोटे 
अनाजा का उत्पादन जैसे ज्यार मक्का व्‌ बाजरे का उत्पादन काफी घटता बढ़ता 
रहता है। [990 9[ में भोदे अनाजो का उत्पादन 477 लाख टन हुआ जो 
99] 92 में घटकर 24 + लाख टन पर आ' गया। 

(५) कपास क्या उत्पादन राज्य मे कपास की खेती लगभग 4 लाख 
हैक्टेयर में को जाती है। इसके 90% क्षेत्र मे सिंचाई की जातो है। यह ज्यादातर 
गंगानगर जिले मे उगाई जाती है। कपाप्त का 80% क्षेत्र इसी जिले थे पाया जाता 
है। कपास का उत्पादन )952 53 मे 03 लाख गाठो से बढकर 990 9] मे 
92 लाए गाठे हो गया। 99] 92 में 85 लाख गाठो के उत्पादन का अन्तिम 
अपुमान (ग्राथे 0४४79) है। लेकिन सूखे के कारण 987 88 में केवल 22 
लाख गाठो का उत्पादम ही हो पाया था। 

(४) तिलहन का उत्पादन राजस्थान तिलहन के उत्पादन मे एक अग्रगामी 
राम्य के रूप मे उभग है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 2% राजस्थान मे 
होने लगा है। सरसप्तो के उत्पादन में इसका ]/3 अश हो गया हे। 


उ62 राजस्थात की अ्थैव्यंवस्था 


952 53 में तिलहन का उत्पादन केवल 34 लाख टन ही हो पाया 
था जो बढकर ]985-86 मे 9] लाख टन पर पहुँच गया। उसके बाद की प्रगति 
निम्न तालिका में दर्शायी गयी है- 


यर्ष लाख टन में 
986 87 ०7 >> | 
987-88 ]26 
988 89 7 55 98 ४] 














१989 90 8 5 
|  ]909/ _.. | 236 _|;। 
99-92 

अन्तिम) 








इस प्रकार तिलहन का उत्पादन 99॥ 92 में 27 लाख टन तक यहुँच 
गया है। पिछल पाँच वर्षों मे उत्पादन को यह हि काफी ठेज रही है। विशेष 
चूद्धि सरस्तो व सोयाबीन के उत्पादन मे प्रगट हुई है। सोयाबीन की खेती कोटा, 
झूदी, चित्तौदगढ़ थ झालावाड जिलो में की जाती है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल 
]983-84 में केवल 23 हजार हैक्टेयर था जो 990 9] मे ] 80 लाख हैक्टेया 
हो गया है। म्रह गैर-परम्पाागत व नई फसल है। भविष्य में इसका क्षेत्रफल और 
बढ़ने की सप्थावना है। 

(शी गले का उत्पादन- राज्य में गले का उत्पादन 952-53 में 4 
लाख टन ९*आ था जो बढकर 987 88 मे 95 लाख टन हो गया । लेकिन 
988-89 मे यह घटकर 69 लाख टन पर आ गया। 989 90 मे इसके 72 
लाख टन, 990 9 मे ।2 लाख टन तथा 99-92 मे 36 लाख टन 
(सशोधित) होने का अनुमात्र है। इस प्रकार राज्य मे गने के उत्पादन में भी भारी 
उतार-चढाव आते रहते है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 983 84 मे 4 8 लाख 
टन हुआ था। इस प्रकार गने के उत्पादन का स्तर 983-84 भे 952-53 का 
तिगुना रहा था। 

राज्य में गने का क्षेत्र 977-78 में 6! हजार हैक्टेयर था जो घटकर 
सातवीं योजना में 6-20 हजार हैक्टेयर पर आ गया था। यह एक चिंता का 
विषय है। राजस्थान में धतिये का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 40% होता 
है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल बढा है। यह ज्यादातर कोटा व झालावाड जिलों में 
पैदा होता है। राज्य को अन्य व्यापारिक फसलो में ईसबगोल, जीरे, लाल मिर्च 
मेहदी, ग्वार आदि का स्थान आता है। ये नकद फसले हैं, इसलिए, इन पर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है। 

राज्य में माल्टा/कीर्यू, अगर, बेर आदि फलो का उत्पादन भो किया जाता 
है। फलो के विकास घर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 
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राजस्थान में कृपिगत इन्पुटों के उपयोग में वृद्धि 
(6) उर्बरकों का उपयोग - राज्य में उर्चवर्कों के उपयोग मे उत्तरेतर वृद्धि 
होती रही है जो निम्द्र तालिका से स्पष्ट हो जातो है- 





अवधि उर्वरकों कौ खपत | श्रति हैक्टेयर खपत 
(दार्थिक) (हजार छत में) (किलोग्राम में) 





द्वितीय योजना मं 83 पल 4 
(956-6) 


पाचवीं योजना मे 572 
(7974 79) 


979 80 म (_ | 900 । 00 











छठी योजना में 944 
(980-85) 
सातवाँ योजना में 
(985-90) 
990-9] 











तालिका से पता चलदा है कि शाजस्थानर में उवरको का उपयोग द्वितीय 
योजना काल में औसत रूप से ]3 हजार टन था, जो सपतवों योजना की अवधि 
मे बढ़कर 2 55 लाख टन हो गया। उसके बाद मे भी उर्वरकों की खपत तेजी 
से बढतो जा रहा है। प्रति हैक्टेयर उबरको का उपयोग द्वितोय योजना में लगभग 
0] किलोग्राम (/0 किलोग्राम) से बढ़कर सातवीं येजना में 5 किलोग्राम 
उक हो गया। 990-9] मे प्रति हैक्‍्लेयर उवरको को खपत ]9 6 किलोग्रमम तक 
पहुँच गयो थी। [99 92 में उवरको को खपत 373 8 हजार टन व 992 93 
में 55]] हजार टन रहो। 

इसके अलावा राज्य मे जैचिक खाद के उपयोग को भी बढाया गया है। 


34.. डाड्डीप पि्ू्कट्य शिया 4992 97 'द्वध 2993 हुए 67-68. 
2. छागी #यषण्श छज्ञा 992 93 एण | 929 बच्त जिगी #एणएजआ शुज्ञ 983-84 
(05० 992) 92.6 
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इसमें शहरी खाद य ग्रामीण खाद शामिल होती है। 
अधिक उपज देने वाली किस्मो के बीजों का तथा अन्य सुधरे हुए बीजों 
का उपयोग. *- 


(औसत वार्षिक) खरीफ व रखी को मिलाकर 











योजनाकाल में !966 67 से अधिक उपज देने वालों किस्मो के बीजों व 
अन्य किस्म के बोजों का उपयोग बढ़ाया गया है। इससे उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 
99) 92 में अधिक उपज देने बालो किस्मो क्षे बीजो की खपत लगभा ] 5 
लाख क्विटल व अन्य सुधरी किस्मों के बौजों की खपत 59 हजार क्विटल हो 
गई थी। 992 93 में इनके बढने का अनुमान है। 

(॥) पौध-सरक्षण रसायनों की झपत मे वृद्धि- राज्य मे तकनीकी 
ग्रेड के रसायनो को खपत बढ़ायी गई है ताकि विभिन्‍न फसलो सब्जियो व फलो 
को विभिन्‍न प्रकार के गेगो से बचाया जा सके। द्वितीय योजता मे इनकी वापिक 
'झपत 29 टन तृतोय योजना में 229 टन हथा छठो योजना में 2004 टम रहो। 
99॥ 92 मे यह 3000 टन तथा 992 93 में २०50 टन रहीए 


].. हाझाएं फिर ए०छ था 992 970८) 993 फ 67 68 फिशी क्वणण् शिद्ाड 
[0 $992 93 0 993 94 आगे भा 99] 92 घ992 93 के आंकड़े इन्हीं पए आधारित 
हैं। 
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(९) अधिक उपज देने वाली किस्मो (प४७) के अन्तर्गत क्षेत्र ' 
966 में हरित कान्ति की शुरूआत के बाद राजस्थान मे भी अधिक उपज देने 
वाली फसलो के उपयोग मे निरन्तर वृद्धि हुई है। ।966 69 की अवधि मे ज्चार, 
बाजशा मक्का धान व गेहूँ के कुल कपित क्षेत्रफल के केवल 2% भाग पर इन 
'फसलो की उन्नत किस्मो की बुआई की गई थी। बाद मे हुई प्रगति निम्न तालिका 
में दर्शायी गई है। अधिक उपज देने वाली किस्मो (प्ल्‍७४) के अन्तर्गत उपर्युक्त 
पाँच फसलो मे कुल कपित क्षेत्रफल का प्रतिशत इस प्रकार रहा 


'पाच फसलों मे कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत अश 

चतुर्थ योजना 88 
'पचम योजना 70 
छठी योजना 28 3 
सातवी योजना 39 












तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे भी अधिक उपज देने बाली 
किस्मो के अन्तर्गत ज्वार बाजरा मक्का धान व गेहूँ का क्षेत्रफल बढा हे जो 
सालबी योजना मे इन फसलो के कुल क्षेत्रफल का 32% तक हो गया था। इससे 
उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पडा है। 

इनमे गेहूँ गबी को फसल है और शेष चार खरीफ की फसले हैं। 

राज्य में उत्पादन बढाने के लिए गेहूँ के मिनिकिट वितरित किये गये हैं। 
अकाल ब सूखे से ग्रस्त लेघु व सीमान्त किसानो को राहत पहुँचाने को उद्देश्य से 
अकाल सहायता कार्यक्रम के तहत उनको बीज व उर्वरका के मिनिकिट्स नि शुल्क 
बाँटे गये है। बीज मित्रिकिद्ूस बाँटने में राजफ़ेड ने सहयोग दिया है। उर्वरक 
मिनिकिद्स मे यूरिया के 25 25 किलोग्राम के मिनिकिट्स बनाये गये है। अनुसूचित 
जाति व अनुसूचित जनजाति के कृपको के खेतो पर मक्का, बाजरा व ज्वार के 
सघन प्रदर्शन आयोजित किये गये है। इनसे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। 

राज्य पे कृषिगत उत्पादन बढाने के विभिन्न कार्यक्रम 

(॥) राष्टीय दलहन विकास परियोजना (कक्चाता॥  एप]5८5 
ए6रटा०्गला। श०0]०८).._ राजस्थान म रबो कौ दलहन फसलो में चना मसूर 
ब मदर आते हैं तथा छगीफ में मोठ उडद, मूँग चवला व अरहर मुख्य हैं। मोठ 
कुल दलहनी क्षेत्र के 409 शेत्र म बोया जाता है। यह क्रम वर्षा बाले क्षेत्रो मे 
भो हो सकता है। दतहत का उत्पाटन बढ़ने वे लिए 974 75 से एक केन्द्रचालित 
दलहन विकाम योजता गार्यशाल धो जिसे 9५6 87 से राष्टोय दलहन विकास 
परियोजना में शामित यर लिया यया है। वस परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार 


] शजस्थात मम कपि विज्ञाग प्रगति 906 3] कि विभण लयपुर प ॥9 तथा अथ व्ययक 
अध्यरत ] 292 33 १ ]॥0 
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व राज्य सरकार के द्वाग़ निम्न जिले चुने गये हैं :- 
भारत सरकार द्वारा चुने गये जिले 





श्रीगगानगर पद्धा ड 
|2 झालावाड़__ | 
3 भीलवाड़ा 

















चित्तोड़गढ़ 





सीकर 
झालावाड़ 

















2 भीलवाड़ा 


इस प्रकार चने के लिए 2 जिले, मूग के लिए 8 जिले तथा डडद के 
लिए 3 जिले दलहन के विकास हेतु भारत सरकार द्वाण चुने गये है । 
राज्य सरकार द्वारा चुने गये जिले इस प्रकार है. 


चना | पमरूंग | उड़ 
] अजमेर ], अजमेर ]_ कोटा 
2 बौकानेर 2 श्रोगगानगर [2 उदयपुर | 


3 चूद॑ 3 बासखवाड़ा 


4 ठोक 4 डूगरपुर | 
5 बासबाड़ा 


6 डूंपपर | 






















'मोठ, 
|] जयपुर । 
2 सीकर 


3 झुख्न | 
श्रीगंगानगर 






































इस प्रकार राज्य सरकार ने बिभिन्‍त्र दलहनों के लिए कुल 20 जिले चुने 
हैं। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को सब्सिडी 
देकर दलहन का उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जैसे 
मिनिकिट वितरण, ब्लॉक-प्रदर्शन प्रशिक्षण, पौध-संरक्षण, उपचार (दवाइयाँ) प्रमाणित 
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बोज वितरण, पौध-सरक्षण यत्र आदि के लिए सब्सिडी दी जातो है, जिसमें 
ज्यादातर केन्द्र का अश 75% ब राज्य का 25% होता है। आशा है इस कायकम 
से खरोफ व रबी को दलों का उत्पादन बढेगा। 

(2) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (एच्आए॥9 0752205 
एछ८श०्ज़ाद्गा शिए८ल०)- राज्य में खरीफ के तिलहनों मे तिल, मृगफली 
सोयाबीन व आरण्डी का स्थान है, तथा रबी के तिलहनो में राई-सरसो तलगमीरा 
व अलसो का स्थान है। तिलहनो का उत्पादन बढाने के लिए 984 85 व 
985-86 मे केम्द्र-चालित योजना में केन्र का अश शत-प्रतिशत था, तथा 
]986-87 से केन्द्र व राज्य का 50. 50 अश गहा था। 

987 88 मे तिलहन का उत्पादन बढाने के लिए एक अतिरिक्त कायक्रम 
भतलहन-उत्पादन-्रस्ट-कायक्रम' (0052265 एा000एएण7 0राएडर 9ए.शा।शध 8) 
चालू किया गया जिसमे केन्द्र का अश शत-प्रतिशत रखा गया। 7 रनों याजराएँ 
989 90 तक लागू रहीं। इसके बाद 990 9] से दोश को ।उलाकर एक 
तिलहन उत्पादन कार्यकम (052605 छा080 ०0० फछाएड्टाश्ाशा८) लागू किया 
गया है जिसका 75% व्यय केद्र ढ्वारा तथा 25% राज्य सरकार द्वाथ दहन किया 
जता है। 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गन काश्तकारों को मिनिकिद्स, बृहद प्रदर्शन, 
उन्नत ऋषि यत्र, पौध सरक्षण यत्र व दवाइयों तथा जिप्पम के उपयोग पर 
सब्सिडी दी जाती है । इसके लिए सग्कार ने 24 जिले चुने हैं तथा गज्य 
सरकार ने 2 जिले डूगरपुर व चुरू चुते हैं । राज्य में कोटा, बूदी, झालावाड 
व चित्तौडगढ जिलों में सोयाबीन की खेती को काफो लोकप्रिय बनाया 
गया है जिससे इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन दोनो मे वृद्धि हुई हैं । 

इसी प्रकार सरसो का उत्प'दन बढाया गया है। इसके लिए समय पर बुआई, 
पौथ-सरक्षण, जीवाणु खाद (02आए८ गाआए/ट$) का उपयोग आदि पर बल दिया 
गया है। सरस्तो, 2५2 व सोयाबीन की फसलों मे बुवाई से पूर्व जिप्सम का 
250 किलो प्रति की दर से उपयोग करने पर उत्पादन बढ़ा है। इसके 
लिए सरकार सब्सिड्ठो (अनुदान) देती है। तिलहन का उत्पादन बढाने के लिए 
कूपकों को म्प्रिक्लृर संट अनुदान पर उपलब्ध किये जा रहे है। इनसे पाती को 
किफायत होतो है और अधिक क्षेत्र मे सिंचाई को जा सकती है। सरसो को फसल 
मे चेपा लगने पर वह घुल जाता है जिससे उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव आता है। 

तिलहन का उत्पादन वृहतू प्रदर्शन व मिनरिकिट वितरण के कारण भो 
बढा है। 

(3) विशेष खाद्यान उत्पादन योजना (5फटटाओं 6006 एाएक्क्लाणा 
छाण्ट्राघ्गा॥6) देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने 
सातवीं योजगा के मध्यावधि मूल्याकव के समय शक विशेष खाद्यान्त उत्पदन 
कार्यक्रम अपनाया जिसके अन्तगव 4 राज्यों के 69 बिलों में गेहूँ, चता, मक्का, 
चवल व अरहर का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये गये। 988 89 व 989 90 


768 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


मे इस कार्यक्रम का शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार के द्वारा किया गवा। 

राजस्थान में यह कार्यक्रम शुरू में )4 जिलो मे ग्रेहूँ, चना व मक्का की 
फसलो पर लागू किया गया। यह कार्यक्रम 990 9। के लिए भी जारी रखा 
गया और इस बार इममे बाज भी शामिल किया गया। 990 9 के लिए यह 
कार्यक्रम निम्न फसलो के लिए इस प्रकार चलाया गया - 

(0 गेहूँ (4 जिले) - अलवर, भोलवाडा चित्तौडगढ भरतपुर, जयपुर 
श्रीगंगानगर, टौक कोटा सवाई माधोपुर, बासवाड़ा बीकानेर, बूँदी सीकर व पाली। 

(४) चना (8 जिले) अलवर, भरतपुर, चुरू जयपुर, श्रीगगातगर टोक 
कोश सवाई माधोपुरा 

(00 मक्का (7 जिले) भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ उदयपुर बासबाड़ा, 
डूँगरपु, झालावाड व अजमेर] 

(५) बाजरा (8 जिले) अलबर, जयपुर, झुन्झुनूँ जोधपुर, नागौर सौकर, 
चुरू व बाडमेर। 

इस कार्यक्रम क॑ अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार की इन्पुटो (जैसे प्रमाणित बोज 
पौध सरक्षण दबाइयो व यत्रो तथा सुधरे हुए फार्म य्ञें) प्रदर्शो आदि के लिए 
अनुदान दिये जाते हैं ताकि इसमे शामिल फसलो की पैदावार बढ सके। इस 
कार्यक्रम पर अधिक घनशशि गेहूँ के बिकास पर व्यय की गई है। सामान्यतया 
विभिन फसलो के लिए जो घनएशि व्यय हेतु निश्चित कौ गई थी उससे कम 
राशि हो व्यय हो पाई है। फिर भी इस कार्यकम कौ सहायता से गेहूँ, चगा मक्का 
व बाजरे का उत्पादन चुने हुए जिलो में बढाने मे मदद मिली हैः 
राज्य में प्रमुख फसलो मे उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ (भारतीय सदर्भ में) 

राजस्थान में विभिन्त्र फसलो कौ प्रति हैक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुई है जिसे 
समस्त भारत की तुलना मे निम्न तालिका मे दर्शाया गया है। 

(प्रति हैक्टैयर किलोग्राम भें) 
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जालिका से स्पष्ट होता है कि राजम्धान मे प्रति हैक्टेयर उपज ]970-7 
से 989 90 की अवधि में गेहूँ, चावल, कपास व गले में बड्ा है। लकिन यह 
राई व सरसो मे कम हुह हैं। 989 90 में राजस्थान से प्रति हैकतोयर उपज का 
घुलश में समस्त भारत से करने पर पत्र चलता है कि यह चावल बव गसे मे 
काफा नीचे है। लेकिन 989 90 मे गाट व सग्म ठथां कपास ये एणच्थ्यान में 
उत्पादकता का स्तर भारन से ऊँचा पाया गया है। पेहूँ में रसस्थान 7 समस्त भाग्त 
के उत्पादकता के स्तरा में काफो समाक्‍त्य पाये जी ह४ [989-90 में प्रजस्थान 
व भारत दोनों में गहेँ का उत्पादन लाझण 2] क्टिइल प्रि ईैकक्‍्टेयर हुआ 
धा। 

राजस्थान मे प्रमुख फसलों के क्षेद्ररल, उत्पादन ब उत्पादकता के 
सूुचनाक 





राज्य म कृषिगत विकास के अध्ययर म फसला के क्षत्रफल उत्पादन व 
उत्पादकता के सूचनाको का भो प्रयोग करता उचित दोगा। आजकल आधार बच 
१979 80 से 98] 32 « 00 मान कार विपभ्िन वर्ष के लिए फ्सलबप 
सूचन'क तैयार किये जाते है डो पिउल्गे तालिका मे दशाय गये है। 
तालिका के निष्कर्ष- 

].. 9 4-5 से 988 89 की अठधि मे दालो व गने के अन्तर्गत 
क्षेद्रफल घटा है, लेकिन तिलहन के क्षेत्रफल में अत्यधिक बृद्धि हुड़ 
है। सभी फ्मले के अन्तगत क्षेत्रल का सूचताक 4974 75 में 95 से 
बढ़कर 988 89 मे 08 हो गबव' है। अत इसमे म'मूली वृद्धि हुई है। 

2... गले के उत्पदन का सूचताक 974 75 में 773 से घटकर 988 89 
में 55 पर आ गया था। लेकिन 7990-9 में यह बड्ा और 99 92 
में 08 5 पर रहा। तिलहन के उत्पःदन का सूचनाक 974 75 में 2 
से बढकर ]988 89 में 399 पर आ गया। इमसे 990-9] में वृद्धि हुईं 
और 99] 92 मे यह बढ़कर 587 पर पहुंच गया । इस प्रकार तिलहन 
के उत्पादन मे भारी वृद्धि हुई है? अनाज दालो व खाद्य फ्मलो के 
उत्पादन-सूचनाको में भा दृद्धि हुई है। 

3... ॥94-75 से 988-089 को अवधि मे गन्‍ते को उद्पप्टूकता का 
सूचन'क लगभग [33 के आस-पास यथास्थिर रहा, जबकि अन्य 
फसलों में यह बढ़ता गया। सभी फमल्ये के लिए यह 97 से बढ़कर 
]73 पर पहुँच गया था। 





].. $०ाढ *ब८छ७ कण रिशु5०एज्ा 992, 9 45 (990.9] व 99] 92 के उत्पदव 
मूदकाओ के लिए) 
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चूँकि राज्य मे मानसून के फलस्वरूप क्षेत्रफल ब उत्पादन मे प्रति चर्ष 
'काफी उतार-चढाव आत्ते रहते है इसलिए आकड़ो को तुलना मे आवश्यक सावधानी 
बरतनी होगी। 

इस प्रकार राजस्थान के कूषिगत विकास के अध्ययन से हमे पता चलता 
है कि यहाँ मानसून के फलस्वरूप कृषिगत उत्पादन काफो अस्थिर रहता है। 
लेकिन पिछले वर्षों में विशेष कार्यकम अपना कर अनाजो, दालो व तिलहनों का 
उत्पादन बढाने के प्रथास किये गये हैं। फिर भी राज्य मे सिचाई का अभाव है 
तथा उर्वरकों की खपत भी अपेक्षाकृत कम है। फार्म यत्रो में आधुनिकौकरण कौ 
आवश्यकता है तथा जल साधनो के सदुपयोग चर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 
राज्य मे क्षारयुक्‍्त मिट्टियो की समस्या उग्ररूप धारण करती जा रही है तथा 
कूषिगत उत्पादन फलो के उत्पादन वानिका चरागाह व पशु पालन के विकास 
में अधिक समन्वय व तालमेल बैठाने की जरूरत है। राज्य सरकार कषिगत विकास 
के लिए कई उपाय कर रही है ताकि उत्पादन बढ़ सके। 

राजस्थान मे कृषिगत उत्पादन को व्यापक करते के लिये जोधपुर, बाडमेर, 
बीकानेर, चुरू व जैसलमेर मे तुम्बा की खेतो गगानगर, बोकानेर, झालावाड व 
बासवाडा में सूरजमुखी कौ खेतो उदयपुर, व डूँगरपुर मे कुसुप (5शी05७) 
'की खेती तथा पाली जालौर, अजमेर, सिरोही भीलवाड़ा उदयपुर, राजममन्द, सीकर 
'घ हनुमानगढ़ में एरण्डी (0७80 ४९८०५) को खेतो को बढावा देने का प्रयास 
किया जा रहा है। सोयाबोन की खेती को सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोक बासवाडा 
व भौलवाडा जिलो में तथा बूँदी कोटा भीलवाडा चित्तौड़गढ़ जिलो में शाजप्रा 
की खेती एवं उदयपुर तथा कोटा सम्भागों मे काबुली चने की खेती को भी 
प्रोत्साहित किया जायगा। * 

राज्य मे कृणिगत विकास के सम्बन्ध मे मुख्य निष्कर्ध 

राजस्थान मे कृषिगत विकास के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है 
कि राज्य मे कूषिगत क्षेत्र का विस्तार हुआ है सिचाई कौ सुविधाएँ बढ़ी हे एव 
'कूपषिगत विकास की नई नौति को लागू किया गया हे। राज्य मे उन्नत बीज खाद, 
सिंचाई कौटनाशक दवाई आदि इन्युयो का उपयोग बढ़ा कर प्रति हैवटेयर उपज 
मे वृद्धि की जानो चाहिए। अकाल व सूखे को स्थिति का मुकाबला करने के 
लिए भी सिचाई का विस्तार किया जाना चाहिए। 

'कृषको को आय बढाने के लिए कृषि के साथ साथ पशु धन के विकास 
पर भी समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान मे पशु धन के विकास 
के लिए पर्याप्त अवसर व सुविधाएँ विद्यमान है। इस प्रकार राज्य हरित कान्ति 
(हाध्ए। 7९४००७०ा) के साथ साथ श्वेत कान्ति (ज्ा॥6 ॥८भणणाणा) करने 
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को स्थिति मे भी आ गया है। इस सम्बन्ध में दूध का उत्पादन व सग्रह बढाने 
के लिए राज्य में ओपरेशन फ्लड तर कार्यक्रम जारी हैं। इसके वर्ष 994 मे 
समाप्त होने की सम्भावना है। राजघ्थान में भारत के कुल दूध उत्पादन का 
0% होता है। 989-90 मे 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था। 
बस्सी मे गौबश सवर्द्धन का प्रयास जारी है। दूध उत्पादकों की सहकारी समितियाँ 
स्थापित की गयी है। पशु चिकित्सा मे सुधार हुआ है। इस विषय पर अगले 
अध्याय मे सविस्तार चर्चा कौ गई है। 

त्तौसरी कान्ति नीली कान्ति (806 ॥२८५०छक्‍णा) मछली के उत्पादन 
से सर्बंध रखतो है। 989 90 मे 6 हजार टन मछली का उत्पादन हुआ था । 
मछली सीड उत्पादन में वृद्धि जारी है। फिश सौड उत्पादन भीमपुरा चादलाई, 
सिलीशेड (अलवर) पावनपुरा व कासिमपुण मे किया जा रहा है। शणाप्रताप सांग, 
जयसमद व कड़ाना बाध मे भत्रीकृत नावे चालू की मयो है तथा इन्दिगा गांधी 
भहर कमाड थेत्र मे मछली का उत्पादन बढाया जा सकता है। 

भूरी क्रान्ति (छाए २८४०७॥०ा) के अन्तर्गत फूड प्रोसेसिग का 
विकास कार्य किया जा रहा है। रीजेन्सी फुड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (शाहजहाँपुर) 
द्वार टमाटर वी खेतों की जायेगी व टमाटर पेस्ट व कस्सस्ट्रेट तैयार किया जायेगा। 
डमामी फूड (शाहजहाँपुर) नमकीन खाद्य पदार्थ ब्रेक-फास्ट फूड आदि तैयार करेगा। 
इस प्रकार राज्य में पजाब के पेप्मो कोला की भाँति भूरी कान्ति का दौर भी 
प्रारम्ण हो गया है। 

भविध्य मे हरित श्वेतु, नौलो व भूरी क्रान्दियो को अधिक कामयाब बनाने 
कौ आवश्यकता है। 

आशा है भविष्य मे सिचाई की बढ़ती हुई सुविधाओ के फलस्थरूप राज्य 
की कृषिगत अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। राज्य में 
आधुनिक कृषि कौ ओर अग्रसर होते के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। 
विभिन्‍न कूप्रिगत साथनो कौ सप्लाई बढाकर एवं सस्थागत व भूमि सुधार लागू 
करके कृषि वे क्षेत्र मे समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। राज्य 
में घटिया मिट्टो व जल साधने की समस्या है। सूख़ो खेतो को विधियो का 
प्रयोय करके राज्य भे कृषि का विकास कियां जाना चाहिए। विद्वानों का भत है 
कि राज्य में कृषिगत अनुसधान पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए। दालो तिलहन आदि का उत्पादन बढाया जादा चाहिए। 
राज्य के चरागहो को बढ़ाकर मझुभूमि मे पशु धन का विकास किया जाना चाहिए। 
जोघपुर मे काजरी (047र) (एलआशबे 870 706 (९६९शणी प्राण) 
सूखे प्रदेशों सी विभिन्न कृषिगत समस्याओ क्के अध्ययन मे कार्यरत है। काजरी 
का घुनर्गठन ]959 मे किया गया था। इसके उद्देश्य इस प्रकार है (]) शुष्क व 
अर्द्ध शुष्क प्रदशो के लिए पेड पौधो चरागाह भूमि की नमी जल सम्बन्धी अध्ययन 
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करना (2) सतह व भूतल जल के उपयोग का अध्ययन (3) पयावरण को प्रकृति 
का अध्ययन, (4) प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन तथा (5) जल के श्रेष्ठ उपयोग 
की व्यवस्था करना। इन्दिरा गाँधा नहर परियोजना के पूरा हो जाने से जैसलमेर 
जिले मै भी कृषिगत पेदावार तेजो से बढ़ेगी। अत राज्य में कूधिगत उत्पादन 
बढ़ाया जाना चाहिए। सिचाई के साघता का विकास करके कूषिगत उत्पादन के 
उतार चढ़ाव कम किये ता सकते हैं। सिचाई को विभिन्त परियोजनाओ का विवरण 
आगे चलकर एक स्वतज्त्र अध्याय मे दिया जायगा। 


प्रश्न 
]। . योजनाकाल के चए दशको में राजस्थान में कृपिगत विकास की मुख्य 
प्रवृत्तियो का विवेचल कोचिए। 
2. राजस्थान मे खाद्दाननो व तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के विशेष कार्यकमों 
का उल्लेख कीजिए तथा उनका महत्त्व समझाइए। 
3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
() राजस्थान में सिचाई का विक्रास, 
(0) शजस्थात मे खाद्यान्ा के उत्पादन का प्रवृत्ति, 
(00) राज्य में इन्पुये के उपयोग मे वृद्धि की प्रवृत्तियाँ 
(0९) राज्य में तिलहन का उत्पादन 


0 


पशु-पालन का विकास 
(09९एशक्शशा। एण अ#्ांगाव्व प्राक्रआ07-०) 





पहले बतलाया जा चुका है कि राजस्थान कौ अर्थव्यवस्था में विशेषत॒या 
शुष्क व अर्दशुष्क क्षेत्रो मे पशु पालन का विशेष महत्व है। रेगिस्तानी जिलो में 
लगभग 95% क्षेत्र मे एक फसल ही दोयी जाती है जो कम वर्षा पर आश्रित 
होतो है। पशु-पालन सूखे की दशाओ भे आवश्यक बौमे का काम करता है और 
आमदनी रोजगार व पोषण प्रदान करता है। राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 
लगभग 5% पशु पालन से प्राप्त होता है। राजस्थान का योगदान समस्त भारत 
के दूध उत्पादन में ]0% पशुओ द्वारा माल ढोने को शक्ति (8० 90४०) में 
55% भेड बकरी के मास में 30% व ऊन में 40% आका गया है। 

जहाँ राज्य के मरस्थलोय क्षेत्र (जो कुल क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग 
मे फैला है) मे पशुपालन लोगो की जोबिका का महत्वपूर्ण साधन है वहाँ जनजाति 
बाहुल्य पर्वतौय क्षेत्रों मे कृषि के छोटे छोटे भूखण्डो से उत्पन कठिन भौगोलिक 
व आर्थिक परिस्थितियो का मुकाबला करने के लिए एक भात्र विकल्प पशुपालन 
ही रहे जाता है। अत राजस्थान में पशुपालत से आमदनी व शेजगार पर काफी 
प्रभाव पडता है। 

राग्य मे पशु सगणना के आकडो के अनुसार पशुओ को सख्या मे कभी 
वृद्धि व कभी कमी होती रहतो है। यह ]96] से 966 को अवधि में स्थिर 
रहो 966 977 में कुछ कम हुई ]977 983 मे बढो तथा 983 988 
में पुप कम हो गई। 983 में पशुओं को संख्या 497 करोड़ से घट कर 
409 करोड़ हो गई। इस्र प्रकार इसमे ।7 6% को गिरावट आयी। इसी 
अवधि मे गौ वश के पशुओ को सख्या 35 करोड से घटकर 09 करोड हो 
गई जिससे 9 2% कौ गिरावट हुई। भैंस जाति के पशुओ की सख्या 604 लाख 
से बढकर 634 लाख हो गई। अत इसमे 4 9% को वृद्धि हुई। उपर्युक्त अवधि 
मे बकरो की सख्या मे 8 7% तथा भेडो को सख्या मे 262% की गिरावट 
आयोी। 4988 में बकरी की सख्या लगभग | 26 करोड़ तथा भेड़ो की सख्या 
99.3 लाख रही। इस प्रकार सातवीं योजनाकाल में सूखे व अभाव की दशाओं 
का सबसे अधिक दुष्प्रभाव भेड जाति के पशुओ पर पडा, हालांकि भैंस-जाति के 
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पशुओ की सख्या मे थोडी वृद्धि हुई। राज्य में भेड बकरी कुल पशुधन के आधे 
से अधिक है। इनकी सख्या मे वृद्धि को रोक कर उत्पादकता बढाने की आवश्यकता 
॥ 

राजस्थान मे पशु पालन के विकास का अध्ययन करते समय यह स्मरण 
रखना होगा कि राज्य मे गौ वश की सात किस्से प्रसिद्ध हैं। इनमे गिर, राठी व 
थारपरकर दूध के लिए, नागौरी व मालवी बैल के लिए तथा हरियाणा व काकरेज 
उत्तम बैल व अधिक दूध दोनो के लिए विख्यात है। मुर्ण नस्ल की भैंस दूध के 
लिए पाली जाती है। राज्य में भेड बकरी का विशेष महत्व है। इनको सख्या 
गाय बैल से ज्यादा तेज गति से बढ़ी है। 966 983 की अवधि मे भेडो की 
संख्या मे वपिक वृद्धि दर 2 5% रहो ठथा बकरी को सख्या मे यह 24% 
रही। 983 88 की अवधि मे दोनो की सख्या घटी है। पशुओ की सख्या मे 
वृद्धि से चराई के लिए भूमि पर दबाव बढा है। 

राज्य मे पशु पालन व डेयरी विकास का आमदनी रोजगार व पोषण का 
स्तर बढाने की दृष्टि से ऊँचा स्थान होने के कारण इस क्षेत्र की चिभिन्‍्न समस्याओं 
को हल करके इसको अधिक कार्यकुशल अधिक उत्पादक व अधिक आधुनिक 
बनाने को आवश्यकता है। इसमे भावी विकास की सम्भावनाएँ व्यापक रूप से 
निहित है। विभिन क्षेत्रों मे सूखे की दशाओ के कारण पंशुओ का अभय स्थानों 
को निरन्तर निष्क्रमण (॥र877707) होता रहता है। पशु कुपोषण के शिकार होते 
रहते हैं इससे स्वदेशी नस्ल मे गिरावट आती गयी है और चारे की कमी के कारण 
लाखो पशु पालक वर्तमान मे इस रुग्ण उद्योग मे नीचा जीवन स्तर भोग रहे हैं। 
वे कामन भूमि पर स्वतत्र चराई पर निर्भ' करते है और पशुओ को अपने पास 
से घटिया किस्म का चारा व घास खिलनते को बाध्य होते हैं। इसलिए पशुओ के 
लिए पर्याप्त मात्र मे करे को व्यवस्था करके तथा उनकी नस्ल मे सुधार करके 
इनकी उत्पादकता को बढाने की आवश्यकता है ताकि यह क्षेत्र भी राज्य की घरेलू 
उत्पत्ति में अपना योगदान बढ़ा सके। 

हम भीचे योजनाकाल मे पशु पालन के विकास से सम्बन्धित अपनाये गये 
विभिन्‍न कार्यक्रमों का विवेचन करते हैं। 
(॥) पशुओ के लिए नस्ल सुधार व चिकित्सा सुविधाओं के कार्यक्रम 

शाय मे गहत शशु विफाण करर्थक्रण फ़ियान्विद फिया जए रहा है जिसपर 
कृत्रिम गर्भाधान (शावटओं ग्रापशाशाणा) पशुओ के लिए उचित चिकित्सा 
व्यवस्था तथा खुथक व चारे का विकास किया गया है। बस्मी (जयपुर) में गाय 
च भैस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया है जहा आवश्यक 
उपकरणो व साधनो की उपलब्धि कौ गई है। राज्य मे मुर्स नस्ल के भैसो का 
अभाव पाया जाता है। इसके लिए कुम्हेर (झालावाड) मे एक फार्म हाउस स्थापित 
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करने का कार्यक्रम है क्योंकि उस क्षेत्र में भैंस की संख्या अधिक है। इसलिए 
वहाँ पाड़ा (0040० ८५0) का विकास किया जायेगा। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम 
से विदेशी नस्‍लो का उपयोग राज्य में अवर्गीकृत (07-0८5८70 पशुओं के क्षेत्रों 
में क्रास-प्रजजन (७055 ७छाएट८१॥8) के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। 
इसके अलावा उत्तम स्वदेशी नस्‍लो का उपयोग करके चुने हुए ढंग का प्रजनन 
(&७९८॥४७ ॥॥0९00) भी बढाया जा रहा है। चुने हुए ढंग का प्रजनन कृत्रिम 
गर्भाधान व॑ स्वाभाविक प्रजनन (पए०३ं छा०००४ह) दोनों माध्यमों से किया 
जाता है। यह स्पष्ट परिभाषित भस्‍लो के लिये किया जायगा, जैसे राठी, थारपरकर, 
नागौरी आदि के लिए। दक्षिण के आदिवासी जिलों मे भी पशु नस्ल सुधार का काम 
विदेशी जर्म प्लाज्म व कॉस-प्रजनन के अर््ध प्रजनित साडों (9# ४7९७ 0०8) 
की सहायता से किया जायेगा। 

स्वदेशी पशुओ की नस्लो मे भी सुधार किया जा रहा है ताकि कम उत्पादन 
करने वाले पशुओं को सख्या कम की जा सके। उनकी गुणवत्ता सुधारी जा सके 
एवं बेकार के साड़ो (5८700 00॥9) की संख्या कम की जा सके। 

राज्य मे पशु-चिकित्सालय को संख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। 
950-5] मे इनकी संख्या ।47 थी जो बढकर 960-67 में 255 तथा 989-90 
मे 338 हो गईं। सातर्वी योजना मे 25 उये पशु अस्पताल खोले गये तथा 359 
डिस्पेन्सरियो को अस्पतालों में परिवर्तित किया मया। पाँच चल सर्जिकल त्र 
बन्ध्यकरण ($णह्वाएभ 6णाा अध्यात॥) इकाइयाँ स्थापित की गई तथा 4 ]2 
लाख पशुओ को खुर व मुँह को बोमारोी के लिए टीके लगाए गये। 

इस प्रकार पशुओं में क्रोस-प्रजनन व सिलेक्टिव-प्रजवन के माध्यम से नस्ल 
सुधार के प्रयास जारी हैं, तथा पशुओ के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रयास भी बढ़ाये 
गये है। इससे पशुओ को उत्पादकता में सुधार हो रहा है, जिसके भविष्य में और 
बढ़ने की आशा है। 
गहन पशु-प्रजनन के लिए “गोपाल” कार्यक्रम 

यह कार्यक्रम 7990-97 मे चालू किया गया। इसमे गैर-सरकारी संगठन 
अथवा गाँव के शिक्षित युवक (गोपाल) को उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं 
'का उपयोग किया जाता है। इसमे विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए मोपाल 
को क्रोस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधात की विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 
एक क्षेत्र के बेकार सांडो को पूर्णत. बधिया दिया जाता है। पशु पालकों को इस 
बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार 
खिलावें और सदैव बाहर चरने की विधि पर आश्रित न हों। 

गोपाल की शिक्षा कम से कम आठवों कक्षा पास अवश्य होती चाहिए। 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति या एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के 
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व्यक्तियों को वरायत्ा दो जाती है। इतको 4 महीने का कृत्रिम गधाथात का प्रशिक्षण 
दिया जता है तथा आवश्यक साज समन नि शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। चुने 
हुए व्यक्ति दो प्रथम चार महाने के लिए 400 रुपये प्रति मह प्रशिथण भत्ता 
(599270) या जाता है और तत्पशचात्‌ 8 महोनो के लिए इतनी हो शाश का 
प्रेरण्य भक्त दिया जाता है। दूसरे बष में उसे 300 रु ग्रात माह भत्ता दिया जाता 
है तथा गर्भाधात को फोस भो दी जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है। 
'हौसरे वर्ष मे उसे 200 रुपये मासिक दिया जाता है और बाद में कोई भत्ता नहीं 
दिया जता है। दूसरे वष से उसे प्रति बछडा (५०॥) कोई प्रेरणा राशि दी जाती 
है और प्रथम ब्ष से उसे बेकार साडो को बधियाने पर प्रेरणा राशि दी जाती है। 
उसे अप्वश्यक सात्र रमात व सामग्रो निशुल्क दो जतो है। उसे काम पर लगाने 
से पूर्व 4 वर्ष का बाँड भरना होता ह। प्रति गोपाल लागत का अनुमान 2। हजार 
रुपये लगाया गया है। उसको प्रश्'क्षण जिला स्तर पर दिय' जता है। इस कार्यक्रम 
के लिए आठगीं योजना मे 3 67 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया 
हे 

'कायवम का प्रशास्ननिक ढाचा इस प्रकार होगा 

एक जने में 4 पचायतद सामतियाँ होगीो। एक पचायत समिति में 0 
भोपाल सस्थाएँ होगी। इस प्रकार राज्य के दक्षिण व पूर्बा भाग फे 0 जिलो को 
40 पचायत पमितियों मे 400 गोपाल सस्थाएँ होगो। प्रत्येक गोपाल सस्था या 
इकाई निम्न हार्यों में भाग लेतो हे 

(0) पिदेशी नस्ल या किस्म का कत्रिम गर्भाधान 

(॥) बेकार साडो को बचियाना (८छागाणा ए इटाफ् फजाड) 

(॥0) चारे का विकास 

(३५) प्रबन्ध की विधियों में सुधाए, 

(५) सतुलन राशन को बिक्री 

(५) बाझपन के केम्य (ग्रह एशआए७) 

(५9) कोट नष्ट करना (डिवॉर्मिंग) (00७०7008) व सींग हटाना 
(डिहोरनिंग) (6लाएगाप हट) 

आशा है गोपाल योजना पे शज्य के पशु पालन मे प्रगति होगी जिससे 
राज्य में दूध का उत्पादन बढेगा और पशु पालको को आमदनी भी बढेगी। वर्तमान 
में शाज्य के दक्षिणों पूर्वो जिलो मे 280 गोपाल कार्यरत है जिन्हे बढ़ाकर 400 
किया जायगा। अब लगभग 8 लाख यशुओं को प्रजनत की सुविधा उपलब्ध होगी। 
एकौकत ग्रामीण पशु बिकास योजता 20 जिलो में 780 केद्धो वो भाध्यम से शुरू 
को गई है। एक पशुधन सहायक 2 हजार पशुओ खो प्रजात की सु्तिधा 
उपलब्ध करापरेगा। 
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(2) राज्य मे डेयरी विकास कार्यक्रम - 

डेयरी या दुग्ध विकास नीति के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन 
(रहुबक्रीभा 000एशामरार८ 0आए €६६६०४णा) अमूल के नमूने पर राष्ट्रीय 
डेयरी विकास के सहयोग से राज्य मे डेयरी कार्यक्रम सचालित कर रहां है। डेयरो 
'फेडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूध तथा दूध से बने पदार्थ उपलब्ध 
कराने मे सलग्न है। यह पशुओ के स्वास्थ्य के सुधार, पशु आहार की सुविधा तथा 
दुष्य उत्पादको को उचित मूल्य दिलवाने का भी प्रणाम कर रहा है। वर्तमान में 
दूध सकलन का कार्य 0 डेयरी सयत्रो तथा 24 चिलिग (अवशीतन) केद्धो 
के द्वारा सचालित किया जा रहा है जिनको क्षमता कमश 9 लाख लीदर 
एवं 4 लाख लीटर प्रति दिन है; गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी 
30 जिलो मे चलाया जा रहा है। इस कार्य मे 6 दुग्ध उत्पादक सधो का सहयोग 
भी प्राप्त हो रहा है। 989 90 मे डेयरी फेडरेशन का औसत दुग्ध सम्रहण 4 5 
लाख लीटर प्रति दिन रहा था। 

राज्य में 99 92 मे दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों व सग्रह केन्द्रों 
कौ सख्या 4477 हो गई और इनमे दुग्ध उत्पादकों को सदस्य सख्या 346 लाख 
हो गई। सहकारी समितियों के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादको को काफी 
लाभ पहुँचा है। इससे उत्पादन को विपणन के साथ जोड़ा जा सका है जिससे 
दुग्ध उत्पादको को उचित मूल्य मिल पाया है और मध्यस्थ वर्ग के शोषण से 
मुक्ति मिली है। डेयरी फेडरेशन के अधीन 4 पशु आहार सयत्र (09॥2 ०९४ 
208) कार्यरत है जिनमे पशु आहार का उत्पादन कर उसका विपणन किया 
जाता है। 

राजस्थान मे डेयरी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों पे आमदनी व रोजगार 
बढ़े हैं। लघु ब सीमान्त कृप्रको तथा भूपिहीन श्रप्रिकों को आर्थिक लाभ 
पहुँचा है। समाज के निर्धन वर्ग को लाभ हुआ है, मानवीय खुराक मे प्रोटीन 
कौ मात्रा बढ़ी है तथा बासो गैस के माध्यम से ऊर्जा क्ले गैर-परम्परागत म्रोत 
का बिकास हुआ है। शहरी क्षेश्े मे दूध द दूध से बने पदार्थों की बढ़ी 
हुई माँग की पूर्ति करने में मदद मिली है जो अन्यथा कठिन थी। 

डेयरी ब्रिकास पर टेक्‍्नोलोजी मिशन - भारत सरकार ने डेयरी विकास 
पर टेक्तीलोजी मिशन प्रारम्भ किया है इसके निम्न उद्देश्य हैं- 

() उत्पादकता बढाने व लागत घटाने के लिए आधुनिक टेक्गोलोजो को 
अपनाकर ग्रामीण ग्रेजगार व आमदूनी में जूद्धि करनय 

(0 दूध व दूध से बनी वस्तुओं कौ उपलब्धि को बढाना। 

राज्य मै ओपरेशन फ्लड़ [ कार्यकम पाचवों योजगाकाल मे, ओपोशन फ्लड 
पर कार्यकम छठी योजनाकाल में तथा ओपरेशन फ्लड- ! सातवाँ योजना मे 
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चलाया गया था। यह ]994 में पूरा होगा। इस कार्यकम को राजस्थान सहकारी 
डेयरी फेडरेशन (२८.09) क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम मे दुग्ध उत्पादको 
की सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होती है। अब ओपरेशन फ्लड-ाा 
कार्यकम टेक्नोलोजी मिशन में शामिल कर दिया गया है ताकि पहले से स्थापित 
इन्फ्रास्ट्क्चर के पूरे लाभ प्राप्त किये जा सके और सहकारी समिति दूध यूनियन 
व फेडरेशन के तीनो स्तरों पर आत्म-निर्भर व सुदृढ़ सहकारी ढाँचे की स्थापना 
की जा सके। 

भावी योजनाओं में पशु पालन डेयरी विकास व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों 
मे अधिक ताल-मेल बैठा कर ग़ज्य मे आथिक विकास की प्रक्रिया तेज की जा 
सकती है। 

राज्य मे पशु-विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्रति गाय दूध की 
मात्रा 960 में .02 किलोग्राम प्रतिदिन से बढकर 985-86 में 2.75 
किलोग्राम प्रति दिव हो गई है। दूध का कुल उत्पादन 960-6] मे 20 
लाख टन हुआ था जो 989-90 मे 42 लाख टन (दुगने से अधिक) हो 
गया है। इसके अलावा ऊन का उत्पादन 4973-74 मे एक करोड किलोग्राम 
से बढकर 989-90 में .67 करोड़ तथा मास का उत्पादन ॥2 हजार टन 
से बढ़कर 30 हजार ठन पर आ गया हैँ एवं अडो का उत्पादन दुगुने से 
अधिक हो गया है। 

राजस्थान में भेड़ पालन का विकास व सपफसस्‍्याएँ 

हम पहले हँ। बता चुके है कि राजस्थान में भेडो की सख्या 988 में 
लगभग 99 3 लाख थी जो 983 की तुलना मे 26 2% कम हो गई थी। लगातार 
सूखा पड़ने से ।983 88 को अवधि मे लगभग 35 लाख भेडे नष्ट हो गईं। 
राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मे भेडे एक महत्वपूर्ण परिसप्पत्ति मानी जाती हैं। 
राज्य के शुष्क व अर्डद-शुष्क भागो में खेती की वजाय भेड-पालन ज्यादा लाभकारी 
रहता है। इसका राज्य के आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी पहलुओ से ज्यादा ताल-मेल 
बैठता है। लगभग 2 लाख व्यक्ति सीधे भेड-पालन से अपना जौविकोपार्जन करते 
हैं तथा 5-20 लाख व्यक्ति मास्न व ऊन आदि व्यवस्मायों में संलग्न हैं। 

भेड़ प्रजनन कार्यक्रम - राज्य में ऊन व मास के उत्पादन में गुणात्मक 
व माजत्मक सुधार करने के लिए भेड प्रजनन कार्य मे सुधार के व्यापक प्रयास 
किये गये हैं। कोस प्रजवन (८055 छा८्टताग8) कार्यक्रम नाली, चोकला, सोनाडी, 


] एण्काश्धीलाआश्ड 4हएवणाप्रड 02०४2:४०ण:ध्या पिए०८ 2०]०७ऐश। (990 95) 
8०५ 990, 9 307 
2... शजस्थाव के आर्थिक विकास पर श्वेत पु झावु 99, पृष्ठ 4 
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व मालपुरा तस्‍्लो पर लागू किया गया है। इसके अन्रर्गक विदेशी मेढो (७४०४० 
70709) ब अर्डध प्रजनन मेढ़ो (आस #६6 एशग॥5) की आवश्यकठा होती है। इसमे 
कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेडो की नस्ल सुधारों जाती है। इसके अलावा चुने हुए. 
प्रजनन (इश९८ाए८ 970९0!६) की विधि का उपयोग माखाडी जैसलमेरी पूगल 
व मगरा नस्‍लो पर किया गया है। इसके लिए चुने हुए मेंढे भैंड पालको से उचित 
दामों पर खरोद कर अन्य भेड पालको को अनुदान देकर कम मूल्यों पर उपलब्ध 
किये जाते हैं। इस विधि मे कृत्रिम गर्भाधान व प्राकृतिक प्रजनन दोनो का उपयोग 
किया जाता है। 

वर्तमान भे चार भेड प्रजनन फॉर्म जयपुर, फतेहपुर, चित्तौडगढ़ व बाकलिया 
मे स्थित है जो विदेशी व क्रास प्रजनित मेढे उत्पल करते है जो भेड पालको को 
दिये जाते हैं। क्रोस प्रजनन का कार्यक्रम भोलवाडा जयपुर चुरू झुन्झुमूँ गंगानगर 
व डूँगरपुर जिलो भे लागू किया गया है। इसके लिए विदेशी भेडे आयात करके 
विदेशी मेढे (८१७७८ ॥87$) तैयार किये जाते है। 

चुने हुए प्रंथनत का कार्यक्रम बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जालोए, 
जोधपुर व पाली जिलो मे लागू किया जाता है। इससे ऊन की किस्म मे सुधार 
होगा तथा भेड पालको को लाभ होगा । 
राजस्थान राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लि 977 

इसकी स्थापना [977 मे निम्न उद्देश्यों की पूति के लिए की गईं थी। 

(३) भैड पालको को बिचौलियो के शोषण से बचाता 

(॥) इनको प्राथमिक सहकारी समितियाँ स्थापित करना 

(॥) ऊन व अतिरिक्त भेडे (50979 ४॥९०७) भेड पालको से खरीदना 

(९) उनको ग्रेडिंग व बिक्री करता तथा 

(५) मास कौ खरीद व विक्री करना। 

इस प्रकार भेड ब ऊन विपणन फरेड़रेशन की स्थापना सहकरी क्षेत्र मे की 
शई है। इसके सदस्य इस प्रकार है भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा भेड पालकों 
को सहकारी समितियाँ | ऊन व अतिरिक्त भेडो की बिक्री को व्यवस्था करना 
बहुत आवश्यक है। इसको वित्तीय म्थिति को जाँच का कार्य सार्वजनिक उपक्रमो 
घर नियुक्त माथुर समिति को सौंपा गया था। इसे 980 8] से 986 87 की 
अबधि मे एक वर्ष को छोडकर अन्य छ वर्षों मे घाटा रहा था। लेकिन 987 88 
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से 990 9] के वर्षों मे थोडा लाभ हुआ है। इसके कार्य-सम्पादन मे सुधार 
करके इसे अधिक सक्षम व सक्रिय करने की आवश्यकता हैं। 

भेड विकास से सम्बन्धित सपस्याएँ व सुझाव 

(॥) ऊन के विषणन में कमियाँ - ऊन के लिए उचित कौमत-व्यवस्था 
का अभाव पाया जाता है। ऊन प्रचलित बाजार भाव पर खरीद लिया जाता है। 
फिर उसको ग्रेडिग (श्रेणीकरण) करके उसे ऊँचे भावो पर बोली लगाकर बेच 
दिया जाता है। लेकिन ऊन के लिए कोई समर्थन मूल्य (६७७90॥ .97080) निर्धारित 
नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति मे मदी की दशा मे ऊन-उत्पादको को हानि 
होने का अन्देशा बना रहता है। 

ऊन का उत्पादन, खरीद, प्रोसेम्निंग व बिक्री तथा मास्त व जीवित भेड़ जाति 
के पशुओ का कारोबार निजी व सरकारी क्षेत्र मे पाया जाता है। इसे सहकारी 
मसमितियो के दायरे में लाकर डेयरी विकास कर्याक्रम की भांति सचालित 
करने की आवश्यकता है। ऐसी समितियाँ ग्राम स्तर पर बनायी जानी चाहिएँ, 
ये ऊन व अतिरिक्त पशु खरीद सकती हे तथा टीकाकरण उत्तम मेढे उपलब्ध 
करने आदि कार्यों मे सहयोग दे सकती हैं। इनसे भेड-पालको भर अनुकूल प्रभाव 
पडेगा। इनसे जाति वर्ग व लिग के भेद भी कम होगे तथा भेड विकास कार्यक्रम 
को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। 

(2) मास व जीवित भेड़ो का निर्यात खाडी-देशो मे बढ़ा कर भेड पालकों 
को अतिरिक्त पशुओ का ऊँचा मूल्य दिलाना सम्भव हो सकता है। 

(3) राजस्थान रान्‍्य सहकारी भेड़ व ऊत विपणन फ्रेडरेशन को सुदृढ़ 
करने को आवश्यकता है ताकि ऊन कौ ग्रेडिग व विपणन में सुधार हो सके। 

(4) भेड पालको के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। 
चूंकि भेड-पालन की व्यज्स्था तीन प्रकार की होती है यथा एक जगह स्थित 
होकर (5९०कषाक्‍क्ष)), अर्द्ध प्रवासी या भ्रमणशील (इल्ा ग्रत8730075) तथा 
प्रवासी। इसलिए सम्बन्धित कर्मचारियो के लिए भेड-पालकों से निरतर सम्पर्क 
रखना कठित होता, है। भेड-पालक समुदाय मे से ही आवश्यक भता देकर युवकों 
को प्रशिक्षण देकर तैयार करना होगा ताकि वे भेड विकास कार्यक्रम को आवश्यक 
गति प्रदान कर सके। 

(5) बीयारी की जाँच-पडताल व स्वास्थ्य नियत्रण कार्यक्रम - विदेशी 
ब क्रोस प्रजवन की धेडो पर बोसारी का जल्दी असर पडता है। इसलिए प्रत्येक 


]. टजाए/थेलाआरद मै हाप्णाणर ऐटस्लैएएमाव्य: शिणुव्ण, एशुरऐा 7990 95 ॥५ 
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जिले मे बीमारी के निदान व इलाज की व्यवस्था बढ़ाने का प्रयास किया जाना 
चाहिए। इसके लिए टीके लगाने दवाइयाँ देने भेडो को कोडो से मुक्त करने 
(0९छ0॥॥गह१) खनिज विटामिनों कौ कमी दूर करने आदि पर पर्याप्त ध्यान देना 
वाहिए। चूंकि भेड पालक दवाई की कीमत देने मे असमर्थ पाये जाते है इसलिए 
उनको अतिरिक्त सहायता पहुँचानी होगी। 

जैसाकि पहले बतलाया जा चुका है राजस्थान में सूखे के प्रकोप से लाखों 
भेडो के सफाया हो जाने का भय बना रहता है और भेडो का अकाल के समय 
अय्य क्षेत्रे मे निष्क्रमण भी होता रहता है। इसलिए चरे व आहार का उत्पादन 
तथा पानी की सुविधा बढाकर भेड विकास कार्यक्रम को अधिक स्थिरता थे गति 
प्रदान को जानी च'हिए। यह कार्य सुगम नहों है लेकिन इसके लिए आवश्यक 
प्रयास जारी रखना होगां। 

बकरी पालन विकास व समसस्‍्याएँ 

राजस्थान में बकरी की सख्या भारत मे सबसे ज्यादा रही है। 977 में 
यह 23 करोड थी जो समस्त भारत का 6 3% थी एव प्रतिवर्ग किलोमीटर 
मे बकरी का घनत्व 35 5 रहा था। ]983 में बकरी जाति के पशुओ कौ सख्या 
55 करोड़ रही जो घटकर 988 मे | 26 करोड़ पर आ गई। इस प्रकार 
बकरी की सख्या भे अनियमित रूप से परिवर्तत होते रहे है। 977 83 को 
अवधि मे यह लगभग 25 2% बढ़ी जबकि 983 88 को अवधि में 8 7% 
घटी। बकरी को सख्या बहुधा सूखो के कारण घट जाती है और अपेक्षाकत उत्तम 
वर्षा के कारण बढ जाती है। राय के उत्तर पूर्वो व पश्चिमों जिलो मे लगभग 
3/4 बकरी वी सख्या पायी जाती है। राज्य के सभी भागा मे बकरा की सख्या 
मे बद्धि होती रही हे। राजस्थान मे बकरी कौ प्रमुख नस्ले इस प्रकार ह सिरोही 
लोबी जमना पारी अलवरी बरबारी तथा यकरात्रा। सिरोही नस्ल दुध व मास दोनो 
के लिए उत्तम मानी गई है जबकि मारवाड़ी नस्ल मास के लिए, विशेष रूप से 
राज्य के सूखे पश्चिमी भाग म॑ पाली जाती हे। 

बकरी “गरीब की गराय' (900 गरन्‍/70”5 ००७) मानी गई है। प्राय 
कम लागत के कारण निर्धन परिवार बकरी पालते हे जिससे उनको पोषण प्राप्त 
होता है और वे इसे आसानी से बेच भी सकते है। अजमेर ब पिरोहो जिलों मे 
बकरी के आर्थिक अध्ययन ' से पता चला है कि न केवल निर्धन लोग बल्कि 
अपेक्षाकत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी बकरी पालते है। निर्धन लोग 
इसे “कम लागत कम प्रतिफल के रूप मे अपनाये रहते है। लेकिन खेतों पर चराई 
कौ थोडी सुविधा पाये जाते वों कारण मध्यम श्रेणी के किसान भी इनको पालते 


॥. (शाऊ #शेणुन गाए कै 5 सिब्शेणट 00१5 0 604 ॥(६९एटाड श्जाफ्ाल ए 
ए रनेव्कृणण्ा उठ 5६ ]987 
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है। बकरी पालन श्रम गहन होता है और इसम प्राय स्त्रियों बच्चों कमजोर व 
वृद्ध व्यक्तियों के श्रम का उपयोग होता है। 
बकरी पालन व पर्यावरण 
(60 &९९छाए भाप शाप्राण्राशा) 

प्राय यह शिकायत की जाती है कि बकरी पर्यावरण का हास (त९हवा३0400ग7) 
करती है। ऐसा बहुधा वन विभाग के कर्मचारी कहा करते है। उनका विचार है 
कि बकरी पौधो की अन्तिम पत्तियाँ तक खा जाती है निससे पर्यावरण में गिरावट 
आती हे। लेकिन उपर्युक्त विकास सस्थान के अध्ययन का निष्कर्ष है कि यह 
धारणा सही नहीं हे। बकरी तो अन्य कारणों से गिरे हुए पर्यावरण में अपने आप 
को जिंदा रखती हैं क्योंकि यह उन पौधो को भी खा सकती है जिन्हे भेडे व 
अन्य पशु नहीं खाते। इस तरह यह चारे के लिए अन्य पशुओ से प्रतिस्पर्धा नहां 
करती। इससे प्रोटीन (दूध व मास) को मात्रा इसकयो दिये गये आहार की तुलना 
में भेड से थोडी अधिक प्राप्त होतो हैं। लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि बकरी 
चौधो के अपेक्षाकत अधिक बेहतर" अशे को खा जाती है जिसरो भेट व अन्य 
यशुओं की तुलना में वे अधिक विनाशकारी सिद्ध होती है। 

बकरी पालन की समस्याएँ बकरी पालन के अध्ययन से एक निष्कष 
यह भी सामने आया है कि एक साथ 0 20 बकरा पालने पर प्रति बकरी लाभ 
की मात्र सर्वाधिक होतो है हालांकि इस पर विभिन्‍न परिस्थितियों का भी प्रभाव 
पडता है। प्राय यह देखा गया हे कि बकरी पालन मे झुँड (7८70) की सख्या 
के बढ़ने का उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए प्रति बबरी आर्थिक 
लाभ सर्वाधिक रखने के लिए इनकी सस्त्या प्रति पालक बहुत अधिक नहीं होनी 
चाहिए। बकरी की ठोक ठीक सख्या रखने पर ही एक बकरी पालक उन पर 
अधिक ध्यान दे सकता है तथा उनके आहार की उचित व्यवस्था कर सकता है। 

बकरी के दूध मास व खाल से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाना 
'चाहिए। इसके लिए बकरी पालको को दूध कौ एक विशेष प्रकार कौ गध में 
सुधार करने का उपाय सुझाना चाहिए ताकि इसकी बिक्री बढ सके। उनको मास 
व जीवित पशुओ की बिक्रो। से अधिक आय अर्जित करमे का अवसर दिया जाना 
चाहिए। राज्य मे बकरी की नस्ल उत्तम किस्म को है जिसे बनाये रखने 'व उसमे 
सुधार करने के लिए बकरी पालको को उत्तम किस्म के स्वदेशी मसल के बकरो 
(०७८८६) का वितरण करना चाहिए। इस व्यवस्था पर विदेशी नस्‍लो के द्वारा 
किए ऋप्टहर ओ ज्याप्गा श्यार टट्या जाता जहिए? ड्तरो के सिए कह्ाऐ का सिक्राय 
पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी (६02०9 शिशल्माए) 
कायकम मे ऐसे पेड व झाडियो को लगाने पर जोर देना चाहिए जो बकरी के 
स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते है। “विलायतदो बबूल इस दृष्टि से हानिकारक 
माना गया है! बकरी अरडू, खेजडी बोरडो आदि पौधो व पेडो को ज्यादा पसद 
करतो है। 
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अत; बकरी जैसे छोटे पशु पर अधिक ध्यान देकर निर्धन परिवारों व पिछड़े 
ज्षैत्रों के विकास में इनकी आर्थिक भूमिका सुदृढ़ की जा सकती है। स्मरण रहे 
'कि बकरी पर्यावरण के हास का प्रमुख कारण नहीं है। इसके लिए बकरी को 
दोषी ठहराना इस ननहें से पशु के साथ घोर अन्याय करना होगा जो किसी न किसी 
'तरह प्रतिकूल पर्यावरण में भो अपने आपको जीवित रखे हुए है। 

चर्तमान में विदेशों नस्ल के माध्यम से बकरी पर क्रोस-प्रजबन विषय पर 
अध्ययन के लिए स्विट्जरलैण्ड को सरकार से एक समझौता हुआ है। इस परियोजना 
के चौथे चरण के मार्च 993 के अंत तक समाप्त होने का लक्ष्य था। बकरी-विकास 
कार्यक्रम में स्विस-सहयोग व सहायता से काफी लाभ हुआ है। स्विट्जरलैण्ड से 
एल्पाइन एवं टोगनबर्ग नस्ल के बकरे मंगवाये गये है तथा विदेशी नस्ल से कृत्रिम 
गर्भाधान की विधि द्वारा भी सिरोहो नस्ल की बकरियों में सुधार करने का प्रयास 
किया गया है। | राज्य के अन्य बकरी-पालकों मे भी इनका वितरण किया गया 
है। भूतकाल मे बकरी कौ सख्या अपने आप बढ़ती रही है, भविष्य भे इसे नियमित 
करने के लिए नियोजित प्रयास करने कौ आवश्यकता है, ताकि यह रेजयार, आय 
व पोषण बढ़ाने में अधिक योगदान दे सके। बकरी विकास कार्यक्रम के तहत 
60 लाख रुपये की विदेशी सहायता के व 992-93 की अवधि भे प्राप्त होने 
का अनुमात्र लगाया गया था। स्वदेशी नस्ल में स्वदेशी साधनों से सुधार का प्रयास 
भो जारी रहना चाहिए। 


प्रश्न 
। राज्स्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का विवेचन कौजिए और इसको 
अधिक गतिमान बनाने के लिए सुझाव दीजिए । 
2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ; 
(3) राजस्थान में भेड-विकाम कार्यक्रम व समस्याएँ 
(00) शज्य मे बकरी-विकास तथा समस्‍्याएँ 
(॥/) राजस्थान कौ अर्थव्यवस्था मे डेयरी उद्योग का स्थान 
(५) गहन पशु-प्रजनन के लिए 'गोपाल' कार्यक्रम 
(रह ॥ 9 992) 


!.. पशु पालन विभाग राजस्थान, प्रगति-प्रतिवेदर ।99] 92, पृ० 9 
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राजस्थान में अकाल व॑ सूखा 
(ग्याधाएड जाते 9#णाशीा॥(5 ॥ रिया) 








शजस्थान के लिए अक्लाल व अध्यव बहुत जाने पहचाने शब्द है। यहाँ के 
ग्रामौण जौवन से इनका चोलो दामन का सम्बन्ध रहा है। राज्य के कई जिले 
प्राय अकाल मे प्रभावित होते रहते हैं। सरकार अकाल राहत कार्य खोलती है 
तथा हों को भूख प्यास से मरने नहीं टेती। एशुओ के लिए भी यथासम्भव पानो 
थ चारे की *»जस्था करने को कोशिश की. जाती है। कभी-कभो अकाल भयकर 
रूप धारण कर लेता है और स्थिति वा मुकाबला करने के लिए केद्ध व राज्य 
सरकार दोनो को भारी प्रयास करना होता है। 7987 88 रूषि वर्ष (जुलाई-जूत) 
फा अकाल सबसे ज्यादा भीषण था। इसने सभी 27 जिलों को अपनी गिरफ्त मे 
ले लिया था। इमसे राज्य के 36252 गाँवो मे लगभग 3 करोड 7 लाख जनसख्या 
चर करेडो पशु प्रभावित हुए थे। वर्ष 7984 85 से लगातार अकाल पढ़ते रहे हैं 
और 989 90 का अकाल इस क्रम मे छठा अकाल था। 986 87 व 987 88 
के अकातो मे राज्य के सभी 27 जिले प्रभावित हुए थे।' स्थिति का मुकाबला 
करने के लिए सरकार ने विभिन्‍न जिलो मे अकाल शहत कार्य चालू किये और 
चरे पानी अनाज आदि की सप्लाई बढाने का भरसक प्रयास किया। इस प्रकार 
अकाल जय गूले की समस्या राजस्थान कौ अर्थव्यवस्था से गहरी जुडी हुई है 
जिससे इसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। 990 9] में राज्य मे अकाल 
व अभाव कौ स्थिति नहीं रही थी। 99] 92 मे राज्य पुन॒ अकाल कौ चपेट 
में आ गया और वर्षा कौ कमी के कारण 3004।गाँवो मे लगभग 2 89 करोड 
व्यक्ति और इतनी ही सख्या में पशु अकाल से प्रभावित हुए। “ 992 93 मे 
भी 30 मे से 27 जिलो मे सामान्य से कम वर्षा हुई और बाड़मेर, बीकानेर, 
जैसलमेर, डूँगरपुर बासवाड़ा उदयपुर व राजसमन्द सूखे से प्रभावित हुएय ड्स 
प्रकार राजस्थ्यन मे अकाल व सूखा एक सामान्य बात हो गई है। 


]... छ४48० 30999 992 93 9986 64 
2... गजस्थानपतिका 5 अगस्त 992. पृ० 5 (99] 92 का अकाल) 
3. शजस्थानपत्रिका 30 जुला 992 
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अकाल के क्षेत्र/जिले 

सर्वप्रथम हमे यह जानगा चाहिए कि राजस्थान मे अकाल के कोन से क्षेत्र 
प्रमुख हैं। वैसे विभिन्‍न वर्षों मे अकाल से प्रभावित होने वाले जिलो की संख्या 
अलग-अलग होती है फिर भी राजस्थान का दक्षिण भाग तो प्राय अकाल की 
चपेट मे आता ही रहता है। अकाल के सम्बन्ध में निम्म दोहा काफो मशहूर माना 
गया है। इसमे अकाल के प्रदेशों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 

“पर पूषल, धड़े कोट्डे बाहु बाडमेर 

जाये लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर ॥॥ 

इसका अर्थ यह है कि अकान के पैर पूणल (बीकानेर) मे धड क्ोटडा 
(मारवाड) में भुजएँ बाड़मेर (मालानी) मे स्थायो रूप से हे। लेकिन तलाश करने 
पर यह जोधपुर मे भा मिल जाता है एवं जैसलमेर मे तो इसका खास ठिकाना 
(ठायो) है ही। 

राष्टीय कषि आयेग ने राजस्थान के निम्न ]॥ जिलो को मरुम्थलोय जिल 
माना है। इनमे राज्य के क्षेत्रफल का 60% तथा जनसंख्या का 40% भाग श"मिल 
है। राज्य मे कुल व्यर्थ भूमि (00 ७४४७९ ०॥05) का लगभग 2/3 अश इन्हों 
ग्यारह जिलों में पाया जाता है। व्यर्थ भूमि मे (परती भूमि को छोडकर) बजर व 
अकपित भूमि (जिसे अक्ूषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं) तथा कपियोग्य व्यर्थ भूमि 
(0णाण३७0)९ ६०४४८०॥०७) दोनो शामिल माने छाते हैं। इन ग्यारह जिलो में 
985 86 मे कुल च्यर्थ भूमि 58 6 लाख हैक्टेयर थो जो उनके कुल रिपोर्टिंग 
क्षेत्र 208 लाख हैक्टेयर का 28% थी। इससे इन क्षेश्े मे व्यर्थ पड़ी भूमि के 
आकार का 'पता चलता है। इन ग्यारह जिलो की लगभग दो लाख नो हतएर चर्म 
किलोमीटर भूमि मे प्राय अकाल एक अनचाहे मेहमान की तरह जमा बेठा रहता 
है। ये ] जिले इस प्रकार है जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, गणनगए 
नागौर, चुरू, पाली जालौर, स॑"कर व झुस्झुनूँ । इन जिलो की मरुभूमि अकाल जैसे 
दानव के पजो मे जकडो हुई है। इन क्षेत्रों मे वर्षा कम व अनियमित होती है। 
बहते जल व भूमि के मोचे जल को कमी होती है। पानो के भाप बनकर उड 
जाने को रफ्तार तेज होती है। ग्रीप्म ऋतु मे प्राय धूलभरी आंधियों चलतो है एबं 
बालू मिट्टो का हवा से कटाव होता रहता है। दुनिया के अन्य भागो के मरुस्थलो 
को तुलना में राजस्थान के मरुस्थल में जनसख्या का घनत्व अधिक पाया जाता 


] सईद अहम” खा का लेख, मुऊादला कोई आखान नहीं राजस्थान पत्रिका अकाल एहत परिशष्ट, 
24 अप्रैच, 986 पष्ठ 4 
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है जिससे यहाँ पर अकाल की समस्या का अधिक जटिल होना स्वाभाविक है। 

पिछले दो दशकों में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति | - 

गह कहना गलत न होगा कि राजस्थान मे प्रतिवर्ष किसी न किस्सी जयह 
अकाल व अभाव की स्थिति अवश्य पायी जाती है। यही नहीं बल्कि 968 69 
से 989 90 तक के 22 घर्षों में से 7 वर्षों में 26 जिलों में एवं 2 वर्षों मे 
27 जिलो मे अकाल की दशाएँ पायी गई हैं। 26 जिलों के अकाल वाले वर्ष 
इस प्रकार थे. 968 69 972 73 3979 80 980-88 498] 82 
982 83 तथा 985 86 । इसके अलावा 986 87 व 987 88 में समस्त 
27 जिलो मे अकाल की स्थिति पायी गयी। अन्य वर्षों मे भी स्थिति काफी गम्भीर 
रही है। 974 75 में अकाल से 25 जिले 4978 79 मे 24 जिले तथा 
4969 70 मे 23 जिले प्रभावित हुए थे। 977 78 से 989 90 तक के 3 
चर्षों मे केवल 983 84 वो छोडकर शेष सभी 2 वर्षों में राज्य मे अकाल व 
सूखे की दशाएँ पायी गयी हैं। इस प्रकार राज्य के विभिन्‍न जिलो मे अकाल की 
'काली छाया निरन्तर मडरातों रहती है जिससे काफो जनसख्या व पशुधन पर 
दुष्प्रभाव पड़ता है और सरकार को राहत कार्यों पर काफी घन राशि व्यय करनी 
'पडती है एवं भू राजस्व की वसूली में भी ढोल देनी पडतो है। 989 90 मे 
256 करोड रुपयो के भू राजस्व (]800 70५०००) की वसूली रोकनी पडी थी। 
985 86 में इसकी राशि 5 60 करोड़ रुपये तथा 987 88 में 7 54 करोड़ 
रुपये रही थी। 

956 57 से 989 90 तक के 34 वर्षों में राज्य ने अकाल राहत कार्यों 
पर लगभग 799 करोड़ रुपये व्यय किये, जिनमें अकेले सातवीं योजना कौ अवधि 
(985 90) मे 236 करोड रुपये व्यय किये गये। अकेले एक वर्ष ]987 88 
में 627 करोड रुपये व्यय किये गये जो वार्षिक योजना में सार्वजनिक 'परिव्यय 
कौ कुल राशि से भो अधिक थे। कहाँ कहाँ 987 88 मे सूखा राहत पर व्यय 
की राशि 953 करोड रुपये आकी गयी है। इससे राज्य पर अकाल के कारण 
पडने वाले वित्तीय भार का अनुमाव लगाया जा सकता है। 

पिछले वर्षों में पानी का अकाल विशेष रूप से८सामने आया है। इससे 
जन जीवन व पशुधन दोनो पर कुप्रभाव पडा है। सरकार अनाज के अभाव को 
तो अपेक्षाकत आसानो से दूर कर सकती है लेकिन पानी का अभाव इतनी आसानो 
से दूर नहीं किया जा सकता। राज्य में पिछले वर्षों से अकाल ने 'ब्रिकाल का 


3. आय व्यय शभरष्ययन, 992 93 प० 64 तथा राजस्थान के. आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र प० 3! 
परिशिष्ट] 
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रूप धारण कर लिया है जिसमें भोजन चारे व पानी तौनों का गम्भीर सकट एक 
साथ खड़ा हो जाता है। 
अकाल, सूखे व अभाव की समस्या के कारण 

निरन्तर पड़ने वाले अकाल प्रकृति व पुरुष के बीच कठिन संघर्ष को दशा 
को सूचित करते हैं। इसके लिए प्राकृतिक कारण प्रमुख होते है। लेकिन साथ में 
आर्थिक, सामाजिक व राजन्रीहिक परिस्थितियों को भी काफी सीमा तक उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है। इन पर नीचे प्रकाश डाला जाता है। 

() प्राकृतिक कारण - 

(अ) धरातल की बनावट, जलवायु, बगैरह- दूर दूर तक फैला मरुस्थल 
या मरू प्रदेश जहाँ ग्रीष्म ऋतु मे तपतों धरती तपता आसमान तपने इन्सान व 
तपते पशु सब वियति के जाल में फसे होते है जिससे छुटकारा पाना कठिन होता 
है, क्योंकि ! मरुस्थलीय जिलों मे सर्वत्र बालू के टौले है तथा धरती के नौचे 
जब इसकी सतह पर जल का नितान्त अभाव है। हम पहले बतला चुके है कि इन 
ग्यारह जिलो को दो लाख नौ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि इस मर दानव के पों 
में बुरी तरह जकडी हुई है। 

इन क्षेत्रों मे हवा से मिट्टी का कटाव निरन्तर होता रहता है जिससे 
रेगिस्तान सुनिश्चित गति से आगे बढता जा रहा है। आगे घलकर अन्य राज्यों को 
'उपजाऊ धरती कौ भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। 

(आ) वर्षा की कमी, अनियधघितता व अनिश्चितता अकाल व सूखे की 
स्थिति का प्रधान कारण मानसूत का बिफल होता मात्रा गया है। राजस्थान के 
उपर्पुक्त ॥ मरुस्थलोय जिलो मे साल भर मे सामान्यतया वर्षा पचास सेटीमीटर 
से अधिक नहों होती। जैसलमेर मे औसतन 6 से मी वर्षा ही हो याती है। पिछले 
१00 वर्षों मे वहाँ केवल 25 वर्ष ही बारिश हुई जिससे इस इलाके मे वर्षा के 
अभाव का अपुमान लगाया जा सकता है। अत आवश्यकता के अनुसार वर्षा का 
न होना कभी-कभी वर्षा का बिल्कुल न होगा तथा कभी देर से होना ये सब 
अकाल व सूखे को स्थितियो को जन्म देते हें। अभाव की ये स्थितियाँ कभी-कभी 
ियत्रण से बाहर होने लगती है। तब लोग-बाग अपने मवेशियो को लेकर निकटबर्ती 
राज्यो मे चारे व पानी कौ तलाश मे पलायन या निष्क्रमण करने लगते है। इससे 
पशु-धन की हानि भी होती है। कभी-कभी निकटवर्तो राज्यों मे भी अभाव व 
सूखे के कारण उनमे पशुओ के प्रवेश से कोई लाभ नहाँ होता; बाल्कि पडौसी 
राज्य इसका विरोध भी करते है। उनको स्वय को कठिनाइयों भी दिनो-दिन बढती 
जा रहो है। 

(2) आर्थिक कारण आर्थिक विकास के अभाव से भी अकाल व सूखे 
की समस्या अधिक जटिल होती गयो है। मरुप्रदेश या मरु जैसे प्रदेश मे इन्क्रास्ट्क्चर 
का पर्याप्त विकास नही हो पाया है। जनसख्या के बढ़ने से आर्थिक साधनों पर 
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दबाव बंढा है। लोगों के लिए. रोटी रोजी की समस्या काफो गम्भीर हो गयी है। 
चरम्परागत कुटीर व ग्रापीण उद्योगो का हास हुआ है तथा सिचाई के साधनो के 
अभाव में कृषि को उन्नत करने मे बाथा पहुँचती है। बालू मिट्टी उपजाऊ नहीं 
होती है। जोधपुर को सेट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (काजरी) की एक ताजा 
रिपोर्ट के अनुसार चारे कौ कमी का कारण बढती हुई पशु सख्या है। 972 77 
कौ अवधि मे पशुओ की सख्या 44 5 लाख बढी थी जिससे प्रति पशु चराई कौ 
भूमि घट गई थी। जनसख्या का दबाव बढ़ने के कारण अधिक भूमि पर खेती 
की जाने लगी है जिससे संन्तुलित चारे के अभाव मे इसके दाम बढ जाते है। 
फलस्वरूप दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के दाम बढाने पडते है। मरुस्थलीय प्रदेशों मे 
कूषिगत उत्पादकता भी नीची पायी जाती है जिससे कपषको को आमदनी क्रम 
होती है। सहायक धन्थो के अभाव मे आमदनी बढा सकना भो सुगम नहीं होता। 
अत बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्या भी काफों तीव्र हो गई है। लघु 
कपको भूमिहोन किसानो व ग्रामीण काश्तकाए के श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो 
पाता जिससे अकाल के समय इनकी आर्थिक हालत बडी दयनौय हो जाती है। 
सरकार राहत कार्य चलाकर इन लोगो को लाभ पहुचाने का प्रयास करती है। 

(3) साम्राजिक कारण जलाने की लकडी के अभाव कौ समस्या काफी 
जटिल रूप धारण कर चुकी है। लोगो ने अधाधुध पेड़ काट डाले है व अनियंत्रित 
चराई ने मिट्टी के कटाव की समस्या को तोतब्र कर दिया है। कृषिगत भूमि बन 
जल आदि का परस्पर सन्तुलन बिगड जाने से परिवेश-असन्तुलन (८०००६८० 
ध्ा/9४॥06) की समस्या उत्पन हो गई है। इसके लिए उचित जल ब भूमि प्रबन्ध 
की आवश्यकता है। 

(4) राजनीतिक कारण ओकाल व सूखे को समस्या का सम्बन्ध 
राजनीतिक कारणों से भी माना गया है। विभिन्‍न योजनाओ कौ अवधि में सरकार 
ने स्थायी व उत्पादक राहत कार्यों कौ बजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यान दिया 
ज़िससे उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियो का निर्माण तेजी से नहों हो पाया है। 
फलस्वरूप राहत कार्यों पर किया गया व्यय दोर्घकालीन दृष्टि से पर्याप्त प्रतिफल 
नहों दे पाया है ओर अकाल को शेकने की दृष्टि स्रे उनको उपयोगिता सीमित 
रही हैं। यदि प्रारम्भ से हो सुनियाजित तरीके से अकालो से लड़ने का प्रयास 
किया जाता तो इस अनचण्हे मेहमान को अपने घर वापस भेजना सम्भक्ष हो सकता 
था लेकिन प्रशासनिक कमियो के कारण यह जमकर बैठा हुआ है और जाने का 
नाम तक नहीं लेता। 

इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या प्राकतिक आर्थिक सामाजिक व 
राजनीतिक कारणां की देन है। राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनो की कमी 
रही है जिससे बह राज्य को अकाल के दानव से मुक्त नहीं का सकौ है। फिर 
भी कई प्रकार के गहत कार्यक्रम चलाकर सरकार लोगो को भूख प्याप्त से मरने 
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नहीं देती और अकाल से जूझने के लिए सदैव कृत-संकल्प रहतो है, जैसा कि 
निम्म विवरण से स्पष्ट हो जायेगा। 

राजस्थान मे अकाल व सूखे की समस्या के हल के लिए सरकारी 
नीति 

राजस्थान मे अकाल को समस्या शक अल्पकालीन समस्या नहीं है, बल्कि 
एक दीर्घकालीन समस्या है। अत इस समस्या का स्थायी हल दो दीर्घकाल में हो 
सम्भव हो सकता है। फ़िर भों राज्य सरकार ने इसके हल के लिए पूतकाल में 
कड़ प्रयास किप्रे ह आर बतमान में भी ये प्रयास जारों है। आगामी वर्षों मे भी 
इस समस्या के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखने हंंगे। 
(0) अल्पकालीन नीति 

अकाल राहत-कार्य- अकाल की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में 
सरकार की मुख्य नीति राहत कार्य चालू करने की रही है। इसके लिए केन्द्र से 
ब्ित्तीय सहायता देने की माग की जाती है। वित्तीय साधनो के आधार पर भू-सरक्षण, 
सडक-निर्माण पाठशाला व ओपधालय-निमाण मिचाई के लिए कुओ के निर्माण, 
टालाबो व अन्य मिचाइ के साधनों के निमाण व उनकी मरम्मत तथा रख-रखाब 
एव जल की सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किये जाते हे ताकि लोगो को पेयजल 
उपलब्ध किया जा सके तथा पशुओ को भी पीने का पानी मिल सके। इसके 
अलावा चोरे को उपलब्य्धि बढाने जेसे अनेक प्रकार के कायक्रम चलाये जाते है 
न्गकि लोग क्यो रोजगार व आमदनी मिल सके एव उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियो 
का निर्माण क्या जा सके। 


अकाल राहत कार्य (985-86 के अकाल के सन्दर्भ में) ' - जैसा 
कि पहले बतलाया जा चुका है 985-86 का अकाल काफी भीषण किस्म का 
रहा था ओर इसने 27 मे से 26 जिलो को प्रभावित किया था। इमसे राज्य के 
26859 गाँगो को 2 करोड 20 लाख जनसख्या व 3 करोड से अधिक पशु 
प्रभावित हुए थे। अकाल के समय पीने के पानी, पशुओ के लिए चारे व मनुष्यो 
के लिए अन्त का अभाव उत्पन्र हो गया था। 

राज्य सरकार ने अक्टूबर [985 से [5 जुलाई 986 तक विभिनत प्रकार 
के अकाल ग़हत कार्य मचालित किये थे जिप्तसे लोगो के लिए रोजगार व आमदनी 
कौ व्यवम्था को जा सकी थी तथा कई स्थाने मे टेकरो, बेलगाडियो, ऊँटगाडियो, 
आँद को सहायता से पोते का पानो पहुँचाया गया था, एवं पशुआ के लिए चारे 
व पानी की सुत्रिधा बढायी गई थी। जैसलमेर जिले में दिसम्बर, 985 से मार्च, 
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]986 तक के चार महोनरों मे | 2 लाख क्विटल घास कटवा कर सूखाग्रस्त जिलो 
को भेजी गयी थी और उससे राज्य सरकार को करीब 2 करोड रुपये की नकद 
आय हुईं थी। जैसलमेर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 
]25 किलोमीटर लम्बी व 25-30 किलोमीटर चौडी भूमि को पट्टी पर 'सेवर्ण 
घास ईश्वर का वरदान मानी जाती है। यह 45. सेल्सियस तक के तापमान में 
डउग थे पनप सकती है। इस पट्टी पर 50 से 80 लाख क्विटल घास रहती है। 
यह पशुओं के लिए पौष्टिक आहार का काम देती है। सरकार को जैसलमेर के 
इस घास के खजाने का विस्तार करता चाहिएं। . लाखो श्रमिकों को अकाल-रहत 
कार्यों मे रोजगार दिया गया था। 

985-86 मे अकाल-राहत कार्यों की दो विशेषताएँ रहीं 

(7) मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप मे किया गया था। भारत सरकार 
से जो सहायता मिली उसे सामग्री के अश के रूप मे व्यय किया गया। 

7985 86 मे अकाल राहत पर कुल ध्यय लगभग 88 9 करोड रुपये हुआ 
था तथा भू-राजस्व की वसूली 56 करोड रुपये तक की रौक दी गयी थी। 

(2) दूसरी विशेषता यह थी कि स्थायों महत्व एबं उत्पादक किस्म के 
कार्यों को प्राथमिकता दी गई ताकि सिचाई भू सरक्षण वन एवं सड़क निर्माण के 
कार्यों का भली-पांति विस्तार किया जा सके। 

निर्माण-कार्यों में सर्वाधिक राशि का सिचाई कार्यों पर व्यय करने का 
प्रावधान था। दूसग़ा स्थान सडक निर्माण कार्यों को दिया गया था। उसके बाद 
'भू-सरक्षण, बनो के विस्तार व विकास आदि का स्थान आया था। 

स्मरण रहे कि अधिकाश राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यकम 
(गरष्ठा?) के अन्तर्गत किये गये थे। रोजगार देने मे भूमिहीत श्रमिको लघु एव 
सीमातव कृषकों तथा अनुसूंचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो को 
प्राथमिकता दी गई थी। 

'पचायती राख सस्थाओ के माध्यम से भी व्यापक निर्माण कार्य हाथ में 
लिये गये थे। इसके लिए, उनको विभिन्‍न विभागों जैसे शिक्षा व जत्र जाति विकास 
आदि से एवं भूमिहीत श्रमिक रोजगार गारटी योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध 
कराई गई ताकि षाठशाला-भवनो आदि का निर्माण कशया जा सके। अन्य कार्य 
'पटवार घर, पचायत घर, औषधालय भवन पचायत कौ दुकाने पेयजल कुओ का 
निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा तालाब की मरम्मत व गहरा कराने 
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आदि के कार्य सम्मिलित है। 

ये कार्य सामान्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों के 
अतिरिक्त थे। 

986-87 के भीषण अकाल से सम्बन्धित राहत-कार्य-' 

986 87 के भीषण-अकाल का दुष्प्रभाव 33936 गाँवों, 253 करोड 
लोगो व 327 करोड पशुओ पर पडा था। 

अकाल राहत कार्य निम्न विभागो द्वारा चलाये गये थे 

(0) राहत विभाग (॥ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत (क्र) 
सार्बजनिक निर्माण विभाग (॥५) सिचाई विभाग (५) वन विभाग, (५) पंचायत 
समितियों के माध्यम से) 

राहत कार्यों मे कुओ के निर्माण भवन-निर्माण सिंचाई के कार्य सडक-निर्माण, 
भू सरक्षण आदि शामिल थे। जून 987 में 74 73 लाख लोगें को राहत कार्यों 
पर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार ने राजस्थान को राहत सहांयता 
के बतौर 2 लाख टन गेहूँ आवॉटित किया था। 

अगस्त 987 मे राज्य सरकार ने अकाल से निपठने के लिए निम्न 
उपाय घोषित किये थे * 

(]) राहत कार्यों पर तत्काल मजदूरों की सख्या 7 लाख बढाने कौ घोषणा 
की गई थी। 

(2) असिचित क्षेत्रो मे लगान व सहकारी कर्जों कौ बसूलियाँ तुरन्त स्थगित 
करने का फैसला किया गया था। 

जिन गाँवों मे लगातार चार साल से अकाल पड रहा था वहाँ एक साल 
का लगान माफ करने की कार्यवाही का निर्णय किया गया था। अल्पावधि के 
सहकारी कर्जों को मध्यावधि कर्जों मे परिवर्तित किया गया था। 

(3) राठी थारणरकर, काकरेज आदि उन्नत नस्ल की गायो को बचाने के 
लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके अनुसार ऐसी गायो को 
विशेष रूप से गगागगर के केम्पों मे रखा कया जहाँ उन्हे चारा, पानी, दवाइयाँ 
आदि उपलब्ध हो सके और साथ मे उनका दूध बिक सके। स्वयसेवी सस्थाओ 
का भी व्यापक रूप से सहयोग लिया गया था। इन्होंने चारे का वितरण करने मे 
मदद की थी। चारे के यरिवहन के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी प्रदान की थी। 


]... राजस्थान पड्िक्ा )0 जूव987 पृ०१ 
2 राजस्थान पढ्ििका, 20 अगस्त ]987 


प्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(4) एक सौ ट्यूब वैल जो उस समय उपयोग मे नहीं आ रहे थे उनका 
विद्युतोकरण करके घास उगाने का काम करने का निर्णय किया गया था। 

(5) सूरतगढ़ व जैतसर कृषि फार्मों मे चाय डगाने की व्यवम्था की गयी 
थी। 

(6) पीने के पानी के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आबू पालो राजसमन्द, 
भरतपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ आदि शहरो मे हैण्ड-पम्प व ट्यूब बैल खुदवाने 
का कार्य प्रारम्भ किया गया था। 

(7) जार्वजनिक वितरण कौ दुकानों की सख्या बढायी गयी थी। आदिवासी 
क्षैत्रो मे प्रमणशील दुकाने खोली गई थीं॥ 

(8) पजाब ब हरियाणा से चारा खरीदने की व्यवस्था कौ गई थी। 

(9) अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा पहुँचाने के लिए केन्द्र जो अनुदान देता है 
उसे 30 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर भाड़े का वास्तविक खर्च बहन करने की 
सिफारिश कौ गई थो। सरकार ने एक बृहद्‌ आपात्‌ योजना को लागू करने का 
निश्चय किया था। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अकाल की समस्या राज्य सरकार 
के समक्ष एक महान चुनौती बनकर आती है। सरकार ने राहत कार्यों को 
कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयास किया लेकिन प्रमुख कठिनाई वित्त के अभाव की 
रही है। सरकार केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता लेने का प्रयास करती है 
ताकि सूखे पर काबू पाया जा सके। 985 86 में गुजरात व मध्य प्रदेश मे भी 
सूखा पड़ने के कारण राजस्थ'न से पशुओ का निष्क्रमण वहाँ नहीं हो घाया था 
और दो लाख से अधिक पशुओं को जैसलमेर के चरायाहों मे भेजा गया था और 
उनके लिए वहाँ पीने के पातों की विशेष व्यवस्था कौ गयी थी। दुधारू पशुओं 
को पशु-आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था की 
थी तथा गाँवों मे पेयजल कौ व्यवस्था बढ्ययी गयी थी। ]986 87 के अकाल 
का मुकाबला करने के लिए सरकार को पुन सकिय होना पड़ा था और ब्रिभिन 
राहत कार्यों पर निर्माण कार्य चलाये गये थे। ये राहत कार्य जून 987 के बाद 
भी कुछ अवधि तक जारी रखते पडे थे। राज्य सरकार ने केद्र से राहत कार्यों 
के लिए सहायता मागी थी। 

987-88 के अकाल मे राहत कार्य ) 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है ]987 88 मे 27 जिलो को अकालग्रस्त 

घोषित किया गया३ इससे 36252 गाँव प्रभावित हुए जिनमे 3 7 करोड़ जनसख्या 


व बजट भाषण ]989 90 प 4 


दाजस्थान मे अकाल वे सूखा 495 


अकाल की चपेट मे आ गई थी। इतनी विशाल जनसख्या को जीविकोपार्जन के 
साधन उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य था। इस अकाल मे 3 लाख राहत 
कार्य प्रारम्भ कर कुल 424 कग्रेड रुपये मानव दिवस का कार्य सृजित किया 
गया। अकाल राहत कार्यों यर 987-88 मे 627 करोड़ रुपये व्यय हुए जो 
वार्षिक योजना के सार्वजनिक परिव्यय से अधिक थे। इसपे गेहूँ का मूल्य 
भी शापिल है। राज्य ने केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त स्वय के साधनो मे करोड़ो 
रुपये व्यय किये। सूखा-ग्रबन्ध पर इन 6 महीनो में (987-88 व बाद में) 
जो धनराशि व्यय की गई चह गत चार दशको मे अकाल राहत सहायता 
पर व्यय की गई कूल राशि से भी काफी अधिक रही। 

988 89 व 989 90 में राहत कार्य 


१988 89 मे अकाल व अभाव की स्थिति 7 जिलों म॑ पायो गयी जिमसे 
44977 गाँवों में 435 लाख जन्सख्या प्रभावित हुई। 7989 90 में 25 जिले 
अकाल/अभाषप्रस्त घोषित किये गये। इनमे |4024 गाँबो मे | 2 करोड लोग 
प्रभावित हुए। सरकार को भू राजस्व का स्थगन 2 56 करोड़ रुपयो तक का करता 
'पडा। इन वर्षों मे भी सरकार ने अकाल राहत कार्य चलाकर अकाल की समस्या 
का निराकरण करने का प्रयास किया। 988 89 में राहत कार्यों पर व्यय की 
राशि 326 करोड रुपये ख 989 90 मे लगभग 306 करोड़ रुपये रही। 

राजस्थान पर प्राय अकाल के काले बादल छाये रहते हैं। विट्वानो का भत 
है कि राज्य को अकाल से पूर्णवया छुटकारा मिलना तो कठिन जान पड़ता है 
लेकिन सतत प्रयास करने पर अकालो की भीषणता व इनसे होने वाली क्षति में 
कमी अवश्य की जा मक़तो है और को भी जानी चाहिए। 

जैसाकि पहले कहा जा चुका है 4990 9 का वर्ष अकाल ब सूखे के 
प्रभाव से मुक्त रहा था लेकिन 99] 92 का बर्ष पुन अकाल की चपेट मे आ 
गया। राज्य में वर्षा की कमी के कारण 3004 गाँवो के लगभग 2 89 करोड 
व्यक्ति और इतनी हो संख्या मे पशु अकाल मे प्रभावित हुए। प्रतिदिन 8 लाख 
से अधिक अ्रमिको को रोजयार उपूलब्ध कराया गया। राहत कार्यों पर 200 करोड 
रुपये से अधिक राशि व्यय करनी पडी। ]992 93 में भी 30 में से 27 जिलो 
में सामान्य से कम वर्षा हुई। बाड़मेर, बीकामेर, जैसलमेर डूँगरपुर, बासवाडा 


ड़ श्री एम० एल» पेहता को अनुसार यह राशि 953 करोड रुपए रहो थो। देखिए उनका राजस्थान 
आर्थिक सम्पेलतर पे अध्यक्षीय भाषण 2 मार्च 993 प 7 

आये व्ययक अध्ययन 992 93 प्‌ 64 

शजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 99] पे 3] 

राजस्थान पत्रिका, 5 अगस्त 992. 


थक 


796 राजस्थान की अर्पव्यवस्था 


उदयपुर तथा राजसमन्द सूसे से प्रभावित हुए। एक अनुमान के अनुसार राज्य के 
30 हजार गाँव अकाल को गिरफ्त मे आ गये और 3 करेड जनता इससे प्रभावित 
हुई। इस अकाल की सबसे अधिक मार पेयजल के सकट के रूप में सामने आई। 
राज्य सरकार का यह मानता रहा कि अकाल राहत पर 380 कठ्रेड रुपये व्यय 
करे होंगे। फ्रत्येक मत्री को एक जिले के अकाल राहत का प्रभारी बनाया गया 
तथा सरकार 7 से 0 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रयास करते लगी। राज्य 
सरकार के पास पिछले दो वर्षो का 206 करोड रुपये प्राकृतिक आपदा सहायता 
कोष मे पडा था। अत केद्ध से ।74 करोड रफ्ये को विशेष सहायतां भागी गयी 
जिसके लिए उसने इन्कार कर दिया था। 


अकाल की समस्या को हल करने के लिए प्रमुख सरकाठी कार्यक्रम 


राज्य सरकार ने अकाल की समस्या के हल के लिए निम्त दो दिशाओं 
मे प्रयाम किये हैं। राज्य मे विशिष्ट योजगा सगठत की स्थापना 97] में की 
थई थी। इसकी तरफ से विभिन्त योजनाएँ चलायी गयी है जैसे एकौकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम सूखा सभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरू बिकाम कार्यक्रम बायो गैस 
कार्यक्रम राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम लघु 
व सोमात्त कृषक घृहतू कायक्रम तथा ऊर्जा व जल बचत सिचाई योजना, आदि। 
इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र मे लाखो लोगो को लाभ पहुँचता है। लेकिन 
इनमे से सूपा सम्भावित कार्यक्रम व मरु विकास कार्यक्रम का अकाल की समस्या 
से सोधा सम्बन्ध होता है। इसलिए इन पर नीचे प्रकाश डाला गया है। 

(॥) सूखा सभाव्य क्षेत्रीय विकाम कार्यक्रम (7)747) कार्यक्रम वर्ष 
974 75 से प्रारम्भ किया गया था। इससे रोजगार व आय मे वृद्धि होती है एव 
सूखे के प्रभाव को कम करना सम्भव होता है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम पश्चिमी 
राजस्थान के 8 जिलो तथा बासवाडा व डूँगएपुर क्षेत्र में लागू किया गया था। 
लेकिन धीरे धीरे यह 3 जिलो के 79 खण्डो में फैला दिया गया। 982 83 
में केन्द्रीय सरकार ने एक दल की सिफारिश के आधार पर इसे 6| खण्डो में 
समाप्त कर दिया तथा बाद मे यह ]8 विकास खण्डो में ही जारी रण्ण गया। 

]974 75 से 978 79 तक इसके व्यय का 2/3 अश केद्धीय सरकार 
तथा ]/3 अश राज्य सरकार द्वारा बहन किया गया था। 979 80 में 50-50 
प्रतिशत भार दोनो सरकारो के द्वारा बहन किया जा रहा है। मार्च (985 तक 
लगभग 77 करोड रुपये विभिन्न योजनाओं पर व्यय किये गये थे। 985 86 मे 
केद्ध सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सवाई माधोपुर टोक झालावाड व 
कोटा जिलो के 2 विकास झण्डो म॑ यह कार्यकम लागू किया गया था। इस 
प्रकार म्गतव्ी योजना में 8, जिल्य के कत्, ३0 ट्लिएत राप्लो, के (7४2४२ 


]. राजस्थान पत्रिक३ 30 जुलाई 992 


ग़जस्थात मे अकाल व सूखा क्न्रर 


कार्यकम सचालित किया गया और इस पर 23 78 करोड रुपये व्यय किये गये। 
990-9] मे इस पर 647 करोड रुपये व्यय किये गये तथा 99-92 के लिए 
5 ]4 करोड रुपये व 992-93 के लिए लगभग 6 करोड रुपये आववोटित किये 
गये। इस कार्यक्रम के माध्यम से भू-सरक्षण, सिचाई, वृक्षारोपण व चग्गाह विकास 
के कार्य सचालित किये जाते है। 

(2) भमरुस्थलीय विकास कार्यक्रम (007) 4977-78 से केन्द्र सरकार 
कौ शत-प्रतिशत सहायता से यह कायकम प्रारम्भ किया गया था। 979 80 से 
केद्ध व राज्य इसये 50 50 प्रतिशत व्यय करने लगे थे। 985-86 से पुन 
इस्तका सम्पूर्ण व्यय भार केन्द्र द्वारा वहन किया जाने लगा है। यह कार्यक्रम 
[] परुस्थलीय जिलो के विकास खणडो में क्रियान्वित किया जा रहा है। 

इस कायकम के अनगत कृषि मस्स्थलीय बन, भू-जल, चागा विकाम 
पशु, जल मप्लाई ब ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कायकम आते है। आरम्भ मे मार्च 
985 तक लगभग 73 करोड रुपये व्यय किये गये। सातयीं योजना में (985 90) 
इस कार्यकम के लिए केन्द्र ने |47 करोड की घन-राशि आवंटित की। इस क्षेत्र 
में प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि 09 रुपये रही। 990 9] में इस कायकरम 
पर 38 करोड़ रूपये व्यप किये गये तथा 99] 92 के लिए भी इतनी ही राशि 
आवोटित को गयी। 992 93 के लिए अधिक धनगशि का आप्वश्यकता महसूस 
का गयी है। 
सूखे की स्थिति का सखामना करने के लिए दीर्घकालीन नीति 
(णाए्टर (का ए0॥0१) 

सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अकाल राहत काय 
चण्लू करने को नोति अपनायी है तथा भूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरू विकास 
कार्यक्रम आदि अपनाये है। लेकिन इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के 
लिए दीधकालीन उपायो को आवश्यकता है। इनका विवेचन नाचे किया जाता है। 

(॥) विस्तृत क्षेत्र मे सिचाई ब्मी ब्यवस्था- सिचाई के विम्तार से ही 
अकाली पर विजय प्रप्त की जा सकती ह॑ तथा कृपिगत उत्पादन का अम्थिरता 
कम को जा सकतो है। राज्य में घूजल विकाम की सम्भावनाआ का अधिक 
उपयोग क्रिया जाना चाहिए। इसके अलावा इच्दिरा गाँधी नहर परियोजना को 
प्रत्येक दृष्टि से शोघ्र पूरा किया जाना चाहिएं, जैसे नहर के दूसरे चरण 
के सशोधित रूप को पूरा करना, कमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करना 
तथा अन्य कार्य पूरे करना, ताकि उनके लाभ आम आदयी त्क शापघ्र पहुँच 
सके इसको लिए प्रशासन को सुदृढ करना होगा। 

(2) सिचित क्षेत्र में उत्तर जल-व्यवस्था- सिचित क्षेके में उत्म जल 
को व्यवस्था को जाता चाहिए टाकि सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किये जा सक्ते। पता के 
निक्मस को व्यवस्था ठीक प्रकार से होता चाहिए वाकि पत्नी के अभाव मे क्षर्युक्र 
भूमि को समस्या उत्पन्न न हो। जल का वितरण सही ढय से होन' चाहिए ताकि 
उस क्षेत्र के सभी कूपक ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके 
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(3) अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ 
प्रभावी समन्वय योजना मे शामिल विभिन्‍न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों सामान्य 
राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अकाल राहत कार्यक्रमों पचायतो के विभिन्‍न 
विकास कार्यक्रमों द्था अत्य विकास कार्यक्रमों में परस्पर प्रभावपूर्ण ताल मेल 
स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक सामुदायिक थरिसम्पत्तियो के निर्माण 
में तेजी लायी जा सके। भविष्य में विकेन्द्रित नियोजन को अपनाकर रोजगार बढ़ाने 
के कार्यकम लागू किंये जाने चाहिएँ। इससे प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र का विकास होगा। 

(4) लूनी नदी के क्षेत्र (बेेसिन) का भी विकास क्रिया जाना चाहिए। 
यह मर प्रदेश को मुख्य नदो है तथा कच्छ को खाड़ो में गिरतों है। यदि सिचाई 
वक्षारोषण भू सरक्षण व गाँबो मे सडक व भवन निर्माण के कार्यों को सफल 
बनाया जा सका तो राजस्थान मे ग्रामीण जनता की खुशहाली बढ़ सकती है। अब 
समय आ गया है जब जिला व खण्ड स्तर विकास के विभिन्‍न स्पष्ट, व्यावहारिक 
च लाभकारी कार्यकम सचालित करके हम विभिन्न प्रदेशो की अर्थव्यवस्था को 
अकाल से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक ग्रामीण जन सहयोग की शर्त 
भी स्वीकार करनी होगी। 

(8) अकाल राहत केन्द्रों पे पजदूरो को उपश्थिति के 'पस्टर रोल 
ठीक से बनाये जाने चाहिए। उनमे मनमाने नाम भर कर रकम हडपने से समाज 
को लाभ नहीं हो सकता। अकाल राहत कार्यों मे स्कूल डिस्पेन्सती सडक आदि 
का निर्माण किया जाना चाहिए। राहत केन्द्रो को व्यवस्था मे सुधार करने से लोगो 
की गेटी रोजी को समस्या एक साथ हल हो सकती है। इसलिए अकाल राहत 
कार्यों मे प्रशासनिक कार्य कुशलता बढायी जानी चाहिए। इनके सम्बन्ध मे 
आये दिन विभिन्‍न प्रकार अनियमितताओ ब कमियो के समाचार मिलते रहते 
हैं जिससे अकाल व अभाव से प्रभावित लोगो को पूरी राहत नहीं मिल 
पात्ती। अकाल राहत कार्यो पर व्यय करने से लोगो को रोजगार देने पशुधन 
को बच्चाने चारा उपलब्ध कराने पेष जल पहुँचाने कुपोषण व बीमारियों 
से बचाने तथा कृषि क्षेत्र के विकास मे योगदान दिया जाता है। अत इस 
धवगशि का सर्दोत्तम उपयोग करके अकालग्रस्त लोगो को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया 
जाना चाहिए। 

(6) परुक्षेत्र मे बालू के टीलो का स्थिरीकरण (ड9जाइबाणा 
8070 00॥05) करने के लिए कूचा लगाना चाहिए जो मिट्टी को उडने से रोकता 
है। चारे के चक्षो (0400 0००५) जेसे फ़ेजडे का वृक्षारोपण बढाया जाना चाहिए। 
इसे कल्पतरू कहा गया है। इसकी लोग, सागरी व लकडो बहुत काम को होती 
ह। बेर को शाडी बेर का फल पशुओ के लिए पाला दब बाड के काटे देती हे। 
रोहिडा वक्ष भी टिम्बर कौ दृष्टि मे विशेष महत्व रखता है। मोठ व ग्वार के 
पत्तो का चारा बनता है। 

अत अब ऐसी विधियाँ निकाली गई है जिनसे हम मरुस्थल पे शीघ्र 
ब कप व्यय से पेडो ब चारागाहा का विकास करके अकाल व सूखे की 
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दीर्घकालीन समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए राजनीतिक 
व्‌ सामाजिक इच्छा शक्ति की विशेष आवश्यकता है जिसके बिना ठोस प्रगति का 
दातावरण नहीं बन सकता। हमे व्यर्थ पड़ी भूमि का सदुपयोग करने मे विलम्ब 
नही करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विदेशों से तकनीकी व वित्तीय 
सहयोग भी लिया जा चाहिए। 

(7) ग्रामीण क्षेत्रो मे गैर कृषि कार्यकलापो क्रे विस्तार की आवश्यकता- 
गाँवों मे कुटोर व लघु उच्योगो का विकास करना भी अकालो का सामना करने 
की दीर्घकालीन नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है। इससे ग्रामीण जनता क्की 
आमदनी मे अधिक स्थिरता 282 /00%42# निश्चितता आती है जिससे वे अकाल की 
भीषण स्थिति मे भी अपने क्रो जारी रख सकते हैं। यदि लोग बाग 
सदैब कृषि एए ही निर्भर करते है अथवा बेराजगार रहते है तो उनको अकालों 
का सामना करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए ग्रायोण अथव्यत्रस्था में 
गैर कृषियत कार्यों मे रोजगार बढाया जाना चाहिए। 

राजस्थान में लघु पैमाने पर खनन उद्योग खनिज पदार्थ आधारित उद्योग 
हथकरघा विविध ग्रामीण उद्योगो तथा दस्तकारियो आदि का बिकास करके ग्रामीण 
जर्थव्यवस्था को सशक्त किया जागा चाहिए। जिस सीमा तक गे कृषि 
कार्य कलापो का विस्तार होगा उस सीमा तक लोगो की अकाल व सूखे 
की दशाओ का सामना करने की क्षमता भी बढेगी। 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है अकाल के समय सबसे बडा सकट 
पेयजल का होता है। राजस्थान मे जल का नितान्त अभाव है और वर्षा न होने 
पर या कम होने पर यह सकट गहरा हो जाता हे। आज भो राजस्थान का ग्रामवासो 
यह मानता है कि वर्षा न होने पर सरकार भी क्‍या कर सकती है (देहाती भाषा 
में 'राम रूठग्यो तो राज काई कर लेसी')। अत मुख्य समस्या पानी के अभाव 
को दूर करने की है। भूमि के नीचे जल स्तर निरन्तर ओर नीचे जाता जा रहा 
है। निजी स्वार्थों के वशी' है होकर नदी नालो पर व्यक्तिगत तौर पर छोटे बाघ 
जब एनीकट बनाये जा रहे है नदियो के पास के क्षेत्रों से अवेध रूप से पानी 
निकाला जा रहा है कहीं कही पाइपे काट कर पानी तिकाल लिया जाता है बूस्टरों 
का प्रयोग करने से जल सकट गहरा हो जाता है खराब पड़े हैण्ड पम्पो को 
जल्‍दी से मग्म्मंत नहीं हो पाती, विद्युत को आपूर्ति मे बाधा पडने से पानी की 
सप्लाई निर्यामत नहीं हो पाती नहरो का पानो अन्तिम छोर (टेल) के किसानो को 
नही मिल पाता और ऊपरी छोर (हेड) के किसान जरूरत से ज्यादा पारी खींच 
लेते हें- इस प्रकार कई किस्म की अनियमितताओ व गडबडियो ने अकाल को 
समस्या को और उलइग दिया है। अत इन सबको हल करना निदान्त आवश्यक 
है जिससे उचित राहत मिल सकती हे। 

इस प्रकार अन्पकालीन व दीर्घकालीन उपायो मे उच्चित ताल मेल 
स्थापित करके सूखे की दशाओ का सामता किया जा सकता है। इस दिशा 
में अधिक सच्ेष्ट ख सजग गहने की आवश्यकता हैं। 
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नवें वित आयोग कौ सिफारिशो के आधार पर 990-95 के पाँच वर्षों 
मे अकाल राहत कार्यों के लिए ग्रज्य को भांख सरकार से कुल 465 करोड 
रुपया ही मिल पायेगा (620 करोड रुपये का 75 प्रतिशत अश) (शेष 25% राज्य 
को देना होगा) जबकि ]987 88 के अकाल हें इससे ज्यादा राशि (627 करोड 
रुपये) अकाल-राहत पर खर्च की गयी थी। अत सरकार के समक्ष अकाल-राहत 
कार्यों के लिये धनराशि का अभाव पाया जाता है। योजना के विकास-कार्यों व 
अकाल-राहत कार्यों मे परस्पर ताल मेल बैठाकर अधभावग्रस्त क्षेत्रों मे रोजगार 
उपलब्ध कराना होगा। 


प्रश्न 


] राजस्थान मे अकाल “कारण व समाधान” पर एक संक्षिप्त व आलोचनात्मक 


निबन्ध लिखिए। (29]  श्ञ॒ 992) 

ह *ाजस्थान मे अकाल समस्या एवं समाधान” पर एक आलोचनात्मक लेख 
लिखिए (0760 वा 7 
]992) 


3. क्‍या राजस्थान को अकालो की काली छाया से कभी मुक्ति मिल पायेगी? 
इसके लिए व्यावहारिक सुझाव दीजिए। 

4... राजस्थान मे अकाल समस्या के निवारण हेतु कोई दीर्घकालीन नीति व 
कार्यक्रम सुझाइए। 

5. अकाल व सूखे के समय सरकार जो उपाय करती है उनका स्पष्ट विवेचन 
कौजिए। क्‍या वे उपाय पर्याप्त माने जा सकते है ? 

6. सूखे कौ दशाओ का सामना करने के लिए सरकार की अल्पकालीन नीति 
का विवेचन कौजिए। अकाल राहत कार्यों का मूल्याकन कौजिए तथा इनको 
अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाइए। 

7... संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 


॥) राजस्थान में अझाल की समस्या। 


|2 
औद्योगिक नीति 


(ग्रातपशञप्यों ए0) 








भारत में केन्द्रीय सरकार ने तथा विभल गाय सरणारों न मश्य समय 
पर आद्योगिक कातियों घोषित का हैं। यह शुक्र मविएद छात है कि एक ऋषि प्रफात 
देश में कूपिगत नीति पर इतन्या बल नहीं दिया गया जिल्ना आद्योगिक नीति पर 
दिया गया हैं। इसोलिए जब भी सरकार बदलते है तो सजसे पहले औद्योपिक 
नीति यर ध्यान जाता है और उम्रज्जे सम्बा- में समस्त देश से अथका गज्यीय स्तर 
पर, तथाकथित नई आंद्योगिक नीति प्रम्तत को जाती है। इसका कारण सम्भवत 
यह प्रतीत होता है कि आजकल आर्थिक विफास को बहुत-कुछ औद्योगिक 
विकास से जोड दिया गया हे और सभी राज्य औद्योगिक प्रगति की दोड़ 
में एक दूसरे से आये निकलने का प्रयाय करता चाहते है। 

औद्योगिक नीति मे सरकार कई छातों पर अपना नीति म्पष्ट करतो है जैसे 
ओद्योगिक विकास के उद्देश्य क्या होंगे, ओद्योगिक व्कि'स के लिए विभिन्‍न उद्योगों 
के बौच सगकार की प्राथमिकताएँ ([थाण्रा९5) कया होगी, ओद्योगिक श्षेत्रो मे 
आधाग्भूत सुविधाओ का विकास किस प्रकार किया जायेगा, औद्योगिक भूमि का 
आवंटन कैसे किया जायेगा, पावर की उपलब्धि के सम्बन्ध मे क्‍या सीति होगो, 
उद्योगों के लिए कज की सुविधा केसी होगी, स्थिर पुँजी के दिनियोग पर सब्सिडो 
देने के सम्बन्ध मे क्या नोति होगां उद्योगों को बिको-करो व अन्य करों मे किस 
प्रकार कौ रियायते दो जायेगी रण उद्योगों को पुर्र्जाषित करने के लिए क्‍या 
क्रदम उठाये जायेगे तथा प्रवासों भारतोयो के द्वारा राज्य मे विनियोग बढाने हेतु 
कोन सी प्रेरणाएँ दो जायेगी, आदि, आदि। 

इस प्रकार औद्योगिक नोति में कई महत्वपूर्ण विषयो पर सरकार की तरफ 
से स्पष्ट घोषणाएँ होने से उद्यमकर्ताओ को निर्णय लेने मे मदद मिलतो है और 
ले परियोजनाओं के स्थान, उद्योग विशेष का चुनाव तथा उसके आकार आदि का 
चुनाव कर पाते है। ओद्योगिक चीति के प्रभावों छियान्वयन से औद्योगिक उत्पादव 
व रोजगार को बढ़ाने मे मदद मिलती है, तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास 
को बल मिलता है। इससे स्थनोय साधनो का उपयोग करके राज्य को आमदनो 
बढ़ाने का अवसर मिलता है तथा निर्यात बढाकर विदेशों मुद्रा अर्जित की जा 
सकती है। < 


हम इस अध्याय मे राजस्थान मे औद्योगिक नोठि के विभिन्न पहलुओं पर 
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प्रकाश डालेंगे। 

राज्य मे औद्योगिक विकाप्त के लिए रियायते व सुविधाएँ * 

((लछाप्टघशणाड & खिलांगाल$ 0ि 005 9०एट%०्ाला। ॥ ॥86 589०) 

पिछली दो शताब्दिणे में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 
उद्ययकर्णओ को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायते सुविधाएँ तथा 
प्रेरणाएँ प्रदान को हैं। ग़ज्य का उद्येग निरिशालय ([)॥ए02टएवा2 0 [700द25) 
लघु व कुटीर उद्योगो कौ प्रगति का कय देखता है। इसके द्वारा लघु इकाइयों 
का पर्गेकरण (२९४5४०॥०१) किया जाता है तथा यह उनके लिए कच्चे माल 
का आबटत करने कौ सिफारिरा करता है। इसी के अन्तर्गत वर्तमान मे 30 जिला 
उद्योग केन्द्र (0/॥"७ ॥7005025 (थ५४५) (005) काम कर रहे है जिसमे 
एा(, (00 व २७(: तथा व्यापारिफ यैको के प्रतिनिधि सचालन कार्य मे 
भण्ण लेते है। 

राज्स्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास मे तथा उद्यमकर्ताओ को 
पूँजी' की सुत्रिधा प्रदान करने मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्‍न प्रकार की 
व्यवस्थाओ का विवरण नीचे दिया जाता है। 

(!) भूमि का आवटन- राज्य सरकार भे चुने हुए स्थानों पर उद्योगों की 
स्थायना के लिए यडे भू क्षेत्र निर्धारित किये है। इन औद्योगिक क्षेत्रों (॥00आ79 
श०९४४) मे उद्योगो को 99 वर्ष को 'लीज' पर भूमि आबंटित कौ गई है। भूमि 
के आब्रटन की दरे विभिन्‍न क्षेत्रों मे अलग-अलग रखो गयी है। ये पिछड़े जिलो 
के ऑष्योगिक क्षेत्रों मे अपेक्षाकृत कम हे। विभिन्‍न औद्योगिक क्षेत्रे मे भू-आवटन 
की दरे सशोधित की गई है। उद्योगविहीन जिलो (४० [0097/ 90थ00) 
जैसे सिरोहो, जैसलमेर, चुरू व बाडमेर जिलो के औद्योगिक क्षेत्रों मे ये अपेक्षाकृत 
नोची रखो गयी हैं जैसे सिरोही जिले के मडार (४॥04) क्षेत्र मे ये 8 रुपये 
प्रति बर्ग मीटर है जबकि बाडमेर के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र ब सिरोही के 
अम्बाजी, आबू रोड, औद्योगिक क्षेत्र मे ये 60 रुपये प्रति वर्गमीटर है। वर्तमान मे 
अन्य जिलो जैसे अलवर के नीमशाना औद्योगिक क्षेत्र मे भू-आवटन की सशोधित 
दरे 75 रुपये प्रति वर्गगौटर व उदयपुर के गुडली औद्योगिक क्षेत्र मे 80 रुपये 
प्रति बर्गमीटर हैं। 

रौको (श़ज़स्थान राज्य औद्योगिक विकास व बिनियोजन निगम लि) एक 
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समय मे भुगतान को शर्त पर भूमि का आवटन करता है जिसमे 25% राशि 
आवटन के समय जमा करनी होती है और शेष शशि ठीन माह मे देय होती है। 
इसका विस्तृत विवरण नई औद्योगिक नोति 990 के साथ आये चलकर किया 
जायेगा। 

(2) औद्योगिक बस्तियो व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास (रोको) 
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोजन निगम लि ने ओद्योगिक क्षेत्र 
विकसित किये है। इनमे पावर सडक जल व पानी के विकास की सुचिधाएँ दी 
गई है। इसके द्वारा विकसित किये यये क्षेत्र जयपुर (विश्वकर्मा तथा मालवीय) 
कोटा अलवर, जोधपुर, उदयपुर अजमेर, पाली चिडावा पिलाना बून्दी टोक निवाई 
सौकर, बालोतर बाडमेर, सादुलपुर व चित्तोडगढ़ आदि स्थानों मे ह। अब तक 
रीको ने 87 औद्योगिक क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य अपने हाथो में लिया है। 
विभिन्न स्थानों मे उद्योगो को बाईस हजार से अधिक भूखण्ड (70005) आवंटित 
किये जा चुके हे। 

व्यापारिक वस्तियो ये नीचे दुकान व ऊपर रिहायशी मकान की व्यवस्था 
होती हैं। रौको ने इलेक्टोनिक्स उद्योगो के लिए जयपुर व पिलानी मे कायरात्मक 
वस्तियाँ (]0ाणा» ८५४८४) स्थापित को है। 

अलवर जिले के 7 औद्योगिक क्षेत्र हे मत्म्य (अलवर शहर) भिवाडी 
सोेरली बहरोड खैरथल, राजगढ़ व शाहजहॉपुर। इनसे बहरोड व शाहजहॉपुर तो 
राष्टीय राजमार्ग सख्या 8 पर ह॑ लेकिन भिवाडी राजमार्ग से थोडा अदर पडता 
है। रीको ने ये मातों ओद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश ([रक्षाणाअ 
(४०/५ २०४॥७)) के अलवर जिले के भाग मे विकसित किये है। पिएार में 
दिल्ली के इर्द गिर्द के हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कई ओद्योगिक क्षेत्र भी आने 
है। भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र मे काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका है। यह अपनी 
क्षमता के उच्च शिखर पर पहुँच गया है। इसके तोन चरणों के विकास पर रीको 
ने 29 करोड रूपये व्यय किये हैं। अब यहाँ पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ने 
लगी है। रीको खस्तः हाल औद्योगिक क्षेत्रों को बेचने का कार्य भी सचालित करता 
है। भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र की हो कुछ अतिरिक्त भूमि को भी गैकों ने अलबर 
नगर विकास न्यास को देचा है। 

(3) वित्तोय प्रेरणावे (ा।ग्राश3 आास्शा॥४९5). उद्योगो को वित्तीय 
सहायता राज्य सरकार के उद्योग विभाग राजस्थान वित्च निगम राजस्थान राज्य 
औद्योगिक विकास व विनियोजत्र नियम लि. भारतीय स्टेट बेंक व इसके सहायक 
बैक तथा अन्य राष्टीयक्त बेकों से प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध से वर्तमान स्थिति 
का उल्लेख नीचे किया जाता है। 

राजस्थान वित्त निगम (२700) लघु व मध्यम श्रेणो के उद्योगो को दोर्धकालीव 
कर्ज देता है जिसको अधिकतम राशि पहले 60 लाख रुपये तक हो मकठी थो 
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जिसे अब बढाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है। कर्ज देने की कई स्कॉमें 
हैं, जैसे कम्पोजिट टर्म लोन, उदार ऋण योजना, परिवहन ऋण (सिगल वाहन) 
होटल कर्ज, डीजल जेनरेटिंग सेट के लिए कर्ज, टेक्नोशियन संहायता स्कीम 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ता स्कीम, भूतपूर्व सैनिको के लिए 
स्कीम, शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियो सथा डॉक्टरों के लिए स्कोम। पहले 
एकाकी स्वामित्व व साझेदारी फर्म के लिए ऋण कौ अधिकतम सीमा 5 लाख 
रुपये रखो गयी थी जिसे अब बढाया गया है। (र7८) अपनी उदार ऋण योजना 
(50 ].0श $0ाश॥6) के अन्तर्गत कर्ज देता है। कर्ज कौ सुविधा टेक्नेक्रेट्स 
व टेक्नीशियनो के लिए भी उपलब्ध की गयो है। 

क्प्पोजिट टर्म लोन योजना के अन्तर्गत कर्ज दस्तकारों द उद्यमियों 
को उपलब्ध क्वराया जाता है। 

रौको 90 लाख रुपये तक के अबधि-कर्ज (शग॥ ]0,%9) प्रदान कर 
सकता है, जिसे अब बढाकर ]5 करोड रुपये किया गया है। अब रौको 0 
करेड रुपये तक्क को लागत के प्रोजेक्टों को सहायता दे सकता है। पहले यह 
सीमा 5 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत तक हुआ करती थी। [07 रीको के 
साथ 0 करोड़ रुपये की लागत तक के प्रोजेक्टो मे कर्ज देने मे शरीक होगा। 

च्यापा्क बैक 50 लाख रु तक के कर्ज दे सकते है । पहले १८, 
एशा00 व व्यापारिक बैक जो कुल कर्ज दे सकते थे अब उसकी सीमा भी बढ़ा 
दी गयी है। औद्योगिक इकाई शेयर बेचकर भी धन जुया सकही है। उद्योग 
निदेशालय भी लघु इकाइयो को अब 35 हजार रुपये ठक के कर्ज उपलब्ध करता 
है। पहले राजस्थान बित्त निगम ज रीको द्वारा कर्ज पर ब्याज की दर पिछड़े क्षेत्रों 
के लिए (उत्पादन शुरू होने पर) 2 5% तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 4% थी। 
इस प्रकार यह पिछड़े क्षेत्रो के लिए  5% कम थी ताकि उनके औद्योगिक विकास 
को प्रोत्साहन मिल सके। ] मई 992 से ब्याज की दर बढ़ाकर सभी क्षेत्रो के 
लिए समान रूप से 20% कर दो गयो जो बहुत ऊँची है। लेकिन यह लघु उद्योगों 
के लिए 975% रखो गयो है। 

रीको व (२८८) के द्वारा बिक्रीकर को राशि के बराबर ब्याज मुक्त ऋण 
(एएश९४ (९८ ॥0थ5) भी दिये जाते हैं। पूर्व सरकार ने 5 मार्च 987 से ३ 
मार्च 992 तक की अवधि के लिये उद्योगो को बिकी कर से कुछ वर्षों के 
लिये मुक्त रखा ब इसका आस्थगन (0८थिगाथा) करने की एक प्रेरणादायक 
स्कीम घोषित कौ थी। 


(4) विद्युत की सप्लाई बढायी गईं है एवं इस दिशा मे प्रवास भी जारी 
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हैं। विद्युत-प्रशुल्क पर रिबेट दो जाती है। जल-सप्लाई व कच्चे माल कौ पूर्ति 
बढ़ाई गयी है। 

(5) राजकोपीय प्रेरणाये (पा5८० ए्ष्थाए८5) व करो में राहत 
(७ रशा९) मरकार ने कारखानो में लग'यी जाने बालो मशीनरी को चुगी 
शुल्क (0८00) से मुबत किया है। कच्चे माल पर भी यह छूट दी गयी है। 
राज्य सरकार ने मशानो व कच्चे म'ल पर विक्रो कर की छूट दो है। विद्युत 
शुल्क में भी छूट दा है। अब विक्रा कर से छूट व आम्थगन की नइ स्कीम लागू 
को गई है जिस पर आगे चलकर प्रकाश डप्ला या है। 

(6) राजस्थान के पिछड़े जिलों के ऑद्योगिक विकाम के लिये 
मब्सिडी की व्यवम्था -भूतकाल म गज्य में ।6 तिलो को औद्योगिक विकास 
कौ दृष्टि से पिछड़ा घापित किया गया था। ये जिले इस प्रकार घे- जालौर, 
नागर, जोधपुर, चुर सौकर झालावाड टोक अलबर, सिसहा उदयपुर यामबाड़ा, 
डूगरपुर, भीलवाडा, झुन्युतूँ जमलमेर, द बाइमेर। मितम्बर 988 तक 27 जिलों 
में में 46 जिलो को भारत म्गकार का तरफ से विनियेग सब्सिडी दा ज'ती थी। 
(जो बाद मे ढद कर दा गई) तथा शेष ]] जिलों को गज्य सरकार की तरफ 
से सब्सिडी दा जती थी । सब्सिडी की स्कीम पूँजी से जुडी राजकोधीय 
प्रेरणा (089॥8 [५४.८६ छि८४॥ प्रा्शा।।१ ९) होती है जिसमे उद्यमकर्ताओं को 
वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अलगत स्थिर पूँजीगत विनियोग जेसे भूमि, 
फैक्ट भवन व प्लान्ट तथा मशीनरी के विनियेग का निधारित अश उद्यमकर्ता को 
मरकार सब्सिडी यः अनुदान महायता के रूप मे देतो है जिससे उनको कारप़ला 
लगाये के लिए भाग प्रोत्याहन मिलता है। 

पहले केन्द्रीय सब्सिडों का व्यवस्था मे पिठडे जिले को तीन श्रेणियों &, 
छ तथा (0! के अच्तंगत विघकत किया गया था, जो इस प्रकार थे (४) इसके 
अन्तर्गन 25% सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही, चुरू व बाड़मेर के लिये रखी 
गयी थी। ये शूत्य उद्योग जिले (१४०. प्रावएआा72६ ॥3्रत८5 अथवा शा) 
कहलाते थे। सब्सिडी की अधिकतम सोप्रा एक इकाई के लिये 25 लापप स्पये 
रखी गया थी। (8) इसके अलगत 5 प्रतिशत सब्सिडी पंच जिलों अलबण 
भोलवाडा जोधपुर वर्गौर व उदयपुर के लिये रखी गयो थी तथा इसका अधिकतम 
राशि ॥5 लाख रपये रखी गयदो थी। (0) इसके अन्तगत 0 प्रतिशत सब्सिडी 
सात विलय बासवाड़ा डूँगए जालीए झालावाड़ झस्छुतुं माकर व टोक के लिए 
धी तथा एक औद्योगिक इका३ के लिये सब्सिडा का अधिकतम गरशि ]0 लण्ख 
रूपये रखो गयां था। 

इस प्रकार केन्द्रीय सब्सिडा का व्यवस्था काफो लचौलों था। शेष ] 
जिलो - अनमेर, भरतपुर, दा बीकानेर, चित्तीडगढ, जयपुर, गावगर कोटा, पलों, 
मसबाइ माधोपुर व धोलपुर के लिये पहले गज्य सरकार सब्पिडी देती थी जो बड़ी 
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व मध्यम इकाइयो के लिये 0% (अधिकतम ]0 लाख रुपये) एवं लघु इकाइयो 
के लिये 4% (अधिकतम 3 लाख रुपये) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 
लिये लघु इकाइयो पर 20% तथा नन्‍हीं (9) इकाइयों के लिये 25% रखी 
गयी थी। विस क्षेत्रों को सब्सिडी नहीं दी गयी थी जैसे मत्स्य (अलवर), मरुधर 
(जोधपुर) जयपुर के विश्वकर्मा व मालवीय तथा मेबाड (उदयपुर)। सार्वजनिक 
वित्तीय सस्थाये पिछड़े क्षेत्रो के विकास के लिये उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करती 
रही है। 

] अप्रेल, 985 से 3] मार्च, 990 तक करे लिये बिक्री कर की 
शवज में ब्याज-मुक्त कर्ज की व्यवस्था ( |शहाचऊः १6 5९५ ६ ]0शा 
5टधाथग० ) भी जारी रही थी। इस कर्ज के दिशा निर्देश नोचे दिये जाते हैं 

(अ) बडे पैमाने के उद्योगो के लिये स्थिर परिसम्पत्ति का 8 प्रतिशत कर्ज 
(अधिकतम राशि 50 लाए रुपये तक) (आ) मध्यम श्रेणी के उद्योगो के लिये 
स्थिर परिसम्पत्ति का |5% (अधिकतम स्रीमा 50 लाछ रुपये तक) (३) लघु 
उद्योगो के लिये स्थिर परिसम्पत्तियो का 25% कर्ज (अधिकतम सौमा 50 लाख 
रूपये तक) (ई) एक विकास छड मे ]5 करोड रुपये या ऊपर के स्थिर 
पूंजी विनियोग से पहलो बार स्थापित को जाने वाली औद्योगिक इकाई (शणाल्शातह 
॥608॥9) को अधिकतम ] करोड रुपये तक (3) 25 करोड़ रुपये व अधिक 
के स्थिर पूँजी विनियोग से स्थापित किये जाने वाले प्रतिष्ठामूलक उद्योग 
(८॥॥8/00$ ॥900509) के लिये | 5 करोड रुपये तक कर्ज अथवा इतना ही 
कर्ज एक शुरू के उद्योग (90णा०्यगाह ॥00509) के लिये जिसमे 0 करोड़ 
रुपये तक का विनियोग हो। 

इस स्कीम के कर्ज का भुगतान पाच समान किश्ठो में देय था और यह 
वितरण की तिथि के छठे वर्ष से प्रारम्भ होता था। 

23 भई 987 को मुख्यमत्री ने नये उद्योगों को उत्पादित माल पर बिक्री 
कर मे 3] मई 992 तक रियायते देने की घोषणा की थी। 5 मार्च, 987 के 
बाद उत्पादन में आने वाले सभी नये उद्योगो को पिछडे जिला में सात वर्ष 
तक उत्पादित माल पर यह छूट दी गई थी, जबकि विकपस्तित जिला में यह 
पाच्च वर्ष तक के लिये दी गई थी। यह छूट आइमक्रीम बडे सामेट प्लाट, 
होटल तथा अधिक विद्युत की खपत वाली इकाइयो को नहीं दी गई थी। 

पिछडे जिलो मे छोटे उद्योगो के लिये छूट का सीमा उनकी स्थायी 
परिसम्पत्ति के 00% तक गम्रध्यम व बडे उद्योगों के लिये 90% तक तथा 
विकसित जिलो के लिये ये सोमाये कमश 85% व 75% तक रखी गई थों। 

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत 'पायनियरिंग' व 'प्रेम्टीजियम” उद्योगों को यह 
सुविधा दो अतिरिक्त वर्षों के लिये दी गयी थी। उद्योगों को विक्री कर से मुवित 


औद्योगिक नौति शत 


के बजाय बिक्री कर पर आस्थगव (5265 4%८ ऐटटागाणा७ की सुविधा दी 
गई थी। 

इस सम्बन्ध मे [990 की औद्योगिक नौति के प्रावधानों पर आगे चलकर 
विस्तार से चर्चा की गयी है। 

विकास केन्द्र (9709 0॥ ((श॥८७) से सम्बन्धित मीति- 22 अक्टूबर, 
989 को केन्‍्द्रोय सरकार ने देश के विभिन्‍न भागो मे 79 विकास केन्द्र स्थापित 
करने की घोषणा की थी जिसमे राजस्थान के लिये 4 विकास केन्द्र स्थापित करने 
का निर्णय शामिल था। इसके लिये भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़ व आबूरोड़ 
(स़िग्रेही जिला) चुने गये। बाद में धोलपुर को शामिल करने पर 5 
विकास-केन्ध हो गये। प्रत्येक विकास केन्द्र पर 30 करोड रुपये व्यय 
करने का प्रावधान रखा गया है ताकि वहाँ इन्फास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली, 
सड़कें, रेल, सचार व अन्य आधारभूत सुविधाये विकसित की जा सके। यह 
महसूस किया गया कि इन स्थानों में विभिन्‍न प्रकार की आधारभूत सुविधाओ के 
उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाइयो को स्थापना में सहूलियत होगी जिससे इनमे 
ओद्योगरिक विकास की गति तेज की जा सकेगो। इससे इन केन्द्रों के आस-पास 
के इलाकों मे आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 

इन स्थानों के चुनाव के पीछे प्रमुख कारण यह था कि इनमे औद्योगिक 
विकास की काफी भावी सम्भावनाये है। उदाहरण के लिये, भीलवाडा ने देश के 
टेक्सटाइल क्षेत्र मे काफी नाम कमा लिया है। यहाँ परावरलूम व प्रोसेस गृह 
(9700९४५ ॥005९5$) स्थापित हुए है जिससे वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। 
यहाँ खनिज पंदार्थो के विकास के भी अवसर हैं। इस जिले के दक्षिण भाग से 
कोटा चित्तौडगढ ब्रोडगेज लाइन गुजरतों है जिससे विकास के नये अवसर खुल 
गये हें! 

भीलगडा सिन्धेटिक यार्न व कपडे का एक बडा उत्पादन केन्द्र बन चुका 
है। यहाँ पहले ही विभिन्‍न उद्योग धधो मे काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका 
है। यहाँ विकास केन्द्र के पनपने की काफी सम्भावनाएँ है। 

बीकानेर जिले क्ले बीच से इन्दिरा गाँधी नहर गुजरती है। यहाँ 
कषि-आधारित उद्योगों के विक्रास की सम्भावनाएँ उत्पन्त हो रही है। इस 
सम्बन्ध मे बीौछवाल का औद्योगिक क्षेत्र उल्लेखनीय है। बीकानेर के विकास 
केन्द्र में कॉरन जिनिग व प्रेसिग फेक्ट्रियाँ वनस्पति तेल खडसारे व गुड को 
इकाइयो ऊन उद्योग डेयरी उद्योगु, चमडा उद्योग आदि कृषि व पशु-आधारित 


3 उरचट0 ४०४डाल्डल कैभ्तसा 7993 ७! 


208 राजस्थान की अर्थव्यवस्या 


उद्योग पनप सकते हैं। बीकानेर मे बडी रेल लाइन भी पहुँच गई है। अत यहाँ 
विकास के नये अवसर उत्पन्न हुए है। 

झालाबाड़ जिले के एक भाग से बम्बई दिल्‍ली ग्रोड गेज लाइन 
शुजरती है। इसने नारगी के उत्पादन में नाम कमाया है। आधारभूत सुविधाओं के 
विकास से इस विकास केन्द्र में नई औद्योगिक इकाइयाँ विकसित की जा सकेगी 
हालोक इसकी व्यापक सम्भावनाओ पर सूदिह प्रगट किये गये हैं। 

आबू रोड मे पहले से कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुका है जिनमे 
मार्बल, ग्रेनाइट, मिनी सीमेट, आदि की इकाइयाँ प्रमुख हैं। यह शहर अहमदाबाद 
के निकट है। यहाँ विकास केन्द्र के षनपने की प्रचुर सम्भावनाएँ है। 

राज्य में अन्य स्थान भी विकास केन्द्र बनाये जाने के लायक है जैसे 
बहरोड बासवाडा आदि। लेकिन उन पर साथनो की स्थिति को देखकर विकास 
के अगले चरण में विचार किया जायेगा। 

विकास केद्धो की स्थापना के कार्य की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता 
है। रीको इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही करने मे सलग्न है। घिकास केन्द्र 
घर जो 30 करोड रुपये की धनराशि व्यय की जानी है ठसमे केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकार व वित्तीय सस्थाएँ अपना अपना वित्तीय योगदान देगी। 

नई परिस्थितियो मे राज्य सरकार पर विकास केस्द्रो पर आधारभूत सुविधाओ 
को उपलैब्ध कराने के लिये 20 करोड रुपये कौ आवश्यक धनराशि जुटामे का 
भार आ गया। साथ मे नई औद्योगिक नीति व योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का 
वित्तीय भार भी बढ़ गया। यदि राज्य सरकार विकास वेन्‍्द्रो व सब्सिडी की 
वित्तीय व्यवस्था करने मे सक्षम रही तो निश्चित रूप से राज्य औद्योगिक विकास 
की दिशा मे तेज से प्रगति कर पायेया। अभी पक सब्सिडी का कार्य मो प्रगति 
पर नजर आ रहा है लेकिन विकास केद्धों के सम्बन्ध मे क्रियान्बयन की गति 
अपेक्षाकृत थीमी चल रही है जिसे अधिक ठेज व अधिक सुनियोजित करने की 
आवश्यकता है। 

राजस्थान में जनता सरकार की औद्योगिक नीति जून 978 राज्य 
में जनता सरकार ने 24 जून 978 को अपनी औद्योगिक नीति घोषिठ की धी। 
इसका संक्षिप्त परिचय नोचे दिया जाता है। इसमें उद्योगों में प्राथमिकताओ का 
क्रम निश्चित किया गया था क्षेत्रीय असन्तुलनो को कम करने के उपाय 
बतलाये गये थे उद्योगो को दी जाने वाली सहायताएँ व सुविधाएँ स्पष्ट 
को गई थों और बौमार औद्योगिक इकाइयो को दी जाने वाली सहायता के 
बारे में भी भोति निर्धारित की गई थी। 

() उद्योगों मे प्राथमिकता का क्रम उद्योगो को प्राथमिकता के कम में 
खादो ग्रामोद्योग हंथकरघा व हस्तशिल्प को सबसे ऊपर रखा गया था। उसके 
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बाद एक लाख रुपये तक को पूँजी वाले उद्योग फिर कमश 0 लाख रुपये 
50 लाख रुपये तथा अन्त में वृहद्‌ उद्योग रखे गये थे। 

09) क्षेत्रीय प्राथमिकता का क्रम- क्षेत्रीय असमानताएँ कम करने के 
लिये श्षैत्रीय प्राथमिकताएँ तय कौ गयी थीं। इनका क्रम इस प्रकार रखा गया था 
पहले गाँव फिर अर्द्ध शहरी क्षेत्र तथा अत मे शहर। नये सार्वजनिक व सयुक्त 
क्षेत्र के उद्योग क्षेत्रीय आवश्यकताओ को ध्याव से रखकर लगाने का निश्चय किया 
गया था। 

स्थातीय साधनों पर आधारित उद्योगो को प्रोत्माहन देने का निश्चय किया 
गया था। श्रम प्रधान उद्योगो को पूँजी प्रधान उद्योगो की तुलना मे अधिक महत्व 
दिया गया था। 

(0) सार्वजनिक उद्योग- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो की कार्यकुशलता 
मे सुधार करने के लिये राजस्थान प्रबन्धक सेवा स्वर्ग (एबी शैग्रावएलाला। 
(४0०) बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एक ब्यूगे आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज 
बनाने का प्रस्ताव किया गया था जो सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता व कार्य प्रणाली 
की निरन्तर समीक्षा करता रहेगा। सयुकत क्षेत्र मे उद्योगो को प्रोत्साहित करमे के 
लिये इक्विटी पूँणी मे 0% सरकारी सहयोग की नीति घोषित की गई थी। 

(५) बीमार आद्योगिक इक्काइयो के प्रति नीति- जिस औद्योगिक इकाई 
में कुल क्षमता का 20% से क-.नृत्पादन हो तथा जो घाटे मे चल रही हो व 
जिसमे पिछले तीन वर्ष से ब्यार्श या मूलथन का भुगतान न किया हो वह बीमार 
या रुरण इकाई मानी गई थी। इनके सम्बन्ध मे यह कहा गया था कि ऐसी इकाई 
की उद्योग निदेशक प्रमाण पत्र देगा। रूणता का कारण खोजा जायगा। राजस्थान 
वित्त निगम ऐसी इकाइयो के ऋण के भुगतान की दूसरी तिथि निर्धारित करेगा 
(705८0८6७।९)। ऐसी इकाइयो से की गई सरकारी खरीद का भुगतान एक माह 
के भीतर कर दिया जायेगा। सरकारी खरीद मे भी ऐसी इकाइयो के माल को 
प्रौधमिकता दी गयी थी। 

(५) नयी सहायताएँ व सुविधाएँ - औद्योगिक नीति मे यह भी कहा 
गया था कि उद्योगो के लिये आवश्यक गोचर भूमि जिलाघीश ग्राम पवायत को 
स्रिफारिश पर रूपान्तरित (८00५2॥) करेगे। स्वय का उद्योग लगाने पर किसान 
की खातेदारी की 500 वर्गमाटर भूमि का रूंपान्तरण अपने आप माना गया था। 
इसके लिए केवल परिवर्तन शुल्क जमा करना आवश्यक माना गया था। दाल मिल 
चावल मिल आदि को 25 हजार से कम आबादी वाले ग्रामौण क्षेत्रो मे स्थापित 
करने पर बिजली रार्च मे 25% सब्सिडी देने की नीति घोधित कौ गई थी। 

बाद में 980 मे राज्य मे कांग्रेस (आई) सरकार पर राजस्थान के 
औद्योगीकश्ण की जिम्मेदारी आ गयी थी। विभिन्‍न प्रकार को रियायतो व सुविधाओं 
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का लाभ मिलते से शज्य औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढा। रीकों राजस्थान 
वित्त निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम उद्योग निदेशालय आदि राज्य में औद्योगोकरण 
को आगे बढाने का भरपूर ग्रयास करते रहे है। उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय 
पूँजीगत सब्सिडी व राज्यीय पूँजीगत सब्सिडी का विस्तार किया गया। विदेशों में 
बसे भारतीयो को राजस्थान में पूँजी लगाने के लिये आकर्षित किया गया। 
सातवीं पचवर्षाय योजना मे औद्योगिक विकास की च्यूहरचना 
(ग्रातप्रशा» आागए8ए 97णागए $6रएथाएँं थिश्या) 

राज्य के योजना विभाग ने सातवीं पचवर्षोष योजना (985 90) के प्रारूप 
मे औद्योगिक विकाश्न की व्यूहरचना में निम्न बातों का समावेश किया था। राज्य 
सरकार ने पथक्‌ से सातवी पचवर्षाय योजना के लिए किसी औद्योगक व्यूहरचता 
की घोषणा नहों को थी। इसलिए औद्योगिक विकास के सम्बन्ध मे किसी व्यवस्थित 
व अनुमोदित नीति के अभाव मे निम्त बातो को सकेतामक हो माना जाना चाहिए। 

औद्योगिक नीति के उद्देश्य सातर्वी योजना मे इस बात पर बल दिया 
गया था कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में प्रचुर भाव्रा में उपलब्ध 
साधनो का उपयोग किया जायेगा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न 
किये जायेगे प्रादेशिक असन्तुलनो को कम किया जायेगा परम्परागत 
शिल्पकलाओ का बिकाम किया जायेगा उद्यमकर्ताओ को सहायता दी 
जायेगी तथा औद्योगिक इन्फ्रास्टक्चर का त्क्वास किया जायेगा। 

(॥) रेजगारोन्सुख उद्योगो के विकार्स फो सर्वोच्च प्राथमिकता देने 
पर बल दिया गया था) इसके लिये खादी व ग्रामोद्योगो हथकरघा दस्तंकारियो 
अति लघु व लघु उद्योगो को इपरी कम मे प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था। 

(2) जिला उद्योग केन्द्रों के स्टाफ का स्वरूप बदलने कौ आवश्यकता 
स्वीकार की गई धी। इसके लिये अतिरिक्त कार्यालब मैनेजरो व प्रोजेक्ट मैनेजरों 
की नियुक्ति करने पर बल दिया गया था। 

(3) श्रेणी & 8 ( के जिलो के लिए विनियोग सब्मिडी की 
व्यवस्था जारी रखी गयी थी। बिक्री कर को एवज मे ब्याज मुक्त कर्ज कौ स्कीम 
काफी आकर्षक बनायी गयी थी। अत इसे योजना की स्कौमो मे शामिल करने 
का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा बिक्रौ कर से मुक्ति/आस्थगन की नई 
स्कीम (987 92) घोषित को गई थी। 


(4) यह कहा गया था कि ग्रजस्थान लघु उद्योग निगम गलीचा प्रशिक्षण 
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केन्द्रो, परम्परागत दस्तकारियो एयर कारगो कॉम्पलेक्स व निर्यात-सवर्द्धन कार्यों 
को बढावा देगा। 

(5) खादी व ग्रामीण उद्योगो के उत्पादन व शेजगार में चृद्धि करने पर 
जोर दिया गया था। 

(6) मार्च 984 में राजस्थान हथकरघा विकास निगम स्थापित किया गया 
ताकि सहकारिता के दायरे से बाहर रहने वाले बघुनकरों को मदद दी जा सके। 
निगम बुनकरों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है तथा करघो की क्वालिटी 
में सुधार करता है। उनको कच्चा माल देता हे तथा निर्मित माल की बिक्री की 
व्यवस्था करता हे। 

(7) राज्य के कुछ जिलो मे रेशम के उद्योग को तथा टसर के विकास 
के लिये पोधे लगाने को महत्व दिया गया। राज्य मे इनके विकास के समुचित 
अवसर विद्यमान हैं। 

(8) यह कहा गया कि राजस्थान वित्त निगम व रीको अपनी गतिविधियों 
का विस्तार करेगे! रीको छठी योजना मे प्राप्त लाभो को सुदृढ़ करेगा नये क्षेत्रो 
जैसे इलेक्ट्रोनिक्स मे प्रवेश करेगा ओद्योगिक रुग्णता व टेक्लोलोजिकल पिछडेपन 
को दूर करेगा तथा भारत सरकार को सब्सिडी योजना का पूरा लाभ उठायेगा। 
राज्य भे इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम की स्थापना का सुझाव भी दिया गया था। 

(9) यह कहा गया कि विदेशो मे रहने वाले (प्रवासी) भारतीयों के विनियोगो 
को राजस्थान मे आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा। 

(0) इस बाठ पर बल दिया गया कि राजकोय उपकम विभाग सम्बन्धित 
इकाइयो मे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगा। 

(4) औद्योगिक विकास की ग्रति को तेज करने के लिये कोटा चित्तोडगढ़ 
ओओडग्रेज लाइन को पूरा करने पर जोर दिया गया ताकि राज्य में सामेट के प्लाण्ट 
बढाये जा सके। दिल्ली अहमदाबाद तथा जयपुर-सवाई माधोपुर मोटर गज लाइनो 
की ब्रोड गेज लाइनो मे बदलने से आंद्योगिक विकास में मदद मिलेगो। इन्दिरा 
गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र मे रेल को लाइने बिछाते से औद्योगिक विकास में 
सहायता मिलेगी। 

ग्रह स्वोकार किया गया क्लि सातवो ग्रोजगा मे औद्योगिक व्यूहरच्ता क्ष 
नीति को कार्यान्वित करने व सफल बनाते के लिए काफो वित्ताय साधनों को 
आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार व तिजो उद्यमकर्ताओ (स्वदेशों व प्रवासी) 
'को मिलजुल कर काम करना होगा। 


उ72 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


मार्च 987 में राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगीकरण का एक व्यापक 
कार्यक्रम प्रस्तावित किया था जिसको विशेषताये नीचे दी जाती हैं। 

] रीको एक “बन विडो सर्विस' चालू करेगा जिसके तहत उद्यमकर्ताओ 
की आवश्यक सहायता समयबद्ध सारणी के अनुसार एक साथ एक स्थान यर की 
जायेगी। 

2 रौको राजस्थान वित्त निगम तथा उद्योग विभाग राज्य के अन्दर व 
शहर अभियान चलाकर उद्योगो को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। 

3. 987 88 मे (7८ व श[00 लगभग ]00 करोड रुपये का अवधि 
ऋण देगे जिसका लाभ लघु ब मध्यम श्रेणी के उद्योग उठायेगे। 

4 डीजल जेनरेटिय सेट्‌ के लिए, “आपत्ति नही सर्टिफिकेट'' (२०९) जारी 
करने की विधि सरल की जायेगी। इसके लिए विद्युत शुल्क में भी राहत दी 
जायेगी। 

5 खनन पट्टे स्वीकृत करने का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाकर खनिज 
आधारित उद्योगो का तोब्र गति से विकास किया जायेगा। 

6 कृषि व पशु धन पर आधारित उद्योगों को भूमि विद्युत कनेवशन कर्ज 
आदि मे प्राथमिकता दी जायेगी। इनको अतिरिक्त कर राहत भी दी जायगी। 

7 श्रम गहन उद्योगों को भूमि पावर कनेक्शन व कर्ज में प्राथमिकता दी 
जायेगी। उनको भी कर राहत दी जायगी। 

8 रुग्ण उद्योगों को कर राहत दी जायगी तथा औद्योगिक व वित्तीय 
पुरर्निर्माण घोर्ड की सेबाओं का लाभ उठाया जायेगा। 

9 भरकार को वर्तमान क्रय नीति (एधाए॥3५९ ?०॥८५) का विस्तार किया 
जायेगा ताकि स्थानीय उद्योग इसका लाभ उठा सके। 

0 नयी इलेक्टोनिक्स इकाइयो की सब्सिडी बढ़ाई जायेगी। 5 करोड़ 
रुपये से अधिक स्थिर पूँजी के विनियोग वालो इकाई को 25% सब्सिडी अथवा 
अधिकतम 25 लाख मुषग्रे को राशि दी जायेगी (जो भो कम हो) एवं 5 करोड 
रुपये से कम वाली इकाइयो के लिये 5% सब्मिडी अथवा ]5 लाख रुपये की 
शशि रखो गयी। यह लाभ सातवीं योजना के अन्त तक देने का कार्यक्रम रखा 
गया था। 

]| नाबार्ड की महायता से 987 88 में 0 हजार लघु व लघुतम 
(७४५) इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। 
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ऑद्योगिक बावि 243 


42 निर्घन हथकरघा बुनकगरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 
बचत कोप को स्काम लागू करने पर बल दिया गया था। 

73 उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापित करने तथा 

4 विकस्तित जिलो मे नये उद्योगो को 5 वर्ष के लिये तथा पिछडे जिलों 
में 7 वर्ष के लिए बिकोी कर से मुक्त रखने पर जोर दिया ग्रया था। 

जहाँ एक भी बड़ा उद्योग नहाँ था वहाँ यह सुविधा कमश 7 वर्ष व 9 
वर्ष के लिए दो गये थी। बम सम्बन्ध में विस्तत रूप से प्रकाश रिययतो व 
प्रेरणाओ के खण्ड मे डाला गया है। 

इस प्रकार काप्रेस के शासनकाल में औद्योगीकरण के लिए गाय सग्कार 
जे एक व्यापक कार्यकम अपनाया था। 

शेखावत सरक्यर का नई आद्योगिक नाति 4990 
(5९७ गराएएच्रात3] ?20॥0 990) 

भारहाय जनता पार्टी व जनता दल की सरकार (मुख्य मत्री श्रा भेगोसह 
शेखाबत) ने गनस्थान का नइ आद्योगिक नति दिसम्बर ॥990 में घोषित को थी 
जिस पर जनवरी 99] से काययारम्भ हो गया था। “स नौत का ब्रिस्तन तवबेचन 
नाचे किया जता है। 

उर्ेश्य (0) सत्न कापगता व अन्य साधनो का अधिकतम उपयोग करना 
ताकि साय की आय मे उद्योगो का योगटान बढ़े (॥) अतिरिक्त रोजगार के अबमर 
उत्पल करना (0) प्रदेशिक अमनुलन सम्राप्त करना, (३४) उद्यमकर्ता को प्रोत्साहन 
देना तथा (५) ओद्योगाकरण के माध्यम से राय्य के बित्ताय साधन बढ़ाना ताकि 
आधक मात्रा मे विकास कायक्ूमम सचालित किये जा मक्के। 

प्राथमिकताएँ औद्योगक नाति मे प्राथमिकताए इस क्रम मे सुझया गयों। 

() सर्वोच्च प्राथमिकता खादी व ग्रामाण उद्योग हथकरणा दम्तकाग्यो व 
चमडा अष्धपरित इकाइया को (॥) उमके वाट टाइनों उद्योग जिनमे स्थिर पूजा 
थिनियोग 5 लाख रूपये! तक हो (0) तत्पश्चात लघु पेमाने के उद्योग जिनमे 
स्थिर एूँजो विवियोग 60 लप्ख रुपया कक हो, सहायक उद्योग जिनमे पूती के लिए 
75 लाख रुपये की सामा होगा तथा (५४) अत म मध्यम व बड़े पमाने के उद्योग। 

निष्न उद्यागा को विशष प्रोत्माहत दिया जायगा इलेक्टोविक्स, 
बायो टेबनोलाता एग्नो फूड प्रेसेमिग माधव अण्यरत श्रम गहन कंम ऊना तथा 
कम पानो का उपयाग करते चले उद्योग 

पावर पव्रर का विब्यास लिता क्षद्र थे था किया तायगा। 53 केवा स 
220 केचा घर खिला लते वाला का 5< से 0६ दिद्यत प्रशल्क रियायत 
व ]990 99 का अवधपि मे पावर कनेक्शन प्राप्त तर अद्यागिक इकड़या के लिए 
3000 क्लेबा तज के भार पर 5 3 995 तक काई पावर कयता नहा हागा। 
क्ूघ व मध्यम अआटया से एक बंध ज़क होट न्यवत्म चार्नेत नहा लिये लायगा 


श्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


पिछले तीन माह के अधिकतम उपभोग के 5 दिन के उपभोग को नकद सिकयूरिटो 
मनी ही जमा को जा सकेगो। डीजल जेनरेटिंग सेट की लागत पर 25% या 50 
हजार झुपये एक (जो भी कम हो) नकद सब्सिडी मिल सकेगी। 

उद्योग के लिए पूँजी-विनियोग सब्सिडी- (0) सभी नये मध्यम व बड़े 
पैमाने के उद्योगो को स्थिर पूँजी के विनियोग पर 5% सब्सिडी की दर से (एक 
इकाई को 5 लाख रुपयो तक अधिकतम राशि) (॥) निम्नलिखित श्रेणी के 
उद्योगो को 20% को दर से सब्मिडी (एक इकाई को अधिकतम 20 लाख रुपयो 
तक) यह सुविधा लघु व सहायक उद्योगो साधन-आधारित उद्योगो व प्रवासी 
भारतौयो द्वारा स्थापित उद्योगो तथा 00% निर्यातोन्मुख उद्योगो को उपलब्ध होगी। 

29 अगस्त 992 की एक अधिसूचना के अनुसारराज्य-पूँजी विनियोजन 
सब्सिडी को स्कीम को अधिक आकर्षक व उदार बनाया गया। इसके 
अनुसार जनजाति व !धा) म लघु पैमाने की इकाइयो के लिए सब्सिडी की 
नई दर 30% (एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक ) 
ज़्था जनजाति क्षेत्रों व उद्योग रहित जिलो मे मध्यम व बडे पैमाने के उद्योगों 
के लिए भई दर 20% ( एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 20 लाख 
रुपये त्तक) कर दी गई। इसी प्रकार प्रवासी भारतीयों के लिए भी नई सब्सिडी 
रा दर 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम राशि 35 लाख रुपये) कर दी 
गई) 

2% की अतिरिक्त सब्सिडी (2 लाख रुपये अधिकतम ) श्रम गहन उद्योगो 
को दी गयी जिममे प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार रुपये से कम हो (फैक्ट्री 
अधिनियम ॥948 मे पजाकत) 

यह विनियोग सब्सिडी जोधपुर उदयपुर, अजमेर अलवर व भीलवाडा 
शहरी की म्यूनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओ मे स्थापित उद्योगो तथा जयपुर व 
कोटा शहरो की शहरी सकुलन सोमाओ (एक ब&880रणणाणा |) 'में 
नहीं दी गयी। बाद भें इस मम्बन्ध में यह रियायत घोषित कौ गई कि रोकों के 
औद्योगिक क्षेत्रों मे स्थापित ओद्योगिक इकाइयो को भी यह सब्सिडी सुविधा प्राप्त 
होगी। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा ह जिसका इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर 
काफी अनुकूल प्रभाव पडने की आशा हेै। लेकिन इससे राज्य सरकार पर सब्सिडी 
का वित्तीय भार काफी बढ जायगा। 

लेकिन इलेक्टोनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन्स जैसे उद्योगों को समस्त राज्य 


].. €॥20 ॥४६४६।॥९ 0५9%५₹ 992 9 6 जनजावि क्षेत्रों मे बासवाडा डूँगरपुर व उदयपुर 
जिलो के कुछ क्षेजे चित्तौड़गढ़ जिले से प्रतापगढ़ तथा मिग्ेहों जिले मे आवृरोड खण्ड को बढौ 
हुई सॉसिडी का लाभ मिलेगा तथा उद्योयविहात जिलो (१४05) में सिरोटी जैसलमेर, चुरू व 
बाड़मेर जिलो क्यो यह लाभ पिलेगा । 


2/6 शाजस्थात की अर्थव्यवस्था 


से अन्य राज्यो मे हस्तान्तरित कर सकेगी उन्हे कर-दायित्व के 90% तक बिक्री 
कर से मुक्त रखा गया। इन्हे श्रेणी () के जिलों मे वर्ष तक तथा श्रेणो (2) 
के जिलो मे बिक्रोकर की 989 कौ स्कौम के मुताबिक छूट दी गई तथा 
इलेक्ट्रोतिक्स इकाइयो को ग्यारह वर्ष तक के लिए बिक्नौकर से मुक्त रखा गया, 
वे चाहे जहाँ स्थित हो। 'पायोनियरिग व प्रेस्टीजियस' इकाइयों को अपने कुल 
उत्पादन का 80% तक राज्य के बाहर ब्रान्च ट्रास्सफर के मार्फत बेचने को छूट 
दी गयी तथा अन्य लघु, मध्यम व बडे पैमात्रे के उद्योगों के लिए इनको अधिकतम 
सोमा 60% रखी गयी। 

(५ग जेम्स व स्टोन्स को बिकी कर से मुक्त किया गया ताकि इनका 
निर्यात बढ सके। 

(७0) बिकीौ कर की शवज मे 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कर्ज कौ एक 
नई स्कौम लागू को गयो। इसमें वे इकाइयाँ को गईं जिनको बिको कर से अन्य 
किसी स्कीम में लाभ नहीं मिल रहा था। 

चूगी से छूट- उत्पादन आरम्भ होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये 
नये उद्योगो को आठबी योजदावधि मे कच्चे माल पर चूँगी कर से छूट दो गयी। 
उन्हें आयातित मशौनशी पर चूगो कर नहीं देना होगा। विस्तार के लिवे आयोजित 
मशौनरी पर भी चूगी नहीं देना होगी। कि आधारित लघु उद्योगो को सीधे किसान 
से अपनी जरूरत का माल खरीदने पर मण्डौ कर से मुक्त रखा गया। 

यह कहा गया कि राजस्थान लघु उद्योग निगम कच्चे माल की सप्लाई 
बढाने का प्रयास करेगा। वितरण नीति में कुटोर उद्योगो के कच्चे माल को 
आवश्यकताओ का विशेष ध्यान रखा गया। इनके लिए आयातित कच्चे माल की 
व्यवस्था भी बढायो गयो। हथकरघा बुनकरो दस्तकारो तथा कारोगरों के लिए, भो 
कच्चे मण्ल की व्यवस्था बंढायो गयो। 

विपणन राजस्थान का स्वय का औद्योगिक वस्तुओ का बाजार बडा नहीं 
है। इसलिए उद्योगो को विपणन की समस्या का सामना करना पडता है। औद्योगिक 
नीति में विषणन के सम्बन्ध मे निम्न उपाय सुझाये गये। 

(0) बिंत्ते विभाग के केन्द्रीय स्टरे्स क्रय सगठन ने सरकारों विभागों द्वारा 
लघु पेमाने के उद्योगो से 30 वस्तुओ को खरीदने के लिए अब तक नियम बनाये 
थे। इनमे 34 वस्तुओं को और जोडा गया । राज्य के भावक स्तर के लघु उद्योगों 
को ५७% 'का कीमत अमान (श्राप एार्णणशाएए दिए जया और अन्य चहे। 
0% का कौमत-अधिमान दिया गया। ये लाभ राज्य के विभिन्‍न विभागो या 
स्थ्नीय सस्थाओ के द्वारा की जाने वाली खग्ेद पर भी उपलब्ध होंगे! 

(0) यदि उद्योगो के समठन अपने माल की बिक्री के लिए कम्पनों बनाते 
है तो राज्य सरकार उनको भी आवश्यक सहायता देगी। 


औद्योगिक नीति दा7 


(॥0) राजस्थान लघु उद्योग विगम एक च्यापर केन्द्र 4 ओद्योगिक म्यूजियम 
की स्थापना करेगा जिनके माध्यम से लघु उद्दोगो की बस्तुओ की चुमारश व 
विपणन की व्यवस्था को जायेगो। 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्नाओं के सलिए विशेष 
सहायता 

इनके द्वार औद्योगिक इकाइयौं स्थापित करते के लिए पिश्ेय सुविधाओं 
का विस्तार किया गया। रीको के औद्योगिक सेएों गे इनके हरा छरोंदे जाने बाले 
- हजार वर्गमोटर तक के भू-खण्डो की खरीद पर 50% उब रेबेट दी जातो 
है। शजस्थान वित्त निगम एक लाख मफ़्ये तक के कर्ज पर ब्यण्ज में 2% को 
रिबेट देता है और शिक्षित युवकों के लिए स्वरोज्यार की स्काम मे इनके लिए 
30% का आरक्षण किया गया हे। राजस्थप्न राज्य विद्युट भण्डल इनको पात्र 
कनेक्शन देने मे प्राथमिकता देगा। जनजाति उप-योजना में स्थापित उद्योगों को 
राजस्थान बित्त निषम ब्याज पर रिक्रेंट ७ 5५ से बढ्कर ॥% देणा। रोको भी 
इतनी ही रिब्रेट देगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र मे स्थापित होने वाले उद्यंगो मे 
रीकी शेयर पूँणी मे 0% हिस्सा लेता है। अनुसूचित जाति के उद्यमकर्ताओ द्वारा 
स्थापित उद्योगो मे 0% शेयर प्रदाव करने के लिए एक प्रथक शेयर पूँजो कोष 
स्थापित किया गया। 
औद्योगिक रुग्णता से सम्बन्धित नीति- 

(9) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल रूग्ण इकाइयों को न्यूनतम चार्येज च 
यावर कटौती से मुक्त करने की सुविधा देता है। रुग्णता का सर्टिफिकेट जारी 
किया जाता है जिसे जिला स्तर पर जारी करने कौ व्यवस्था की गयी। रुग्ण 
इकाइयो को दो चर्ष के लिए पावर कटौठी से मुक्त रखा गया। 

(॥) रुरण औद्योगिक इकाइयो का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की गई तथा 
रु्णता के कारणो का पता करके इनके पुतर्म्थापतर की व्यवस्था को गयी। 

६) औद्योगिक और वित्तोय पुतर्गठम बोर्ड (छा।7प) के विचाराधीन रुग्ण 
इकाइयो को निम्न रियायते दी गर्यी.- 

(अ) पुरर्वास की अवधि में पाच दर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, 
जुमने व दण्डस्वरूप ब्याज (074) ॥7625) को छोडना, 

(आ) विक्रौकर, क्रय-कर विद्युत-शुल्क, आदि का पुनर्निर्धारण तथा पुनर्वास 
अवधि में स्थगन-णशि पर ब्याज के भुगतात से मुक्ति) 

(३) रुप्ण इकाई को अतिरिक्त भूमि क्यो बेचकर प्राप्त राशि का उपयोग 
उस इकाई के पुत्रवेसि को योजना के आधार पर ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में 
किया जा मकता है। भूमि का बेचान राज्य सरकार द्वार अधिकृत अधिकारी या 
संस्था के मार्फत किया जाना चाहिए। 
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(ई) कर्ज लेने के लिए सरकार द्वारा रुण्ण इकाई की भूमि को वित्तीय 
सस्था को गिरबों रखने की इजाजत समय पर दे दी जायेगो। 

(उ) राजस्थान बित्त निगम ने एक बिन्दु पर सहायता देने की स्कीम लागू 
को है जिसमे स्थिर पूँजो की 5 लाख रुपये को सहायता के साथ 25 लाख 
रुपये को कार्यशील पूँजा भी दो जा सकती है। इससे रुगण्ण लघु इकाइयो को 
कार्यशील पूँछो की सुविधा मिल सकेगी। 

(ऊ) रण्ण इकाइयो को बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगत के अच्तर्गत मिलने वाले 
लाभ जारी रसे गय। 

(ए) रु्ण लघु इक्ताइयां के पुनर्वास के लिए भार्जित मुद्रा कर्ज को स्कोम 
अधिक इकाइयो पर लागू करों के लिए अधिक कोष प्रदा+ करने पर जोर दिया 
र््या। 

यह आशा की भई कि इन विभिन्‍न उपायो को लागू करने से रुप्ण इकाइयो 
की पुतर्स्थापता भे मदद मिलेगी जिसमे उत्पादन व रोजयार को बनाये रखना सुगम 
होगा। 

ओद्योगिक नीति मे ओद्योगिक भ'ल का निर्यात बढाने प्रवासी भारतीयों को 
आद्योगिक विनियोग के लिए प्रोत्स'हित करने के लिए उपाय सुझाये गये है । इस 
प्रकार दिसम्बर, 990 की औद्योगिक प्रीति के माध्यम से औद्योगिक समस्याओ 
को हल करने को दिशा में कई प्रकार के आवश्यक कदम उठाये गये थे। 

राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मत्री श्री भैरोसिह शेखावत ने सितम्बर 99] 
में झलकत्ता मे औद्योगिक प्रोत्साहन अभियाम के दौशन निम्न पाँच नई रियायते 
घोषित की थीं।' 

() बिको कर स मुक्त या आस्थग़न की स्कोम के लिए सम्पूर्ण 
राज्य को पिछड़ा घोषित कर दिया गया। पहले यह श्रेणी ॥ च श्रेणी [ जिलो 
में विभाजित किया गया था एवं श्रेणी [] के जिलो मे बिकी कर से मुक्ति या 
आस्थगन की दर श्रेणी | के जिलो क्री तुलना मे नीची दर से मिलती थी! 

बिक्री कर से मुक्ति या आस्थगन की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष के लिए 
बढायो गयी (जैसे 5 से 7 वर्ष एवं 7 वर्ष से 9 वर्ष तथा 9 से ] वर्ष आदि) 
अत इसे अधिक उदार बनाया गया। 

(2) 300% निर्यातोन्मुख इकाइयो (छक्ुणा एाशा।९१ ॥र॥5) त्को 
अत्तिरिक्त लाभ दिये गये जैसे अति प्रतिप्ठामूलक इकाई को ॥] वर्ष तक 
क्रय कर से छूट, इसे 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क की देयता से छूट, इसे |] बर्ष 
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तक बिक्रो कर की देयता मे छूट, आदि। 

(3) प्रवासी भारतीयों (रारा&) को स्थिर पूँणी विनियोग सब्सिडी 
20% (अपग्रिकतम राशि एक इक्काई को 35 लाख रुपये) देने का निर्णय 
लिया गया। धारा की इकाई वह होगी जिसमे कुली इक्विटी भे वह कम से 
कम 40% इक्विटी विदेशी करेसी के रूप मे प्रदान करे। 

(4) स्टेनलेस स्टील की इकाइयो को अतिरिक्त बिक्रीकर सम्बन्धी 
रियायते दी गईं। इन पर बिक्री कर 8% से घटाकर 2% किया गया। स्टेनलेस 
स्टील की शीटो पर क्रय कर 3% से घटाकर ]% किया गया। 

(5) सभी टाइनी औद्योगिक इकाइयो व कुछेक लघु उद्योगो को 
राजस्थान. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड (राएएफ) से "४० 0छ0७लाणा 
((८णा॥८आ/९! (३0९) लेने की शर्त से भी मुक्ति दी गयी। 

आशा है इन रियायतो व छूटो से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। 

औद्योगिक नीति की समीक्षा 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नई ओद्योगिक नीति काफी व्यापक 
व व्यावहारिक किस्म की ह॑ और इससे राज्य में साधन आधारित उद्योगों 
(00500706 9४५०0 ॥005%॥09) तथा इलेक्टोनिक्स उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन 
मिलेगा। इसमे समस्त राज्य में उद्योगो के लिए पूँजी विनियोग सब्सिड़ी का प्रावधान 
किया गया जिससे राजस्थान में भी ओद्योगिक प्रेरणाओ व रियायतों की दृष्टि से 
पहली बार अन्य राज्यो के समकक्ष आ गया है बल्कि कुछ सीमा तक उनसे भी 
आगे निकल गया है। सितम्बर, 988 मे केन्द्रीय सब्सिडी के बद हो जाने के 
बाद राज्य के औद्योगिक क्षेत्र मे शिधिलता का बातावरण छा गया था। अन्य राज्यो 
ने केन्द्रीय सब्सिडो के बदले में राज्य सब्सिडी स्कीम को लागू करके इस अभाव 
की क्राफ़ी सीमा तक पूर्ति का ली धी। लेकिन इस दृष्टि से राजस्थान पीछे रह 
गया था। 990 की नई औद्योगिक नीति ने इस अभाव की यूर्ति की है और 
उद्यमकर्ता राज्य मे उद्योगो की स्थापना के लिए आगे आने लगे है। 

राज्य मे उद्योगो के लिए बिक्रोकर को रियायते भी काफो उदारतापूर्वक 
दी गई है जिनसे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। रुण्ण इकाइयों को 
पुनर्स्थापना के लिए जो उपाय सुझाये गये है उनसे इनका समस्याओं के समाधान 
में मदद मिलेगी। इस प्रकार नई ओद्योगिक नीति ने रोजगार संबर्द्धी उद्यमकर्ताओ 
को प्रोत्साहन प्रादेशिक असतुलनों को कम करने व आद्योगिक क्षेत्र का राज्य की 
घरेलू उत्पत्ति मे योगदान बढाने के चये अबसर खोले है । औद्योगिक क्षेत्रो मे इस 
नीति का भारी स्वागत किया गया है। इसमे खादा ग्रामोण उद्योगो हथकरघा, 
दस्तकारी आदि के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया है तथा उनकी समस्याओं 
के प्रति पूरी जानकारी दर्शायी गयी है और यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार 
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इनका विकास करने के लिए कृतसकल्प है। 

स्मरण रहे कि एक प्रगतिशील औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास की 
एक आवश्यक शर्त होठी है लेकिन वह पर्याप्त शर्त नहीं मात्री ज्ञा सकती) एक 
उचित औद्योगिक नीति विकास का आधार तो तैयार कर देती है लेकिन वास्तविक 
औद्योगिक प्रगति इसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए इस बात 
कौ आवश्यकता है कि औद्योगिक नीति के साथ साथ राज्य के लिए मध्यमकालीन 
व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन (00572 फकाय्माह्) की रूपरेखा भी तैयार 
की जाय जिसमे मिश्त बातो पर ध्यान दिया जाना लाभकारी हो सकता है 

(0) कृषि घ उद्योगो के बीच विकास की दृष्टि से परस्पर समन्वय स्थापित 
किया जाना चाहिए, 

(॥) विभिन्‍न जिलो के अनुसार उद्योगो का चुनाव किया जाना चाहिए, 

(09) उद्योगो के लिए उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ पैमाने (६८96) का चुनाव 
किया जाना चाहिए, 

09) उद्योग के लिए सर्वोत्तम रेकोलोजी का चुनाव क्द्या जाता चाहिए, 

(५) विभिन्‍न प्रकार के उद्योगों के बीच परस्पर कडी (॥00 स्थापित की 
जानी चाहिए, 

(५) विभिन्‍न जिलो के उद्योगों मे परस्पर कडी स्थापित को जानी चाहिए 
तथा 

(शा) विभिन क्षेत्रों के उद्योगो व आवश्यक आधारभूत ढाँचे के विकास 
में पर्याप्त ताल मेल बैठाया जाना चाहिए ताकि दोनो का सतुलित व एक साथ 
विकास किया जा सके। 

अत उचित औद्योगिक नोति के साथ साथ उचित औद्योगिक नियोजन कौ 
भी आवश्यकता है ताकि हम यह जान सके कि आज से 0 5 वर्ष ब्राद हम 
राजस्थान की कैसी औद्योगिक स्थिति देखना चाहते है और उसके लिए हम आज 
क्या उपाय कर रहे हैं। औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास को आवश्यक 
दिशा, गति व सफूर्ति प्रदान कर सकता है। साथ मे राज्य मे 'औद्योगिक सस्कृति 
को भी विकसित किया जाता चाहिए ताकि प्रशासन व प्रशासक उद्यमकर्ताओं की 
कठिनाइथो को दूश करने का भरसक प्रयास करते में रुचि ले और राज्य मे 
औद्योगिक बातनावरण भी आकर्घक बचाया जाग चाहिए! इसके लिए पानी बिजली 
परिवहन, सचार, शिक्षा, चिकित्सा मनोरजन आदि की दशाएँ सुधारनी होगी ताकि 
अधिकाधिक उद्यमर्क्दा राजस्थान मे उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सके । 
इसलिए औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नौति के साथ साथ औद्योगिक 
नियोजन औद्योगिक प्रशास्त व औद्योगिक इन्फास्टक्चर को सुविधाओं की भी 
नितान्त आवश्यकता है। इन सभी के सहयोग से राज्य अपनी औद्योगिक सभावनाओं 
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का पृरा-पूरा उपयोग करने मे सक्षम ब समर्थ हो सकता है। इस पर अधिक 
विवेचन ऊयगे चलकर औद्योगिक विकास को बाधाओ के अध्याय मे प्रस्तुत किया 
जावेगा। 

राजस्थान को औद्योगिक प्रगति के दो बर्ष 99-92 व 992-93 

]990 की नई औद्योगिक नीति को ल"गू करते के दौरान राको ने कई 
चडे प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए है। ये प्रोजेक्ट रसायन, इन्जोमियरिंग, वस्त्र, 
इलेक्टोनिक्स आपदि क्षेत्रे' से सम्बद्ध हैं। 

मई औद्योगिक नोति वध 99] के ग्रारन्भ से लगू हुई था और पिछले 
दो वर्षों मे गज्य मे रीको, राजस्थान दित निम्रम उद्योग निदेशालय व र्य सरकार 
कहे सतत व अधक प्रदामों के फलस्वरूप औद्योगिक विकास ने नया मोड लिया 
है। कई नये औद्योत्रिक् क्षेत्र चालू किये गये है, चहुराष्टोय कम्पनियों 
(एए७200795) ने राज्य में नये ओद्योगिक उपकम स्थर्पपत करने मे रुचि ला 
है, भार के ढडे औद्योगिक घग्रो' को राजस्थान के औद्योगिक विक्रास मे दिलचस्पी 
बढ़ी है और हल मे जयपुर-मह्ाई माधोपुर के बोच दोडगेज रेल लाइन के बनने 
से ओद्योगिक विकास के नये अवसर खुले हैं। इन गतिविधियों का संश्रिप्त परिचय 
नीचे दिया जाता है - 

ताज' मूचता के अनुसार 99] 92 में जे प्रोजेक्ट अनुमोदित हुए उनसे 
800 छरग्रेड रुपये का विनियोजन सम्भव हुआ । 992 93 में 79 परियोजदओ 
में 'टाई-अप' से 3050 क्ेड रू का बिनियोग सम्भव हुआ है जो श्क अभूनपूत्र 
उपलब्धि है। 992 93 मे ]4 %॥00% पर हस्ताक्षर किये गये जो रीको व 
उद्यमकर्ताओ के बोच हुए । इससे लघु, मध्यम तथा बडे उद्योग' मे रोजप'र बढ़" 
है । रीको मे काफ़ों थन व्यय करके विभिन्‍न स्थानों मे उद्योगा के लिए भूमि प्राप्त 
की है तथा विभिनत औद्योगिक क्षेत्रे मे आघारधूत सुविधाओ -सडक बिजली पाना, 
आदि का विकास किया है 

गज्य मे इलेस्ट्रोतिक्स, ग्रेनादट, तेल निक'लने के सयत्र (500६ था| €राउटा0ा 
एशा७), आदि को अऔदोगिक इकाइवाँ लगायो गया है। इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र मे 
जयपुर से 5 किलोमोटर दूर आमेर के एस कूकस (#0४5५) में एरिक्सन 
(&7:5६०४) क्य इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग प्लिस्टम प्रेजेक्ट लगाया गया है जिसमे 
स्वोडन का त़कनोंकी-वित्तोय सहयोग मिल्म हे। इस प्रेजेज्ट को लागत ॥50 
करेड रुपये है जिसमे स्वोडत का कम्स्री का शेयर 55 है जोदराजका ग्रुप 
का (भारतोय सहयोगी) 295६ ह तथा शेप 205 पब्लिक को दिया जाना है। इस 
प्रोडेस्ट की वजह से काप्ती सस्य' से सहायक इकाइयो इलेक्ट्रोनिस्स वे कम्प्यूटर 
मौफ्टवेयर क्षेत्र में बिकसित होगा। 

शाहपुण औद्योगिक क्षेत्र में पहले हो ग्रेताइट के कई लघु पेमाने के प्लान्ट 
लगे हुए थे। अब राको का माझेदगी मे लाला ग्रेनाइट लि (पॉलिश की हुई प्रेवाइट 
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स्लेब्स के लिए) तथा सारदा ग्रेनाइट लि (टाइलो के लिए) लगे हैं। बगरू मे ]0 
'करोड रुपये की लागत से !00% नियतिन्मुख ग्रेनाइट इकाई लगो है। विश्वकर्मा 
मे देवडा ग्रेनाइट प्राइवेट लि ग्रेनाइटस्लेब्स का प्रोजेक्ट लगा है। भविष्य मे राजस्थान 
ग्रेनाइट के निर्यात में काफी ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकता है। 

राज्य में तेल निकालने के सयंत्र - विशेषतया सरमो पर आधारित सयत्र 
लगे है जिनमें ।/4 अकेले जयपुर जिले मे स्थित हैं। श्री सोल्वों फूड्स बस्सी में 
(जयपुर के समीप) उत्पादन में आ चुका है। 

जयपुर से 0 किलोमोटर दूर कनकंपुरं भें सोपरवेयर टेक्नोलोजी पार्क 
स्थापित किया जा रहा है जो फिलहाल रील के भवन में होगा। 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन - 

पिछले तीन वर्षों मे राज्य सरकार के प्रयासों व केन्द्र की उदार आर्थिक 
नौतियो के फलस्वरूप राज्य मे आठ देशो की मशहूर कम्पनियों ने 6 परियोजनाओं 
मे अपना सकिय सहयोग दिया है। इससे करीब 400 करोड़ रुपये की पूँजीगत 
लागत की परियोजनाओ की शुरुआत हो सकी है। इनमें से 7 प्रोजेक्ट तो 
उत्पादन मे आ चुके है, 6 क्रियान्वयन कौ अवस्था मे ह और 3 विचाराधीन है। 
जर्मनी अमेरिका, इटलो स्वीडन जापान, स्विट्जरलैड, द्विरेग व रूस के सहयोग 
से अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र मे 6 मे से 8 प्रोजेक्ट लगाये जा 
रहे है। 2 प्रोजेक्ट जयपुर के समीप लगे है और एक-एक जोधपुर, उदयपुर, 
आबूरोड, कोटा ब अलवर मे लगे हैं ठथा एक का स्थान तय होगा बाकी है। 

जिन सात परियोजनाओ में उत्पादन चालू हो गया है उनमें 0 करोड 
रुपये की लागत आयी है। कुल 808 करोड़ रुपये कौ लागत की छ परियोजनाओं 
की स्थापना का काम पूरा होकर 993 के अत तक उत्पादन शुरू होने की आशा 
है। 475 करोड रुपये को लागत की तीन परियोजनाओं पर ओद्योगिक प्रोत्साहन 
झ (बिप) काम कर रहा है जिनके लिए भूमि आदि का चयतर कर लिया गया 

। 

सबसे बडी परियोजना अमरीकी कम्पनी “कोनिंग' के सयुक्त तत्वावधान में 
सैमूर ग्लास लि के नाम से कोटा मे स्थापित कौ जा रही है जिस पर 500 करोड 
रुपये की लागत आयेगी। इसमे रग्ीन टेलीविजन पिक्चर टूयूबे बनेगी। 

जित सात परियोजनाओ मे उत्पादन शुरू हो भयां है उनमे ब्रिटेव को जिलेट 
कम्पनी के सहयोग से भिवाडी में 50 करोड़ रुपये की लागत से लगी शेविग 
ब्लेड की परियोजना जर्मनी की प्रसिद्ध इडर (560) कम्पनी के सहयोग से 
'भिवाडी मे पाँच करोड़ रुपये कौ लागत से भार उठाने चालौ मशौने बनाने कौ 


] (0 लछ5ल्यल िगणो ॥993 .9 4 त्था राउस्थान पत्रिका |5 जन्वशा ]993 पृ 
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चरियोजना, जर्मगी कौ डी अरनेस्ट जिटर एण्ड सोहन कम्पनों की भिवाडी मे दो 
करोड़ रुपये की लागत से लगी रत सफाई (ताशाणा१ एाफ़ाध्शाशागाह 
&९६४१९॥09) की परियोजना, अमरीका को बॉश एण्ड लैम्ब कम्पदी को भिवाड़ी 
में 26 करोड रुपये की लागत से स्थापित कास्टेक्ट लैन्स व चश्मे के फ्रेम बनाने 
की इकाई है। इटली को पेड़िनो ग्रेनाइट्स ने जोधपुर मे 5 करोड रुपये की लागत 
से मार्बल व ग्रेताइट टाइल्स को मशीनरी बनाने को इकाई स्थापित की है। इटली 
की ही ब्रियेत कम्पद्ी ने [2 कृगेड रुपये की लागत से उदयपुर में मार्बल उत्पाद 
जैयार करने की इकाई डाली है तथा जर्मनी की किजले के सहयोग से भिवाडी 
मे 0 करोड रुपये की लागत से डिजिटल घडियो को मौड्यूल्स बनाने का काम 
चालू किया गया है। 

जिए परियोजशओ पर तेजी से कार्य जारी है उनमे कोटा की 500 करोड 
रुपये की लणत वालो पूर्ववर्णित सैमूर ग्लास लि के अलावा निम्न इकाइयाँ हैं - 


नाम (]) परियोजना की 
ग़जम्धान लागत 
पेलीमर्स एण्ड आबू रोड 
रेजीन्स लि० (करोड रु ) 
(रूस के सहयोग 73 
से थापर ग्रुप 





(2) सिक्‍पा 
इण्डिया लि 
(स्विस सहयोग 
(3) क्लाइमेर | एल्यूमिनियम 
'कम्टोल इण्डिया रेडियेटर्स 
लि (अमेरिकी 
फोर्ड मोटर 
कम्पनी की 
सहस्यक ) 
(4) एरिक्शन कूंकस (जयपुणे 
टेलिकॉम 
(इण्डिया) लि 
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उपकरण 





सहयोग से ) 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के औद्योगिक विकास मे 
बहुराष्टीय कम्पनियो का योगदान काफो महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। इससे राज्य 
मे औद्योगिक विनियोग बढ़ रहा है तथा टेक्नोलोजी के नये आयाम सामने आ रहे 


है। 
औद्योणिक क्षेत्रों मे उभरते हुए नये क्षेत्र - 

(0) सीवापुरा औद्योगिक क्षेत्र - यह जयपुर के स्रीष सागानेर हथाई 
अड्डे से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रेडीमेड पोशाक दस्तकारी 
इलेक्ट्रोतिक्स व ज्यूलती आदि की इकाइयाँ एक साथ विकप्मित की जा सकती हैं। 
इसे जयपुर के एक सहायक औद्योगिक मॉडल टाउन को रूप मे विकसित किया 
जा सकता है ताकि आगे घलकर जयपुर पर जनसख्या व आबासीय व्यवस्था का 
भार कुछ सीमा तक कम किग्रा जा सके। ब्रॉडगेज रेल लाइन बनने से इसका 
महत्व बढ गया है। 

(2) हौरावाला औद्योगिक क्षेत्र - यह भी जयपुर के समौप स्थित है। 
यहाँ फ्रास के सहयोग से एक सुगन्धित द्रव्य (इत्र) व सोदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) 
बनाने की इकाई (शशि आ0 ८०४7०॥८४ छा0]००) स्थापित कौ जा रही 
है जिसकी लायत 8 करोड रुपये होगी। हीरावाला क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 
॥] पर स्थित है जो जयपुर को आगरा से जोड़ता है। यह कानोता से ]2 
किलोमीटर कौ दूरी पर स्थित है। 

इसके अलावा दक्षिण राजस्थान मे बासवाडा के समौप पौपलवा क्षेत्र विकसित 
किया जा रहां है। यह मार्बल व ग्रेनाइट के भण्डारों से घिध है। उदयपुर का 
गुडली क्षेत्र विकास की तरफ अप्रस्तर है। 

आशा है आगामी वर्षों मे राजस्थान औद्योगिक विकास कौ दिशा में नयी 
करवटे लेगा और यदि विकास कौ यही गति जारी रही तो राज्य इक्कौसवीं सदी 
के आरम्भ में भारत का अप्रणी औद्योग्रिक राज्य बन पायेगा। 


प्रश्न 
। राजस्थान को 990 की नई औद्योगिक नीति का विवरण दीजिए। इसमे 
शामिल राजकोपीय प्रेरणाओ मे पूँजी विनियोग सब्सिडी व बिक्री-कर की 
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(0) 
(0 
(ते 
(५९) 


रियायतों का महत्व स्पष्ट कीजिए। 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए- 

सजस्थान मे उद्योगो के लिए वित्तीय व राजकोपीय प्रेरणाएँ, 

राजस्थान मे ओद्योग्रिक क्षेत्रो का विकास 

प्रस्तावित विकास केन्द्रों का महत्व तथा 

औद्योगिक ग्ोति 990 के प्रभाव 

राजस्थान की सातवी पंचवर्षीय योजना मे औद्योगिक बिकास की व्यूह रचना 
क्या थौं? नई सरकार की आद्योगिक नौति ने उसमे क्‍या परिवर्तन किये 
है। 

राजस्थान सरकार कौ 990 की नई औद्योगिक नींत किन अर्थों भे पूर्व 
ऋीकियो ओ क्ेहत्ए मात्ती जा सक्क़ी है? ब्रसा इससे >औैद्चोपिक किक्राण करी 
पूरी गारटी मिलती हे? इस नीति के ओद्योगिक विकन्‍्स पर प्रभावों का 
आकलन कौजिए। 

औद्योगिक नीति 990 के बाद राजस्थान के औद्योगिक विकास का संक्षिप्त 
बिवेचन कौजिए। वर्ष 99] 92 व 992 93 मे राजस्थान के औद्योगिक 
विकास में इस्र नीति की क्‍या भूमिका रही है? 


43 
औद्योगिक विकास में विभिन्‍न निगमों की भूमिका 


एरत€ एा शॉलशिशा। (0फण/शीणाड गे रतंपश्मापयों 
906एश0माशा) 








राजस्थान मे औद्योगिक विकास से कई प्रकार के सगठन जुड़े हुए हैं 
जिनमे अगस्त, 986 में पुत्र्गठित सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक 
सलाहकार परिषद्‌ भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मत्री है। यह 
औद्योगिक विकास की प्रगति को समीक्षा करती है, राज्य सरकार को औद्योगिक 
नीति व कार्यक्रमों पर सलाह देती है तथा उद्योगो को समय-समय पर दी जाने 
बालौ सुविधाओं ब रियायतो का जायजा लैती है। 

राज्य में विभिन्‍न प्रकार के उद्योगो के विकास से सम्बद्ध विभाग या सगठन 
था नियम इस प्रकार हैं 
]... मध्यम व बडे पैमाने के उद्योग - 

(0) शजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि (रौको) 

(४) राजस्थान वित्त तिग्म (आर एफसी ) 

(0॥) सार्वजनिक उपकम ब्यूरो (बीपीई) 
2... ग्रापीण ब लघु उद्योग- 

() उद्योग निदेशालय 

(0) खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड 

(8॥) हथकरघा विकास निगम 

(५) गजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसौको) 
3... इनके अलावा निम्न केन्द्रीय सगठन व निगम भी राज्य के औद्योगिक 

विभाग में सहयोग देते हैं- 


(6) लघु उद्योग सेवा संस्थान 
(0) भारतीय औद्योगिक विकास बैक (आईडी बी आई ) 
(99) भारतीय औद्योग्रिक वित्त निगम (आई एफसी आई ) 


ऑद्योगिक विकास मे विधि निगयो की भूमिका श्र 


(६) राजस्थान सलाहकार सगठन लि (राजकोन) (जिसका प्रवत्तन भारतीय 
ओधद्योगिक वित्त निगम द्वाग किया गया हें) 

हम नीचे रीको गतस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम के 
कार्यों व उनकी प्रगति पर बिस्तत रूप से चर्चा करेगे और साथ मे अन्य सस्थाओ 
व सगठनों का संश्िप्त परिचय देगे। 

] राज्स्थान राय औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि (रीको) 
(बाकञीश) 586 7त/एच्आयो 90620कुशा। जाते 7१९प्रााशा। 
(कए०/907 7.08 3) धरा( 0) 

इसकी स्थापना 969 में हो चुकी था लेकिन नवम्बर, 979 में राजस्थान 
राज्य खनिज विकास निगम (7२5)/00) के अलग से स्थापित होने के बाद रीको 
का कायकम औद्योगिक चिकास तक सीमित कर दिया गया। इसे कम्पनी अधिनियम 
956 के अन्तगत एक सार्वजनिक सामित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में 
स्थापित किया गया हैं। 

इसके पुप्य काय इस प्रकार है 

(0) प्रोजेक्टो को छाटना उनके लिए आशय पत्र (शाए5 ता पाला) व 
औद्योगिक लाइसेम प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं से मिलकर या 
स्वय उनका क्रियान्वयन करना 

(0) गजस्थान के औद्योगिक विकास की स्कीमो को प्रोत्माहन देगा ओर 
उनका संचालन करना 

(॥॥) प्रोजेक्टो की तस्वीरे (90००० एा0०१॥८७) प्रोजेक्टे की रूपरेखाएँ 
(70९८ 0)7ल्‍फ9॥9) व्‌ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना और आवश्यक सलाह 
प्रदान करना 

(७) उद्योगो के लिए भूमि प्राप्त करना ओद्योगिक क्षेत्रो का विकास करना 
आद्योगिक भूखण्डों का आवंटन करना एवं उद्योगों की स्थापना के लिए शेड 
उपलब्ध करना 

(५) मध्यम ब बडे पैमाने के उद्योगो के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था 
करना जिसके निम्न रूप हो सकते हं 

(अ) भारतोय औद्योगिक विकास बेक को प्रु्वित सहायता स्कीम के 
अन्तर्गत अवधि कर्ज (67 0%75) देगा! 

(आ) शेयरों का अभिगोपन (णाठटाज्यातरह) करना तथा उनमे प्रत्यक्ष 
अशदान करना। इसे इक्विटी मे भाग लेना (€्युणा# एथाटाएजआएणा) कहते है। 
अभिगोपन कौ प्रक्रिया मे शेयर बिकवाने कौ व्यवस्था को जाती है जबकि प्रत्यक्ष 
अशदान मे स्वय शाको कुछ शेयर खरीद लेता है। 
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(३) भारतीय औद्योगिक विकास बैक की तरफ से सीड पूँजी (5680 
(थप्ाक्ष) उपलब्ध करना जो नये उद्यमकर्ता के अशदान (छाणाणंटा $ 
८0॥0ए0०७०7) की कमी की पूर्ति के लिये मामूलो सर्विस चार्ज पर 'उपलब्ध 
को जाती है। 

(ई) बिक्री कर की एबज मे ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था करना तथा 

(५) प्रवासी भारतीयो को आवश्यक सेवाये उपलब्ध करना। 

इस प्रकार रीको औद्योगिक विकाप्त ब विनियोग से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण 
कार्य सम्पादित करता है। 
साधन (२९६०७१९९५) 

रौको के वित्तोय साधत शेयर पूँजी ऋणपद्गो भारतीय औद्योगिक बैक से 
प्राप्त पुरर्वित सहाण्ता व राज्य सरकार से कर्ज तथा स्वय के रिजर्व व बचतो से 
बने हैं। 3! मार्च 992 को इसकी परिदत्त पूँजी लगभग 69 2 करोड रु थी 
(अधिकृत पूँजी 80 करोड रुपये जिसे बढ़ाकर 50 कग्रेड रुपये करने का प्रम्ताव 
है)। राज्य सरकार इसकी शेयर पूँजा मे अपना अशदान दैती है। 3] मार्च 992 
को इसके द्वारा ऋणपत्र जाये करते से प्राप्त राशि 38 68 करोड रुपये हो गई 
थी। भारतीय औद्योगिक बैक/लघु औद्योगिक विकाम बैंक द्वारा पुनावत्त को बकाया 
राशि इस तारीख को 54 25 करोड़ रुपये हां गई थी। 

]0॥ ने रीको के कार्य की प्रगति को देख कर इसे पुनर्वित्त की स्कीम 
मे रियायते दो है। रोको अब 50 लाख रुपये तक के अवधि कज॑ म्वोकृत कर 
सकता है; (पहले 90 लाए रुपये को स्रीमा थी) यह सोमा 5 करोड रुपये की 
लागत बाले प्रोजेक्यो पर लागू की गया थी। अब रीको 0 करोड रुपये की लागत 
बाले प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता दे मकदा है। इसमे [08। को साझेदारी भी 
होती है। इसके ऊपर की राशि के प्रोजेक्टे को अखिल भारतीय सस्थाओ से 
मम्पर्क करना पड़ता है। 

सितम्बर 976 में (08) ने रीौको को वित्तीय सस्था के रूप में मान्यता 
प्रदान को थी जिसके बाद इसकी विनियोग सम्बन्धी क्रियाओ में काफी वृद्धि हुई 
है। साधारणतया रीको सयुवत क्षेत्र (0॥॥ 5९००) कौ परियोजनाओं कौ शेयर 
पूँजी (८५०॥५) मे 26% अश लेता है (जहाँ 49% शेयर पब्लिक को बेचे जाते 
हैं) तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं (38555९04 [70]20७8) का ]0% से 75% 
तक शेयर घूँनी लेता है। 

इसकी दो सहायक कम्पतियाँ (50009 ८ण॥9क॥९८७) इस प्रकार हैं - 

(७) राजम्थात कप्यूनिकेशन्स लि (४) (0) रजस्थात इलेक्ट्रोनिक्स 
लि (एष्ठ।) । एक नई सहायक कम्पनो 6 प४६८०॥/शा«6 20 मई 

988 को पजौकूत हुई है। 
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जून 992 के अत मे रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे कुल 9 798 औद्योगिक 
इकाइयाँ उत्पादन मे सलस्न थीं। 37 मार्च 992 को इनकी सख्या 9 7]9 थो। 
मार्च 992 के अत मे इसकी स्वय को चालू इकाइयो पर सयुकत क्षेत्र की ॥0 
ब सहायता प्राप्त क्षेत्र की 405 इकाइयाँ कार्यरत थीं। इसने कई औद्योगिक प्रोजेक्ट 
पिछड़े क्षेत्रों मे लगाये है तथा कुछ जनजाति क्षेत्रों मे लगाये हैं। इस प्रकार रीको 
पिछड़े क्षेत्रों च जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये प्रयत्नशील रहा है। 

वर्तमान पे रीको कौ स्वय की दो परियोजनाये इस प्रकार हैं- घड़ी 
व टू वे रेडियो सचार उपकरण परियोजनाये। राजस्थान इलेक्टोनिक्स लि नामक 
टीवी इकाई मे पहले टेलीविजन सेटस बनाये जादे थे लेकिन अब यह बद कर 
दी गयी है। इसकी परिसम्पत्तियाँ (३४६८७) भारत सरकार के उपक्रम इस्स्ट्रेमेन्टेशन 
लि कोटा को हस्तान्तरित की गयो है। 

रीको की बाच एसमेम्वली इकाई ने लाउडस्पोकर डिजिटल क्लाक विद्युत 
इमरजेन्सी लाइट्स आदि के निर्माण की योजना बनाई है। घडियो कौ उत्पादन 
क्षमता बढ़ाने का कायक्रम बनाया गया है। 3] मार्च 992 नक कुल 32 02 647 
घडियाँ एसेम्बल की जा चुकी हे। 

रीको ने सयुकत क्षेत्र मे ओद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन 
दिया है। डा कत क्षेत्र के प्रोजेक्टो में ज्यादातर इकाइयाँ कार्पेट यार्न व सिन्थेटिक 
यार्न बनाती हैं। इनमे कुछ के नाम व स्थान इस अध्याय के अन्त में एक परिशिष्ट 
में दिये गये है। रेको ने स्वय के क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र), सयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त 
क्षेत्र सभी का विकास करने का प्रयास किया है। कुछ प्रोजेक्टो मे विदेशी टेवनोलाजी 
का भी उपयोग किया गया है। आशा है रौको के प्रयत्नो से भविष्य मे इलेक्टोनिक्स 
उद्योग का विकास होगा तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रो मे भी औद्योगिक इकाइयो का 
विस्तार होगा। 

रौको इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओ के विकास पर समुचित ध्यान दे रहा है। 
985 86 मे इलेक्टोनिक्स बस्तुओ के उत्पादन का मूल्य 70 करोड़ रुपये था जो 
99] में बढकर 350 करोड रुपये हो गया है। इसको इलेक्टोनिक्स को इकाइयाँ 
लघु, मध्यम व बडो सभी आकार को है और उनका निरतर विकास किया जा 
रहा है। सबसे अधिक थ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं. समटेल ग्रुप 
का टीवी ग्लास शेल प्रोजेक्ट, इन्स्टूमेम्टेशन लि का इलेक्टोनिक्स स्विचिग सिस्टम्स 
तथा मोदी ए आर ई का मोडेम्स ध्ण्वंधा5) आदि। 

जैसाकि पहले बतलाया गया है ग्लास शेल प्रोजेक्ट 500 करोड रुपये को 
लागत से कौटा में स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसमें 200 कर्गड 
रुपये का विनियोग होगा। इलेक्टोनिक्स स्विचिंग सिस्टम्स प्रोजेक्ट, कूकम (जयपुर) 
मे स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत 50 करोड रुपये होगी। 


व चिाएए0।६४॥ताल $ल्‍ नाएऐस ॥992 9 ॥2 
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अन्य कई इलेक्टोनिक्स के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन ब विकास के विभिन्‍न 
चरणों मे है। इस प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र मे काफी आगे बढ़ रहा 
है और भ्रविष्य मे यह देश मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 'कर लेगा। 

रीकों ने राज्य के बाहर काम करने बाले प्रवासी राजस्थानियो व अन्य 
लोगों को राजस्थान मे आकर उद्योग लगाने के लिये प्रेरित करने हेतु समय समय 
पर विभिल स्थानों मे 'औद्योगिकअभियान (वातएथ्राओं ८2६85) आयोजित 
किये हैं। इससे कुछ उद्यमकर्ता राजस्थान आने के लिये तैयार हो पाये है। 99] 
मे दिल्‍ली व कलकत्ता मे आयोजित अभियान काफी सफल माने गये है। 

यह विदेशों मे बसे प्रवासी भारतीयो को भो आकर्षित कग्ने का प्रयास 
करता रहता है ताकि राज्य में ओद्योगिक विनियोग बढ सके । 
रीका द्वारा वित्तीय सहायता की प्रगति ' 

रौको द्वारा औद्योगिक इकाइयो को वित्तीय सहायता निम्ल प्रकार से दी 
जाती हें 
(0) इविविदी मे योगदाव देकर अर्थात्‌ औद्योगिक इकाइयो की शेयर पूँजी में 

भाग लेकर, 
(0). अबधि कर्ज (शग$ 098) देकर, 
(॥) बिक्री कर की एवज में ब्याज मुक्त कर्ज (#/शए॥ व66 8269 [0 

]0श) देकर तथा 
(४) विनियोग सब्सिडी प्रदान करके। 

लेकिन इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदाव करने का मुख्य रूप अवधि कर्ज 
देना है जिसकी प्रगति नीचे दां जाती है। 

अवधि-कर्ज ((शज्वा [09४%) की प्रगति 


स्वीकृत राशि (करोड | वितरित राशि (करोड़ 











वर्ष (अप्रैल-मार्च) 


































रुपये! रुपये 
]990 9] 36 
99] 92 502 








992 93 339 


इस प्रकार 992 93 मे रोकों द्वारा अवधि कर्ज की स्वोकृत राशि 53 9 
करोड रुपये हो गई जो पिछले वर्ष से अधिक थी तथा वितरित ग़शि 35 8 करोड 
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औद्योगिक विकास में विधित्त विग्मो की भूमिका £$॥॥ 


रुपये हो गई जो पिछले बर्ष से 40% अधिक थी। ]992 93 में वितरित राशि 
में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से रौको का देश में प्रथम स्थान रहा है। 

992 93 में स्वीकृत अवधि कर्ज की राशि 53 9 करोड रुपये उस वर्ष 
के लिए निर्धारित लक्ष्य 525 करोड रूपये से अधिक रही। प्रतिभूति घटाले 
अयोध्या की घटनाओ च॒ बम्बई के साम्प्रदायिक दगो के बावजूद यह प्रगति सराहनीय 
मानी जा सकती है। 992 93 मे अवधि कर्ज की वसूली (200४८०५) 26 8 
करोड़ रुपये की रही जो पिछले वर्ष से 26% अधिक थी। 

992 93 को अवधि मे 79 परियोजनाओ का अनुमोदन किया गया जिनमे 
कुल विनियोग को राशि 3050 करोड रुपये आकी गयो है जो अपने आप में एक 
रिकार्ड है। इसी वर्ष ॥4 मेमोरेण्डस आफ अण्डरसम्टेडिग (१४005) पर हस्ताक्षर 
किये गये जो रीको व उद्यमकर्ताओ के बीच हुए थे। 

वित्तीय सहायता के अन्य रूपो में प्रगति इस प्रकार रही 


(करोड़ रू ) 
वितरित राशि 


]990 9] 
99] 92 
992 93 
(आ)विनियोग सब्सिडी 
]990 9] (बितरित नहीं ) 
499] 92 3 28 


इस प्रकार रीको ने ब्याज मुक्त बिक्रो कर की एबज मे कर्ज व बीज पूँजी 
के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। 

पिछले वर्ष का समायोजन करने व मूल्य दास तथा कर देने के बाद 
990 9] मे रोको को ]] कग्रेड़ रुपये का लाभ हुआ जो बढ़कर 99] 92 
मे 5 5 करोड रुपये लक पहुँच गया । 

रीको ने विभिन्न उद्योगों के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते औद्योगिक 
क्षेत्रो क़ा विकास करने संयुक्त क्षेत्र मे उद्योगो की स्थापना काने तथा अन्य उद्योगों 
क्रो वित्तीय सहायता देने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसका आगामी बर्षों मे 
ओर विस्तार किया जायेगा। 
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रौको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की प्रगति-' 

जूड 992 के अत तक रीको ने 87 औद्यौगिक क्षेत्र विकसित किये थे। 

इसके सम्बन्ध मे मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं - 

0) अधिप्नहित भूमि ([१0 ॥०एणा००) 27 796 एकड 

(0) विकसित भूखण्डों (905) कौ सख्या 20 85 

(॥0) आवरटित भूखण्ड (905 &]07८0) 22,0 (सकल) 

(५) उत्पादन में सलग्न इकाइयाँ (प॥5) 9 798 

उपर्युक्त आकडो से स्पष्ट होता है कि रीको भ्रूमि प्राप्त करते व विकसित 
करने के कार्य मे काफी सकिय रहा है। लेकिन विकसित भूमि व आवटित भूमि 
के बीच काफी अतर पाया जाता है। जून 992 के अत तक आवंटित पूछण्डो 
कौ सख्या विकप्लित भूखण्डो से अधिक पायी गयो। अत भूखण्डो के विकास पर 
अधिक ध्यान देने कौ आवश्यकता है। विभिल औद्योगिक क्षेत्रों का चुनाव सही 
नहीं हुआ है। प्रत्येक जिले मे कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एक राजनीतिक 
प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। अधिकाश औद्योगिक क्षेत्रो मे जल परिबहन व 
सचार की सुविधाओं की कमी पायी जाती है। इससे उद्यमकर्ताओं को कॉफी 
कठिनाई का सामता करना पड़ता है। इस सम्बन्ध मे सुधार कौ वितात आवश्यकता 
है। 
राजस्थान वित्त निगम (२9|9जाशा गिशाःथक्का (.णए0900४) 

यह लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहाय देने के लिये 
955 मे स्थापित किया गया था। यह एक चैधानिक निगम है जिसे राज्य वित्त 
निगम अधिनियम 95 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख कार्य 
इस प्रकार हैं 

(0) औद्योगिक इकाइयो को कर्ज व अग्रिम राशियाँ प्रदान करना, 

(॥) औद्योगिक इकाइयो को कर्ज देने के मामले में केद्धीय सरकार, राज्य 
सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 
एजेन्ट के रूप में कार्य करना, 

(॥॥) औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिये मये कर्जों पर गार॒टी देना अधबा इनके 
द्वार जारी किये गये स्टॉक शेयर, डिब्रेन्चर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या 
उनको अभिगोषन करने ([]70८घ४॥6) में योगदान देना तथा 

(१४) नई औद्योगिक इकाइणे को सीड पूँजी (5608 2५०४2) देगा, औद्योगिक 
इकाइयो को ब्याज गुक्‍्त कर्ज (बिक्री कर को एवज में) देने की व्यवप्था करना 


].. शा00 प्रबत्ज॑नाल इक्कृ्शाडल 992 9 2 
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औद्योगिक सब्मिडी देना तथा अन्य प्रकार कौ वित्तीय सहायता या सेवा प्रदान 
करना, जो औद्योगिक उपक्रमो को स्थापन, प्रवर्तन विस्तार या पुनर्जीवन (जाए) 
के लिये आवश्यक मानी जातो हैं। यह निगम उद्योगु, खनन, परिवहन, होटल आदि 
के लिये कर्ज को व्यवस्था करता है। राजस्थान वित्त निषम को लघु व मध्यम 
उद्योगो को वित्तीय सहायता देने की कई स्कोमे कार्यरत हैं। इनका परिचय नोचे 
दिया जाता है। 

(8) छम्पोजिट कर्ज की स्कीय इसके अन्तर्गत ग्रामीष, व जर्द शहरी 
क्षेत्रे मे दस्तकारो, कुटोर उद्योगो व टाइवा क्षेत्र की औद्योगिक इकात्या मे सलग्न 
व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 99] 92 मे 605 उद्यमकर्तओ को 
लगभग ] 9] करोड़ रुपये की सहायता दा गई। मा, !992 के जत तक इस 
स्कीम के अन्तर्गठ फुल 42 6 करोड रुपय के कर्ज का व्यवस्था व्पो जा चुकौ 
है। इससे उत्पादन व स्वग्रेजपार बढाने मे मदद मिली है। 

(2) अनुसूचित जाति व अनुसुचित जनजाति के उद्यमकर्ताओ को 
प्रोत्साहन देने के लिये उनको उदार शरहों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। 

(3) शिल्पबाडी स्कीम यह स्कीम 987 88 मे ग्रामीण व शहरी 
शिल्पकारो व दस्तकारो को लाभ पहुँचाने के लिये प्रारम्भ की गई थो। अब तक 
]60 शिल्पबाड़ियोँ स्थापित की गई हैं जिनमे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति 
के लोगो के लिये मकान वर्क शेड उपकरण कच्चण माल व कार्यशील पूँजी के 
लिये प्रति शिल्पी 50 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध की गयी है। इसके 
अन्तर्गत शिल्पियो को भवन निर्माण के लिये कुछ राशि अनुदान के रूप म॑ उपलब्ध 
कौ जाती है। 990 9] मे 327 कारोगरो को 087 करोड़ रुपये को वित्तीय 
सहायता दो गयी। 99] 92 मे 5] कारोगरो को 3 शिल्पबाडी स्थापित करने 
के लिए 0 लाख रुपये की वित्तीय सहायठा दी गयी। 

(4) देक्नोक्रेट स्कौम इसके अन्तर्गत तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों 
को सहायता प्रदान कौ जातो है ताकि वे स्वरोजगार मे सलग्न हो सके। 

(5) भूतपूर्व सैनिको के लिये भारतोय औद्योगिक विकास्न बैंक तथा भारत 
सरकार के (पुनर्वास) निदेशालय द्वार सचालित स्कीमो के अन्तर्गत स्वरोजगार के 
कार्यक्रम लागू किये गये हैं। यह 5505) स्कीम कहलाती है।* 

(६6) पहिला उद्यमकर्ता महिला वर्ग मे स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने 
के लिये विशेष अभियान चलाये गये हैं। 99] 92 मे 6 महिलाओ को 
3 60 करोड़ रुपये को वित्तीय सहायता स्वोकृत की गई। 
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(7) सब्सिडी की एदज में कर्ज को स्कीम 30 सितम्बर 988 के 
बाद केन्द्रीय सब्सिडी वे बद हो जाने पर निगम ने सब्सिडी की एवज मे कर्ज 
देने की स्फीम प्रारम्भ कौ ताकि औद्योगिव इकाइयों'कौ स्थापना में बाधा न पडे। 

($) सहायता दा्न एक खिड़की स्कीम (॥920९ छायात0४ 5९९९) 
तिगम न इस स्कीम के अन्तर्गत इक्ट्ठे 75 लाख रुपये तक कौ वित्तौय सहायता 
देने का प्जथधान किया है जिसमे 5 लाख रुपये स्थिर पूँजी के होते हैं और 25 
लाख स्पये कार्यशल पूँजी के होते हैं। इससे एक हो सस्था से उद्यमकर्ता को 
दोनो पत्णार वी आवश्यकताओं की पूर्ति करने कौ दिशा में उपयोगी कदम उठाया 
गया है। इस स्काम के तहत आने वाले प्रोजेक्टो को सीमा ]0 लाख रुपये से 
बढाव' 30 लाख झपय्रे कर दा गरी ४। 

इस प्रकार निगम ने वित्तोय सदायता देने के विभिल कार्यक्रम सचालित 
+कये है। इससे दग' प्रभावित क्षेत्रो को भी लाभ पहुँचा है। पर्यटन को समुन्नत 
करने क॑ लिये हॉटल उद्योग के विकाम्न के लिये कर्ज दिये ग॒ग्ने है। 
निगम के वित्तीय साधन 

राजस्थान वित्त निगम के पूँजीगत साधन निम्न खझोतो से प्राप्त विग्ने जाते 
हैं (0) शेयर पूँजी से जिसकी राशि 3 मार्च, 4992 को 55 ]75 करोड रुपये 
(परिदन पूँजो) थी। यह राशि स्पेशल शेयर पूँजो के बिना धो। 2 करोड रुपये 
की स्प्शल शेयर पूँजो राज्य सरकार व 08 के पास थो। (0) इसे ॥08 व 
$8॥08।॥ (लघु बंक) दोत्रो से पुनर्वित्त के रूप मे सहायता मिलती है। (॥॥) निगम 
आड जारी करके भी विक्तोय साधन जुयाता है तथा अपने रिजर्व कोष का भी प्रयोग 
करवा है। 

निगम द्वारा वित्तोय सहायता की स्वीकत व वितरित राशि का विवरण निम्न 
तालिका मे दिया गया है 


]99] 92 992 93 











| भ्वीकत राशि |__!02 266 ]62 6 68 0 
वितरित राशि।_ 650 805 0 5 078 
इस प्रकार इसके द्वारा वित्तीय सहायता के वितरण की राशि 992 93 मे 


]07 8 करोड रुपये रहो जो पिछले वर्ष से 6 3 करोड रुपये अधिक थी। समस्त 
भारत मे विभिन्‍न राज्य वित्त निगमो द्वारा कुल वितरित राशि में राजस्थात बित्त 


]. उठ क्षण एच्जणा, 99 92 ए7८ 90 
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पिगम का योगदान मार्च 992 तक 6 6% रहा जो संतोषजनक माना जा सकता 
है। मार्च, 7992 तक 683 8 करोड रुपये को कुल वितरित राशि मे 438 करोड 
रुपये की राशि पिछड़े क्षेत्रो (9४०८छव्ा ०४५) को मिलो जो कुल राशि का 
64% (लगभग 2/3) थी। इस प्रकार निगम ने अपेक्षाकृत पिछड़े व कम विकसित 
क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दी हे। 955 56 मे इसके द्वारा वितरित 
राशि केवल ] 85 करोड़ रुपये रहो थो। इस प्रकार अपने कार्यकाल मे इसने 
वितरित राशि मे काफी प्रगति को है। 992 93 में कर्ज को बमूलों 0 82 
कगेड रुपये को हुई। 992 93 मे ऋण-स्वीकृतियों के आधार पर 200 करोड 
रुपये का पूँजी विनियोजन हुआ है जिससे ॥5 हजार लोगो को गेजगार उपलब्ध 
किया जा सकेगा। 

993 94 के लिए निगम ने 780 करोड़ रपये को ऋण-स्वाकूति तथा 
]20 करोड रुपये झे ऋण वितरण एवं 27 कगेड रुपये की ऋ्रण-वमूली का 
लक्ष्य (800) रखा है। निगम अब खनन कार्यों के लिए भो ऋण देगा $शग इस 
क्षेत्र के नये उद्यमियो को ॥0 लाख रुपये को कायश्ल पूँजी भी देगा।' 

विभिन्त जिलो के अनुसार वितरित गशि काफा अखमान रही हैं। जयपुर 
जिले मे अधिक राशि वितरित हुई जबकि जैसलमेर जिले में कम गशि बितरित 
की गई है। लेकिन इसका प्रमुख कारण दिभिन्‍त जिले के लिए प्रोजेक्टो को मात्रा 
में अन्तर पाया जाना रहा है। 

वार्षिक लाभ की स्थिति - 989 90 से निगम के लिए कर से पूत्र 
लाभ की स्थिति इस प्रकार रही॥ इसग्रे मूल्य हास के बाद शुद्ध लाभ दिखाया। 


कर से पूर्व शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में ) 
989 90 990-9 _ ___99] 92 
7 38 8 37 





























99-92 मे 2 6] करोड रुपये के कर का प्र/वधान करने के वाद इसको 
576 कगेड रुपये का विशुद्ध लाभ प्राप्त हुआ । 

आगामी वर्षों मे राजस्थान वित्त निगम को राज्य के ओद्योगिक बिक्राम में 
और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसके लिए इसके वित्तीय साधनों 
मे वृद्धि करनी होगो तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढाने के प्रयाम करने होंगे। 
विभिन स्कीमों का पुररीक्षण करता होगा ताकि उससे अधिक लाभ प्रप्त किये जा 
सके। तिगम अब खनिज क्षेत्र के अलावा राज्य के विभिन्‍न हिस्सों मे होटल, मोटल 
एवं रेस्टोरेट आदि खोलने के लिए भी ऋण देगा। पर्यटन के विक्नास के लिए 


].. राजस्थान पविजा, २७ आल, 993 पू० 6 


3236 शएजस्थान की अध॑व्यवस्था 


विश्राम स्थल स्थापित करने एवं बडे शहर व जिला मुख्यालयो मे शो रूम खोलने 
के लिए भी पूँजी को व्यवस्था करेगा। 
(3) राजस्थान लघु उद्योग निगम लि (राजसीको) 
(र॥9509॥ अाद्य। वातएच्रा९5 (070॥॥07 ॥/6 ) 
(र8/॥800) 

यह जून 96] मे एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप 
में कम्पनी अधिनियम ]956 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। 

इसके मुख्य कार्य निम्त्राकित है 

()) यह लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयो को कच्चे माल साख तकनीकी 
व प्रबधकीय सहायता वस्तुओ की बिक्री प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देता है 
तथा उनके हितों को आगे बढाता है 

(0) उद्यमकर्ताआ व दस्तकारे को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके 
हस्तशिल्प क्रियाओ का विकास करता है 

(70) बडे पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयो मे आवश्यक समन्वय व 
ठाल मेल स्थापित करता है ताकि लघु ऐ माने की इकाइयाँ बड़े पैमाने के लिए 
सहायक माल तैयार कर सके 

(५) ऊमी यार्ग गलीचो कब्बलो आदि का उत्पादन कर सकने के लिए 
सयत्र प्राप्त करना स्थापित करना तथा उनको चलाना एब 

(२) लघु उद्योगो में सयत्नो की उत्पादन क्षमता का उपयोग कराने के लिए 
आवश्यक कदम उठाना। 

घूँती या ढांचा 989 90 मे इसके कुल वित्तीय साधन 6 5 करोड 
रुपये के थे जिनमें राज्य सरकार की परिदत्त पूँजो की राशि 399 करोड रुपये 
धी तथा राज्य सरकार के अलावा अन्य ग्रोतो से अवधि कर्ज को शशि 38 
करोड रुपये थी। शेप राशि अन्य स्रोतों से प्राप्त परिदत्त पूँडी व रिजर्व तथा सरप्लस 
के रूप मे थी। 

यह निगम कच्चा माल एकत्र करके उसके वितरण को व्यवस्था करता 
है। इसके मार्फत लोहा द इस्पात कोयला व कोक ज्स्ता स्टेनलेस स्टील ब्रास 
शीट आदि वितरित किये जाते है। यह दस्तकारों के 2 एम्पोरियम भी चलाता हैं 
जिनमे बिक्रौ कौ व्यवस्था को गई है। इसके द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चालू 
किये गये है जिनकी सख्या 989 90 में 33 थी जिनमे से 4 केन्द्र जनजाति 
क्षेत्रो मे स्थापित किये गये थे। 

निगम की देखरेख मे चुझू व लाडनूँ की ऊनी मिले सचालित की गयी 
हैं। यह टोक में मयूर बीडी फैक्टो चलाता रहा है तथा तेदू की पत्तियों का सप्रह 
करवाता है। इसने सागानेर एयरपोर्ट पर "एयर कारगो काम्पलेक्स की स्थापता में 
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मदद दी है जिससे नियत मे वृद्धि हुई है। भविष्य मे इसका कार्यक्रम ऊन आधारित 
होजियरी काम्पलेक्स व टक चेसिस के लिए सहायक इकाइयाँ चालू करने का है। 
इसने एक फर्मेचिर बनाने का केन्द्र जयपुर में चालू किया है। 

निगम की वित्तीय कार्य सिद्धि- राजस्थान लघु उद्योग निगम लगातार 
घाटे में चलता रहा है। 980-8से 990 9] तक के ग्यारह वर्षों भे इसे 70 
वर्षों मे घाटा रहा। 985 86 में घाटे को राशि लगभग 72 लाख रुपये रही जो 
सर्वाधिक थी। शिछले वर्षों मे घाटे की स्थिति निम्न वालिका मे दर्शायी गयी है 


वर्ष 
988 89 
989 90 
990 9] 














निगम का घाटा (लाख रुपये पें' 

















निगम का घाटा 990 9 में 29 6 लाख रुपये का रहा जो पिछले बर्ष 
से अधिक था। भविष्य में इसको स्थिति सुधारने के लिए इसके कार्यों की ठीक 
से जाँच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय काम 
में लिये जा सके। 

वर्षों तक घादा उठाने के बाद इसे 799] 92 मे 5 लाख रुपये का 
२-08 मुनाफा हुआ है। चुरू व लाडनू की ऊनी मिलो मे लगातार घाटा 
हुआ है। 
औद्योगिक विकास में योगदान देने बाले अन्य नियप व सगठन 


() सार्वजनिक उपक्रमो का ब्यूरो (807९80 ० एए७(७८ छ॥(श-७975९५) 
गजस्थान में गज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक उपकम 

ब्यूरो कौ स्थापना कौ गई है जिसमें वित्त सचिव व उद्योग सचिव भी सदस्य है। 

इसमे राजकोय उपक्रमो में दो मुख्य अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ भी सदस्य के 

रूप में लिये जाते हैं। 

ब्यूरो के कार्य इस प्रकार हैं- 

0) सभी राजकीय सार्वजनिक उपक्रमो के कार्यों को समीक्षा करना व 
इनका मूल्याकम करना (9) इनके प्रबंध टेक्नोलोजी आदि में सुधार के उपाय 
सुझाना (॥7) विधिन्त उषकमो में कर्मचारी सम्बन्धी नोतियों कल्याण कार्यों 
मजदूरी ढाँचे आदि में समरूपता लाना (५) कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्टाफ 
भवन निर्माण की स्कोसो आदि सुविथाओ की व्यवस्था करना तथा (५) उपक्रमो 
के बारे मे सूचना एकत्र करना व उसे प्रसारित करना। 

(2) उद्योग निदेशालय (9९८ण०१९ ० [ञ0प्रश्ञाक्‍९5) 


इसका मुख्य उद्देश्य लघु टाइनडी ग्रायोण व दस्तकामी क्षेत्र के विकास में 
मदद करना है ताकि राज्य का तेजो से ओद्योगोकरण हो सके। इसके लिए यह 
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जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्षिक कायकारी योजनाएँ बनाता हैं लघु व शिल्पकारो 
कौ इकाइयो का पजीकरण करता है स्थानीय साधनो का उपयोग करके रोजगार-सवर्द्धन 
ब विकास में प्रादेशिक सतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह औद्योगिक 
सर्वेक्षण कराता है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने मे सहायता देता है। यह औद्योगिक 
अभियान में योगदान देता है। इसके कार्य विविध प्रकार के होते है। यह वित्तीय 
सहायता विपणन निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक सहकारिताओं हथकरघा उद्योग 
ग्रामीण औद्योगीकरण, जनजाति मरुप्रदेश व नहरी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास 
नमक उद्योग, रुणण व बद इकाइयो आदि के सम्बन्ध मे आवश्यक योगदान देता 
है। 
(3) जिला उद्योग केद्र (0ह्नत्त७ ॥तपन्नत्ना९5 एशाए९5) - 

यह जिला स्तर पर एक केद्ध चालित कार्यक्रम है जो कुट्रौर व ग्रामीण 
तथा लघु व ठाईनी उद्योगों से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करता है। इसमे ग्रामीण व 
छोटे कस्बो मे उद्योगो को प्रोत्साहन मिलता है तथा बडे पैमाने पर रोजगार के 
अवसर खुलते हैं। राज्य के 30 जिलो मे ये केन्द्र कार्यरत है। ये साधनों की 
उणप्लब्धि की जाँच करते हैं साख की सुविधा प्रदान करते हे विपणन सहायता 
देते है एवं ग्रामोण विकास खण्डो व खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड हथकरधा 
विकास्त निगम राजसीको आदि के बीच कडी स्थापित करने का कार्य करते है। 

इनके अलावा राजस्थान खादी ब ग्रामीण उद्योग बोर्ड हृधकरघा विकास 
निगम आदि सस्थाएँ भी अपने अपने क्षेत्र मे औद्योगिक इकाइयो का विकास करने 
में कार्यरत है। 
अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ द्वारा रान्‍्य मे औद्योगिक 
विकास के लिए वित्तीय सहायता - ' 

अखिल भारतीय वित्तीय सस्‍्थाओ ने शजस्थान को बहुत कम वित्तीय 
सहायता प्रदान की है। वित्तीय सस्थाओ द्वार वितरित राशि का विवरण इस प्रकार 
है। 

(अ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (॥7८) ने राजस्थान को 
948 92 की अवधि मे लगभग 447 5 करोड रुपये को बित्तीय सहायता वितरित 
कौ। मार्च 992 तक कुल वितरित सहायता में राजस्थातर का अश 52% था 
जबकि महाराष्ट्र का 46% था। 

(आ) भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम (00) ने मार्च 
992 तक राजस्थान को लगभग 59 8 करोड रुपये को प्रोजेक्ट वित्त सहायता 
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वितरित की। अब तक की वितरित राशि में राजस्थान का अश 4 % तथा महाराष्ट्र 
का 27 2% रहा है। 

(३) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (087 ने 964 92 की अवधि 
में राजस्थान को लगभग !550 करोड रुपये की सहायता वितरित को। अब तक 
की वितरित राशि मे राजस्थान का अश 4 2% तथा महारास्ट का 5 3% रहा। 

(ई) अन्य अखिल भाग्तीय सस्थाओ द्वारा वितरित सहायता की राशि- 
भारतीय यूनिट टस्ट ने मार्च 992 तक गनस्थान को कल 43 7 करोड़ रुपये 
की सहायता वितरित की जो कुल वितरित राशि का 27% मात्र था। भारतोय 
आंध्योगिक पुनर्निमाण बेक (९87) ने मार्च [992 तक लगभग 37 9 करोड़ रुपये 
की सहायता वितरित कौ जो इसके द्वारा कुल वितरित राशि का 35% रही थी। 
जीवत बीमा निगम ने 09 4 करोड रुपये की सहायता राजस्थान को वितरित की 
जो कुल सहायता का 26% मात्र थी। 

इस प्रकार देश की विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ ने अब तक राजस्थान को 
बहुत क्रम मात्रा में वित्तीय सहायता वितरित को है। इसका कारण राजस्थान से 
प्रस्तुत किये जाने बाले प्रोजेफ्टो का अभाव माना गया है। 

इन जिभिन्‍न सस्थाओ द्वार 7990 9) व 7997 92 की अवधि से गजस्थान 
को वितरित की गई सहायता को राशियाँ निम्न तालिका ये दर्शायी गयी है जिससे 
विभिन्‍न सस्थओ के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। 

राजस्थान को विभिन्‍न सस्थाओ द्वारा बितरित राशि क्की मात्रा 


(करोड़ रु में) 
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इस प्रकार अखिल भारतीय मस्थाओ मे राजस्थान के लिए सर्वाधिक योगदान 
भारतीय ओद्योगिक विकास बेक (१08]) का रहा है जिसके द्वारा वितरित सहायता 
की राशि 997 92 मे 226 करोड रुपये की रही थो। 

भविष्य में शंज्य मे ओद्योगिक विकास की गति के तेज होने को आशा 
है। तब अधिल भारतीय सावजनिक विनीय मस्थाओ तथा राज्य स्तरीय वित्तीय 
सम्धाओ पर उद्योगे के लिए अधिक धरग़शि की व्यवस्था करते को जिम्मेदारी 


240 राजस्थान की अर्चव्यवस्था 


आयेगी। आशा है भविष्य मे ये सस्थाएँ वित्त को समुचित व्यवस्था कर पायेगी 
और उद्योगो का बिकास वित्त के अभाव मे अवरुद्ध नहीं होगा। 
प्रश्न 
] राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम (रौको) के कार्यों 
पर प्रकाश डालिए। इसकी प्रगति कौ समीक्षा कीजिए। 
2... मिम्मलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 
() राजस्थान वित्त निगम- कार्य व प्रगति 
(0) राजस्थान लघु उद्योग निगम की राज्य के औद्योगिक विकास मे भूमिका 
(0) रीकों के कार्य व प्रगति का विवरण। 
3... शाजस्थान के औद्योगिक विकास में किस वित्तीय सस्था का भ्रोगदान सर्वोपरि 
रहा है और क्यो ? समझाकर लिखिये। 
4... राजस्थान में औद्योगिक विकास मे लगी विभिन्‍न वित्तीय सस्थाओ का वर्णन 
'कौजिए। 
(29] | श॒ 992) 
5... राजस्थान के औद्योगिक विकास मे 700 शा00 एबं (२५)$00 की 
भूमिका की विवेचना करे। 
(#]7080 | | 992) 
परिशिष्ट 
() मार्च 992 के अत में रौको के तत्वावधान में सयुकत क्षेत्र (007 
$८८०) की कुछ परियोजनाएँ इस प्रकार हैं 
नाम व स्थान उत्पादित वस्तु का नाम 
]. जयपुर मिन्टेक्स लि, बहरोड सिन्थेटिक यार्न 
2... शजस्थात डग्स एण्ड 
फार्मास्यूटिकल्स लि जयपुर 
दवाए 
3. राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एण्ड विस्फोटक (6९७०07/08) 
केमिकल्स लि, धौलपुर 
4... मजरस्थान इलेक्ट्रोलिकस एण्ड खिदुक्त मिल्क टेस्टर (८३४27 
इन्स्टूमेट्स लि, जयपुर (रघ्ा.) 
(दूध विश्लेषक यत्र इसे केन्द्रीय उपकम भो माना गया है) 
5. डी टेक्पटाइल्स लि जोधपुर सिच्चेटिक यार 


औद्योणिक विकास में चिपिन्त विगर्मों की घूर्िका रब 


6 स्वदेशी सौमेंट लि. कोटपूतली. सीमेंट 

सयुकत क्षेत्र की अधिकार इकाइयाँ सिन्येटिक यार्न बगाती हैं एवं शेष अन्य 
वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। पहले कई इकाइयों सयुकक्‍त क्षेत्र में स्थापित हुई 
थों लेकिन उपके प्रवतकों द्वारा वे शेयर खरेद लिये जाने पर जो पहले रोको ने 
खरीदे थे अथात्‌ 'बाई-वेक॑ (599 ४०८८) की नोति के अन्तर्गत कार्रवाई हो जाने 
पर, थे अब सयुक्‍त क्षेत्र मे नहों हैं। वे अब निजों क्षेत्र की इकाइयों बन गई हैं। 
इसके अलावा कुछ मयुदत भ्षेत्र की इकाइयाँ मग्ण हो जने से बन्द भी हो गई हैं, 
तथा कुछ औद्योगिक व वित्तीय पुतर्तिम्ण बोड (छान) के तहत विच'राघीन हैं। 
अत वतमाल मे संयुक्त क्षेत्र का इकाइयों बहुठ कम रहे ग्रयी हैं। 

(7) रीकों को सहायता-प्राप्त क्षेत्र को इकाइयाँ 
(55५5९ $2९०7/ एज ) 

रीको ने सयुक्न क्षेत्र के अलावा सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजनाओं (#555९0 
$6८७0४ 770]८८७ ) को भी प्रोत्साहित किया है जिनमे कई इकाइयों में उत्पादन 
चालू हो गया है, छुछ क्रियन्वयन की अवस्यः मे हैं, तथा कुछ इकाटर्याँ फिलहाल 
पाइप-लाइन में हैं। जिन इकाइयों में उत्पादन चलनू हो गया है उनमे सूती व ऊनी 
उद्दयोगु, वतस्पत्ति क्रथा ग्रेनाइट व सयमरमर आदि की इकाट्याँ हैं। वित्तेय साथनो 
कहे अभाव के कारण आजकल रौको सयुक्नत क्षेत्र की तुलना में सहावता-प्राप्त क्षेत्र 
को अधिक प्राथमिकता देने लग' है क्योंकि इसमे अपेक्षाकृत कम मात्रा में पूँजी 
'लगानी होतो है। मार्च 992 के अत में इनकी मसख्या 405 ऊआकी गयी है। 

रौको ने कुछ सहायता प्राप्त इकाइयों की स्थायता में योगदान दिया है, वे 
इस प्रकार है 





भाम व स्थान उत्पादित चस्तु 
]. अभिषेक ग्रेबाइट्स लि अबू रोड माबल टाइल्स 
2... एलाइड इलेक्टोविक्म एण्ड कम्प्यूटर की फ्योपी डिस्क 


मेग्मेटिक्स लि,, उदयपुर 4 

3. ग्लोबल ग्रेषी मार्मो लि अबू रोड ग्रेनाइट कटिग 
गुलशन केमिकल्स लि, भिवर्डी  केमिकल्स 

5 परसगमपुरिया सिन्धेटिक्स लि. फिल'मेंट यार्न की टेक्सवसइजिग 
पिवाडं 

6. मोदी एल्केलोज एण्ड केमिकल्स कॉम्टिक सोडा व महावक पदार्च 
लि, अलचर 

7. ऊे (:9)) पेलोप्लाम्ट लि, उदयपुर एच डी पो ई बैग्स 

] प्रेम मायल्स लि, आबू रोड माबल कंटिंग एण्ड स्लेब्स 
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पर्यटन-विकास 
([ण्रातश्मा 0९एशण०्आशा) 








परिचय - राजस्थान भे उद्योगों के साध साथ पर्यटन के विकास को काफ़ी 
सम्भावनाएँ है। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर 
आदि अपनी अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं व कलाओ के लिए जाने जाते हैं। जयपुर 
का सिटी पैलेस हबा महल रामबागं पैलेस जतर मतर, और सैस्टल म्यूजियम 
प्रसिद्ध है। जयपुर के पास कनक वृन्दावन आमेर व सिसोदिया रानी का बाग 
दर्शनीय व रमणीय स्थल हैं। अजमेर भे ख्वाजा मोइनुद्दीग चिश्ती की दरगाह धार्मिक 
स्थल के रूप मे सारे ससार में प्रसिद्ध है। जोधपुर के भोती महल, फूल महल व 
मान महल तथा सिलह खाना (5]0॥ ॥॥॥9) पत्थर पर कारोगरी के अदूभूत 
नमूने है। उदयपुर अपनी झोलो फब्वारों ब महलो के लिए विख्यात है। सहलियो 
की बाडी प्रताप स्मारक उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जयममद कृत्रिम झील 
तथा रमकपुर के जैन मन्दिर प्रसिद्ध हैं। माउण्ट आबू मे एक हजार बर्ष पुराने 
देलवाड़ा के जैन मन्दिर उच्च श्लैणी के मार्बल से बने है। इसी प्रकार राज्य में 
अन्य छोटे छोटे कस्बो की हवेलियों की चित्रकारियाँ भी मनमोहक है और राज्य 
के विभिन्‍न त्योहार, उत्सव मेले गीत संगीत, नृत्य, कलाकृतियाँ लोक-कथाएँ, आदि 
बरबस देशी व विदेशी पर्यटको को सदियो से आकर्षित करती रहो है और भविष्य 
में भी करती रहेगी। 

३ ध्याय मे पर्यटन विकास के विभिन्‍न पहलुओ पर प्रकाश डाला जायगा। 

अ) राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन को भूमिका 

(0) विदेशी मुद्रा का अर्जन- आज समस्त विश्व मे पर्यटन को एक 
महत्वपूर्ण उद्योग माना जाने लगा है। भारत को भी पर्यटन से प्रति वर्ष कई अरब 
रुपयो की विदेशो मुद्रा प्राप्त होती है। इसमे राजस्थान का काफों ऊँचा थोगदान 
होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कहा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए 
आने वाले तीन विदेशी पर्यटको मे से एक राजस्थान अवश्य आठा है। इससे 
गाजस्थात विदेश मुद्रा अर्जित करने में मदद दे पाता है। राजस्थान ये पर्यटकों 
विशेषतया विदेशी पर्यटको का आगमन काफों बढ गया है। 984 मे देशो पर्यटकों 
की सख्या 30 40 लाख व विदेशी पर्यटकों को सख्या 2 60 लाख थी जो 99% 


पर्यटन विकास 243 


मे बढकर कमश 45 लाख तथा 5 लाख हो गई। 992 मे विदेशी पर्यटको की 
सख्या मे एक लाख को वृद्धि हुई। ' 

इस प्रकार सातवीं योजता में पर्यटकों की सख्या में वृद्धि हुए 7978 79 
में 2/% विदेशी पर्यटक राजस्थान आया करते थे 992 में इनको सरया 33% 
तक पहुँच गयी है। अब सामान्यतया एक तिहाई विदेशी पर्यटक राजस्थान आने 
लगे है। आजकल पर्यटको का आना जाना सभी मौसमो मे बना रहता है। 

(2) रोजगार का साधन अब राज्य मे पर्यटन को 'उद्योग का दर्जा दे 
दिया गया है। इसमे किये गये विनियोग की तुलना मे यह काफी रोजगार के 
साधन उपलब्ध कर सकता है। यह माना जाता हे कि प्रत्येक आठ विदेशी पर्यटको 
पर राज्य मे एक व्यवित को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटको 
पर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटकों से होटल परिवहन 
हथकरघा उद्योग दम्तकारियो आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। वन्फ्रास्टक्चा 





का विकास होने से पर्यटन स्थलो मे कई अन्य उद्योग भी पनपते है। इस प्रकार 
पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकारे से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। 
भारत में कश्मीर को अर्थव्यवस्था तो पूर्णतया पर्यटन पर आश्रित हैं। गोवा को 
अर्धव्यवस्था भी बहुत कुछ पर्यटन पर आधारित हैं। कश्मीर क्षेत्र के ममस्याग्रस्त 
होने के कारण पिछले वर्षों मे पर्यवको को गोबा व राजस्थान की ओर मुडना पडा 
है। गोवा जैसे रमणीय समुद्रतटीय स्थल अन्य देशो में भी देखने को मिल सकते 
है लेकिन राजस्थान कुछ विशेष कारणों से विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का 
केन्द्र बनता जा रहा है। 

(3) सास्कृतिक ब॒ कलात्मक धरोहर का सरक्षण व सदुपयोग- पर्यटन 
का विकास करते से सास्कूतिक आदान प्रदान के अवसर बढेते है और लोगो का 
मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है। राज्य मे शेखावाटी इलाके की हवेलियो में 
दोवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटको को आकर्षित किया है। झुस्झुनूँ जिले के 
महानगर (महणसर) ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोना चादी को हवेली 
के अनुरूप मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। नबलगढ मे कई करोडपतियों की हवेलियाँ 
चर्यटको को लिए देखने लायक है। इनमे मोरों की हबेली तथा पोदारों सेकसरिया 
भगत मानसिघका छावछरिया आदि को हवेलियो मे मनमोहक चित्र अकित हैं। 
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इन चित्रों में झाकता जीवन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। हालांकि ये हवेलियाँ 
आज सूनी पड़ी हैं क्योंकि इनके ज्यादाठर सेठ लोग बड़े शहरों मे बस गये हैं, 
लेकिन यहाँ से उनका सम्पर्क अभी भी बना हुआ है।' इसी प्रकार अन्य कस्बो 
जैसे मण्डावा आदि को हवेलियो में बने चित्र व उनके बाहरी दृश्य पर्यटकों को 
लुभावने लगते हैं। उनका पर्यटन-वरिकास-माला मैं उपयोग किया जा सकता है। 
विभिन्‍न नगरो में महल, किले व अन्य इमारतें , झीलें आदि पर्यटकों को अपनो 
तरफ खाँचते हैं। यहाँ के मेलो, त्योहाये आदि पर जो उत्सव, नृत्य व संगीत के 
कार्यक्रम होते है उनको देख़कर विदेशी पर्यटक हित होते है और लोक कलाकारों 
को विशेषतया कठपुतली के खेल आदि में अपनी प्रतिभा घ दक्षता दिखाते का 
तथा उन्हे विकसित करने का सुअवसर मिलता है। जैसलमेर का मर-मेला वाम्तव 
मेँ काफी अद्भुत किस्म का माना गया है और प्रतिवर्ष काफी पर्यटकों को आकपित 
करता है। इस प्रकार आज भो राजस्थान “सास्कृतिक पर्यटन” में योगदान बनाये हुए 
है, हालांकि पयटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश-पर्यटन (॥0॥09 ॥0प्राज्मा)), 
सफारीज (जैसे ऊट पर पयंटकों का भ्रमण (८० 536) वन्य जीव अभयारण्यो 
(0 ॥( $ध0एथ८५) आदि) का विकास भौ तेजी से हो रहा है। आमेर में 
“हाथी-सफारी' का भी कुछ सीमा तक उपयोग होता है। 

इसलिए शजस्थात से पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्व है, लेकिन भारत 
में विदेशी मुद्रा के अमाव कौ स्थिति में राज्य मे भी इसी पक्ष पर विशेष रूप से 
बल दिया जाना स्वाभाविक है। अत राजम्थान को पर्यटन का विकास करके राज्य 
को अथय्यवस्था को सबल करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इससे रोजगार 
के माधन बढ़ेंगे, इन्फ्रास्ट्#चर (सडक, परिवहन, सचार आदि) का विकास होने 
से कई प्रकार के उद्योगों को पनपने का अवसर मिलेगा, पर्यटकों के व्यय से 
प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा ग्राप्त होगी तथा उनके द्वात मिलने वाले निर्यात ऑर्डें से 
निय'त-सवर्द्धध भी होगा एवं सास्कूतिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के 
रख-रपाव व उनके आस-पास के स्थानों को सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे 
राज्य को कई प्रकार के लाम शक साथ प्राप्त होगे। जिस प्रकार औद्योगिक विकास 
से शेजगार, आय, क्षेत्रीय विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, आदि में मदद मिलती 
है, उसी प्रकार पर्यटन भो इन दिशाओ मे अपना योगदान करता है। 
(व) राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्मावनाएँ - 


(0) सास्‍्कृतिक पर्यटन ((॥एछाजा क्‍0णाक्षा)- सौभाग्य से राजस्थान 
में पर्यटन के विकास्त कौ काफो सम्भावताएँ हैं जितका भरपूर उपयोग किया जाना 
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चाहिए ताकि यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने मे अपना योगदान 
दे सके। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है राजस्थान मे आज भी 'सास्कृतिक 
पर्यटन' के विस्तार का क्षेत्र है। यहाँ कौ सास्कृतिक धरोहर बडी सम्पन्न है 
और ग़ज्य के प्राचीन किले (अलवर की नीलकठ भर्तृहरिं बाला किला) महल, 
धार्मिक स्थल ह॒वेलियाँ ब अन्य भवन तथा इमारते और साथ में लेक नृत्य व 
सगीत तथा दस्तकारियाँ पथटन के विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। राज्य 
के पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों को सुन्दरता बढ़ाने के प्रयास 
किये जाने चाहिए। अजमेर मे ख्वाज़ा मोईनुद्दीन चिश्तों की दरगाह का धार्मिक 
व पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्व है। यहाँ प्रति बर्ष जायरीन आते हैं। 

राज्य के लोक कलाकारे को प्रोत्माह+ देकर एक तरफ उनका परम्परागत्त 
कलाओ क प्रतिभाओं को प्रथ्रय व सरक्षण दिया जा सकता है तथा दूसरी तरफ़ 
पर्यटन को भी विकसित किया जा सकता हैं। इस कार्य को सुचारू रूप से आगे 
बढ़ाने के लिए निजी व सार्वजनिक कला केन्‍्द्रो का विकास क्ियो जाना चाहिए। 

(॥) सभा/सम्मेलन पर्यटन (00॥5शा॥0ण॥ पणाकऋ्रा) सभाओ था 
सम्मेलनो के आयोजन के माध्यम से भी पर्यटन के विकास कौ सम्भावनाओ का 
उपयोग किया जा सकता हं। आतकल राजनीतिक व्यप्वस्शयिक शैक्षणिक आदि 
क्षेत्रों मे विभिन्न संगठन अपने वार्षिक सम्मेलर आयोजित करते रहते है। इसके 
लिए सभागारों को आवश्यकता होती है जिनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा 
सकता है। इसके लिये प्राय होटलो में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता 
है लेकिन इसके लिए वह पर्याप्त नहीं रहता। अत जयपुर ये बिडला सभागार केन्द्र 
की भांति अन्य स्थानों मे केन्द्रों कौ स्थापना मे भी इस दिशा मे मदद मिल सकती 
है। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, कोटा जोधपुर व माउप्टआबू आदि स्थानों पर 
आधुनिक किस्म के सभागार केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाएँ है। इससे भी 
चर्यटन को उचित प्रोत्साहन मिलेगा! सम्पेलनो मे आने वाले व्यक्तियों को दर्शनीय 
स्थानों को देखने का अवसर मिलेगा ओर उन स्थलो का विकास भी हो सकेगा। 

(॥॥) खेल कूद व साहसिक कार्यों से सम्बद्ध पर्यटन (5074५ शत 
&0१५६९॥॥०॥६ [0घ८७॥) हालांकि राजस्थान मे इस प्रकार के पर्यटन के अवसर 
सीमित है फिर भी यहाँ के मर प्रदेश मे 'ऊँट सफारी (टक्का।८े $शश्ा) पर्यटको 
के आकर्षण का केन्द्र बन सकती है। शेखावाटी के टीलो मे एवं विशेषतया 
जैसलमेर के मरू मेले के अवसर पर, तथा गगानगर की नोहर व भादरा तहसीलो 
मे एवं बाडमेर के क्षेत्र मे इसका विऊास किया जा सकता है। राज्य को झीलो 
में साधारण रूप में नावो का उप्रयोग होता ह॑ लेकिन कोई बड़े पैमाने पर 
जल क्रिडाओ का क्षेत विकसित नहीं हो पाया हं। 

राजस्थान में वन्य जीव पर्यटन (७॥॥ ॥6 ॥0ए४8आ॥ा) के विकास कौ 
सभावनाएँ अवश्य है आर भरतपुर, सवाईमाधोपुर तथा अलवर के वन्य जीव 
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अभवाएण्यों ($आाश्रप7८5) में काफी पर्यटक जाते हैं (राजस्थान आने बाले 
लगभग 5% फर्यटक)। केवलादेवो पक्षी विहार, घाना (भरतपुर) पर्यटकों के लिए. 
आकर्षण का केद्र हैं। रणथम्भौर मेशनल पार्क सवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य 
के रूप में सुरक्षित रखा ग्रया है। इसमें साम्मर नीलगायु, चातल, आदि जानवर भी 
विचरण करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का अलवर से 37 किलोमीटर दूर 
है। मूलत यह बाघो का आवास है। यहाँ भी अन्य वन्य जीव पाये जाते हैं। डेजर्ट 
नेशनल पार्क जैसलमेर में लोमडी खरगोश आदि जानवर्गों के अलावा विभिन्‍न 
प्रकार के पक्षी जैसे सारस और बस्टर्ड आदि पाये जाते हैं। 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 
मरुस्थल के सुदूर आत्तरिक भाग मे हो अपनो वश वृद्धि करते हैं। यह गाडावन 
पक्षी के नाम से मशहूर है। इनको सख्या बहुत कम हो गई है। भविष्य मे मरु 
राष्ट्ीय पार्क (जैसलमेर) कुम्मलगढ़ अभयारण्य आदि के विकास पर ध्यान दिया 
जा सकता है। ! 

उपर्युक्त विवेचन॑ से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पर्यटन के विकास 
की काफी सम्भावनाएँ निहित है। यहाँ सास्कृतिक रुचि रफ्ने वाले पर्यटको, 
व्यावसायिक कार्यों के लिए आने वाले पर्यटको (घरेलू ब विदेशों) सभा सम्पेलनो 
मे भाग लेने के लिए आने वाले पर्यटकों तथा छुट्टी का आनन्द लेने बाले पर्यटकों 
आदि सभी की दृष्टि से पर्यटन के विकास की सम्पावनाएँ विद्यमान हैं 

अब प्रश्न उठता है कि राज्य मे पर्यटन का तौत़ गति से विकास कैसे 
किया जाय। भोहम्मद युनूस को अध्यक्षता मे नियुक्त पर्यटन पर राष्टीय समिति ने 
यह सुझाव दिया था कि पर्यटन को उद्योग का स्वरूप दिया जाना चाहिए, तभी 
इसका उचित दिशा में विकास सम्भव हो पायेगा। हर्ष का विषय है कि हाल में 
राज्य मे पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया है जिससे इसके विकास के मार्ग 
में आने वाली सभो बाधाएँ अधिक सुग्रमता से दूर को जा सकेगी। पर्यटन के 
विकास से सम्बन्धित निम्न समस्याओं को हल करते की आवश्यकता है। 
(स) पयटन के विकास की समस्याएँ व उनका हल * 

। भूषि की समस्या पयंटन का विकास पर्याप्त मात्रा में होरलों की 
स्थापना व अन्य सुविधाआ को उपलब्धि पर निर्भर करवा है। शहरी क्षेत्रों का तेजी 
से विकास होने से होटल ब पर्यटन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भूमि का 
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मिलना कठिन होता जा रहा है। अत नगर नियोजन मे रियायती दरों घर इनके 
लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। तभो व्यावसायिक दृष्टि से इनको लाभकारी 
बनाना सम्भव हो सकता है। 


2 केंद्रीय व राज्यीय पूँजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता 
जिस प्रकार ऑंद्योगिक विकास के लिए पूँजी मब्सिडों कः प्रावधान किया गया है 
उसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र के अभावो को ध्यान मे रखते हुए नये प्रोजेक्यो के लिए 
पूँजी सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उद्यमकर्ता इस क्षेत्र मे आने के 
लिए आकर्षित किये जा सके। 

3 उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था पर्यटन क्षेत्र के विकास मे उद्योगों 
की वुलतगा मे अधिक समय लगता है। इसलिए वित्तीय मस्थाओ द्वार कज की 
शर्तों को अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। इनको 0% माजिन मना 
(उद्यमकर्ता द्वारा लगायो जाने वाली मुद्रा) पर कर्ज मिलदा चाहिए तथा ब्याज व 
मूलधन सहित पुनर्भुगतान का अवधि ]5 बर्ष रखो जा सकती है। अलग आर 
नगरो के ऋण चुकाने की अवधि कौ काबूनी छूट (7रणशणाएा। एशग00) तोन 
से सात वर्ष तक रखी जा सकती है। इस छूट को अवधि बढ़ाने से उद्यमकतासो 
को सहूलियठ होगी क्योंकि पर्यटन के प्रोजेक्णे के क्रियान्वयन में सामाम्यतश 
अधिक विलम्ब हुआ करत' है। 

4 नये होटलो को स्थापना के लिए इक्विटी पूँजी की व्यवस्था नये 
होटलो की स्थापना के लिए इक्विटो पूँजी की भो व्यवस्था की जानो चाहिए 
क्योंकि वित्तीय सस्थाओ के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार ऊँचा हो 
जाता है। इसलिए होटल उद्योग के लिए सब्सिडी व कर्ज के माथ साथ इक्विटी 
पूँजी की व्यवस्था भी बढायो जानी चाहिए। इससे ठिजी उद्यमकताओ द्वाग होटल 
निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कार्य “रौको द्वारा उद्योगो को भाँति होटल निर्माण 
के लिए भी किया जा सकता है अथवा एक पृथक्‌ पर्यटन विकास निगम कौ 
स्थापना केन्द्रीय व राज्य स्तर पर कौ जा सकती है ताकि उद्यमकताओ को वित्त 
के अभाव को सामता न करना पडे। 

5 करो मे रियायते व छूटे बिकी कर से प्रारम्भिक तीन से सात वर्षों 
के लिए (विभिन्न श्रेणी के नगरो के अनुसार) छूट दी जानो चाहिए। चूंकि पर्यटन क्षेत्र 
विदेशी विनिमय अर्जित करने मे मदद दता है इसलिए पजीकूत विश्राम गहो व 
होटलो मे अलकोहल युक्त पेय पदार्थों पर राज्य आबकारी शुल्क मे कुछ छूट देने 
चर विचार विया जा सकता है। इनमे बोयर की बिक्री को पूरी स्थतत्रता होनो 
चाहिए। होटलो मे प्रयुक्त होने बाले आयातित उपकरणों ब साज सामान पर 
आयात शुल्क में 50% को छूट दी जानो चाहिए। डीजल जेनरेटिग सेट को सथद 
घर मब्सिडो दो जानी चाहिए। 

6 होटल विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएँ हटल उद्येण 
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का विकास करने के लिए भवन निर्माण सामग्री का आवटन इस क्षेत्र के लिए 
प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। इनके लिए विशेष कोटा निर्धारित 
किया जा सकता है। इनके लिए पात्रों व बिजली को दरों का निर्धारण उद्योगों 
की भाँति ही किया जाना चाहिए। जो रियायतें ब छूटे नये उद्योगों को दो जाती 
हैं वे पर्यटन क्षेत्र को भी दी जानी चाहिए। 

7 पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार- ऊपर पर्यटकों 
के लिए होटल व्यवस्था के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन ऐसा समझा 
जण्ता है कि भारतीय व्यावसायिक यात्रियो की सख्या के बढने के कारण षाच या 
चार सितारा होटलो में विदेशों पर्वटको के लिए निवास की व्यवस्था अपर्साप्त 
रहती है। इसलिए, इसको बढ़ाने कौ नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए जिन 
सरकारी इमारतों का वर्तमाई मे अधिक उपयोग नहीं होता है उनको होटलो या 
पर्यटन बगलो में सुगमतापूर्वक बदल देना चाहिए। सरकारी दपतरो के निर्माण कार्य 
को तेजी से बढाया जाता चाहिए ताकि जो सरकारी भवन शुरू भे होटल को दृष्टि 
से बनाये गये थे और बाद मे उनमे सरकारी दफ्तर स्थापित कर दिये गये थे खाली 
कराकर पुन होटल के लिए काम मे लिये जा सके। इनके अलावा कई निजी 
भवनों में भी काफी जगह खाली पड़ी गहतो है जिनके मालिक सम्भवत अतिरिक्त 
आमदनी के लिए उनका उपयोग पर्यटको के लिए करना पसद करे। इस सम्बन्ध 
में होटलो व टेवल एजेण्टो कौ सेवाओ का उपयोग करके निजी निवाप्तो मे पर्यटको 
के ठहरने कौ व्यवस्था बढायो जा सकती है। 

8 परिवहन का समुचित विकास परिवहन का विकास पर्यटन विकास 
का हूंदय (॥0»7) माना जा सकता है। इसके लिए सड़को का विकास आधुनिक 
सुविधाओ से युम्त बसो कारो स्टेशन वैगतों मरिनो बसो आदि की उपलब्धि बहुत 
आवश्यक होती हे। 'मिड वे व मोटलो की सुविधा बढ़ायी जानी चाहिए। शिक्षित 
ड्राइवर व अन्य व्यक्ति उत्तम गाइड का काम कर सकते है। स्मरण रहे कि पर्यटक 
वापस लौटते समय अपने साथ यात्रा की मधुर स्मृतियाँ व कठु अनुभव दोनो ले 
जाते है। यदि उनके साथ उत्तम व्यवहार होगा और वे हर्षित होकर व प्रभावित 
होकर लोटेगे हो अन्य लोगो को भारत भ्रमण व राजस्थान श्रमण के लिए प्रेरित 
कर पायेगे। यदि उनके म्गथ धोखाधडी हुई दुर्व्यवहार व अशिष्टता हुई और उन्हे 
अनुचित कष्ट उठाने पडे हो आण के लिए पर्यटन हतोत्साहित होगा! इसलिए 
पयटको के लिए परिवहन निवास, भाजन पय पदार्थों आदि की उत्तम हो नहीं 
बल्कि सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। 

राजस्थाव मे जयपुर को अन्तराष्टाय एयरपोर्ट बगाया जा सकता है और 
विदेशो से चार्टर्ड डडाने /शाज्ञालाएत ग!ग5) यहाँ के लिए चालू को जा सकती 
है। मुप यात्रा व गत्तव्य स्थान जबपुर (0०570800॥ ।90॥) पर्यटकों को आकर्षित 
करने के लिए उड़ाने प्रारम्भ व जा सकती हैं। अधिक से अधिक विदेशी पयटक 
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कम हुआ जिससे इस उद्योग मे लगे व्यक्तियों के लिए रोजगार व आमदनों के 
अवसर घटे थे व उनमे निराशा कौ भावना फैलो थी। इससे पर्यटकों के माध्यम 
से हमें जो नियात के आर्डर मिल सकते थे उनमे गिरावट आई और होटलो को 
लाभ में चलाना काफी मृश्किल हो गया। यदि भविष्य में भी स्थिति अनुकूल नहीं 
रही तो इस उद्यण" को भरा सकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह 
आवण्यद' है कि देरा म कानून व व्यतष्पा कौ स्थिति मे तुरन्त सुधार हो ताकि 
लोग निर्भय होवर देश भे भमण कर सफे। कश्मोर का पर्यटन उद्योग भी विपरीत 
राजनाठव' टशाऊ, के कारण कप्फी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए सरकार को चाहिए 
कि वह आवश्यक्ष कदम उठाकर स्थिति को स्ामात्य बनाए ताकि होटलों के 
उद्यमदरर्ल दे विधिल कमचारी ड्राइगर, गाइड हथकरघा, दस्तकारी उद्योगों आदि 
में सलान व्यक्त अपया रोजगार छोड़ने को बाध्य न हो। अत जहाँ पर्वटन के 
विकास से सम्बन्धित समस्यओ रू सनाधान की आवश्यकता है वहाँ इस उद्योग 
को यर्षमात सदी के दौर से निकालने को भी नितान्त आवश्यकता है। 

टिप्तम्बवर 992 में अयोध्या घटा के बाद हुए देशव्यापी साम्प्रदायिक दगो 
का भण पर्यटव उद्योग पर कुछ समय के लिए विपरीत प्रभाव आया था। अत इस 
उद्योग कौ द्वुतगति से प्रगति के लिए आस्तरिक शान्ति, सदूभाव व सौहार्द की 
मितास्त आवश्यकता होठो है। कोई भी पर्यटक अपने को जोखिम में नहीं डालवा 
चाहता। इसलिए जय सा आतक व भय उत्पन होते ही पर्यटक सर्वप्रथम अपदा 
कार्यक्रम स्थगित करते हैं अथवा रदूद करते हैं जिससे होटलो पर विपरीत असर 
आटा हैं और देश को दुर्लभ विदेशी मुद्रा से हमथ धोना पड़ता है। अत यह उद्योग 
अहुत संवेदनशोल मात्रा गया है और मानवीय व्यवहार की उत्तमता कौ नींव पर 
खड़ा है जिसको ठेस पहुँचाने को बजाय सुदृढ़ किया जाना चाहिए। 

पर्यदन विशेषज्ञों व अधिकारियों का मत है कि राज्य में मरु त्रिकोण 
(4९५९८४ (7880०) के विकास के अन्तर्गत भविष्य में जोथयुर, मैसलमेर 
ब बीकानेर को शापिल करने कौ आवश्यकता है। इससे इन क्षेत्रो में 
पर्यटन विकास को काफी बल मिलेगा। पर्यटन उच्चोग एक सेवा क्षेत्र की 
आर्थिक किया है। इसलिए इसके विरास पर मानवीय गुणों व भानवोय व्यवहार 
का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ राजस्थान पर्यटन व्रिकास निगम लि का संक्षिप्त 
व गा आवश्यक है क्योंकि यह राज्य में पर्यटन विकास मे महत्वपूर्ण मोगदान 

रहा है। 

पर्ययन के विकास को विधुल सभावनाओ को ध्यात्र में रखते हुए वर्ष 
992 93 मे इसके विकास पर 5 5 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया 
था। 


पर्यटव विकास खा 


उदयपुर, माउण्ट आबू कोटा व चित्तौडगढ़ मे पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित 
किये जायेंगे। डीग (भरतपुर) वालोतरा (बाडमेर) में टूरिस्ट लाज, नाथद्वारा मे यात्री 
निवास तथा नागौर मे टूरिस्ट बगले का निर्माण करवाया जायेगा। उदयपुर मे 
राजसमन्द झौल, दौचांकौ पाल ओर यहाडी पर बने राजमन्दिर को विकसित करने 
की आवश्यकता है। राजममन्द झील की पाल के जॉर्णोद्वार और मुदृद्दीकरण की 
जरूरत है। 
राजस्थान पर्यटन विकास तिगय लि 
फिस्‍[850क्मा 70फ्ाडगा 00१शै9[ुफताशा। (0०/79/74०7 
(र70)) 

इसकी स्थापता 978 में एक विजी सोमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप 
में हुई थी। 
इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं 

0) गज्य मे पयटत विकास के लिए प्रोज्ेफ्ट व स्कीम बनाना व लागू 
करना 

(00) पर्यटकों के लिए निवास व भोजन आदि की व्यवस्था के लिए होटल 
मोटल युवा होस्टल टूरिस्ट बगले आदि बनाना ब चलाना 

(09) परिवहन, मनोरजन माल की खरांद्‌ आदि के लिए सुविधाएँ प्रदान 
करना व पैकेज पर्यटन को व्यवस्था करना 

(५) पर्यटन महत्व के स्थानों का रख रखाव व “विकास करना तथा 

(५) पर्यटन की प्रचार सामय्रो उपलब्ध करना, वितरित करना तथा बेचना! 

१989 90 मे इसकी पूँजी के कुल साधन लगभग 6 8] करोड रपये के 
थे जिनमें राज्य सरकार की परिदत्त पूँजो 9 88 करोड़ रुपये तथा राज्य के अलावा 
अन्य श्रोतो से प्राप्त अचधि कर्ज 6 69 करोड़ म्पये के थे। शेष रिजर्च राशि थी। 

इसे 989 90 मे कर से पूर्व लगभग 75 5 लाख रुपयो का मुनाफा हुआ 
था जो 990 9] मे लगभग 55 लाख स्पये ही रहा। 99] 92 मे यह बढ़ा 
है। इसे 980 8] से 987 88 तक के आठ वर्षों तक लगातार घाटा हुआ था। 
987 88 मे घाटे की राशि 20 लाख रुपये रहो थो जो पिछले वर्षों की तुलना 
मे कम थो। इसके प्रबन्ध सचालन मे सुधार करके इसको कार्यकुशलता व लाःभप्रदता 
मे वृद्धि को जानी चाहिए। हालांकि इसे /988 69 द दाद के दो वर्षों मे लाभ 
हुआ है लेकिन स्थिति मे स्थायो सुधार करमे के लिए बहुत प्रयास किया जाता 


].. बजट घाषण ]992 93 मार्च 4 992 5 37 
2 राजस्थान पत्रिका, 45 अक्टूबर 992, ८ 76 
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'चाहिए। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करते व उसे लणू करने की आवश्यकता 
है ताकि यह अधिक कारोबार करके अधिक लाभ अर्जित कर सके। 

हाल में [श9८ भे धौलपुर मे एक नया मिडवे चालू किया है जो इसकी 
42 वो इकाई है। प्रत्येक जिले मे पर्यटन की सुविधा बढायो जा रही है। देश में 
होटलो की एक नई श्रेणी हेरोटेज होटल्स * के 7 होटल अकेले राजस्थान में 
चल रहे है जिन्हे बढाया जा रहा है। एक बोडियो कैसेट “डैजर्ट ट्राइएगल'' तैयार 
किया गया है जिसमे जोधपुर, जैसलमेर, बोकानेर, डूँगरपुर, बासवाडा व भोलबाडा 
क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों व वहाँ की सस्कृति को चित्रित किया गया है। 


प्रश्व 
] पर्यटन का राज्य को अर्धव्यवस्था मे महत्व स्पष्ट कौजिए। 
2 राज्य की अर्थव्यवस्था मे पर्यटन उद्योग कौ भूमिका सम्भावनाओं व 
समस्याओ का वर्णन कौजिए। (र8॥ | श्र 4992) 
3. राज्य मे पर्यटन के विकास की समस्याओ पर प्रकाश डालिए और आगामी 
वर्षों मे इसके विकास के लिए उपयोगी सुझाव दीजिए। 
4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(0) राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ, 
(0) पर्यटन को विकसित करने के लिए सुझाव, 
(॥॥) राज्य में 'सास्कृतिक पर्यटन' के अवसर तथा 
(४) राजस्थाग पर्यटन विकास निगम ॥ 
5. राजस्थान की अर्थव्यकस्था मे पर्यटम्र उद्योग को महत्व को बतलाइये। इस 
उद्योग के विकास को भावी सभावनाएँ व॑ समस्याएँ क्‍या है? 


(#परगाथ, ? 9 2992 ) 


3 हेरीटेज होटल पुराने किलो व महलो को होटल में बदल कर बनाये जाते हैं। 
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(0८णाण्रांट छशशायंएश पे रिज्ुंवशाक्वा) 








नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान की आर्थिक स्थिति 

साजस्थान 'एक पिछडी हुई अर्थव्यवस्था मे एक पिछड़ा हुआ प्रदेश माना' 
गया है। राज्य मे वर्षा का औसत काफी कम रहता है और राज्य के उत्तरी-पश्चिमी 
भागो मे बहुत कम वर्षा होने एवं थार का रेगिस्तान पाये जाने के कारण आर्थिक 
विकास में काफ़ो कठिनाइयाँ आती है। प्रथम पचवर्षाय योजना के प्रारम्भ में राज्य 
की आर्थिक स्थिति बहुत पिछडी हुई थो। 950-5 मे खाद्यान्नों का उत्पादन 
लगभग पे ले सं कया $ लाख टन था और 95] 52 मे कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 
27% भोग हो शुद्ध जोता-बोयो गया क्षेत्र (६ 69 809) था। उस समय 
संकल सिंचित क्षेत्रफल 7] 7) लाख हेक्टेयर था जो सकल क्षेत्रफल का केवल 
]2% अश था। 

राज्य में बड़े फैमाने के आधुनिक उद्योगो का बडा अभाव था। 950-5] 
के अत मे विद्युत की ग्रस्थापित क्षमता केवल 3 मेयावाद ही थी और 42 ग्रामो 
को. ही बिजली मिली हुई थी। केवल ]7,399 किलोमीटर मे सडके थीं। सडक 
पानी व बिजली के अभाव मे राज्य मे बड़े पैमाने के उद्योगो का विकास सभव 
नहीं था। 

राज्य शिक्षा व चिकित्सा को सुविधाओ को दृष्टि से भी काफी पिछडा 
हुआ था। 950 5] के अत मे 6] वर्ष की उप्र के बच्चों मे स्कूल जाने 
चालो का अनुपात 6 6%, ॥] 4 वर्ष को उम्र वालो मे 54% एवं 4 77 
वर्ष की उप्र वालो मे  8% ही था। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछडेपन 
का भो पता लगता है। 950 5] के अत में अस्पताल मे गेगियो के' बिस्तरों को 
सख्या केवल 5,720 थी। परिवार डियोजन केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रो 
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(शम्ष0) की स्थापना ही नहीं हुई थी। अस्पतालों व दवाखानो कौ संख्या भी बहुत 
सोमित थी। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थायें केवल 48 थीं तथा प्रति 
लाख जनसंख्या पर चिकित्सा संस्थाये केचल 3 थीं। 

इस अध्याय में हम नियोजित विकास के लगभग चार दशकों (]95-93) 
कौ प्रगति का वर्णय करेगे। विभिन योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये 
व्यय पर भौ प्रकाश डाला जायेगा। 

राजस्थान में नियोजित विकास के चार दशक 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजस्थान का निर्माण १9 छोटे-छोटे 
शाज्यो व तीन चीफशिपों के एकौकरण से हुआ था। ये राज्य आकार, जनसंख्या, 
राजनीतिक महत्व, प्रशासनिक कुशलता व॑ आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी 
पिन व असपान स्तर वाले थे। एकीकरण की प्रक्रिया 948 में प्रारम्भ होकर 
१956 में पूरी हुई थी। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय 
राज्य एकीकरण की समस्याओं में उलझा हुआ था। उस समय राज्य में भावी 
विकाम का अनुमान लगाने के लिये आधारभूत आंकड़ो का भो नितान्त अभाव था। 

राजस्थान में विभिल योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र मे प्रस्तावित व्यय तथा 
चास्तविक व्यय को राशियाँ निम्न तालिका मे दो गई हैं। * 

तालिका ] 


प्रस्तावित व्यय की | वास्तविक व्यय 


राशि (करोड़ रुपयों में) | की राशि (करोड़ 
रुपयों 'में 
54 


















तृतीय योजना | 2360 | 0 
वार्मिक योजनाये (966 69 327 
चतुर्थ योजना 3962 
'पचम योजना 847 2 


वर्ष 979-80 योजना 2750 290 2 























] . शजघथात के आर्थिक विकास पर श्वेत पजमार्च 99] , पृष्ठ 52 54 
2. आयश्ययक्षप्ययत 992 93 घृ 46448 तथा 32 33 (025) [भएए 
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छठी योजना (3980 85 











99] 92 (मशोधित) 








आठवी योजना (992 97 ॥ योजना जारी 
992 93 | ]40]6* 6* 


993-94 योजना जारी 











तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय 
की राशि 54 करोड़ रुपये स बढकर द्वितीय योजना मे 403 करोड रुपये तृतीय 
योजना मे 23 करेड़ रुपये, 966 69 के ठीन वर्षों मे 37 करोड रुपये च 
चतुर्थ योजना मे 309 करोड रुपये हो गयी थी। पाँचवी योजना कौ अवधि मे 
राज्य सरकार ने सार्बजनिक क्षेत्र मे व्यय हेतु 847 करोड रुपये की राशि का 
प्रावधान किया था लेकिन वास्तविक व्यय कौ राशि 858 करोड रुपये रही धी। 

979 80 की चार्पिक योजना मे 290 करोड रुपये व्यय हुये। छठी 
'पचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड़ रुपये रखा गया था जबकि बास्तविक 
व्यय लगभग 23] करोड रुपये का रहा। 

सातवी योजना का आकार 3000 करोड रुपये रखा गया था जो छठी 
योजना से लगभग 48 प्रतिशत अधिक था। ताजा अनुमानो के अनुसार सातवीं 
पचवर्षोय योजना में वास्तविक व्यय लगभग 3]06 करोड रुपये रहा है। इसमे 
राहत कार्यों का व्यय भो शामिल है। 990 9] कौ वार्षिक योजना मे वास्तविक 
व्यय 976 करोड़ रुपये हुआ तथा 99] 92 मे सम्भावित व्यय ]66 कगेड 
रुपये से अधिक रखा गया इसका सशोधित प्रम्ताबित व्यय 70 करोड रुपये 
रखा गया था (जुलाई 99] भे 4 करोड़ रुपये कौ वृद्धि सहित)। 992 93 की 
वार्षिक योजना के लिये प्रस्तावित व्यय को राशि 400 करोड रुपये रखी गयी 
थो जबकि सम्भावित व्यय के 40] 6 करोड रुपये रहने का अनुमान है ओर 
993 94 के लिये 790 करोड़ रुपये रखो गयी है जो पिछले वर्ष से 27 4% 
अधिक है। 

आठवी योजना (992 97) मे प्रस्तावित व्यय की राशि [] 500 करोड 
रुपये रप्ी गयो है जो सातवों योजना के 3000 करोड रुपये के मुकाबले 3 83 
गुनी है। 

आगे ठालिका 2 में विभिन्‍न योजनाओ मे सार्वजनिक व्यय का विभिन्‍न 
$ 77 फेज #फाएशे जरक 993 क्र ए94-5 
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मदो पर आवटन दर्शाया गया है। इसमे हमने वास्तविक व्यय के आबटन को ही 
लिया है। 

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की आर्थिक योजनाओं में 
सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई व शक्ति को दी गई जो उचित मानी जा सकती 
है। प्रथम योजना मे कूल व्यव का 58 3% सिचाई व शक्ति यर व्यय किया गया 
था जो पचम योजना में भी लगभग उतना ही (57 2%) रहा। सातवीं योजना मे 
यह 52% रहा। कपषि सहकारिता व सामुदायिक विकास पर प्रथम योजना में 
लगभग 3% व्यय हुआ जा सातवीं योजना में 3 2% रहा। राज्य सामाजिक 
सेबाओ (शिक्षा चिकित्सा जल सप्लाई) की दृष्टि से भी काफो पिछड़ा रहा है। 
अंत इसके विकास को भी ऊँची प्राथमिकता दी गई है। प्रथम योजना के कुल 
व्यय के 7% से प्रारम्भ करके चतुर्थ योजना मे इसे 24% तक पहुँचा दिया 
गया। पचम योजना मे यह पुत्र 774% पर आ गया तथा छठो योजना मे 9 8% 
ओर सातर्वों योजना मे 23 7% रहा। इस प्रकार राजस्थान एक तरफ सिचाई 
'चब विद्युत का विकास करने मे लगा रहा और दूसरी तरफ इसने जन कल्याण 
के लिये सामाजिक सेबाओ के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता दी। 

पिछले 40 वर्षों मे विभिन्‍्त पचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं मे सार्वजनिक 
व्यय के आवटन का अध्ययन करने से पता उलता है कि सभी योजनाओं कौ 
प्राथमिकताएँ लगभग एक सी रही है। सातवीं योजना तक सार्बजनिक व्यय का 
लगभग आधा भाग सिचाई व शक्ति पर तथा ]/5 भाग सामाजिक सेवाओ पर व्यय 
किया जाता रहा। लेकिन उसके बाद की वार्षिक योजनाओ मे सिचाई व शक्ति 
पर लगभग 45% तथा सामाजिक सेवाओ पर लगभग 24% व्यय किया जाता रहा 
है। इस प्रकार व्यय का प्रतिशत सिचाई व शक्ति पर कुछ कम हुआ है और 
साप्राजिक सेवाओ पर कुछ बढ़ा है। _ 

_- राजस्थान मे नियोजन क्छे उद्देश्य 
(0०क.र्ला। ९६ एा शज्ञागरशर््‌ ॥ रि9]9 5 शा) 

राजस्थान में विभिन्‍न पचवर्षोय योजनाओ के मूलभूत उद्देश्य इस प्रकार रहे 
है (0) अर्धव्यवस्था को विकास को दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना 00 पहले 
से सूजित विकास्त की सम्भावत्राओ का सर्वोत्तम उपयोग करना (9) संमाज के 
कमजोर वर्ग के लोगो के जावन स्तर को ऊँचा उठाना तथा (॥४) सामाजिक न्याय 
के भाथ आर्धिक विकास के ढाँचे मे मूलभूत सामात्रिक सेबाओ को उपलब्ध करना 
एव (५) रोजगार के अवसर बड़ाने व प्रदेशिक असमानताओ को कम करते के 
उद्देश्य को भी पचवर्षोष योजनाओं मे ऊँचा स्थान दिया गया है। 

समस्त देश की भांति ग़ऊ॒स्थान की पचवर्षीय योजगओ मे भी परिस्थितियों 
के अनुसार अलग अलग उद्देश्यो को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। राजस्थान 
'की पचवर्षाय योजनाओ के उद्देश्य भारत की पद्चवर्षीय योजनाओ के उद्देश्यों 
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के ही अनुकूल रहे हैं। 

प्रथम पंचवर्षीय येजना के मोटे दौर पर उद्देश्य इस प्रकार थे कृषिगत 
उत्पादन व सिचाई की सुविधाओ का विस्तार करना पावर के साधनों व मूलभूत 
सामाजिक सेवाओं का विस्तर करने के लिए शिक्षा दबा व जल पूर्ति को व्यवस्था 
को बढाता। 

द्वितोौय पचवर्षीय योजना मे कृषि सिचाई शक्ति व सामाजिक सेवाओं 
पर चल जारी रहा, लेकिन सिचाई व शक्ति पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। 
राज्य मे पचायती राज सस्थाओ के विकास पर जोर दिया गया। 

जृतीय पचवर्षीय योजना मे सिचाई व शक्ति की परियोजनाओ पर बल 
जारी रहा। लेकिन राज्य के औद्योगिक व खनन विकास तथा सामाजिक सेवाओं 
कौ प्रगति पर भी ध्यात दिया गया। 

चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे क्षेत्र विकास (अट३ 4९ए९०ए॥शा।) की 
अवधारणा पर बल दिया गया। समाज के कमजोर वर्ग के लोगो के लिये रोजगार 
के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकदा दी गई। राज्य में सूखा सम्माव्य क्षेत्र डेयरी 
विकास व कमाड क्षेत्र विकास कार्यकमों का सचालन प्रारम्भ किया गया। 

'पाँचवीं पत्नवर्षीय योजना मे विकेन्द्रित नियोजन को प्राथमिकता दौ गई। 
समाज के कमजोर वर्गों जैसे लघु व सोमान्त कृषक खेतिहर मजदूरों कृषि श्रमिकों 
अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ 
किये गये। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (/]घ०) चलाया गया। क्षेत्रीय विकास 
कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया 
जाने लगा। 

छठी पद्चवर्षीय योजना मे निर्धनता उन्मूलन के माध्यम से तीज गति से 
ग्रामीण विकास करने पर थ्यान दिया गया। इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम धाश)?) व राष्टीय ग्रामोण रोजगार कार्यक्रम (धारह्?) पर जोर दिया 
गया। नये बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया गया। अनुसूचित जाति 
के लिए 'स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना" बनायी गयी ताकि उनको लाभान्वित किया जा 
सके। बिखरी जनजातियों के लिए सशोधित क्षेत्रोय विकास दृष्टिकोण (00॥#60 
भए्4 0९रटॉक्गाला, 2एएाण०बटी) (04802) अपनाया गया जो जनजाति 
उप योजना के अलावा अपनाया गया कार्यकम था। 

राजस्थान को सातवों पचवर्षीय योजना मे भारत सरकार की सातवों 
योजना के उद्देश्यों जेये रोजगार सरवर्द्धा निर्यनवा उन्यूलन व असमानता ये की 
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द्वितीय पचवर्षोद योजना (956-6॥) 
जब द्वितीय योजना का निर्माण किया गया तो ग़ाज्य की आर्थिक स्थिति 
पहले से कुछ ठोक हो गयो थी। इसलिये इस योजना का आकार बडा रखा गया। 
सिचाई व शक्ति पर आवश्यक बल देना जारी जारी रखा गया और इस अवधि 
में सिचाई थे शक्ति के बडे कार्यक्रम भी चालू किये गये। जागीरदारी, ज्मींदारों, 
बिस्‍्वेदारी प्रधाओं की सम्राप्ति से गाँवों में सामन्तो प्रथा को मिटाने की दिशा में 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये। 
ट्ितीय योजना मे 305 3 करोष्ठ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था। 
लेकिन योजना मे बास्‍्तविक व्यय ॥02 7 करोड रुपये का हुआ जिसका विभिन 
मदो पर प्रतिशत आवंटन पहले दिया जा चुका है। 
तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में कुल वास्तविक 
च्यय का 37.2% सिचाई व शक्ति पर किया गया जो प्रथम योजना की 
तुलना में कम था। साम्राजक सेवाओ पर लगभग 23 6% राशि व्यय की 
गईं। उद्योग व खनने पर क्रेबल 3 3% राशि व्यय कौ गयौ। 
द्वितीय योजना मे खाद्यान्नों के अन्तगत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हो काफी 
बढ़ी लेकिन 960 6 में मौसम की प्रतिकूलता के कारण वास्तविक उत्पादव 
45 4 लाख टब ही हुआ जो 955-56 के उत्पादन से धोडा अधिक धा। अतिरिक्त 
उत्पादन-क्षपता का वास्तविक लाभ 96] 62 मे मिला, जब खाद्याननो का वास्तविक 
उत्पादन बढ़कर 557 लाख टन हो गया था। द्वितीय योजग्ा छे अत में सिंचित 
क्षेत्र 208 लाख हैक्टेयर हो गया था। विद्युत की प्रस्थापित क्षयता ॥960 6 में 
]35 8 मेगावाट हो गई थी। सामाजिक सेवाओ का भी विस्तार किया गया और 
शहरी क्षेत्रो मे जल की पूर्ति के कार्यक्रम लागू किये गये। 
तृतीय पच्वर्णीय योजना (96-66) 
तृतीय योजवा के प्रारम्भ मे आर्धिक विकास के लिये आधारभूत ढाँचा काफी 
सौमा तक तैयार हो गया था। सिचाई को सुविधाओं का विस्तार हो जाने से गहन 
कृषि की पद्धतियो का उपयोग करना सभव हो गया। शक्ति व यातायात का 
विकास होने से उद्योगों को स्थापना करता सभव हो गया धा। तकनीकी व 
व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप प्रशिक्षित व योग्यता प्राप्त व्यक्तियों 
की अधिक उपलब्धि होने लग गई थी। इन सब बातों थे कारण तृतोय योजना 
का आकार लगभग दुगना रखा गया और 236 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान 
किया गया था। लेकिन वास्तविक व्यय लगभग 2]3 करोड रुपये हो हो पाया 
जिसका विवरण तालिका 2 मे दिया जा चुका है। 
उस तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजञा मे सिचाई व शक्ति पर 
कुल व्यय का लगभग 54 4% अश व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओ पर कुल 
व्यय का लगभग 20% किया गया जो पहले से मात्रा को दृष्टि से काफी अधिक 
था। 962 मे चौनो आक्रमण के बाद समस्त राप्द मे कृषि के विकास पर अधिक 
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ध्यान दिया गया और चुने हुए क्षेत्रो मे गहन विकास्त की नीति अपनाई गई। इसके 
लिये गहन कृषि जिला कार्यकम (| & 007) तथा पैकेज प्रोग्राम एवं गहन कृषि 
कार्यकम ( 8 #& 7) वतोब्र प्रभाव दिखाने वाले कार्यकम ((धकज शण्ड्राथ्ाधाछ) 
अपनाये गये ताकि उत्पादन में तेजो से वृद्धि कौ जा सके। तृतीय योजना मे काफी 
तनाव वे दबाव की स्थिति रहने से पहले के विनियोगो से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त 
करने को नीति अपनायी गयी। इसलिये च'लू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया 
गया और पुराने लाभो को सुदृढ़ करने को दिशा मे अधिक प्रयास किये गये। 
तृतीय योजना की अवधि मे आर्थिक प्रगति 

ततीय योजना की प्रगति वित्तीय दृष्टि से हों सतोषजनक रही लेकिन इस 
अवधि में बार बार एवं व्यापक रूप मे अकाल व अभाव की परिस्थितियों ने 
अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाले। 963 64 व 965 66 के अकालो की 
भोषणता अभूतपूर्व थी। खाद्यान्तों का उत्पादन जो 96॥ 62 मे 597 लाख 
डन के स्तर पर पहुँच चुका धा वह 965 66 मे केवल 38 4 लाख टन 
ही रह गया। यदि इन असाधारण परिस्थितियो को ध्यान से रफा जाय तो तृतीय 
योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति सतोपजनक मानी जा सकती है। 

965 66 मे सिंचित क्षेत्र 207 लाख हैक्टेयर हो गया जो 960 6॥ 
की तुलना भे लगभग 32 लास्व हैक्टेयय अधिक था। गाँधीसागर क्षेत्र मे वर्षा के 
अभाव के कारण उत्पन्त गम्भीर कठिनाइयो के बावजूद शक्ति को प्रम्थापित क्षमता 
काफी बढ़ी। योजनाओ के अन्त मे | 242 स्थात्रों मे बिजली को व्यवस्था कर 
दो गयी। शक्ति के क्षेत्र मे किये गये विनियोगो का पूरा लाभ ततीय योजना की 
अवधि मे नहीं मिल पाया क्‍योंकि सतपुडा राणाप्रताप सागर व भाखडा (दाये भाग) 
की बड़ी परियोजनाओ के पूर्ण होने मे विलम्ब हो गया था। इसके लाभ 966 67 
के आगे की अवधि में मिल सके । योजना के अंतिम वर्षों मे शक्ति के अभाव 
व ओद्योगिक विकास को धक्का पहुँचा यद्यपि विकास का आधारभूत ढाँचा बहुत 
सुधर चुका था। 

सम्भवत ततीय योजना मे सर्वाधिक लाभ सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र मे 
पाप्ते किये गये। राज्य मे शिक्षा का विकास हुआ। चिक्त्सि सुविधाओं के विस्तार 
एवं बीमारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने से 
लोगो के स्वास्थ्य मे सुधार हुआ। योजनाकाल मे तोन मेडिकल कालेज स्थापित 
किये गये और कई शहरो व गाँवों मे जल पूर्ति के कार्यक्रम को लागू करने के 
लिय प्रशासनिक मशानरी का निर्माण किया गया। 

त्तान वाधिक योजनाय (966 69) 

965 में पाकिस्तान से सघर्ष के बाद विदेशा महायता के सबध मे काफी 
अनिश्चतग का दशा उत्पन हो गयी थी ओर 965 66 व 966 67 में लगातार 
दो वर्षों तक समूछा व अकाल पड़ने मे विक्राम के लिये उपलब्ध साधनों का 
अभाव रहा जिससे चतुथ पचत्र्पोय योजता  अपेल, 966 से प्रारम्भ की ता 
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सकी। 966 69 की अवधि मे वार्षिक योजनाये कार्यान्वित करके नियोजन की 
प्रक्रिया को जारी रखा गया। इस अवधि में पुराने लाधो को बनाये रखने के लिये 
एंव घिनियोगो से शौघ्र प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयास किये भये। 

खाद्य स्थिति के जटिल होने के कारण कृषि मे अधिक उपज देने वाली 
किस्मो के कार्यक्रम अपनाये गये। शक्ति के क्षेत्र मे उपलब्ध क्षमता का उपयोग 
करने के लिये बिजली को लाइनों के भिर्माण पर जोर दिया गया। साधनो के 
अभाव के कारण शिक्षा चिकित्सा व सडको के घिकास पर पर्याप्त मात्रा मे ध्यान 
नही दिया जा सका। ग्रामीण जल पूर्ति का कार्य तेजी से प्रगति महीं कर सका। 

तीन वार्षिक योजनाओ पे छुल व्यय लगभग 37 करोड रुपयो का 
हुआ, जिसका आवरटन तालिका 2 मे दिया गया है। उस तालिका से प्रतीत होता 
है कि कुल व्यय का लगभग 68% सिचाई व शक्ति पर हुआ और सामाजिक 
मैबाओ पर ]5 8% व्यय हुआ। इस प्रकार सिचाई व शक्ति को पहले दी जाने 
बाली प्राथमिकता मे और वृद्धि की गयी। सामाजिक सेवाओं घर किये जाने वाले 
प्रतिशत व्यय में द्वितीय व तृतीय योजनाओ को तुलना मे कमरे हो गयी। जैसाकि 
पहले कहा जा चुका हैं साधनों के अधाव में इस अबधि में योजनाओं को 
प्राथामकताओ में मामूली फेरबदल करना आवश्यक हो गया था। 

तीन वार्षिक योजनाओ की अवधि में आर्थिक प्रगति 

ऊपर बताया जा चुका ह कि 966 69 के तीन वर्षों मे दो वर्ष !966 67 
व 968 69 अकाल व सूखे के वर्ष रहे जिससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी क्षति 
पहुची थी। 

अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी वार्षिक योजनाओं को अवधि में कुछ 
क्षेत्रो में प्रगति जारी रही। 967 68 मे खाद्याननो का उत्पादन 66 लाख टन हुआ 
जबकि 966 67 मे 435 लाख टन हुआ। ]968 69 मे खाद्यान्नो का उत्पादन 
पुन घटकर 355 लाख टन पर आ गया था। शक्ति को क्षमता मे वृद्धि जारी 
रही। 967 68 में गाँधोसायर परियोजना के क्षेत्र मे अच्छो वर्षा हो जाने से पिछले 
बर्धों मे कौ गयी विद्युत शक्ति कौ कटोतियाँ हटा ली गयो ओर औद्योगिक क्षेत्र 
में विनियोगो के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं। 

तोन वार्षिक योजनाओ को अवधि में सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र में प्रगति 
जारी रही। स्कूल जाने वाले बच्चो का प्रतिशत बढा। बीमारियों पर नियत्रण व 
परिवार निमोजन का कार्यकम आगे बढाया गया। ग्रामीण जल पूर्ति व शहरी 
जल पूर्ति के कायक्रम आगे बढाये गये। 

चतुर्थ पच्चवर्धोष योजना (969 74) 

राज्य को चतुर्थ पचवर्षाय योजडा को अवधि ] अप्रैल ]969 मे प्रारम्भ 
हो गयी थी लेकिन कुछ कारणों से इसे अतिथ रूप नहीं दिया जा सका था। 
विकाप्त क क्रम मे बाघा न हो इसके लिये वापिक योजनाये जारी रखी गर्यों। 
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योजना मे 306 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था, जबकि वास्तविक 
व्यय 309 करोड रुपयो का हुआ जिनका आवटन तालिका 2 मे दिया जा चुका 
है। इस योजना में भी 58 4 प्रतिशत राशि सिचाई व शक्ति पर व्यय की गई । 
सामाजिक सेवाओ पर 24 प्रतिशत व्यय हुआ जो प्रतिशत की दृष्टि से पुन द्वितीय 
योजना को स्तर पर आ गया था। 

पूर्व योजना की भांति चतुर्थ योजना मे भी आर्थिक विकास की अधिकतम 
दर प्राप्त करने रोजगार के अवसर बढ़ाने कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढाने 
शिक्षा व चिक्त्सा की मुविधाएँ बढ़ाने तथा ग़जस्थान नहर व चम्बल्ल कमाणड क्षेत्रों 
का विकाम करने ओर गरीब लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पर बल दिया 
गया था। इसके लिये चालू परियोजनाओ व कार्यक्रमों को पूण करना आवश्यक 
समझा गया। योजवा मे सिचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई त्ताकि कृषिगत 
विकास का आधार सुदृढ़ हो खके। 
चतुर्थ योजना की उपलब्धियाँ - 

राज्य में चतुर्थ योजना की अवधि मे प्रतिकूल मौसमो व अकालो का सामना 
करना पडा। फिर भी अधिक उपज देने बाली किस्मो के अन्तगत क्षेत्रफल 968 69 
में 5 24 लाख हेक्टेयर से बढाकर 973 74 मे 0 54 लाख हेक्टेयर कर दिया 
गया। 968 69 में रासायनिक उर्वरको का उपयोग 30 हजार टन से बढ़ाकर 
973 74 में लगभग 74 हजार टन हो गया। 973 74 मे खाद्यान्नों का उत्पादन 
672 लाख टन रहा जो ]970 7] के 884 लाख टन से काफी कम था। 
968 69 मे सभी माधनो से कुल सिचाई का क्षेत्रफल 2] 2 लाख हकरेयर से 
बढ़कर ]973 74 मे 26 2 लाख हैक्टेयर हो गया था। 

चतुर्थ योजना की अवधि मे वनस्पति त्तेल सीमेट, पावर केबल्स सूती धागे 
चीनी एवं नाइलोन के धागे के उद्योग स्थापित किये गये। बिजली की कमी व 
अनेक बाधाओं के बाबजूद औद्योगिक उत्पादन बढा। राज्य मे केन्द्रीय सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमो मे विनियोग को राशि 966 67 मे 7 करोड रूपये से बढकर 
973-74 में 700 करोड रूपये हो गयी थी। चतुर्थ योजना की अवधि के अन्त 
मे झामर-कोटडा को खानो से प्राप्त राक फॉस्फेट से 623 करोड रुपये की आय 
हुड थी। योजना मे ताबा कच्चे लोहे अभ्रक चाँदी सीसे व केल्साइट का उत्पादन 
बढ़ा था। 

राजस्थान की पाँचरवी पचवर्षोय मोजना (974-79) 

राजस्थान को पाँचवीं पचवर्षाय योजना का प्रशरूप- शज्य सरकार ने 
जुलाई ]973 मे पाँचवा पचवर्षाय योजना का प्रारूप तेयार करके योजना आयोग 
के समक्ष पेश किया था। इसमे राज्य को योजत का आकार 635 करेड रुप्ये 
प्रस्ताब्रित क्रिया गया था। लेकिन वास्तविक व्यय की कुल राशि 858 एगड रुपये 
रहो थी। यह योजता के ग्र'रूप में प्रस्तावित राशि से काफी अधिवा था। 
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उद्देश्य ब मूल मीति- विभिन क्षेत्रों मे विकास के कार्यक्रम इस प्रकार 
निर्धारित किये गये ताकि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुचे। 
उनको रोजगार देने व उनकी अनिवार्य आवश्यकताओ की पूर्ति का प्रयास किया 
गया। राज्य मे कृषि पशु भालन उद्योग व खनन का विकास किया गया। 

कृषि नियोजन मे प्रति हैक्टेयर उपज बढाने की नोति अपनायो गयी। राज्य 
में पशु पालन के विकास की विश्गल योजनाएँ हैं। इसके लिये चशगाहो व चारे 
का विकास करने पर बल दिया गया। भूमि के नौचे के जल (हाएणा0 जरा) 
का विशेष रूप से प्रयोग करने पर बल दिया गया क्‍योंकि राज्य मे सतह के जल 
($प्रा०९ ४०९) को मात्रा सीमित है। 

कृषक के लिये कृषि व पशुपालन के विकास के लिये साख की सुविधा 
बढाने भूमि को समतल करने भू सरक्षण व सूखी खेती के कार्यक्रमों को बढ़ावा 
देने पर बल दिया गया। इसके लिये चम्बल व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के 
सिचाई के क्षेत्रों को समन्वित ढंग से विकास करने तथा इनमे सडक ब मण्डियो 
का निर्माण विद्युतीकरण व वैज्ञानिक कषि की पद्धतियाँ अपनाने कौ आवश्यकता 
पर ध्यान दिया गया। चम्बल क्षेत्र में पानो के निकास की समस्या मिट्टी के 
खारेषत व नहर में बीड्स (घात पात) की अनियंत्रित्त बढ़ोतरी को रोकने के लिये 
विश्व बैक की सहायता का उपयोग करने पर बल दिया गया। 
पाचर्वीं योजना में आर्थिक प्रगति 

पाचबी योजना में स्थिर भाबो पर (]980-8] मे मो घर ) राण्य की 
शुद्ध घरेलू उचत्ति मे प्रतिवर्ष 5.2 % तथा प्रति व्यवित आय में 2 2%वद्धि हुयी।' 
979 मे राज्य में गम्भीर सूखे को स्थिति पायी गयी थी। 

'कषि ब सम्बद्ध कियाओ की प्रगति खाद्यान्नो का उत्पादन 973 74 
मे 672 लाख टन से बढकर 978 79 में 77 80 लाख टन हो गया। तिलहन 
गन्ना व कपास के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। 

अधिक उपज देने वाली किस्मो का फेलाव 973 74 मे 705 लाख 
हैक्टेयर से बढकर 978 79 मे ।5 8 लाख हैक्टेयर हो गया। रासायनिक उर्वरकों 
का उपयोग 073 लाख टन से बढकर ] 34 लाख टन हो गया। सकल सिंचित 
क्षेत्रफल 26 8 लाख हैक्टेयर से बढकर 30 4 लाख रैय्टेयर हो गया। 

ओद्योगिक क्षेत्र मे 'रोको [२६९१ 'रातसीको म्र जिला उद्योग केम्द्रो (005) 
ने ओद्योगिक विकास मे भाग लिया। सूता खादी 'ऊनी खादी य ग्रामीण उद्योगों 
में उत्पादन बढ़ा। राज्य के सभी जिलो में जिला उद्योग केन्द्र स्थ किये गये। 
छठी पचवर्षीय योजना (980 85५) 


जमा कि पहले बतलाया जा चुका है छठी पचवर्षाय योजना का अनुमोदित 
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उरिव्यय 2025 करोड रुपये रखा गया था। लेकिन कल योजना-व्यय लाभग 
2]3[ करोड़ रुपये रहा। 

छठी पचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय का 52 6% सिंवाई व शक्ति 
पर सथा ]9 8% सामाजिक सेवाओं पर किया गया जो पूर्व योजनाओं को भांति 
हो था। कृषि ग्रामीण विकाप्त व सामुदायिऊ विकास तथा सहकारिता पर ] 4% 
व्यय किया गया। उद्दोग व खनन पर केवल 39% व्यय हुआ* 

इस प्रकार छठो योजता में थी राज्य की अर्थव्यवस्था झा अधारमूत दाँचा 
(इन्प्रास्ट्रबचर) सुदुद्द करने का प्रयास जाए गहरा 

छठी पचवर्षाय योजना मे अधिक प्रर्पात 

राज्य की आय अथवा शुद्ध राज्य घोलू उत्पाद (५४३००, छटी चे'जना मे 
]980-8] को कीमतों पर 59% वापिक बढ़ो। इस प्रकार विकास को वार्षिक 
दर सतोषप्रद रही। 983 84 से स्थिर धाम पर राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति से 
लगभग 23% को वृद्धि हुई जो सवाधिव दो। प्रति व्यक्‍््ति आय (980-8] के 
भावों पर । 3979 80 में )89 रुपप्रे से बढ़कर 984-85 से 379 सुणये 
हो गयी। छठो योजना को अबाधि मे प्रति व्यक्ति आव से स्थिर भादों पर 3% 
बपिक दर से वृद्धि हुई 

क्ूषपि- 984 85 में झाद्यान्ते का उत्पादन 79 ] लाख टन हुआ जयकि 

7979 80 में 524 ल'ख टन हुआ था। 984 85 में तिलहन का उत्पादत 32 3 
लाय टन गने का 37 लाख टम त्था कपास का 44 लाख गठे हुआ था। 
बए 3983 84 को छोडकर अन्य वर्षों मे सानसूत कमयोएर व अनियमित रहा था 
िमसे चार दर्षों मे राज्य मे अकाल व सूखे का कुप्रभाव पडा था। 

984 85 में अधिक उपज देने वली किस्सो मे 26 9 लाख हैक्टेयर भूमि 
आ चुकी थी तथा उर्दरकों का वितरण 2 लाख टन में कुछ अधिक हो गया था। 

छठी योजना में लगभग 27 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिचाई 
की क्षमता का विकास किया गया। राज्य में डेयरी का विकास किया गया 
व्रधा ऊन का उत्पादन ]27 लाख किल्रे्म से बढ़कर योजता के अठ मे 756 

लाख क्लोग्रम हो गया था। 

श्काकेता ध्रामाणा । वेकासा कायक्रमा सो छठो कवेजा नो /प' लाया पादिया 
लाभान्वित हुए जिनमे आये से ज्यादा अनुसूचित घाति व अनुसूचित जठजति के 
थे। प्रमीय रोजगार में वृद्धि को गईा 

शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 984-85 में [73 6 मेगाब्ट हो गई थी। 
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योजता के आरम्भ म 38% गाँवो मे बिजली पहुचाई जा चुकी थी जो 
984 85 में 55% के स्तर तक पहुच गई थी। राज्य मे बायो गैस सयत्रो का 
विकास किया गयां जिनमे गोवर का उपयोग होता है। 

उद्योग - राज्य मे विनियोप॑ सब्सिडी का विस्ठार किया भया तथा रोको 
ने झयुक्त उद्योगों व सहाया प्राप्त क्षेत्र मे उद्योगो को प्रोत्साहन दिया। मार्च ]985 
में राज्य में 29 सयुकत क्षेत्र की इकाब्य्य में उत्पादन कार्य चालू हो गया था। 

खादी (सूती व उनी) ग्रामोण उद्योगों, हधकरघा आदि में उत्पादन बढ़ा 
तथा प्रममीण उच्चोगो मे रोतगार 62 हजार व्यक्तियों से बढकर ]7 लाख ध्यक्ति 
हो गया। एज्य मे खनिज पदार्थों मे राक फास्फरेय, जिप्ससम आदि का उत्पादन 
बढाया गया 

विविध राज्य में सडको का जिस्तार किया गया। सामान्य शिक्षा का 
अधिक पौलाब हुआ। अस्पत्लो का सख्या बढ़ा तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों 
मे सडको प्रारम्भिक शिक्षा, पेयजल आरि का विस्तार किया गया। 

इस प्रकार छठी योजग़ को अवधि मे राज्य का आर्थिक व सामाजिक 
इम्फ्रास्ट्रक्चर हि ढ़ हुआ। लेकिन राज्य म अकाल व अभाव की समस्या के कारण 
ग्रामोण जनता को बिस्तर काफी कष्टों का सामना करना पडा और राज्य सरकार 
बे सामने अकाल मा चर कौ समस्या बहुत जटिल रूप से हे रही। 

सातर्वी पच्वर्षाय योजना (985 90] 

आगे को तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजना का आकार 3000 
करोड पये का स्वीकत किया गया था। यह छठी योजना के लिये स्वीकत धनराशि 
से 48% अधिक था। लेकिन इस थोजना में वास्तविक व्यय की अनुमानित राशि 
306 करोड रुपये रही है । अनुमानित व्यय मे आधी से कुछ अधिक राशि 
(52%) सिंचाई बाढ़ तियत्रण व विद्युत के विकास पर तथा लगभग /4 राशि 
(23 7%) सामाजिक सेवाओं पर व्यय हुई है। इस प्रकार योजना मे बिजली 
खाद्यान्न औद्योगिक उत्पादन व रोजगार मे वृद्धि पर जोर दिया गया। 

यह कहा गया था कि सातवां योजना के लिये लगभग 40 करोड़ रुपये 
को राशि केद्धीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी तथा राज्य सरकार को 000 
करोड रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे। 

सातवी योजना म विद्युत उत्पादन क्षमता को १73 मेगावाट से बढ़ाकर 
2660 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया था। अत इसमें 62% चृद्धि का लक्ष्य 
रखा गया थां। योजना में 4 38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे अतिरिक्त सिचाई का व्यवस्था 
का लक्ष्य रखा गया था। 500 से अधिक जनसख्या वाले सभी गाँवों तथा 000 
से 500 तक को जनसख्या वाले 50% गाँबो को सडको से जोडने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था। शिक्षा चिकित्सा, पेयजल, आदि का विकास करने के 
कार्यकम रखे गये थे। इलेक्टोनिक्स इकाइयो के लिये कई प्रकार को छूटे व 
रियायतें दी गई थीं। 
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सातवीं पचवर्षीय योजना (985-90) मे सार्वजनक्ि परिव्यय का 
प्रस्तावित तथा वाम्तविक आवटन 


(प्रस्तावित) |च्छुल का % 
(करोड़ रू.) || मा 


रु) 





(4) कृषि व सहायक 
क्रयएँ. एव ग्रामीण 
विकास 

2) सहकारिता 

(3) मिचाई बाढ- 
नियत्रण व शक्ति 

4) उद्योग व खनन 























(7) विविध (वैज्ञिक 
सेवाये व अनुरुधान, 
आधिक मेवाये 
सामान्य सेवाये, 
प्रशासनिक सुधार, 

मेवात विकास आदि) | 

















५ तबी पता 'पचवर्षाय योजना में आर्थिक प्रगति (0000० फ्ा0६९55 
छह 36 शाप ॥56 ३९४४ छ9॥):- दुर्भाग्य से सातवों योजना के घाँचो दर्ष 
अकाल व अभाव के वष रहे। प्रथम वर्ष में 26 जिले अकाल से प्रभावित हुए 
तथा 986 87 व 987-88 मे प्रत्येक मे समस्त 27 जिले अकाल व सूखे को 
चपेट में रहे थे। 988-89 में ॥7 जिले अकाल व अभाव से प्रभावित हुए तथा 
989-90 में पुन, 25 जिलो में अकाल घोषित किया गया। 

सातवां पचवर्षोय योजना के विभिन्‍न वर्षो मे राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 
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में काफी उतार चढाव उत्पन्न हुए। 980-8] की कौमठों पर राज्य कौ शुद्ध 
घरेलू उत्पत्ति 9984 85 मे 5208 करोड से बढकर ]989 90 में लगभग 704 
करोड रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें वार्षिक वृद्धि दर 64% रही। 988 89 
मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे केन्द्रीय सांख्यिकोय सगठन के अनुसार स्थिर भावो 
पर 34% को वृद्धि हुई (055 के अनुसार 39%) । इस प्रकार एक वर्ष को 
अत्यधिक चृद्ध ने योजना कौ औसत दर को प्रभावित किया। प्रति व्यक्ति आय 
984 85 में 379 रुपयों से बढकर 989 90 में 65] रुपये हो गई। इस 
प्रकार इसमे 3 6% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। 

खाद्यान्नो का उत्पादन ॥987 88 भे 48 लाख टन पर आ गया था जो 
988 89 मे बढकर 066 लाख टन रहा। यह ]989 90 मे 853 लाख 
टन रहा। 

तिलहन का उत्पादन 986 87 मे 88 लाख टन हुआ था जो 989 90 
मे 8 $ लाख टन हो गया। कपास का उत्पादन 989 90 भे 9 86 लाख गाठे 
हुआ जबकि 987 88 भे 2 8 लाख गाठे हुआ था। गने का उत्पादन 989 90 
में 76 लाख टन हुआ जो पिछले बर्ष से अधिक था। 

989 90 में कुल प्लिचित क्षेत्रफल 44 6 लाख हैक्टेयर रहा जबकि 

984 85 में सह 38 3 लाख हैक्टेयर रहा था। इस प्रकार सिचित क्षेत्रफल लगभग 
63 लाख हैक्टेयर बढ़ा। 
पावर व औद्योगिक क्षेत्र मे प्रगति 

सातवो योजना में पावर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का लक्ष्य 385 
मेगावाट रखा गया था जबकि वास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट को हुई। 989 90 
के अत मे यह लगभग 2702 मेगावाट तक पहुच गई थी। इस वृद्धि मे कोटा 
थर्मल चरण प। की दो इकाइयो, माही हाइडल पावर हाउस 2 की दो इकाइयों 
(अन्ता) गैस पावर स्टेशन व रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हिस्सा मिलने 
आदि से मदद मिली है। इस प्रकार सातवीं पचवर्षोय योजना में राजस्थान की 
पावर स्थिति पहले से ब्रेहतर हो गई। 

राज्य मे भिवाड़ी क्षेत्र मे इलेक्टोनिक्स उद्योगो का विकास क्या जा रहा 
है। 989 90 मे ग्रामीण उद्योगो का उत्पादन [20 करोड रुपये से अधिक रहा 
तथा इनमे रोजगार बढकर 3 लाख व्यक्तियो तक पहुच गया। सूतो व ऊमी खादी 
का उत्पादन 989 90 मे 26 2 करोड रुपये का हुआ। 990 9] व 99] 92 
वार्षिक योजनाओ के वर्ष रहे। 

सरकार आठवाँ पचवर्षाय योजना ([992 97) मे अर्थव्यवस्था को अधिक 


॥।. आय व्ययक अध्ययन 992 93 पु 54 के सशोचित आपकडों के आधा? पर पुत औसत बद्धि 
दर निकाली गई है जो पढ़ले से कम आही है । 
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गतिमान करने का प्रयत्व कर रही है। 

अब हम योजनाकाल मे आर्थिक प्रगति की समीक्षा करने से पूर्व सक्षेप मे 
यूर्व जनता शासन टाल की अन्‍्त्योदय योजना का परिचय देगे। 

पूर्व जनता सरकार का निर्धनता निवारण क्ले लिये अपनाया गया 
अन्त्योदय कार्यक्रप 

राज्य मे जनता सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने की दिशा मे 
अन्त्योदय कार्यक्रम अपनाया गया था। इस कार्यक्रम ने अन्य राज्यों का ध्यान 
भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। राजस्थान को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध मे 
अग्रणी होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था जो एक सराहनीय बात थी। इसका 
ऐतिहासिक महत्व रहा हैं इसलिये यहाँ इसका सक्षिप्त विवेचन किया जाता हैं। 

अन्त्योदय कार्यक्रम गाँधीदादी कार्यक्रम की एक कडी मात्रा जा सकता है। 
इससम्रे प्रत्यक गाँव से सबसे अधिक निर्धन पाँच परियार चुने जाते थे जिनको 
आर्थिक दृष्टि से स्थावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता था। राज्य में 
लगभग 33 हजार गाँव हें। इन निर्धनतम परिवारों का चयन ग्राम स्भाओ व 
गाब के लोगो की सलाह से किया गया था। इनको सहकारी व व्यापारिक बेको 
से कर्ज उपलब्ध कराय जाते थे तज्ञाकि ये दुधारू पशु गाय भैस बकरी आदि खरीद 
सके था भेड पालन व सूअर पालन कर सके अथवा बलगाड़ी या बैल, ऊटगांडी 
या कहां कही रिक्शा अपदि भी खरीद सके अथवा दस्तकारी छुटीर उद्योगो को 
स्थापित करके अपना जीविकोपार्जज कर सके। इन्हे कषि के लिये भूमि भी दो 
जा सकता थी। इस प्रकार यह सबसे गरीब वर्ग के लोगो को आर्थिक दृष्टि से 
साधन प्रदान करक उन्हे स्वावलम्बी बनाने का एक उत्तम तरीका माना गया था। 
ऐसे लोग योजनप्काल मे विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड पाये थे और विकास 
के लाभ कुछ सम्पन्न व अर्ड सम्पन्न परिवारों तक हो सिमट कर रह गये थे। 

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन निर्धन परिवारों का चयन किया जाता 
था उनकी प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी 20 रुपयो से भी कम होती थी हालांकि 
उस समय प्रति व्यक्ति प्रति माह 55 रुपये से कम आय बाले व्यक्ति निर्धनता 
की रेखा से नीचे माने गये थे। 

अन्त्योदय योजना मे भूमिहीन श्रमिकों व ग्रामौण दस्तकारो को अधिक लाभ 
मिलने की आशा थो। ये लोग सर्वोच्च प्राथमिकता कषि योग्य भूमि को देते थे 
और बाद में पशु पालन कुटार उद्योग हथकरघा उद्योग आदि को देते थे। जनतः 
सरकार का विचार था कि यदि इस कार्यकम के लिये बडी मात्रा मे धनशंशि की 
व्यवस्था कौ जा सके तो राज्य मे निर्धनता को दूर किया जा सकता हैं। 

लन्दन के समाचार पत्र “दी इकोनोमिस्ट ने यह मत प्रकट किया था कि 
अन्त्योदय योजना को गाँबो के सम्पन्न भू स्वामियो से कोई खतरा नहीं है जैसा 
कि भूमि सुधार के कार्यक्रम को रहा है। अन्त्योदय योजना व समग्र ग्रामोदय 
योजना को योजना की नई शैली का आधार बनाते का प्रयोजन यहो था कि हमारी 
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गोजनाये ग्रामोन्मुख गरीबोन्मुख रोजगारोन्मुख व कुटीर उद्योगोन्मुख बने ताकि 
समाज के कमजोर वर्गों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने का उत्तम अवसर मिल 
सके जो उन्हे पूर्व योजनाओं में नहीं मिल पाया था। 

राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा बीस सकलल्‍पो की घोषणा 

980 मे राज्य मे काग्रेस (आई) सरकार के पुत्र सत्तारूढ़ हो जाने पर 
अत्त्योदय कार्यक्रम के स्थान पर नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यकम को लागू किया। 
985 86 मे बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये 300 करोड रुपये के व्यय को व्यवस्था 
की गई थी जो योजना मे प्रस्तावित व्यय का 70% थी। सितम्बर 98] मे 
तत्कालीन मुख्यमत्रो श्री शिवचरण भाधुर की सरकार ने पिछड़े को पहले कार्यकम 
के अन्ताति 20 सकलल्‍पो को पूरा करने पर जोर दिया था। थे बीस सकल्प इस 
प्रकार थे () पूरे चुनाव (2) बढिया शिक्षा (3) सस्ता न्याय (4) गरीब को छप्पर, 
(5) छोटा परिबा९, (6) नई ऊर्जा (7) राजस्थान नहर, (8) कोटा थर्मल (9) जगल 
में मगल (१0) ग्राम तक संडक (]) खेत मे बिजली (2) पीने का पानी 
(3) पिछडे को पहले (4) विकल्ाग कल्याण (5) भगीकष्ट मुक्ति (6) 
राष्टीय एकता (]7) डेयरी विकास (8) मुर्गा पालन (9) कषि व सहकारिता 
और (20) हस्तशिल्प एब उद्योग। 

(पिछड़े को पहले! अभियान अन्त्योदय का ही एक विकसित स्वरूप 
माना जा सकता है। अन्त्योदय गाँवों के सबसे पिछडे पाठ परिवारों के आर्थिक 
उत्थान का कार्यक्रम था जबकि 'पिछडे को पहले ग्रामोण विकास की रणनीति 


के रूप मे प्रस्तुत किया गया था। 
( राजस्थान ! प्रे योजनाकाल के लगभग चार दशको (95] 99) की की ) 
“ उपलब्धियां अथवा आर्थिक प्रगति |... 
राजस्थान मे योजनाकाल मे आर्थिक प्रगति हुई फिर भो यह राज्य भारत 
मे सबसे ज्यादा निर्धन व पिछड़े हुए राज्यो मे गिना जाता है। हम मीचे सक्षेप मे 
95] से 993 तक की अवधि मे हुई आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालेगे जिससे 
पता चलेगा कि शाजस्थान ने 42 वर्षों मे राज्य को आमदनी (6 007०) 
कूषिगत उत्पादन सिचाई शक्ति औद्योगिक विकास सडक शिक्षा चिक्त्सा 
'जल सप्लाई आदि क्षेत्रो मे काफी प्रगति को है। लेकिन आगामी वर्षों मे विकास 
की यात्रा व विकास कौ प्रक्रिया को अधिक तेज व अधिक सुदृढ़ करने को 
आवश्यकता है ताकि लोगो का जोवन स्तर ऊँचा किया जा सके। 





।... शाजस्थात आय व्ययक अध्ययन 992 93 में प्रकाशित आर्थिक समोक्षा !99 92 पृ० 
7] 03 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च |99] (विभिन तालिकायें) एव 500१6 
सिबण5 #0००: ै.]50गा. 7992 
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] राज्य को आब मे वृद्धि- राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे मानसून की 
अस्थिरता के कारण प्रति वर्ष व्यापक उतार चढाव आते रहते है। इसलिये इसका 
विश्लेषण काफी जटिल व अनिश्चित हो गया है। फ़िर भी 7980-8। की स्थिर 
कौमतो पर [960 6। से 989 90 त्तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के पूरे 
सिरीज का अध्ययन करने से पत्ण चलता है कि 96] 90 की अवधि मे राज्य 
की अप्य ये 38% वार्षिक दर (सशोधित) से वृद्धि हुई त्थ! प्रति व्यक्ति आय 
मे ]% वार्षिक दर (सशोधित) से वृद्धि हुई। सातवीं ग्रोजतकाल (985 90) 
में ग़ज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे 64% वार्पिक दग से दृद्धि हुई तथा प्रति 
व्यक्ति आय में 36% की दर से वृद्धि हुई। अन्य योजना अवधियो की तुलना में 
यह सर्वाधिक थी। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (980-8] के मूल्यो पर ) 960 6] 
में 2409 करोड़ रुपये से बढ़कर 989 90 मे 704 करोड़ रुपये एवं प्रति 
व्यक्त आय 224 रुपयो से बढ़कर ]65। रुपये हो गई। 970-7] से 
989 90 तक के 20 वर्षों मे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध मे एक 
विशेष बात उल्लेखनीय मानो जाती है। यह 970 7] में 480 रुपये थी। बाद 
मे केवल 983 84,988 89 989 90 व ॥990 9] को छोडकर अन्य सभी 
वर्षों मे यह स्थिर भावो पर 480 रुपयो से कम रही जिससे राज्य के आर्थिक 
विकास में धीमेपन व गत्िहोनता को स्थिति प्रकट होती है। वेसे भी हम देख 
चुके है कि 980 8] के स्थिर भावो पर पाँचवों योजना व छठी योजना मे राज्य 
को घरेलू उत्पीत या आय मे क्रमश 52% व 5 9% वार्पिक वृद्धि कौ दरे प्राप्त 
की गई थीं। इसलिये 2970 7] की प्रति व्यक्ति आय को लेकर आगे चलने 
पर विकास को गति काफो निराशाजनक प्रतीत होती है। वैसे पाँचबी व 
छठी योजनाओ मे प्रति व्यक्षित आय की वृद्धि-दरे (स्थिर भावो पर) क्रमश 
; 2% ब30% रही थी, जिन यर यहले विस्तार से प्रकाश डाला झा चुका 

छठी योजना मे राज्य की अर्थव्यवस्था में 59% सालाना को दर से 
वृद्धि हुई थी! चूंकि 979 80 का आथार वर्ष काफो कमजोर रहा था, इसलिये 
यह वृद्धि अतिशयोक्तिपूर्ण मानी जा सकती है। कूषिगत उत्पादन मे भारी उतार चढाब 
आते से राज्य की आमदनी भो प्रभावित होती रहती है। राज्य की अर्थव्यवस्था 
उहुत अस्थिर व अनिश्चित किस्म को है। 

2 कूषिगत उत्पादन व सिचाई- राज्य मे खाद्यास्तों का उत्पादन 7950-5] 
मे 33 8 लाख टन हुआ जो 983 84 मे 00 8 लाख टन हो गया था। लेकिन 
987 $8 में यह घटकर 47 8 लाख टन पर आ ग्रया था एवं 988 89 में यह 
बटफर ॥ करोड 66 लाख रन हो गया। 989 90 में यह पुन घटकर 85 


].. (पूर्व आकडो) के आधप पर शुद्ध घोलू उत्पत्ति मे वद्धि दर 3 99% व प्रति व्यक्ति आय मे वद्धि 
दर] 22% आजी गयी थी। 
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लाख टन तथा 990 9] मे बढकर ] करोड 9 3 लाख 2न हो गया। 99] 92 
मे यह 79 5 लाख टन रहा। 

राज्य में अकाल व सूखे के कारण उत्पादन घटा हैं। राज्य में सकल 
सिंचित क्षेपफल 950 5] मे 0 लाख हैक्टेयर से बढकर 990 9] में 465 


लाख हैक्टेयर तक पहुच गया था। इस प्रकार सिचित क्षेत्र 4 ऊँ गुने से अधिक 
हो गया। फिर भी राज्य का 77% अथवा 3/4 कृपित क्षेत्रफल भावसून को दया 
चर आश्रित रहता है। शज्य मे प्रतिवर्ष खाच्चानो के उत्पादन में भारी उत्तार चढाव 
आते रहते है जिन्हे सिचाई का विस्तार करके ही कम विश्वा जा सकता है। शज्य 
में सिचाई कौ अन्तिम सम्भाव्यता 5]5 लाख हैक्टेयय आकी गयी है जिसमे से 
27 $ लाख हंबरेयर मे बृहद्‌ व मध्यम साधनों से तथा 24 लाख हेबरेयर मे लघु 
साधना से मानी गयी है । 

राज्य मे अधिक उपज देने बाली किस्मो (४७) का उपयोग बढ रहा 
है। 968 69 में ये किस्मे 524 लाख हेक्टेयर परे तथा 992 93 मे लगभग 
28 2 लाख हेक्टेयर मे बोई गईं ।' सुधरे हुए बीजों का वितरण भी किया गया 
है। रासायतिक खाद का उपभोग 95] 52 मे केवल 324 टन हुआ था जो 
बढ़कर 992 93 में 550 लाख टन पर पहुच गया। कपास का उत्पादन 
99] 92 मे 85 लाख गाठे (प्रति भाठ >70 किलोग्राम) रहा है जबकि 
987 88 मे 22 लाख गाठे ही हुआ था। 992 93 में कपास का उत्पादन 
]। लाख गाठे होने की आशा है। राज्य मे सिचाई के साधनो के विस्तार से 
खाद्याननो के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढ़ी हे। ज॑ंसा कि पहले बताया गया 
है राजस्थान मे सकल कूषित क्षेत्रफल 95) 52 मे रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 28% 
से बढ़कर 090 9] में 56 6% हो गया है जिससे राज्य से विस्तृत खेती को 
प्रशति का भी परिचय मिलता है। 

राज्य म योजनाकाल मे डेयरी का विकास किया गया है। राज्य मे डेयरी 
सयत्रो की सम्या 40 तथा अवशीतन केन्रो (७॥४॥॥8 ००४८४) की सख्या 24 
हो गई है तथा ओसत दैनिक दुग्ध संग्रह का स्तर 990 9] मे 3 44 लाख लीटर 
हो गया था। लेकिन 499] 92 मे यह पहले से कम रहा। राज्य मे दुग्ध सहकारी 
समितियों का विकाप किया गया है। 

3 विद्युत शक्ति की प्रगति राज्य मे [950 5 मे शक्ति को प्रस्थापित 
छम्तता 3 मेणावाट थी। यह 990 9 भे बढकर लगभग 272] मेगावाट तथा 


.. छए #ज्राएग 0०१, 992 93 छ००टाएन 3992 ए 27 आगे भी 992 93 के आकड़े 
इसी सोत पर आधारित हैं। 
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99] 92 में 2776 मेगावाट हो गई। इस प्रकार शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 
काफी बढ़ी है। गज्य मे बिजली प्राप्त ग्रामों की सख्या 42 से बढ़कर मार्च 
990 के अत तक 27063 तथा शक्तिचालिव कुओ/पम्पस्तेट्स को सख्या 30 से 
बढ़कर 35 लाख हो गया है। शक्ति की प्रस्थापित क्षमता की बृद्धि में प्रमुख 
योगदान कोटा थर्मल चरण ॥ की प्रथम व द्वितोय इकाई माही हाइडल पावर 
हाउस 2 अत्ता गैस पावर स्टेशन इकाई [ व ॥] तथा रिहन्द सुपर थर्मल पावर 
स्टैशन ने दिया है। भविष्य मे शक्ति की प्रस्थापित क्षमता के बढ़ने की और 
सम्भावनाएँ है। 

4 औद्योगिक विकास पहले बताया जा चुका है कि योजना की अवधि 
में राज्य में कई कारखाने खोले गये हैं जजससे पजोकत फैक्टियाँ 949 में 207 
से बढकर 99] के अन्त में 0792 हो गई। राज्य में सीमेट का उत्पादन 95] 
मे 258 लाख टन से बढकर 99] मे 474 लाख टन (लाभग 8 गुना) हो 
गया। चीनी का उत्पादन 95] में 5 हजार टन से बढकर 99] में 25 हजार 
टन (990 में 3 हजार टन ) हो गया। सूतो वस्त्र और सूत का उत्पादन बढ़ा 
है। राज्य मे बाल बियरिंग व बिजली के मौटर बनने लगे है जिनकी सख्या 99] 
में क्रश [य7 लाख व 99] हजार हो गई थी। राज्य मे नमक का उत्पादन भी 
पहले से बढ़ा है। [99] मे नमक का उत्पादन [44 लाख टन हुआ जबकि 
97] मे यह 55 लाख टन हुआ था। 

97॥ से 985 तक औद्योगिक उत्पादन सूचकाक (आधार बर्ष 970 
८ [00 ) के अनुसार वार्पक वृद्धि दर विनिर्माण (धरआएिएणागह) मे 37% 
गही एबं समम्त ओद्योगिक विकास में 6% रही थी। 

5 सड़का का विकास राज्य मे 950 5 के अन्त में सडको की 
लम्बाई [7 339 किलोमीटर थी जो बढकर 99] 92 मे 59 93 किलोमीटर 
हो गयी। इस प्रकार सडको कौ लम्बाई तिगुनी से भो अधिक हो गई। ॥960 6 
में प्रति 00 वर्ग किलोमोटर क्षेत्रफल मे सड़कों की लम्बाई 7 80 किलोमीटर 
थी जो बढ़कर 99! 92 मे १7 53 किलोमीटर हो गई है। लेकिन फिर भी यह 
समस्त भारत के आमत स्तर (54 'मिलोमाटर ) से नीची है। अनुमात्र था कि मार्च 
992 के अल टक 500 4 अधिक जनसख्या वाले 93 7% गाँव 000 500 
जनसस्या बाले 707० ग्राव तथा 7000 से कम जनसख्या वाले 24% गाँव 
सडको से लड़ दिये जायेग। कुल गाक में से 34 3% गाँव सडको से जोड दिये 
जायगे 

6 शिक्षा की प्रथति 3000 व ऊपए के जनसख्या #4 सभी गाँवा 
मे प्रषथमिक स्कूल खोल दिये गये हं। सभी पचाएार समितियों मे एक या अधिक 
माध्यमिक/>च्च्तर माध्यमिक स्कूल गगत गय »] राय के सभी जिलों मे कालेज 
स्तगय शिक्षा कौ व्यवस्था कर दा गइ 6 राज्य मे बडला इस्ट्रीटयूट आप साइन्स 
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बे टेकक्‍्नोलोजी पिलानी और मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज जयपुर के 
स्थापित हो जाने से टेक्नोकल शिक्षा की सुविधाएँ बढ गई हैं। राज्य मे पोलोटेक्नीक 
सस्थाएँ भी स्थापित की गई है। राज्य मे वर्ष 99] 92 मे ]66 कालेज उच्च 
शिक्षा मे सलग्न थे जिनमे 69 राजकीय थे तथा 50 सहायता प्राप्त कालेज थे तथा 
47 गैर सहायता प्राप्त कालेज थे। 99] 92 मे बालोतरा बयाना सलूम्बर व 
भवानीमडी भे चार नये राजकीय कालेज खोले गये हैं। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 
5 इन्जीनियरिंग कालेज व 3 पोलीटैक्नीक कार्यरत हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा 
का काफी विस्तार हुआ है। राज्य में साक्षरता का अनुपात 98 में 30% से 
बढकर 99] मे 38 55% हो गया है। 99] मे समस्त भारत के लिए साक्षरता 
हा अनुपात 52 2!% था। इस प्रकार सोजनाकाल मे शिक्षण सस्थाओ का काफौं 
विकास किया गया है। जुलाई 987 से राज्य मे अजमेर, कोट व बीकानेर में 
भये विश्वविद्यालय चालू किये गये। १950 5 मे प्राथमिक स्कूलो में बच्चो की 
भर्ती 330 लाख थी जो बढकर 99 92 मे 525 लाख हो गई। फिर भी 
लाखो बच्चे (6 ]] वर्ष को आयु ) अभी भी स्कूल नही जा रहे है। 

7 चिकित्सा व जल पूर्ति के क्षेत्र मे प्रगति राज्य मे मलेरिया थ चेचक 
आदि पर काफी मात्रा मे नियत्रण स्थापित कर लिया गया है। राज्य को 977 
मे चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया धा। अस्पतालों मे रोगियों के लिए बिस्तरों 
की सख्या बढाई गई और चिकित्सा की सुविधा भी बढ़ी है। सभी पचायत समितियों 
में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिये गये है। 95] 52 मे अस्पतालों व 
डिस्पेन्सरियो एवं मातृत्व ब बाल कल्याण केद्धो की सख्या 448 थी जो 990 9] 
में बढकर ]0587 हो गई है। शहरो के मुख्य अस्पतालों की भीड़ भाड को 
कम करने की दृष्टि से 5 सैटेलाइट अस्पताल भी चालू किये गये है। 

3] मार्च 99] तक 33 650 गाँवों में पेयजल को सुविधा (आंशिक व 
पूर्णतया) पहुचा दी गयी थरी। राज्य मे नगरो व गाँबो मे जल सप्लाई को व्यवस्था 
मैं भी सुधार किया गया है। 

बडे शहरों मे पीने के पानी की कमी को दूर करने हेतु राजस्थान 
सरकार द्वारा किये गये प्रयत्त 

() बीसलपुर परियोजना इससे पेयजल अजमेर, किशनगढ़ नसीराबाद, 
सरवाड केकडी तथा जयपुर शहर को प्राप्त होगा। यह योजना आठवों पचवर्षाय 
योजना के शुरू के वर्षों भे कार्यान्वत होगो। अजमेर को 992 तक जल दे' 
का कार्यकम रखा गया था। 
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(2) जोधपुर लिफ्ट जल पूर्ति स्कीम (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना 
से) इसके लिए पानी गाँव माडामर मे दिया जाएगा जो जोधपुर से काफी दूर है 
(205 किलोमीटर) । इस पर काम 984 मे प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन 
नवम्बर [985 से मार्च 987 तक काम बन्द रहा। अब काम पुत्र चालू किया 
गया हैें। 

(3) मान्सी बाकल परियोजना (शा5ा ७४८७ 27०९८) उदयपुर 
इसके अन्तर्गत उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम मे मान्सी वाकल घाटी के सतह जल 
(5परा९९ ७८) का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए बाध बनाये जायेगे। 

एक बाघ “देवास में (गोगना गाव के पास) ओर दूसरा बाकल नदी घर 
बनाया जायगा। उदयपुर तक पाइपों व पम्पे से जल पहुचाने के लिए ]6 75 
किलोमीटर लम्बी लाइन डालो जायेगी। इसके 993 तक पूरा होने की अष्शा है। 

इसके लिए उदयपुर को अन्तरिम जल पूर्ति जयसमद परियोजना से की 
जायगी) यह उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर है इस पर ]6 करोड रूपये व्यय 
होने का अनुमान है। तब तक मान्सी बाकल योजना पूरा नहीं हो जाती तब तक 
उदयपुर के लिए जयसमद से पानी लाना होगा 

(4) जयपुर के लिए बाड़ी बेसीन बाटर सप्लाई प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हे। गाँवो 
में पेयजल कौ पूर्ति के लिए यले कुओ नलकूपा तथा नहरी मार्ग पर पडने बाले 
गाँवों को नहरों में प्रानी देने को व्यवस्था को जा रही है। 

8 राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम २07 की प्रगति 
परा0% निर्धनवा कम करने से सम्बन्धित कायक्रम है। 977 78 के मूल्यों पर 
प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 63 रुपये (प्रामीण क्षेत्र में) तथा 75 रु (शहरी क्षेत्रों में) से 
कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने ये थे जिनका अनुपात राजस्थान के 
लिए 33 5% आया था हालाकि यूपी के लिए यह 50% बिहार के लिए 
57 55% पश्चिम बगाल के लिए 52 5% तथा तमिलनाडु के लिए 52% आया 
था। इस प्रकार राजस्थान कम निर्धन मात्रा यया था। 

छठी योजना में ॥000 के माध्यम से निर्धन वर्ग को गयैबी की रेखा से 
ऊपर उठाते के प्रयास किये गये है लेकिन उनमे पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी 
है। राजस्थान मे ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 977 78 मे 335% से 
बढ़कर 983 84 में 36 6% हो गया धा। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था 
जिसपे उपरोक्त अबधि पे ग्रामीण निर्धनता का अनुपात (70५१३ 7960) 
बढा जवकि अन्य राज्यों व समस्त भारत मे यह घटा था। ॥987 88 मे 
राजस्थान मे ग्रामीण निर्धनता का अनुपात सरकारें सूचता के आधार पर 24 9% 


॥ एम निजात हि३० एवीजाटल: ए रिणर्ज (0७ शा) वि व0॥3 ैवियडफ्ट्यश 
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रहा। निर्धनता का विस्तृत विवेचन एक पृथक अध्याय में किया गया है। 

]948 में जयपुर जिले (मार्फत अध्ययन विकास सस्थान जयपुर) व जोधपुर 
(मार्फत नाबार्ड) जिलो मे [ए)7 कौ प्रगठि के सर्वेक्षण हुए थे जिनसे प्राप्त 
परिणाम सतोषजनक स्थिति के सूचक नहीं है। जयपुर जिले मे 4 7% परिवार 
तथा जोधपुर जिले मे 2! 4% परिवार जो गरीब माने गये थे वस्तुत गरीब नहीं 
थे। जयपुर के अध्ययन मे बतलाया गया कि54% कर्ज लेने बालो ने अपने पशु 
बेच दिये अथवा उनके पशु मर गये उनको चारे की कमी के कारण बडी कठिनाई 
का सामना करना पडा है। केवल 8% कर्ज लेने घाले ही निर्धतता को रेय्ग को 
पार कर पाये है। भेड बकरी आदि के सम्बन्ध में स्थिति काफी खराब रही है। 
इस प्रकार श)7 की उपलब्धियाँ सोमित ही रही है। राजस्थान के योजना विभाग 
की सूचना के अनुसार छठी पचवर्षीय योजना में 7 ] लाख परिवारों को हरा)? 
से लाभ पहुँचा है जिनमे लगभग आधे अनुसूचित जाति ब अनुसूचित जनजाति के 
परिवारों के है। 

99] 92 मे ]0 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। 
इसके लिए कुल 47 करोड रुपयो के व्शप का प्रावधान किया गया था। लाभान्वित 
होने वाले परिवारों के माल के विक्रय की व्यवस्था भी की गई हं। सरकार ने 
निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु अन्त्योदय योजना के नये सिरे से चालू किया। 992 93 
भे इसके लिए लगभग 40 54 करोड रुपये का प्रावधान किया गया जिसमे राज्य 
का अश आधा है। 993 94 मे लगभग 35 द ?ड रुपये के व्यय से 80 हजार 
परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 

निर्धनता रेखा की केलोरो आधारित अवधारणा को कई राज्यो व विशेषज्ञों 
मे सही नहीं माना है। इसमे एक समय के केलौरी से जुडे मौद्रिक व्यय को 
जीवन व्यय सूचकाकसे समायोजित कर देते है लेकिन यह रेखा आगे केव्यय वितरण 
में निधनता रेखा के बिन्दुओ को सही छग से नहां बतला पाती। 

(इसमे निष्त कमियाँ हे '- / 

(0) इसमे भार ढाँचे (७८॥९॥ग8 09//भ7) मे उतर परिवर्तनों पर विचार 
नही होता जो फसल प्रारूप मे परिवर्तनो सस्ते स्थानापननो की उपलब्धि व मोटे 
अनाजो की कौमतो व सामान्य कौमत सूचकाक के बीच अठरे से सम्बन्धित होते 
हें। 

(॥) एक व्यक्ति की क्रिया का स्तर तथा तदनुरूप उसकी ऊर्जा की 
आवश्यकता भौतिक वातावरण (छा9क्रट्या शाक्राटग्मागरशा), पर भो निर्भर 


3. 86465६ ७) जप उ्गणा वाहा। आघेतावच्म प्रोद्या दाल ॥] णाजन िग््॒भोआ, 
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होठी है। मरू व पहाडी क्षेत्रो के कठोर भौतिक वातावरण मे रोजमर्स की क्रियाओं 
मे लोगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होठी है। ऐसी दशाओ मे सभी राज्यों 
में समा केलोरी का नार्म लग करने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। 

कई विशेषज्ञों की राय है कि ऐसी दशाओ मे एक विशिष्ट राज्य के अपने 
केलोरी नार्म प्रयुक्त होने चाहिए। 

(॥0 एक विशिष्ट बर्ष के सर्वेक्षण 'े आकंडो की विश्वसनीयता 
का भी प्रश्न है, विशेषतया राजस्थान जैसे सूखा-सम्भाव्य राज्य के लिए। 
प्राय सूखा पडने से राज्य कृषिगत उत्पादन ब प्रति व्यक्ति आय में भारी 
उतार-चढाव आते रहते हैं। अत एक वर्ष का उपभोग व्यय व कोमत मूचकाक 
स्ताप्रान्य दशा क्या प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार योजना आयोग के 
द्वारा प्रयुक्त निधनता के अनुमान अधिश्वसनीय बन जाते हैं। 

9 राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (७२७०) इसके तहत ग्रामाण 
क्षेत्रों मे रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था की जाती थी। अकाल राहत के कार्य भी 
कराये जाते थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुओ का निर्माण स्कूल 
भवनों डिस्पेन्सरियो ग्रार्मण सडको लघु सिचाई के साधनों व भू सरक्षण के कार्य 
शामिल किये जाते थे। 

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कायक्रम (रा.८507) टाइसम मैसित 
कार्यक्रम (लघु कूषकों के लिए) मरु त्रिकास सूख सम्भाव्य क्षेत्र विकास रेबाइन 
रिक्‍लेमेशन कार्यक्रम (कदर सुधार कार्यक्म ) सीमावर्ती क्षेत्र बिकोस मेवाव 
विकास आदि क लिए धनराशि व्यय की गई हैं तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को 
लाभान्वित किया जा रहा है। अब जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन 
परिवारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका विस्तृत विवेचन आगे 
चलकर सम्बन्धित अध्याय मे किया गया है। 

साराश योजनाका +« थर्षों की आर्थिक प्रगति से राज्य मे विकास 
का आधार ढाचा (इन्फ्रासर २) सुदृढ़ हुआ है। सिचाई की सुविधाएँ बढी हैं 
विद्युत की प्रस्थापित क्षमता ढी है ओर राज्य औद्योगिक बिकास के नये कार्यक्रम 
अपनाने की स्थिति मे आ गया है। रोको ने सयुकत क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र मे 
कई इकाइयों स्थापित की हैं जिनमे से कई इकाइयो भे उत्पादन कार्य चालू हुआ 
है २४" लघु व मध्यम उद्योगो को काफ़ी मात्रा मे दोर्घधकालीन कर्ज देने लगा 
हा 


लेकिन राज्य मे जनसख्या की कुल बृद्धि दर 797] 8] मे 33% तथा 
98। 9] में लगभग 284% रहो है जो अभी भी ऊँची है और जनमख्या 
तियत्रण के क्षेत्र में राज्य मे तियोजन की विफलता का सूचक है। राज्य में निरन्तर 
अकाल व अभाव को स्थिति बनी रहतो है। विद्युत की सृजन क्षमता के बढ़ने पर 
भी कपिगत व औद्योगिक कार्यों के लिए प्राय विद्युत को कमी बनो रहती है 
जिससे कृषि व उद्योग दोनो के विकास मे बाधा पहुचती ह। पर्यटन का विकास 
भो अपर्याप्त मात्रा मे हुआ है विस पर भविष्य में अधिक ध्याद देने की अध्वश्यकता 


278 शजस्थात की अर्थव्यवस्था 


है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी। 
हम नीचे राजस्थान के विकास मे प्रमुख बाधक तत्वों का उल्लेख करके 
भावी विकास के लिए आवश्यक व्यावहारिक सुझाव देंगे ताकि राजस्थान की 
अर्थव्यवस्था अधिक तैजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। 
राजस्थान की अर्थव्यवस्था की घीमी प्रगति के कारण 


((श5९$ ण॑ 09 छ0णज) ए #6 १८७0ा०गाए एण॑ २9]2चञाशा) 
नियोजन के प्रारम्भ मे राजस्थान आर्थिक सामाजिव शैक्षणिक ब अन्य 
दृष्टियो से देश के अन्य भागो की तुलना मे काफो पिछडा हुआ था। पिछले चार 
दशको मे कई क्षेत्रो मे प्रगति होने से राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछडेपन मे 
कमी आयी है। लेकिन अभो इस दिशा मे बहुत कार्य करना शेष रह गया है! 
हम पहले बतला चुके है दि राज्य कौ प्रति व्यक्ति आय 970 7 के बाद 
केवल 983 84 988 89 १989 90 व 990 9] के चार वर्षों मे ही पहले 
हर सता से फ्री रही है। अन्य वर्षों भे यह 9707] के स्तर से नौची रही 
] 





इससे राज्य को धीमी आर्थिक प्रगति का ही नहीं बल्कि आर्थिक 
सतिहीन दशा का पता लगता है। राज्य भें अकाल च सूखे की दशाओ के 
कारण कृषपिगत उत्पादन पर निरन्तर प्रभाव पडता रहता है। 

अत वर्षों मे राज्य की प्रति व्यक्ति आय 970 7] के स्तर के 
आस पास ही मडराती रही है जिससे गाज्य मे थरीम्ती प्रगति का ही आभास 
होता है। इसके कारणों पर आंगे चलकर प्रकाश डाला गया है। ये तत्व ही राज्य 
के आर्थिक विकास मे प्रमुय्य रूप से बाधक रहे है। 

] प्राकृतिक बराधाएँ- पहले बतलाया जा चुका है कि अशबली पवर्तमालाओं 
के पश्चिम मे थार का रेगिस्तान प्रदेश पाया जाता है जिसमे वर्षा बहुत कम होती 
है और मिद्‌टी भी उपजाऊ नहीं है। इससे कृषि कार्यों में बहुत बाधा पहुचतो है। 

विभिन्‍न प्राकृतिक बाधाएँ इस प्रकार हैं 

(0) वर्षा की अनिश्चितता सूखा अकाल आदि राज्य मे वर्षा का 
वार्षिक औसत अन्य कई राज्यों की तुलना मे कम है। वर्षा की अतिश्चितता व 
अनियमितता समस्त भारत की विशेषता है लेकिन इसका विशेष कुप्रभाव राजस्थान 
पर पड़ता है। राज्य मे वर्षा का सामान्य वार्षिक औसत 59 सेन्टोमोटर माना गया 
है जो जैसलमेर मे 5 सेन्‍्टीमीटर से झालावाड में 04 सेन्टीमीटर तक पाया 
जाता है। यहाँ एक ही समय मे राज्य के कुछ भागों में अतिवृष्टि के फलस्वरूप 
बाढ़ के कारण जान माल कौ भारी हानि देखो जाती हे (जैसा कि जुलाई अगस्त 
१990 कक से, बए की; ऋए्यत, ऐे, रज्य, के परिचय प्रेए, गतलौए प्पात्ती, प्तिणेलरी 
बाडमेर, व जोधपुर म भारी क्षति हुई) तो दूसरी तरफ अनावृष्टि व सूखे के कारण 
लोगो को पीने का यानी तक नहीं मिलता और पानी थ चारे के अभाव में पशुधन 
को भारी क्षति पहुचतो है। 
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भूतकाल मे राज्य से प्रतिवर्ष पशुओं का मध्य प्रदेश, गुजरात उत्तर 
प्रदेश व अन्य राज्यों को निरन्तर निष्कृपण होता रहा है। प्राकृतिक प्रकोषो 
से प्रभावित क्षेत्रो मे सरकार को राहत कार्य ((९॥६६ ७४०४७) चालू करने पडते 
है और भू राजस्व आदि कौ भा मात्रा मे छूटे देनी पडती है। वर्षा कौ कमी के 
कारण राजस्थान में हर वर्ष किसो न किसो क्षेत्र मे अकाल को स्थिति अवश्य 
पायी जाती है। कभी कभी अकाल की व्यापकता व भीषणता बहुत बढ जाती है। 
छठ़ी पचवर्षाथ्र योजना (980-85) को अवधि में एक वर्ष (983 84) को 
छोडकर बाक। सभी वर्षों मे राज्य मे सूखे व अभाव को स्थिति रही। अतिवष्टि 
व अगावृष्टि गेगो के कारण राज्य को अकाल के सकट का सामना करना पडता 
है। सातवीं यजना (985 90) के सभो वर्ष अकाल की चपेट मे रहे है। सबसे 
भारी क्षति 987 88 के अकाल से हुई जब 27 जिलो के 36 252 गाँव इससे 
प्रभावित हुए थे। 

अकाल के कारण लोग गेजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लगते ह 
तथा पशुओ के लिए भी चाोरे व पानी का सकट उत्पल हो जाठा है। इससे स्पष्ट 
होता हैं कि राजस्थान के पशु घालको का जीवन कितना कष्टमय है व घोर 
निराशाओं से भगण हुआ है। सरकार को अन्य राज्यो से चारे की खरीद करनी होता 
है। लेकिन बढ पर्याप्त नहा होता ओर फलस्वरूप चारा महगा हो जाता है। इमसे 
दूध के भावों पर भी भारी असर पड़ता है। 

(0) पीने क्रे पानी का अभाव राज्य के कई जिलो मे भूमि के नीचे 
पानी बहुत गहराई से निकलता ह॑ अधवा कभी कभी भूमि के नीचे जल बिल्कुल 
नहीं निकलता और कुछ दशाओ मे झारा पानां (8घकज्नी] #बा०/) निकलता है 
जो किसी भी काम का नहीं होता। इस प्रकार पीने के पानी के अभाव में लोगो 
को काफो दूर से पानी को व्यवस्था करनी पड॒ती है जिसमे अनावश्यक मात्रा मं 
श्रम ड्ाक्ति व साधत नप्ट हो जाते हे। सूखे की स्थिति में तो भयानक गर्मा व 
प्यास से कभ' कभी मनुष्य व पशु मोत के शिकार हो जाते है। गावा मे पेयजल 
पहुचाने की व्यवस्था करमी होता है। इस प्रकार राज्य मे आज भी काफां गाव 
ऐसे है जिनमे पेयजल को ययाप्त सुविधा नहा हो पायी है। राज्य सरकार हेण्डपम्प 
बच मलक्ूप लगाने पर काफो बल दे रही है। काफी गाँवो मे पेयजल की कठिनाई 
को दूर करने का प्रयास जारो है। सरकार को अकाल व सूखे की स्थिति में टको 
च टेंकरों कौ सहायता से गाँवों मे पेयजल पहुँचाता होता है। इसके अलावा प्राइवेट 
टको ऊरटफ्राडियों का ओेलफ्राडियो' कर आए गेकफला यहुजारे ओे उस्योण किया जाता 
हे 

(॥0 भूमि का कटाव राज्य म॑ तेज हवा के कारण भूमि के कटाव का 
भी गम्भार समस्या पाया जाता ह। पशुओं के द्वारा अनियन्त्रित चगई के कारण 
घास फा अन्तिम पत्ती तक साफ़ कर दी जाती है जिससे भूमि का कटव आर 
भा ता हो जता है। इस प्रकार वर्षा का कमा व अनियमितता भूमि के नोचे 
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पानी कौ कमी और मिट्टी के कयव ने राज्य को कभी अकालो से मुक्त नहीं 
होने दिया है। 

2. सिचाई के साधनों का अभाव- यद्यपि योजनाकाल मे सकल सिंचित 
क्षेत्र लगभग साढ़े चार गुना हो गया है, तथापि आज भी कुल जोते-बोये क्षेत्र का 
चौथाया भाग ( लगभग 24%) ही सिचाई के अन्तर्गत आ पाया है। राज्य का 
तीन-चौथाई कृषित क्षेत्र मानसून की दया पर आश्रित रहता है। सिंचाई के अभाव 
मे एक से अधिक फसले बोना सम्भव नहीं हो पाता और गहत कृषि की पद्धतियो 
को अपनाने मे भी कठिनाई होती है। फसलो की अधिक उपज देने बालो किस्मो 
के लिए रासायनिक ख़ाद के साथ साथ पर्याप्त माञ् मे जल की भी आवश्यकता 
होती है। 

3 विद्युत शक्ति का अभाव- राज्य मे योजनाकाल मे विद्युत की प्रस्थापित 
क्षमता तो 3 मेगावाट से बढकर 99] 92 में लगभग 2776 मेगावाट कर दी 
गई है लेकिन चम्बल क्षेत्र मे वर्षभाव के कारण पिछले वर्षों मे विद्युत कौ पूर्ति 
में कटौतो करनी पड़ी है जिससे औद्योगिक इकाइयो को काफी कठिनाई का सामना 
करना पडा है। राज्य को विद्युत के लिए मध्य प्रदेश व पजाब कौ परियोजनाओं 
का मुँह ताकना पड़ता है। राणाप्रताप सागर के पास अणु-शक्ति केन्र के प्लू हो 
जाने से राज्य मे विद्युत की पूर्ति बढो है लेकिन इस सत्र मे लकनीकी खराबी 
से इसको कई बार बन्द करना पड़ा है, जिससे बिजली का सकट बारम्बार उत्पन्न 
हो जाता है। राज्य मे लिग्नाइट के अलावा ईंधन के अन्य स्रोतों का अभाव पाया 
जाता है। राज्य सरकार पावर की सप्लाई बढाने का भरपूर प्रयास कर रही है। 

993 94 मे ऊर्जा के विकास के लिए 468 करोड़ रुपये का प्रावधान 
किया गया है जो कुल प्रस्तावित व्यय का 27 5% है। माही प्रोजेक्ट, कोटा धर्मल 
प्रोजेक्ट चरण व] व चरण ॥ तथा टप्समिशन कार्यकम एब ग्रामीण विश्युती करण 
कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी। मिनीहाइडल प्रोजेव”र सूर्तगढ मागरोल माही को 
दायी नहर पूगल व घारणवाला चालू किये गये है जिससे 2 मेगावाट सृजन 
क्षमता बढेगी। इनसे राज्य को पावर सप्लाई को स्थिति में काफी सुधार होगा। 
लेकिन कृषि व उद्योग के लिए पावर की माय तेजी से बढ रही है। अत मुख्य 
समस्या बढ़ती हुई माग को पूरा करने कौ है। राज्य की भौगोलिक स्थिति के 
कारण पावर वितरण पर खर्च ज्यादा आता है। पश्चिमी राजस्थान भे लम्बी दूरी 
के कारण व्यय बढ जाता हें त्धा आजकल शज्य मे 2!% पावर ट्रासमिशन व 
वितरण मे ही नष्ट हो जाती है। विद्युत के इस भारी हास को रोका ज्गा चाहिए। 

आठवीं योजना के अन्त तक पावर को माँग ब पूर्ति मे 4] 2!% अतर 
रहने का अनुमान है। राज्य का अश केन्द्रोंय पावर सृजन केन्द्रों मे सिगगैली के 
5% से घटकर बाद के प्रेजेक्टो मे 95% मात्र रह गया हं। ऐसी स्थिति मे 
केन्द्रोय सृजन केन्रो द्वारा साज्यों को आवंटित अश के निर्धारण का आधार बदला 
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जाना चाहिए। वर्तमान भे एक राज्य द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा (१९६५ पणाष्पाा८0) 
त्था पिछले पाच वर्षों मे प्राप्त योजना सहायल (छाआ 85४४०7०८) के भारित 
औसत (फ्रशट्ठा720 2५श४98०) के आधार पर केन्द्रीय सृजन ऊेन्द्रों (हथआाओ 
हइथाथगागा8 5४४७०7५) से उसका विद्युत का अश निर्धारित होता है जिससे 
पिउडे द निर्थन राज्यों के हितो को हानि होती है। विपरात धर्मलू ब्रिद्युत व 
जल विद्युत मिश्रण से भी ऐसे राज्यों के लिए पावर अनार्थिक चने जी है। अत 
पावर की कमी वाले राज्यों के हितो पर हधेक ध्यान दिया जाना चादिए। 

4 यातायात के साथनो का अभाव- राज्य में पिछले वाई में सडकों 
की प्रगति हुई है लेकिन अभी भी इस दिशा मे कप्फो कमी उन' हुई है। रेलों 
की व्यवस्था के सम्बन्ध मं एक कठिनाई यह है कि चौड़ा पद्रा से सकरी पटरी 
में परिवहन का अन्तरण करते समय स्टेशनों पर कई प्रकार की कठिनाइयो का 
सामना करना पड़ता है जैसे भूतकाल मे सवाई मण्धोपुर स्टेशन पर यह कठिनाई 
बिशेष रूप से देखने मे आयो है। लेक्लि टाल मे (3] जनजरो 993 से) जयपुर 
के समीष दुर्गापुत्ध स्टेशन से सवाई मथोए" लक ब्रोड गेज लाइन के चालू हो जाने 
से जयपुर बम्बई से बडो लाइन स सौधा सुड गया है। इससे राज्य के औद्यायिक 
विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सवाई माधोपुर स्टेशव पर माल को ढोने मे जे 
दूट फूट होती थी वह नहां होगी। इससे साथ का व्यापार भी अन्य राज्यो से बढ़ 
जायगा। 

986 87 भे इन्फास्टक्च विकास का सूचराक (॥0०0 79 रहा 
(समस्त भारत का 00 ) तथा राजस्थान का 4 बडे राज्यो मे 3 वा स्थान रहा 
था। इससे राज्य की आधारभूव सरचना कौ दृष्टि से पिछडी स्थिति का अनुमान 
लगाया जा सकता है। 

5 अलौह-खनिजो व ईंघन का अभाव राजस्थान मे अलौह खनिज 
जैसे ताबा, सीसा, जस्ता, चादी व रागा एवं अन्य कई खनिज तो पयाप्त मात्रा मे 
चाये जाते हैं लेकिन कच्चे लोहे कोयले (लिग्नाइट के अलावा) एवं खनिज तेलों 
का अभाव पाया जाता है जिसके कारण यह लोहे व इस्पात एवं अन्य पूँजीगत 
उद्योग का विकास कर सकते में असमर्थ रहा है। राज्य के पाम लिगनाइट कोयले 
के विपुल भण्डार है इनका उपयोग करके थर्मल पावर को सप्लाई बढायो जा 
सकती है। 

6 उपभोग के केन्द्र (०ण्राष्पाश॥00 (९७॥९5) राजस्थान से बाहर 
पाये जते हैं। राजस्थान भूतकाल में उद्यमकर्ताओ को आकर्षित करने में विफल 
रहा है। इसके लिए कई कारण बतलाये गये हैं। लेकिन एक कारण यह है कि 
विभिन्‍न वसस्‍्तुओ के उपभोग के मुख्य केन्द्र राजस्थान के बाहर पाये जाते 
हैं जिससे टिकाऊ या गैर-टिकाऊ उपभोग्य बस्तुओं अधवा उत्पादक ब 
पूँजीगत वस्तुओ का उत्पादन राजस्थान में न क्विया जाकर देश के पूर्वी द 
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पश्चिमी प्रदेशों में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति भी उद्योगो 
की स्थापना के लिए देश के अन्य भागों मे गये और उन्होंने राजस्थान में आज 
तक पर्याप्त मात्रा मे रुचि नहीं दिखलायो। राज्य के सभी मुख्यमत्री प्रवासी 
उद्यमकर्तओं को राजस्थान के औद्योपीकरण मे सहयोग देने के लिए निरन्तर अपील 
करते रहे हैं। लेक्नि उसया वाँछित आशाजनक ब उत्साहवर्द्धछ परिणाम मिलना 
अभी शेष है। भविष्य मे उतकी शकाओ व शिकायतो का उचित्त समाधान निकालने 
की आवश्यकता ऐै' इसके लिए समय-समय पर विचार गौष्ठियो का आयोजन 
किया जाना चाहिए ताकि व्यावहारिक समस्याएँ सामने आ सके और उनका वहाँ 
पर रामाधान किया जा सके। 

7 प्रति स्यक्ति योजना-परिव्यय की कमी राजस्थान में प्रति घ्यवित 
योजना परिचय राष्ट्रीय औसत से काफ़ो कम है और अतर बिस्तर बढ़ता जा रहा 
है। उदाहरण के लिए, छठी योजना को अवधि मे राजस्थान के लिए, प्रति व्यक्ति 
थाजना परिव्यय॑ को राशि 622 रुपये थो जबकि समस्त राज्यो के लिए इसका 
औरत 707 रुपये था+ सातवीं योतना में राजस्थान के लिए यह राशि 875 
रुपये तथा समस्त राज्यों के लिए 762 रुपये रही। इस प्रकार दोनो के 
घीच का अतर छठी ग्योज़ना ये 85 रुपये से बढकर सातवीं योजना में 287 
रुपये हो गया। प्रति व्यक्ति योजग्-परिव्यय के अन्तराल (899) का बढ़ना 
अनुचित है, क्योंकि इससे प्रादेशिक असपामता को कम करने में बाधा 
पहुचती है। 

8 सरकार के पास वित्तीय साधनो का अभाव- आर्थिक विकास की 
गति क* तेज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों कौ आवश्यकता होती 
है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्षो मे विकास-कार्यों एक अकाल सहायता कार्यों 
के लिए केन्द्रीय सरकार, वित्तीय सस्थाओ व जनता से काफी कर्ज प्राप्त किया 
है जिसकी कुल बकाया राशि 3 मार्च 993 के अन्त तक 7,670 करोड़ रुपये 
हो गयी थी, जिसमें केद्रीय ऋणो की राशि 4,364 करोड रुपये था लगभग 
56 9% थी। आन्तरिक कर्ज को राशि ] 709 करोड रुपये व प्रोविडेण्ट फाड 
आदि की ,597 करोड रुपये थी। इस प्रकार राज्य पर केद्धीय सरकार से प्राप्त 
कर्ज व अग्रिम राशियो का भार काफो ऊँचा है। आजकल नए केन्द्रीय ऋण पुणने 
ऋणो की अदायगी मे प्रयुक्त होने लगे है। 99] 92 में विभिन्‍न कर्जों से शुद्ध 
प्राप्ति का अनुमान 443 करोड रुपये व 992 93 के लिए 344 करोड रुपये 
लगाया गया था। राज्य पर कर्ज का भार मार्च 994 के अत तक 8 000 करोड 
रुपये से अधिक माना जा सकता है। अत राजस्थान कर्ज के भार से काफी दब 
गया है। केन्द्रीय सहायता भी ऋणो के पुनभुंगतान मे. प्रयुकत हो जाती है। इससे 


]. एकणा०एव एणाटावए भाव सिप्रष्ण ०० 99] 92 ५० पर 9 60 वर्ष 992 93 के लिए 
बजट अनुमान काम में लिये गये हैं। 
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की कमजोर वित्तीय स्थिति का पता चलता है। राज्य को नयी योजवाओं के लिए 
भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पडती है। ऐसी दशा मे सरकार के समक्ष 
वित्तीय साधनों को जुटाने को जटिल समस्या उत्पन्त हो जाती है; सिंचाई व विद्युत 
आदि क्षेत्रे में किये गये चिनियोगो से उचित प्रतिफल नहीं मिलने से गहण वित्तीय 
सकट बना रहता है। वित्तीय साधनो की हानि को कम करने के लिए सरकार ने 
शशबबन्दी को समाप्त कर दिया है। इससे राज्य को आबकारी कर से पुन अच्छी 
आमदनी होने लगी है। 993 94 के बजट मे इससे 425 करोड रुपये की आय 
का अनुमान लगाया गया है। 

9 जनसख्या मे तीव्र वृद्धि बेरोजगारी व अल्य रोजगार बी समस्याये 
98] 9। के बीच राजस्थान की तनसस्या में 28 4% को वृद्धि हुई जो भारत 
मे औसत वूद्धि (23 5 प्रतिशत ) से 5% बिन्दु अधिक थी। राज्य मे रोजगए के 
साथनों के अभात्र में बेरोजगारी की समस्या भी विद्यमात हैं। रोजगार सलाहकार 
समिति (अध्यक्ष डा विजयशकर व्यास) को दिसम्बर 99] की रिपोर्ट के अनुसार 
राजस्थान में 99] से 2000 की अवधि मे 44 लाख नये व्यक्ति श्रम शक्ति मे 
प्रविष्ट होगे। पहले के 4 83 लाख बकाया बेरोजगार व्यक्तियों को शपमिल करने 
पर उपर्युक्त अवधि मे लगभग 49 लाख बव्याक्तयो के लिये रोजगार के भये अवसर 
उत्पन्न करने होगे। इस पर अधिक विस्तार से एक स्वतंत्र अध्याय में विवेचन 
किया जायेगा। अकाल के वर्षों मे बेरोजगारी को समस्या और भी जटिल हो जाती 
है। लोग यधासम्भव रोजगार के लिये शहरो की तरफ आने लगते है जिसमे शहरों 
कौ स्थिति ओर भी खराब हो जाती है। गज्य मे अनुसूचित जाति व अनुसूचित 
जनजाति के कल्याण को समस्या भी बहुत जटिल हैं। इसका सामाजिक पहलू भी 
है। अत उनको हल करने के लिये कई दिशाओ मे प्रयत्न करने आवश्यक हो 
गये है। 

40 धीमी आर्थिक प्रगति के अन्य कारण उपर्युक्त तत्वों के अलावा 
राज्य के आर्थिक विकास मे अन्य तत्त्व भो बाधक रहे है जैसे गावों का सामाजिक 
पिछडापन शिक्षा का अभाव कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव एव पर्याप्त 
जन सहयोग कौ कमी। इनये से कुछ कारण तो समस्त देश में धीमी आर्थिक 
प्रगति के लिये उत्तरदायों माने जा सकते है। लेकिन राजस्थान का सामतो वात'बरण 
सामाजिक पिछडापतन जाति प्रथा, ऊँच नोच का भेद भाव एवं शिक्षा कौ कमी 
आदि यहाँ के विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध करते रहे हैं! योजगा कार्यों पर 
जितना धन व्यय किया जाता है उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। माधनो के 
अभाव की स्थिति में साधनों का सर्वोत्तम उपयोय और भी अधिक आवश्यक हो 
गया है। राजस्थान को धीमो आर्थिक प्रगति के उत्तरदायों कारणों का उल्लेख करने 
के बाद अब हम राज्य मे आर्थिक प्रगति को तेज करते के उपायो के बारे में 
आवश्यक सुझाव देठे हैं। 
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भ्रविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिये सुझाव 

($च्एए7९६७०॥5 कि रि9ए/0 ९000चा2ट 67090 ॥ साप्ा९) 
राज्य मे आठवीं पचवर्षीय योजना अप्रैल 992 से लागू की गयी है। 
990 9] व 99] 92 के वर्षों के लिये वार्षिक योजनाये सचालित की गई थीं। 
इस समय ५93 94 की वार्षिक योजना कार्ब्रान्वित कौ जा रहौ है जो आठवीं 
योजना का दृप्तरा वर्ष है। अत हमें भूतकाल के अनुभवों से लाभ उठाकर भावी 
नियोजन को अधिक सक्रिय व सफल बनाने का प्रयास करना चाहिये ताकि राज्य 
में विकास की गति तेज की जा सके | इस सम्बन्ध भे निम्त सुझाव दिये जा 

सकते है। 

] आर्थिक सर्वेक्षण राज्य मे आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में होने 
चाहिए जिससे औद्योगिक व खनिज विकास की भावी सम्भावनाओ को पता लगाया 
जा सके। इन सर्वेक्षणों से आवश्यक आक्डे उपलब्ध हो सकेगे। आर्थिक अनुसधान 
की राष्टीय परिषद्‌ (५0५२) ने राज्य के लिये 974 89 की अवधि के लिये 
एक दीर्घकालीन योजना तैयार को थी जिसमे राज्य के भावी विकास के लिये 
'काफ़ो उपयोगी सुझाव दिये गये थे। एम वी माथुर समिति ने आठवीं पचवर्षीय 
योजना मे औद्योगिक विकास कौ व्यूहरचना निर्धारित करने के लिये अपनी जून 
989 की रिपोर्ट मे कई उपयोगी सुझाव दिये थे। राजस्थान मे “रोज़गार समस्या 
'को मात्रा व भावी अनुमानों पर रोजगार सलाहकार समिति ने दिसम्बर 99] 
में अपनी अन्तिम रिपोर्ट जारी कौ है जिसमे घर्ष 2000 तक राज्य मे पूर्ण रोजगार 
कौ स्थिति प्राप्त करने के लिये उपयोगी सुझाव दिये गये है। 

2 से से बचने के लिये सिचाई के साधनों का विकास राण्य मे 
निरन्तर पडने बाले अकालो से बचने के लिये सिचाई के साधनों का विस्तार किया 
जाना चाहिये। इसके लिये सिचाई के साधनो पर अधिक बल दिया जाना 
चाहिये। राप्य मे सभी प्रकार के साथनो से अंतिम सिचाई की सम्भाव्यता 60 
लाख हैक्टेयय आकी गई है जिसमे से 989 90 के अत तक 47 लाख हैक्टेयर 
क्षमता तक का विकास कर लिया गया था। अत भविष्य मे सिचाई के विकास 
को काफी सम्भावनाएँ विद्यमान है जिसका उपयोग किया जाता चाहिये। पशुओ 
के लिये चारे को व्यवस्था भो बढायो जानी चाहिये और दूयूब वेलो के समीप॑ 
चारे को जमा करने के लिये 'फाडर बैंक बनाने चाहिये। सिचाई के विस्तार का 
एक प्रतिकूल प्रभाव पडा है कि गगनहर अथवा इन्दिरा गाधी नहर के क्षेत्र मे जहाँ 
कुछ वर्ष पूर्व चराई के मैदाना से 'सेवन (8९४) घास उपलब्ध हो जाही थी 
अब वहाँ खेगी का विस्तार होने से घास को मात्रा काफी कम हो गई है और 
पशुओ को सदूर स्थानो मे चराई के लिये ले जाना पडता है। इसलिये राज्य में 
चारे का उत्पादन थढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। इस दिशा में डेयरी विकास 
निगम राजस्थान गौ सेवा सघ व इन्दिरा शाधी नहर परियोजना के प्राधिकारी चारे 
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का उत्पादन बढाने का प्रयास कर रहे है। 


3. राजस्थान के शुष्क प्रदेश में भू-सरक्षण व जल व्यवस्था- राजस्थान 
के शुष्क प्रदेश मे सिंचाई कौ सम्भावनाये मौमित होने से उपलब्ध नमी के सरक्षण 
व कुशल उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकठा है। फसलो का ऐसा 
प्रारूप अपनाना होगा ज्ये कम नमी के अनुकूल हों। इसके लिये बन्डिग या कन्टूर 
बन्डिग कौ विधि ज्यादा उपयुक्त होगी अपेक्षाकृत रेरेसिग (दगर4०॥8) रिजमेकिंग 
(686 गाए) चेक डेस (८९८-6क्वा) के निर्माण आदि के। बध के खेतो 
में चने कौ फसल कम वर्षा के समय भो हो सकती है। हवा को रोकने में पेड 
व झाडियों भी लाभप्रद हो सकती है। शुष्क्‌ प्रदेशो मय कैर आदि के पेड बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकते है। कुछ स्थायी घाम की किस्मे सुरक्षत्मक टुकड़ियों का 
काम कर सकती है) इन दुकडियो के बीच में खेती को जा सकतो है। इनसे 
खड़ी फ्सलो की रक्ष' की जा सकनी है। मिटटी का हवा से होने वाला कटाव 
कुकता है ओर नमी पर नियत्रण हो पाता है। इन मरक्षण के उपायो से शुष्क प्रदेश 
मे फसलो के उत्पादन को बढाने में बहुत मदद मिलेगी। 

4 अरावली क्षेत्र के विकास पर बल- अशवली प्रदेश का राजस्थान, 
हरियाणा, मध्य प्रदेश गुजरात व उत्तर प्रदेश के सतह ब भूठल जल स्रोतों व 
भण्डारों के निधारण मे काफी महत्व है तथा यह रेगिस्तान को पूव की ओर बढ़ने 
से गेकता है। लेकिन इस क्षेत्र को पिछलो अवधि में काफी क्षति का सायन्य करना 
पड़ा है और इसका पय/वरण व परिवेश सम्बन्धी स्थिति काफी कमजोर हो गई 
है। इस प्रदेश के विकास को पहाड़ी-क्षेत्र विकास में शामिल करते से राज्य को 
'काफो लाभ पहुचेगा। थोजना आयोग के एक कार्यकारी दल ने इमका समर्थन क्या 
है। अत भविष्य में अगवलो प्रदेश का विकाम पहाड़ी क्षेत्र विकाम का अनिवार्य 
अग बनाया जाना राज्य के हित में होगा। इस पर आगे चलकर अधिक विस्तार 
से विवेचन किया जण्येगा। 

$. पेयजल को सुविधा- राज्य मे जिन क्षेज्रे मे पेयजल का अभाव पाया 
»जाता है, उनमे जल-पूति के कार्यक्रम तेजो मे लागू करने होंगे। खारे पानी की 

"टूटी मे पडने बण्ले क्षेशे के लिये गाँवों के समूह के लिये क्षेत्रीय योजनाये बनानो 

पड़ेगी और आस-पाम नलो के जरिये पानी पहुचाने की व्यवस्था करनी होगी। 
जहाँ पानो गहराई में उपलब्ध होता है और मनुष्य व पशुओ के पोते योग्य होता 
है, वहाँ अधिक सख्या मे ट्यूब-बैल लगाने होंगे। कुछ क्षेत्रों मे नये कुए खोदमे 
और पुरे कुओ को गहरा करते से भी काफा सोया तक पेयजल को समस्या 
हल हो सकती है। 

6 इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास- इन्दिरा 
गाघी नहर परियोजना छे क्षेत्र ये नयी बस्तियाँ बसायो जा सकतो हैं जिममे काफो 
लोगो को रोजगार दिया जा सकता है। अठ इस क्षेत्र मे मिदटी क्यो सर्वेक्षण, 
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सडक निर्माण वृक्षारोपण, पानी की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिये। सच पूछा जाय तो मरुभूमि का कल्याण इस नहर को पूरा करने घर निर्भर 
करता है। इस योजना के पूरा हो ज'ने पर सारा प्रदेश हम भरा हो जायेगा और 
सारी धरती लहलहा उठेगो। अत केन्द्रीय सरकार व शॉज्य सरकार दोनों को 
मिलाकर यथासम्भव शीघ्रता से इस परियोजना के दोनो चरणों को पूरा करने का 
प्रयास करना चाहिये। अनावश्यक विलंम्ब होने से भविष्य मे परियोजना की लागत 
और बढ़ जायेगी और अन्य कठिनाइयाँ भी उत्पन हो सकती है। राज्य सरकार 
चाहती है कि भारो वित्तीय व्यय कौ आवश्यकता के कारण इसे देन्ध अपने हाथ 
मे लेकर सचालित करे। 

अकाल रहत कार्यों मे सडक-निर्माण के नाम पर काफो रपथां प्रतिवर्ष 
व्यय होता रहा है लेकिन सडकें ठोक से नहों बन पातो हैं। यदि यहों धनराशि 
इत्दिरा गाधी महर परियोजना को पूरा करने मे लगतो तो राज्य के लिये ज्यादा 
अच्छा होता। इस प्रकार साधनो के अभाव क्की स्थिति मे भी साधनो का 
दुरुपयोग होना वास्‍्तव में एक चिन्ता का विषय है और वह प्रभावपूर्ण 
निम्नोजन के अभाव का सूचक है। 

निरन्तर सूखाग्रस्त रहने बाले क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण 
निर्माण कार्यकम निर्धारित किये हैं। यह कार्यकम जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर पाली 
जालौर, नागौर, चूरू बीकानेर बासवाड़ा व डूगरपुर जिलो मे लागू किये जा रहे 
है। इन कार्यकमों मे सडक लघु सिचाई वक्षारोषण चराग्राह विकास भ्राम्य जल 
सप्लाई योजना आदि पर बल देने से अकालों की भीषणता में कमी होगी और 
लोगो को अधिक रोजगार मिलेगा। राज्य मे अकाल राहत कार्यों के माध्यम से 
आर्थिक विकास किया जाना चाहिये। 

7 आधुनिक किस्म के लघु उद्योगो का विकास अभी तक राजस्थान 
में आधुनिक किस्म के लघु उद्योगो का विकास कम हुआ है। राज्य में बूषिगत 
उत्पादन बढ़ाने से कृषि आधारित उद्योगों (380-08520 ॥0009॥९5) व फूड 
प्रोसेसिग उद्योगो जैसे तेल उद्योग काटन जिनिग व प्रेसिग खाडसारो ब्रेड बिस्कुट, 
'फलो एवं सब्जियो को डिब्बों मे भरने मेधी पापड भुजिया शर्बत मसालो आदि 
का विकास किया जा सकता है। 

भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ ब झालाबाड़ मे पाबर लूम का विस्तार किया जा 
सकता है। लकडी आधारित उद्योग भी डूगरपुर व झालावाड़ में स्थापित किये जा 
सकते हैं। इस सबध मे लकड़ी की पेटियाँ कार्ड बोर्ड औजारों के हत्थे लकडी 
चोर आँदे के उद्योग गियाये जा सकते हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों मे 
चोनी पिटूटी के बर्तन, अभ्रक को पिसाई भारबल कटिग व॑ ड्रेसिक आदि का 
विकास किया जा सकता है। रसायत उद्योगो में साबुन पेट वार्निश प्लास्टिक 
'बूट पॉलिश आदि का विकास सम्भव है। थातु आधारित उद्योगो मे शोट मेटल 
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राज्य का सामान्य उद्योग रहा है। भविष्य मे कृषि औजासे तारो का निर्माण आटा 
मिले स्टील फर्नीचर, स्टोव कुकर्स ताले साइकिल व खिलौने आदि बनाये जा 
सकते है। विविध समूह मे सेल का सामान बर्फ आइसकीम सिले सिलाये वस्त्र 
गलीचो जूतो दुग्ध पदार्थ आदि क्यू उत्पादन भो बढाया जा सकता है। राज्य मे 
रत्न जवाहरात थे आभूषणो नाना प्रकार की दस्तकारियो यर्यटन आदि के विकास 
के अवसर दिद्यमान है जिनका समुचित उपयोग किया जान' चाहिये। 

इस प्रकार विभिन्‍न किस्म के उद्योगो का विस्तार करके उपभोक्ता माल व 
अन्य पदार्थों के उत्पादन मे वद्धि की जा सकती हे) राज्य में इलेक्टोनिक्स उद्योगों 
के विकास व भ्वे काफी अवसर हैं। 

8 प्रवासी उद्यमकर्ताओ को आकर्षित करना औद्योगिक विकास मे 
उद्योगपाीयों से अधिक विचार विमर्श किया जाना चाहिये और उन्हे नये उद्योग 
स्थापित करने के लिये प्रो साहित किया जाना चाहिये। राजस्थान के कुछ उद्योगपति 
अन्य राज्यों में उद्यागो को काफी आगे बढ़ा रहे है। उन्हे अपने राज्य में आकर 
उद्योगों को स्थापित करने झ्मे लिये प्रोत्माहित किया जाना चाहिये। आज की 
परिवर्तित परिस्थतिथों में “निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की नीति का विशेष 
अर्थ नही रह गया ह बल्कि निजो क्षेत्र एब सार्वजनिक क्षेत्र दोनो के शीघ्र व 
परयाप्त विकास एवं विस्तार को नीति अपनायी जानी चाहिये। निजी उद्योगपतियो 
मे उद्योगो के सस्थापत सचाल"” 4 विकास को जो योग्यता पायी जाठी हैं उसका 
घूस उपयोग किया जाना चाहिये। हमे अनियंत्रित यूजावाद की शोयण्ण प्रवृत्ति 
एव सार्वज्ञा क क्षेत्र की अकार्यकुशलता व अकर्मण्यता के बीच का कोई 
अधिक सही एवं अधिक व्यावहारिक मार्ग ढूढना चाहिये। देश के आर्थिक 
विक्कास पे दाना क्षेत्रों का समुचित सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये। इसके 
लिये सयुक्‍त क्षेत्र का विकास करना भी उचित होगा। रौको के द्वारा सयुकत क्षेत्र 
बे सहायता प्राप्त क्षेत्र के उद्योगो को बढ़ावा देने से राज्य मे आवे वाले वर्षों मे 
आंध्ोगिक विलियोगा मे काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। 

9 वित्तीय साधनों मे वृद्धि पहले बतलाया जा चुका है कि राज्य के 
पास योजनाआ को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय साधनो की कमी रहती है। 
इसमे बद्धि करता आवश्यक है। इसके लिये सिचाई ब विद्युत परियोजनाओं में 
किये गये पुराने विजियोगो से उचित प्रतिफल प्राप्त करने होगे। जिन क्षेत्रों व जि 
वर्गों की आमदनी बड़ी है उनसे अधिक साथन जुटाने होगे और भविष्य में 
अपव्यपपूर्ण सर्च का रोकना होगा। राय को आन्तरिक साधनों के सग्रह पर अधिक 
बल देना चाहिय। गर योजना व्यय की वद्धि पर रोक न लग सकने के कारण 
राय को वित्तेय स्थिति काफो शोचनाय हो गई है। 986 87 मे गाय कमचारियो 
को सशोधित वेतनमान स्वीकत करते व बोनस देने से सरकार थर 92 करोड़ रुपये 
का अतिरिय्त बितोय भार आ पड़ा था और 989 के आरम्भ में ग़ज्य कर्मचारियों 
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की लम्बी हडताल के घाद जो समझौता किया गया था उसका वार्षिक वित्तीय 
भार लगभग ]4 करोड रुपये आका गया था। इस प्रकार राज्य के राजस्व का 
जडा भाग प्रशास्तन पर व्यय हो जाता है जिससे विकास कार्यों के लिये वित्तीय 
साधनो का अभाव रहने लगा है। सरकार ने पानी बिजली व बसो के किराये 
बढाकर साधन-सग्रह करने का प्रयाप्त किया है लेकिन इससे सर्वसाधारण पर 
आर्थिक भार बढा है। विभिन्‍न परियोजताओ की लागत कम करते व प्रशासनिक 
कार्यकुशलता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। 


]0 राज्य में पशुधन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये- 
राजस्थान में पशुपालन एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है। इससे राज्य कौ आय 
मै लगभग ]5% का योगदान मिलता है लेकिन योजना के परिव्यय का ]% से 
क्रम अश ही पशुपालन पर खर्च किया जाता है। अत इस असन्तुलन को कम 
करने को आवश्यकता है। पशु धन के विकास पर अधिक विनियोजन्र करने की 
आवश्यकता है। 

] पर्यटन का विकास किया जाना चाहिये प्राय यह देखा गया है 
कि भारत में आने वाले प्रत्येक तीन पर्यटकों मे से एक पर्यटक राजस्थान अवश्य 
आता है। इससे राज्य पर्यटन से अधिक मात्रा मे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता 
है। राजस्थान में कई पर्यटन स्थल है जहाँ किले मन्दिर (जैसे माउण्ट आबू भे 
देलवाडा का सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर आदि) अजमेर में ख्अजा साहब कौ दरगाह 
पुष्कर झोले पर्वतीय प्रदेश बन पुरानी सास्कृतिक व ऐतिहासिक कला कूतियाँ 
आदि दर्शवीय है। इनको देखकर विदेशी पर्यटक बहुत प्रभावित होते है। अत 
पर्यटन विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके लिये जयपुर एयरपोर्ट 
को अन्तर्राष्टीय एयरपोर्ट मे बदला जाना चाहिये ताकि सीधी चार्टर उड़ाने इस 
शहर तक की जा सके। इसके लिये पर्यटन निदेशालय को अनेक प्रकार के कार्य 
सम्पन्त करने होंणे। दस्तकारियो का विकास करना होगा। गाइडो व टैक्सी ड्राइकरों 
की गलत आदतों पर अकुश लगाना होगा जिनके सम्पर्क मे बिदेशी पर्यटक आते 
ही बहुधा बहुत निराश हो जाते है। राज्य में पय्र्टन को उद्योग घोषित करने का 
कदम काफी सराहनीय रहा है। 

42 जिलास्तरीय नियोजन को सक्रिय रूप देकर स्थानीय साधनो का अधिक 
कारगर उपयोग किया जाना चाहिये तथा विकेन्द्रित नियोजत को सफल बनाया 
जाना चाहिये। नियोजन की तकनीक मे सुधार किया जाता चाहिये। विभिन्‍न आर्थिक 
क्षेत्रों मे नये सिरे से लागठ लाभ अध्ययन किये जाने चाहिये। धाश07) व (2५) 
के लिये परियोजताओ का चयन सहों ढंग से किया जाना चाहिये। जबाहर रेजगार 
येजना को सफल बताने तथा पचायती गज मम्थाओ को, ग्क्रिय, करने, के त्तिे, 
जिला खण्ड ब ग्राम स्तर घर परियोजनाओं के चयन का महत्व बढ गया है। इस 
सम्बन्ध में नये सिरे से प्रयास करने कौ आवश्यकता हैं ताकि वित्तीय साधनो का 
अपव्यय रोका जा सके और उत्पादक रोजगार बढाया जा सके। 


]3 अन्य सुझाव- विकास की प्रकिया मे आर्थिक सामाजिक ओर 
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प्रशासमिक क्षेत्रों मे समुचित ताल-मैल बैठाया जाना चाहिये। राज्य मे शिक्षा का 
प्रसार करके प्लामाजिक पिछडेपन को दूर किया जाना चाहिये और प्रशासनिक 
कुशलता में भो सुधार किया जाना चाहिये। स्मरण रहे कि नियोजन का एक 
महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक असमानता को भी कम करना होता है जिसके लिये 
राज्य में अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो व हरिजनो के कल्याण के लिये 
विशिष्ट कार्यक्रम चलाने होंगे। प्रशासनिक कुशलता मे ५ की नीति के 
साथ साथ कार्यकुशल व ईमानदार व्यक्ति के लिये उचित च पुरस्कार एव 
अकार्यकुशल व बेईमान व्यक्तियो के लिये कडी सजाओ की व्यवस्था की जानी 
चाहिये। ये बाते काफी जानी बूझी है। लेकिन आवश्यकता है इनको व्यवहार में 
लागू करने की जिससे विकास की गति ठेज की जा सके तथा सभी क्षेत्रो मे 
उत्प'दन व कायकुशलता बढायी जा सके। 

॥4 राज्य नियोजन व विकास बोर्ड को सक्रिय बनाने तथा पचवर्षीय 
योजना का सशोधित प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता- कुछ वर्ष पूर्व 
राजस्थान में राज्य नियोजन बोर्ड (596 ?]भरा8 80क्ष0) गठित किया गया 
था। लेकिन उसने योजनाओ के निरमाण कियान्वयन व मूल्याकन में अभी तक 
'कोई प्रभावी का नही निभायी है। सरकार को केन्द्र से आवश्यक विचार विमर्श 
करके इसे अधिक सक्रिय बनाना चाहिये। योजना आयोग कौ भांति इसका भी 
पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि राज्य की विभिन्‍्त्र समस्‍्याओ के विशेषज्ञ 
अपने अपने क्षेत्रों मे गहन अध्ययत्र करके राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए. 
व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके हाल में सरकार दे योजना बोर्ड का पुनर्गठन 
करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और इसमे कई विधायक व प्रव्निष्ठित व्यक्ति 
शामिल किये गये थे। लेकिन अभी तक इसका अन्तिम स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया 
है। इस सम्बन्ध में पश्चिम बगाल गुजरात कर्वाटक आदि के अनुप्रवों से बहुत 
कुछ सीखने को आवश्यकता है। 

राज्य का योजना विभाग पववर्षाय योजना का प्रारूप तैयार करके 
दिल्‍ली मे योजना आयोग को पेश करता है जिसमे आवश्यक कंदौती व 
सशोधन करके योजना 3गयोग्र अपनी स्वोक्ृति दे देता है। उसके बाद प्राय 
'पचवर्षाय योजना का सशोधित व अंतिप रूप फिर से विस्तारपूर्वक तैयार 
करने की कोशिश नहीं होती, बल्कि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही 
योजना की प्रकिया जैसे-तैसे जारी रखी जाती है। इससे नियोजन के सम्बन्ध 
में आवश्यक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य था दृष्टि का अभाव सदैव बना रहता 
है। यहाँ तक कि यववर्षीय दृष्टि भी ठीक से सामने नहीं आ यातो है। 
राजस्थान के आर्थिक नियोजन मे [0 या ॥5 वर्षों के परिषेक्ष्य का टो कहाँ 
नामोनिशान भी नजर नहीं आता। अत भविष्य में आवश्यक सशोधन के बाद 
पयवर्धीय योजता का अन्तिम मसोदा भी विस्तारपूर्वक जरूर तेयार किया जाना 
'चाहिय, जैसा कि मार्च 7993 मे आठवीं योजना 992 97 के लिए किया गया 
है। पचवर्षीय योजना के उद्देश्य राज्य कौ विशेष आवश्यकठाओ के अनुरूप निर्धारित 


290 शजस्थार की अर्थव्यवस्य 


व्यय की राशि के आधार पर पचवर्षीव योजना का ब्यौरेवार सशोधित व नया 
प्रारूप तैयार किया जाना चाहिये। उसमे विकास व उत्पादन के लक्ष्यों के अलाबा 
शसा करने से राज्य मे वियोजन कौ भूमिका अधिक सबल व्‌ सार्थक बन सकेगी। 
इस समय राज्य मे बहुत कुछ वार्षिक योजनाओ के माध्यम से हो काम चलाया 
जाता रहा है जो काफी नहीं है। 

यहाँ भी भुजण़त की भाँति औद्योगिक योजना को अधिक पैज्ञानिक ढग से 
जैयार किया जाना चाहिये। इसके लिये काफी तकनीकी कार्य करना होगा जैसे 
विभिन्‍न उद्योगो के बीच कडियो की स्थापना करना (7 प्रातएञ्शा३ गरा8१०४) 
विभिन्‍न जिलो या प्रदेशों के बीच औद्योगिक कडियाँ स्थापित करना कृषि व 
उद्योगो के बीच कडी स्थापित करना, औद्योगिक सगठन व प्रबन्ध के नये ढाँचे 
जैयार करना प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाना सार्वजनिक क्षेत्र कौ प्रबन्ध व्यवस्था मे 
सुधार करना इन्फ्रास्ट्रवचर थे उद्योगों के बीच कडी स्थापित करना टेक्नोलोजी 
'मिशनों का औद्योगिक विकास मे उपयोग करता आदि आदि) अभी तक इस प्रकार 
'के औद्योगिक नियोजन का राजस्थान भे नितान्त अभाव रहा है और कुछ ऐच्छिक 
'किस्म के निर्णयो से काम चलाया जाठा रहा है। आशा है 992 2002 की अबधि 
में आठवीं व नवीं पचवर्षीय योजना पहले की कामचलाऊ प्रवृत्तियो व प्रक्रियाओं 
से मुक्त होकर वैज्ञानिक व तकनीकी नियोजन का मार्ग ग्रहण कर पायेगी जिनके 
अभाव मे नियोजन एक भुलावे व छलाबे के अलावा और कुछ नहीं रह गया है 
बल्कि वह एक तरह से शुद्ध पूँजीवादी बाजार तत्र से भी अधिक बदतर हो गया 

है 

इन्दिरा गाधी नहर व चम्बल कमाण्ड क्षेत्रों में विकास के क्षेत्रीय कार्यकमो 
को सफल बनाने से राज्य को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। राज्य मे खनिज सम्पदा 
डेकरौ विकास ले पशु धन के विकास कौ काफी सम्भावदाये विद्यमान हैं। राज्य 
सरकार चारे का उत्पादन बढाने का प्रयास कर रहीं है। इसके लिये इन्दिरा गाथो 
नहर क्षेत्र का उपयोग घास उगाने के लिये भी करना होगा। इस दिशा में अधिक 
दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने को आवश्यकता है। अत कोई कारण नहीं कि 
सुनियोजित त्न अधिक सक्रिय ढग से आये बढने पर राज्य अपना आर्थिक विकास 
अधिक तेज गंति से न कर॑ सके। आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों व अकाल राहत 
के कार्यक्रमों में अधिक ताल मेल बैठाया जाना चाहिये। राज्य की जल समस्या 
पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। 


प्रश्न 
]। राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य क्या रहे हैं ? उनको व्यवहार मे कहाँ 
त़क प्राप्त किया जा सका है ? विवेचता कौजिये। 


(र0 4 श 992) 
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2... राजस्थान मे नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये और नियोजन 
काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कौजिये। 

3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के लिये उत्तरदायी कारणों का 
उल्लेख कीजिये। उन्हें दूर करने के उपायो का सुझाव दीजिये। 

4. नियोजन काल मे राजस्थान के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
डालिये। 

5 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के आर्थिक विकास का मूल्याकन 
कौजिये। 

6. “राजस्थान मे योजनावधि मे विकास की दर समस्त देश की तुलना मे नीची 
रही है।” क्या आप इस मत में सहमत है ? राज्य मे विकास की गति 
को तेज करने के कुछ व्याबहारिक सुझाव दीजिये। 

7... योजनकाल म॑ राजस्थान की आर्थिक प्रगति की समीक्षा कौजिये। 

8 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 
(॥) राज्य मे योजनावधि मे आर्थिक प्रगति, 

(७) राजस्थान की योजनाओ मे सार्वजनिक परिव्यय का आवटन। 
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राजस्थान में आधार-संरचना का विकास 
(वफण्बि॥ाफ्टापा'र 09९एश०जाला कं उरी) 








इस अध्ययन में आधार सरचना के विकास के अन्तर्गत राजस्थान मे सिचाई 
विद्युत व सडको के विकाप्त पर विस्तार से प्रकाश डाला जायगा । 

] सिचाई का विकास,“ ग़जस्थान मे निरन्तर पडते वाले सूखे व अकाल 
तथ्य राज्य के लगभग दो तिहाई भू भाग मे मरु व अर्द्ध मर क्षेत्र के पाये जाने 
के कारण सिचाई का विकास करना बहुत आवश्यक मात्रा गया है । राज्य में 
नदियों व तालाबो की कमी पायो जाती है । पूर्वो राजस्थान मे बहने थाली नदिया 
बरसाती नदियां है । उनके पानी का उपयोग बाध बनाकर किया जा सकता है । 
इस क्षेत्र मे कुओ का पानी कम गहराई पर पाया जावा है जिसे पम्प द्वारा निकालकर 
सिचाई के काम भे लिया जा सकता है । राज्य मे योजताकाल में बृहदू, मध्यम 
ब लघु सिधाई के साधनों का विकास किया गया है । बृहर्‌ (79007) सिंचाई 
का साधन उसे कहते हैं जिसमे कृषि योग्य कमाड़ क्षेत्र (0090९ 
(णाधाशापे 96९४) (८९४) 0 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है, मध्यम 
मे यह 2 से 0 हज़ार हैक्टेयर के बीच तथा लघु (धा३0) पे 2 हजार 
हैक्टेयर चक होतणं है । 

आगे दर्शायी गयी तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल में सिचाई दे 
बाढ़ नियत्रण पर कुल व्यय का अनुपात घटता बढ़ता रहा है । चतुर्थ व पचम 
योजनाओ में यह 34% रहा । सातवीं योजना मे यह 22 2% रहा था ]993 94 
के लिये लगभग 77% रखा गया है । आठवीं पचवर्षीय योजना (992 97) 
की अवधि के लिये यह 6 7% तिर्धास्ति किया गया हें 

सिचाई ब बाढ़ नियद्रण पर व्यय को राशि प्रथम योजना थे 3] 3 करोड़ 
रुपये से बढकर सादवी योजना में 690 5 करोड रुपये हो गई तथा आठवीं योजना 
(992 97) के लिये 920 कगेड रपवे प्रस्तावित को गई है । 993 94 की 
वार्षिक योजना के लिये यह 30] 4 करोड रुपये निर्धारित को गई है । 

योजनाकाल पे सिचाई की सम्भाव्यता (पगरा्ट॥0०ा ए00॥॥9)) का 
विकास राज्य को सिचाई योजनाओ मे सिचाइ के विकास पर भारी विनियोगो 


एजस्थात मे आधार-सरचता का विकास 293 


की व्यवस्था की जाती रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है । 







योजना काल सिंचाई च 
चाढ-नियंद्रण 
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योजनाओं में सिचाई पर भारें विज्योणो के फलस्वरूप राज्य में सिचाई 


7... राजस्थान के आर्थिक जिफास दर रवेट-फर यार्च 7997 यू 48 57 तया आप-व्ययक अच्ययर 
9972 93, प्‌ 32 33 (॥990 9 से 992 93 के लिये) तथा राडम्थात शासत्र के 
आप-व्यवक अनुमाजों पर स्यृति-पर मार्च /993 [१ 2 


म्श शाजस्थात की अर्थव्यवस्था 


की सम्भाव्यता (78क्षाणा ए0था।शे) 950 5] मे 4 लाख हैक्टैयर से बढकर 
2४ योजना 'के अत मे अर्थात्‌ 989 90 मे लगभग 22 32 लाख हेक्टेयर हो 
गई है । 

'योजनाकाल में वृहद्‌ व मध्यम सिचाई की परियोजनाओं पर किये गये व्यय 
व उससे उत्पन सिचाई की सम्भाव्यता निम्न द्वालिका मे दर्शायी गई है । साथ 
में लघु सिचाई के विकास पर किये गये व्यय व उत्पन सिचाई की सम्भाव्यता 
भी दी गईहै। 


योजनावधि 








लघु | इनसे उत्पन्न 

उत्पल | सिचाई पर। सिचाई- 
व्यय | सम्भाव्यता 

(करोड़ रू ) | (ईजार है. में) 



























सातवीं 
(अनुमानित) 
985 90) 
















हिश्ला। लिएह पक शिक्षा 7992 97 जल 993 (एशहाहिआ) 9 64 
रिच्ूण। ण॑ ऐड छत्तजड छाए ण्य पाहबराग्र णि ऐड दिज्ला पिन लय ए]था 
(99095) ऐल्ड्ब्रणाव्ना न पाइगाण ठ0ववणाया  एक्ुन्मीका, 8 एए 
ईट्णप्यांप्य 989 


के ल्+ 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल की कुल अवधि (95] 90) 
में सिचाई की वहद्‌ व मध्यम योजनाओ पर 55 कोड रुपये के व्यय स 79 2 
लाख हैक्टेयर मे सिचाई को सम्भाव्यता (77892707 70277) उत्पन्त की गई। 
इसी अवधि मे लघु सिचाई की स्कीमो पर लगभग 97 करोड रुपये के व्यय से 
32 लाख हैक्टेयर मे सिचाई की सम्भाव्यता का विकास किया गया । इस प्रकार 
कुल 7]2 करोड रु के व्यय से लगभग 224 लाख हैक्टेयर मे सिचाई को 
सम्भाव्यता की जा सकी । (जो ऊपर दिये गये 22 32 लाख हैक्टेयर के समीप 
आती है) । स्मरण रहे कि सिचाई की सम्भाव्यता उत्पन्त करने की प्रद्वि हैक्टेयर 
लागत काफी तेजी से बढ रही है | उदहरण के लिये बृहद्‌ व भध्यम्र सिचाई 
की परियोजनाओ पर तृतीय योजना मे 654 करोड रुपये के व्यय से 33 
लाख हैक्टेयर म॑ सिचाई का विकास हुआ जबकि सातवी योजना मे 589 करोड 
रुपये के व्यय से केवल 2 लाख हैक्टेयर म॑ ही सिचाई का विकास किया जा 
सका । इसी प्रकार की स्थिति लघु सिचाइ कार्यक्रमों में भी प्रकट हुई है! 
तृत्तीय योजना मे इन पर 33 करोड रुपये के व्यय से 22 हजार हैक्टेयर 
भूषि मे सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्त को गई थी जबकि सातवीं योजना 
पे 08 7 करोड रुपये के व्यय से 38 6 हजार हैक्टेयर म ही सिचाई वा 
विकास किया जा सका । इस प्रकार दोनों प्रकार को परियोजनाओ पे प्रति 
हैक्टेयर सिचाई के सृजन की लागत में अत्यधिक वृद्ध्धि हुई है । 

प्रथम योजना मे वृहद्‌ व मध्यप सिंचाई की परियोजनाओं पर सिंचाई 
की सम्भाव्यता (॥78श०णा ए0/शा09)) उत्पन्न करने की लागत प्रति 
हैक्टेयर 2644 रुपये से बढकर सातदों योजना मे 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर 
हो गई । इस प्रकार इस अवधि में लागत 40 गुनी से अधिक हो गई । 
भविष्य ये अधिक जटिल क्षेत्रों मे सिचाई का प्रयास करने से यह लागत 
और बढ़ेगी 4 

सिंचाई से फसलो की प्रवि हेक्टेयर उत्पादन मे काफी वृद्धि हो सकती 
है। 985 86 से 988 89 की अवधि के लिये राजस्थान मे विभिन्न फसलों 
कौ उत्पादकता के औसत परिणाम सिंचित व असिंचित फसलो के लिये इस प्रकार 
रहे 


॥। छिफएप$ णारटाफएव- पर शिम १3]5ऐजम 990-200080 शग्यआह 0-8४एणाला५ 
60४ लाफाणा। ० एज ए 8 
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(4985-86 से 988-89 तक का औसत) 
प्रति हैक्टेयर उत्पादन (किलोग्राम में) 





| खाद्यान_ | खाद्यान्न 
2 तिलहन 








इस प्रकार सिचाई से खाद्यान्तो कौ प्रति हैक्टेयर पैदावार असिंचित भूमि 
की तुलना मे 6 गुनी, विलहन की दुगुनी से अधिक तथा कपास कौ लगभग 25 
गुमी रही । खाद्यान्नों कौ पैदावार सिंचित भूमि पर और बढायी जा सकती है । 
एक अनुमान के अनुसार यह 4000 से 5000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक की 
जा सकती है । 

राजस्थान मे सिचाई-गहनता (084॥0॥ 7087809) में धीमी गति से 
वृद्धि - 

'सिचाई-गहनठा निकालने क॑ लिये सकल सिचित क्षेत्र मे शुद्ध सिंचित क्षेत्र 
का भाग देना होता है । इसको बदलतों हुई स्थिति निम्न तालिका में दी गई है। 


योजना अथवा वर्ष |सकल सिचित | शुद्ध सिंचित |सिचाई-गढ़नता 





प्रथम योजना का औसत ]4 39 
छठी योजना का औसत 383] 




















तालिका से स्पष्ट होता है कि शाज्य मे सिचाई-गहनता प्रथम योजना के 
]9 2 के औसत से बढकर ]989 90 में [227 पर आ गई थी । लेकिन 
990 9] मे यह $9 2 के स्तर पर रहो जो पहले के समान थी । इससे सिद्ध 
होता ह कि एक से अधिक बार सिचाई का क्षेत्र तेजी से नहीं बढ पा रहा है । 


990 9] मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 लाख हैक्टेयर तथा सकल सिंघित 
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क्षेत्रफल 46 $ लाख हैक्टेयर रहा । सकल सिंचित क्षेत्रफल मे से 266 लाख 
हैक्टेयर मे (57%) कुओ व द्यूबवैल से सिचाई हुई तथ ॥77 लाख हैक्टेयर 
में (38%) नहरो से सिचाई सम्पन्त की जा सकी । इस प्रकार राज्य मे कुओ ले 
टदयूबवैलो की सिचाई की प्रधानता देखने क्यो मिलती है । इसी वर्ष तातावों का 
सकल सिंचित क्षेत्रफल मे अश 4 3% रहा । 

योजनाकाल में मिचित क्षेत्रफल ढी प्राप्ति 

योजनाकाल मे चुने हुए वर्षों लिये बन्ल मिंचित क्षेणफल की पगति 
निम्म त्तालिका में दर्शावी गयी है - 







सकल सिंचित क्षेत्रफल ! सकल सिचित क्षेत्रफाप सक्कल 
लाख हैक्‍्टेयर मे)! रूषपिन अ्वरणल का प्रत् 
77 हू 720 
20 8 74 9 
970 7 24 5 गः 4 7 


|9909 | 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में कुल पिंचित क्षेत्रफल का कुल 
कूषित क्षेत्रफल से अनुपात 7950-5 मे 2% से बढकर 990-9 में लगभग 
24% पर आ गया है ) इसका आशय यह है कि आज भी लगभग 3/4 कृषित 
क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है । इसलिये राजस्थान मे सदी खेती के बिकास पर ध्यान 
देने को आवश्यकता है । 

अब हम राजस्थान में नहरो को सिचाई पर विशेष रूप से प्रकाश डालेगे। 
इनमे कुछ नहरे पुरानी है और बुछ नई हैं । पुरानी नहर व्यवस्था मे गगनहर व 
भरतपुर नहर का उल्लेख करता आवश्यक है । आगे चलकर हम बहुउद्देशीय नदी 
घाटी परियोजनाओ तथा सिचाई(कौ वृहद धरियोजनाओ के अन्तर्गत भी नहरो की 
सिचाई का वर्णन करेगे । 
गगनहर -- 

नहरो के सम्बन्ध मे राजस्थान की यह प्रथम सिंचाई योजना मानी गई है। 
यह सन्‌ 927 मे सतलज नदी से फिरोजपुर (पजाब) के निकट हुसैनीवाला से 
'निकालो गई थो | मुख्य नहर फिरोजपुर से शिवपुर (गगानगर) तक बहती है | 

















|.. शाजस्थात के आर्थिक विकास घर श्वेत पत्र मार्च 99] पु 53 आय व्ययक अध्ययन 
4992 93 प्‌ 4]! तथा 89 #०८७ 0०० १8809 992 एछ 40 -42 
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इसको लम्बाई 37 किलोमीटर है और वितरक शाखाओं को लम्बाई 280 किमी 
है । इससे यगानगर जिले मे 5 लख हैक्टेयर भूमि में सिचाई होतो है । इसको 
सिचाई से कपास, गेहूँ, माल्या आदि की फसले उत्पन्त कौ जाती हैं | यह नहर 
अब काफ पुण़नी हो चुकी है और इसे मरम्मत को आवश्यकता है । 

सन्‌ 984 मे इस नहर को गगतहर लिक चैनल से जोडने का काम शुरू 
किया गया था । यर लिझ चैनल 80 किमी लम्बी बनाई जा सकती है जिससे 
इसमे इन्दिता गाधी नहर का पारी छोडा णायेगा । लिक चैनल का उद्गम हरियाणा 
मे लौहगढ नप्मक स्थान पर होगा । यह चैनल साधुबाली (गगातगर) के पास 
गगनहर में एमल जाती है । 
प्ररतपुर नहर 

यह नर 964 मे हनकर ऐगार हो गई थी । यह पश्चिमी यमुता नहर 
से निकाली गई है। इसकी कुल लम्बाई 28 किमी है जिसमे से 6 किमी 
ज्म्बाई उत्तरप्रदेश मे आती है । इससे ग्यारह हजार हैक्टेयर भूमि की सिचाई हो 
सकती है । भरतपुर जिले मे इससे 8 500 हैक्टेयर भूमि को सिचाई होती है। 
इससे खाद्यान्नो का उत्पादन बढाने मे भारो योगदात मिला है । 
गुड़गाव नहर 

यह नहर यगुत्रा नदी से ओखला (दिल्ली) के पास से निकालो गई है । 
इसका निर्माण 3966 मे शुरू किया गया था और यह 985 मे बनकर तैयार हो 
२६ थो । राजस्थान मे यह नहर भरतपुर जिले के कामा तहसील के जुरेश गाव 
मे प्रदेश करती है राज्य में इसकी लम्बाई 35 मील है । इससे कामा व डौग 
तहसीलो मे 28 200 हैक्टेयर भूमि मे सिचाई होती है । यह सिचाई की बहद 
परियोजेता मे आतो है । 

राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ 
तथा सिंचाई की वृहद्‌ परियोजनाएँ 

(अ) राजस्थान को बहुउद्देशीय तथ्य अन्तर्रज्यीय नदी घाटी परियोजनायें 
इस प्रकार हैं 

] भाखड़ा नागल परियोजना मे हिस्सा 

2 चम्बल घरियोजता में हिस्सा 

3 व्यास परियोजना, 

4 माही परियोजना । 

(आ) सिचाई की बृहद्‌ परियोजनाये (जिन घर कार्य विद्या जा रहा है) 
जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है सिचाई को बृहद्‌ परियोजनाओ के अर्न्तगत 


कषि के लायक कमाण्ड क्षेत्रफल 0 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है । ये 
निम्नांकित हैं 


राजस्थात मे आधार सरचता का विकास २299 


] इन्दिरा गाधो नहर परियोजना 

2 अन्य झात वृहद्‌ सिचाई परियोजनाएं. गुड़गाव नहर, ओखला 
जलाशय नर्मदा जाखम बोसलपुर, नोहा फोडर व सिद्धमुख । इनका संक्षिप्त 
परिचय आगे दिया जाता है । 
रान्य की बहुउद्देश्यीय व अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएं 

7 भाखडा नागल यह राष्ट की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी 
योजना है । इसमे पजाब हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे है । राजस्थान 
का इसमे 5 2% अश रखा गया है + इस योजना स्रे गजम्थान के गगानगर जिले 
कौ कुछ भूमि कृषि योग्य हो सकी है ओर बहा सिचाई का विस्तार हुआ है । 
राज्य में छोटी बडी मिलाकर एक हजार मील लम्बी नहरें बनाई गई है मुख्य 
शाखा नहरो की तलहटिया पक्की बनाई गई हैं जिससे बहुमूल्य पानी रेत के द्वारा 
न सोखा जा सके । नहरो को खुदाई ओर लाइनिग के भ्राथ साथ गाव बसाने 
मण्डियाँ ओर सडके बनाने आदि का कार्य भी किया गया है । भाखड़ा मुख्य 
नहर की सिचाई क्षमता 4 6 लाख हैक्टेयर है जिसमे राजस्थान का हिस्सा 
23 लाख हैक्टेयर हरियाणा का 55 लाख हैक्टेयर तथा पजाब का 68 
लाख हैक्टेयर रखा गया है । 

इस योजना मे सिचाई के अतिरिक्त बडी मात्रा मे बिजली भी पैदा की 
'जाती है । नागल का विजलीघर तैयार हो गया है और इससे राजस्थान को बिजला 
मिलने लगी है। साजस्थान को बरेकानेर और रतनगढ़ में बिजली दी गई जहा से 
'यह अन्य शहरो और गाबों मे पहुँचाई गई । फलस्वरूप चुरू गगानगर, झुन्झुनूँ व 
सीकर आदि स्थारो को भी भाखडा को बिजली पहुँचाई गई है । 

2 चम्बल परियोजना चम्बल राजस्थान को सबसे बड़ी और एकमात्र 
अविरल बहने वालों नदों है । चम्बल विकास परियोजदा यर राजस्थान आर 
मध्यप्रदेश राज्य मिलकर कार्य कर रहे है । इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है। 
इस परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी घर ब्यथ बनाया गया हे + 

(0 गांधी पझ्ञागर बाध (प्रथम अवस्था) यह धानपुगे (मध्यप्रदेश) से 
0 मील उत्तर पश्चिम मे और चौरासीयढ से 5 मौल नीचे बनाया गया है । यह 
सबसे बडा जलाशय है । (॥) राणाप्रताप सागर बाघ (द्वितीय अवस्था) यह 
गहले बाघ से 2] मोल नीचे चूलिया झरने पर बनाया गया है । (७7) जवाहर 
सागर बाध (तृतीय अवस्था) यह बाघ केवल पिक-अप बाघ है जिसमे 
गाधीसागर बाघ व राणाप्रवाप सागर वाधो से छोडा गया पानी इकट्ठा किया जाता 
है । यह कोटा शहर से [0 मोल दक्षिण मे बनाया जा रहा है । इसे कोटा बाघ 
भी कहते हैं | 0५) कोटा मिचाई बाघ (६09 छ8272920) (प्रथम अवस्था) 
यह कोठ शहर से 5 मील उत्तर में बनाया गया है । पहले तोत बाधो के साथ 


300 दजस्थात की अर्थव्यवस्था 


पन बिजलीघर भी बनाये गये हैं । यह योजना कौ पहली अवस्था में गाथी सागर 
बाध तथा बिजली घर कोटा सिचाई बाय और जवाहर सागर बाघ मे दायी और 
बायां मुख्य नहरो का काम हाथ मे लिया गया था जो अब पूरा हो गया है। द्वितीय 
अवस्था में रावतभाटा के पास राणाप्रताप सागर बाध व बिजलीघर बनाये जा रहे 
हैं । ठृतीय अवस्था में जवाहर सागर बाघ बनाया जा रहां है । चम्बल परियोजना 
से राजस्थान में घुख्यतया कोटा च बूर्दी जिल्शें मे सिचाई की सुविधा बढ़ेगी। 
चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में पानी के जमाब क्षारयुक्त भूमि व पानी के मिट्टी में सोख 
लिये जाने आदि की समस्याएं उत्पन्त्र हो गई है जिससे सिंचाई की पूरी क्षमता 
का उपयोग नहों हो पा रहा है ॥ विश्व बैक की सहायक सस्था अन्तर्राष्टीय 
विकास एसोसियेशन की सहायता से इन समध्याओ को हल करने का प्रयास किया 
जा रहा है । आधुनिकौकरण व पानी के निकास कौ च्यवस्था बहुत आवश्यक है 
। छठी योजना (980-85) की अवधि मे राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर तथा 
लि५८ स्कीम के चालू कार्यक्रमा के लिए धनराशि की व्यवस्था कौ गई थी । 
चम्बल परियोजना के नये कार्यक्रमों मे बूदी शाखा वा विस्तार कोटा जलाशय 
को ऊँचा करना तथा डाउन स्ट्रोम प्रोटेक्शन बर्क्स शामिल किये गये थे । अब 
चम्बल परियोजना का काम पूरा हो गया है । इससे 45 लाख हैक्टेया भूमि 
में सिचाई की जाती है तथा 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पन होती है । 
अप्बल लिफ्ट स्कोप के अर्न्नपत सिचाई क्ती अधिकतम क्षप्रता 47 880 
हैक्टेयर रखी गयी है । 

3 व्यास परियोजना (8९४5 7४0।९८)).. यह पजाब हरियाणा और 
राजस्थान राज्यो कौ मिली जुली बहुउद्देश्यीय योजना है । इस योजना मे सतलज, 
रानी और व्यास त्तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है । इसकी निम्न 
तोने इकाइयाँ हैं. () व्यास सतलज कड़ी (2) पोग स्थान पर व्याप्त नदी 
पर बाध (3) व्यास ट्रासमिशन प्रणाली । पहली इकाई में पण्डोह (?शा00॥) 
(हिमाचल प्रदेश) नामक स्थान पर एक बाँध, दो सुरंगे सात मील लम्बी खुली 
हाइडल चेनल (बग्गो से सुन्दर नगर तक एवं शक्ति सयत्र (देहर स्थान पर ]65 
मेगाबाट क्षमता का) शामिल किया गया है। 

दूसरी इकाई मे पोग बाघ (व्यास नदी पर) का उद्देश्य राजस्थान के 
लिये पानी एकत्र करना है | इससे पजाब हरियाणा व राजस्थान मे सिचाई की 
व्यवस्था की जा सकेगी । इसमे एक शक्ति सयत्र को स्थापित करने की योजना 
भी है । इसका निर्माण कार्य व्यास नियत्रण मण्डल कौ देखरेख में सम्पन्त किया 
जा रहा हैं। राजस्थान को व्यास परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई का लाभ 
नहीं मिलेगा । यह इन्दिरा गाघो नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल सप्लाई 
करेगी । इस रोजना से तोनों राज्यो मे 2। लाख हैक्टेयर भूमि को सिचाई हो 
सकेगी । इस परियोजना से राजस्थान राज्य को 50 मेगाबाट विद्युत प्राप्त होगी 


झजस्थात में आधार साचत्रा का विक्यस उप 


(कुल क्षमता 240 मगावाट होगी) ॥ 

दरावी व्यास नदी जल विवाद  - पिछले दो दशकों से शावी व्यास नदी 
जल विवाद चलता आ रहा है । अन्तर्ज्योय जल विवाद (सशोधन) अधिनियम 
986 यजाब समझाते को लागू करने के लिये पारित किया गया था ! इसके 
अन्तेंगत इराडी आयोग का गठन किया यया जिसको दो कार्य सौंये गये थे 

(0 यह निर्धारित करना कि पजाब राजस्थात और हरियाणा के 
किसान ) जुलाई को रावी व्याप्त नदियों का कितना कित्तना पानी डपयोण 
में लव रह थे ताकि कम स कम उतना पानी उगको अवश्य मिलता रहे । (पजण्य 
समझते के पंण 9 ()) के अतुसारे। 

(7) आयोग यह निर्णय करेगा कि यजाब व हरियाणा के अपने 
बाकी बचे हुए हिस्से प॑ से कितना हिस्सा किस राज्य (पजाब था हरियाणा) 
को मिलेगा । आयोग का यह निर्णय केवल इन्हीं दो राज्यों पर लागू होगा 
(पजाब समयौते के ऐश (2) के अनुसार) 

इस प्रकार इगडी आयोग की नियुक्ति किसी स्वकज न्यायिक विर्णय के 
लिये नहीं का गई था बल्कि राजीब लोगोवाल पजाब समझते मे किये गये 
राजनतिआ निणय को लागू करने मे मदद देने के लिये की गई थी । 

चज'ब का यह तर्क रहा है कि रावी व्यास नदिया राजस्थान मे होकर पहीं 
बहती इसलिए इनके पाना पर राजस्थन का कोई अधिकार नहीं है । वस्तुश्थिति 
चह है कि पजब व हरियाणा के आपसी विवाद मे राजस्थान को अवावश्यक रूप 
से घसोट लिया ग््या है । एजम्धान सिध नदो का प्रदेश है और इस प्रकार इन 
भदियो के पाती मे घूण हकदार माना जाता चाहिये । राजस्थान के विशाल शेगिस्ताना 
च सूखा क्षेत्र को सिचाई के लिये प'नो को नितान्‍्त आवश्यकता है । 

इंसडो आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई ॥987 में पेश की थी जिसके अनुसार 
पंजाब हरियाणा व राजस्थान के पानी के हिस्से इस प्रकार निश्चित किये गये थे। 


नये निर्धारित अश पूर्व अश 
50 लाख एकड़ फूट 422 लाख एक्ड फट 
फूट | 35 लाख एक्ड फुट 


38 लाख १0 हजार 
88 लख 

































_(2) हरियाणा 
3) ग़जस्थान 





इस प्रकार इगंडो आयोग की सिफारिशों ये पजाब व हरियाणा के हिस्से 


4.. शृजिलमोक, “पजाबव राजस्थान आमते सापों रजम्थानपत्रिका6 जून, 9866था"दराती 
चथट को अमहीरीय कार्यदाह्ा राजस्थान घद्िका 26 मई [फ्रहा 


उ0 राजस्थात कौ अर्धव्यवत्या 


बढ़े हैं तथा राजस्थान का यथावत रहा है । इससे राजस्थान का बाह्तविक अश 
रावी व्यास पानी में 35% कम हो गया है । इस बात से राजस्थात का असन्तुष्ट 
होता स्वाभाविक है क्योंकि राज्य मे बहुधा सुखा पडता रहता है और यहा की 
जच की आवश्यकता भी अधिक है । इसलिये राजस्थान का हिस्सा भी 
आनुपातिक रूप से बढाया जाना चाहिये था । लेकिन अब समझौते के अर्न्तगत 
अतिरिक्त पानी पजाब व हरियाणा में हो विभाजित किया गया है । 

जून 992 में पजाब के मुख्यमत्रो श्रो बेअतसिह ने सलाह दी कि राजस्थान 
को रावी व्यासं भदियों के अपने हिस्से के पानी मे से 2 मिलियन टन एकड फुट 
(20 लाख एक्ड फुट) पानो हरियाण्य को देना चाहिये जो राष्टहित भें होगा । 
लेकिन यह सुझाव राजस्थान के हिठो के विपरीत है । पजाब व हरियाणा में 
सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात राजस्थान से कहीँ ज्यादा है । राजस्थान द्वाग 2 
मिलियन एकड़ फुट पानी कम कर देने से इसकी लिफ्ट योजनाओ व कई कमाण्ड 
क्षेत्रो को पानी महीं मिल पायेगा जिससे (जस्थान को श्षत्ति पहुँचेगी । 

4 माही बजाज सागर परियोजना -- सह राजस्थान व गुजरात की 
मिली-जुली परियोजना है । इससे दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात में सिंचाई 
को जायेगी । राजस्थान और गुजग़त के बोच वर्ष 966 में माही नदी के जल 
का उपयोग करने हेतु एक समझौता हुआ था । इसके अनुसार गुजरात व कडाना 
बाप ((803 09070) बनाया जाना था जिसकी पूरी लागत गुजरात वहन 
करेगा और बही उसका लाभ लेगा । लेकिन समझौते मे यह व्यव॑स्थां को 
गई थी कि नर्पदा का विकास होने पर कनाडा का कुछ जल राजघ्थात्र को 
भी दिया जायेगा और इसके लिये राजस्थान गुजगत को बाध की यधोचित 
लागत भरेगा ॥ 

माही बजाज सागर परियोजना पर 968 से कार्य चल रहा है । 
इसकी प्रथम इकाई सिचाई के लिये है, जिसमे राजस्थान व गुजरात दोनो 
का हिस्सा है (मुख्य बाध 309 मीटर झ्मम्बा है । इसके व्यय मे गुजरात का 
अश 55% तथा राजस्थान का 45% है।) इकाई ॥[ मे मिचाई व शविति दोनो मे 
केवल राजस्थान का हो हिस्सा है इकाई वा भी मात्र राजस्थान का ही शक्ति 
बाला भाग है इकाई ]9 मे राजम्थान का हो सिचाई वाला भाग शामिल है । 
सातवीं योजना में इकाई ७ पर भी कुछ व्यय किया गया था | यह भी राजस्थान 
के सिचाई वाले भाग के लिये हो था $ 

सातवीं योजना के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 306 करोड स्पया 
ज्यय किया जा चुका था जिसमे सिचाई पर 2296 करोड रु तथा शक्ति पर 
76 4 करोड रू व्यय हुए थे । सिंचाई और शक्ति दवो पर राजस्थान का हिस्सा 
249 8 करोड रु उदा गुजरात का हिस्सा (इकाई | का) 56 2 कोड ₹ रहा है। 


]. इतवाएी पत़िका, 7 जून ]992 ए ] 
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योजना के तौसरी इकाई मे शक्षित का घिकास किया जा रहा है । शक्ति 
गृह ने 2 का कार्य काफी आये बढ गया है । इस पर 45-45 मेगावाट को दो 
इकाइयाँ लगाई जा रही है । प्रथम पावर हाउस में 25-25 मेगावाट कौ दो इकाइयाँ 
हैं । इसे जनवरी 986 मे णप्ट्र को समर्पित किया गया था । इस प्रकार इसकी 
पावर की कुल क्षमता (90+50) 5 40 मेगावाट है । पावरहाउस न॑ 2 को 
पहली इकाई फरवरी 986 मे तथा दूसरी इकाई चलाई 989 मे चालू कौ गयी 
थी । राजस्थान व गुजरात राज्य में 88 लाख हेक्टेयर भूमि मे सिक्तनई का यानी 
मिलेगा ) मार्च 99] तक इस परियोजना से राजम्थान में 74,760 हैक्टेय क्षेत्र 
में सिंचाई को क्षमता सृजित कर ली गई थी जबकि वास्तविक सिचाई 46,2(7 
हैक्टेयर मे हो पाई थी । 998 92 मे सिंचाई को क्षमता बढाकर 76,540 हैक्टेयर 
तथा बास्तविक सिचाई 50 हजार हंक्टेयर मे करने का अनुमान लगाया गया । 
992 93 में 780 हैक्टेयर अलिरिबित क्षेत्र मे सिचाई की क्षमतः सूखित करमे 
का लक्ष्य ग्छा गया | इसके लिये परियोजना पर 25 करोड र के व्यय का 
प्रावधान किया गया है । 

स्लिचाई व विद्युत की सुविधा मिलने से इस आदिवासी बाहुलय क्षेत्र का 
कृषिगत व ओद्योगिक विकास होगा जिससे लोगो के जन जीवन मे आमूल चूल 
थरिवर्तन हो सकेगा । 

सिचाई की बृहद्‌ परियोजनाएं (४४०२८ रताएश्ंणा 27० ०९०७) 
इन्दिया गाथी महर यरियोजना का मानत्तित्र - 


इन्दिरा गांधी नहर 





उक् राजस्थात की अर्थव्यवस्था 


() इन्दिरा गाथी नहर परियोजना (इगानप) (त॥79 ठथाएता 
पिश्ाशा ०९० ) (6४०) का विवरण - यह महले राजस्थान नहर परियोजना 
कहलाती थौ । इस परिम्ोजना के पूरा हो जाने से यह विश्व की सबसे लम्बो 
सिचाई प्रणालियों ([प्रा8॥00॥ 59&५॥) में से एक मानी जायेगी । यह थार 
के रेगिस्तान के बड़े भू भाग को हटा भशा बना देगी तथा चुरू, गगानगर, बीकानेर, 
जैसलमेर, जोधपुर व बाडमेर जिल्ो को लाभ पहुँचायेगी ॥ इसकी सिचाई की बुल 
क्षमता 4 67 लख हैक्टेयर होगो (घरण ॥ भे 5 90 लाख हैक्टेयर तथा चरण 
में 8 77 लाख हैक्टेयर) । इसके अन्तर्गत कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (00॥0॥206 
८णगगाआ4 ०४) 6 32 लाख हैक्टेयर होगा (चरण [ मे 5 36 लाख हैक्टेयर 
तथा चरण तर में 096 लाख हैक्टेयर )। 

प्रथम चरण (७8८ [) के अन्तर्गत 204 किलोमीटर राजस्थान फौडर (जो 
पजाब में व्यास व सतलज नदियों के सगम पर हरीके बाध से प्रारम्भ होती है 
और हनुप्रावगढ के पास मंसीतावाली गाव पर समाप्त होतो है) 89 क्लोमीटर 
लम्बी राजस्थान मुख्य नहर तथा 3075 किलोमीटर में वितरिकाओ के निर्माण 
कार्म रखे गये थे जो पूत्ठ होने मे आ गये है । ट्वितोष चरण (50986 ॥) मे 
256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर (89 किलोमीटर से 445 किलोमीटर तक) 
(छतरगढ से जैसलमेर जिले मे मोहनगढ तक) तथा 5756 किलोमीटर मे विवरिकाओं 
(कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र व छ लिफ्ट नहरो के क्षेत्रों को शामिल करके) के 
निर्माण कार्य रखे गये है ।  जबवरों 987 को मुख्य नहर के अन्तिम छोर तक 
पानी पहुँचाया गया था । हिमालय को गगनचुम्बी बर्फीली चटटानो से सैंकड़ो 
मील दूर ध्यासे और तपते हुए रेगिस्ताब को जीवनदायक जल पहुँचाना एक 
भगीरथ प्रवास की सुखद परिणति है । इसके साथ ही वितरिकाओ का निर्माण 
कार्य भी कग़या गया है । मुख्य नहर पर मिट्टी कौ खुदाई का काम पूरा हो 
चुका है तथा वितरक प्रणालियों पर भी आशिक मिट्टी की खुदाई का काम किया 
गया है । इन्दिरा गाधी नहर परियोजना को कुल सम्भावित लागत 86 कर्रेड 
रुपये आकी गई है जिसमे प्रथम चरण की लागत का अनुमान 255 करोड रुपये 
ब द्वितीय चरण का 93] करोड रुपये रखा गया है । 

जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सिरोज के क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण 
योगदान होगा । यहा पानी पहुँचते ही खेती होने लगेगी । वैसे भी वहा मामूली 
बरसात से 'सेबण घास पैदा होती है जो पशुओ के लिये पौष्टिक मानी जाती है। 
मोहनगढ़ से आगे शजस्थान नहर के अन्तिम छोर से लालवा शाखा निकाली जा 
रही है । यह 90 किलोमाटर लम्बी होगी और लाठी सिरीज क्षेत्र में सिचाई करेगी। 
ताजा सूचना के अनुसार राजस्थान नहर का पानी सदियों से प्यासे परिचमी राजस्थात 
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मे मरुस्थलीय जैसलमेर जिले मे मोहनगढ़ के करोब 28 किलोमीटर आगे तक 
पहुँच गया है । पानी के अभाव में वीरान पडे हुए मोहनगढ़ क्षेत्र के निवासियों 
एवं पशु-पक्षियो को पहली बार मीठा पेयजल मिला है तथा शुष्क इलाके को 
स्रिचाई की सुविधा मिलो है । अब इस परियोजना को बाडमेर मे गडरा रेड तक 
बनाने कौ स्वीकृति मिल गई है । 

इन्दिरा गाथी महर परियोजना से राज्य मे येहूँ, कपास व तिलहन की पैदावार 
बढेगी । नये उद्योग, लये नगर, नई बस्तियाँ, ये सब भहर के हो वरदान होंगे । 
नहरी क्षेत्र मे लाखो व्यक्तियों को बसाने का कार्यक्रम है | इसके लिये “मास्टर 
घ्लान' पर कार्य किया जा रहा है । इस परियोजना की यह विशेषता है कि इससे 
पहली बार नइ भूमि पर खेदो की जा सकेगो । इससे रावी व्यास के जल का 
ज्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा और कमाण्ड क्षेत्र मे निरन्‍्तर सूखे के कारण 
अकाल-राहत कार्य किया जा रहा है । इसलिए इस परियोजना का महत्त्व काफो 
बढ़ गया है । इस परियोजना के यूठा होने यर सादा देश लाभान्वित होगा । 

जैस्प कि पहले बताया जा चुका है एक अतिरिक्त नहर (लीलवा शाखा) 
के निपाण का काम चल रहा है । मुख्य नहर के अखरी छोर से एक और बड़ी 
शाखा दीघा भी तिकाली जायेगी जिसका निर्माण कार्य भी हाथ से लिया जा चुका 
है। इन दोनो शाखाओ मे जैसलमेर का क्षेत्र कुछ ही बर्षों मे चमन हो जायेगा । 

योजना को पूरा करने भे सोमेन्ट व कोयला बाधा डाल रहे हैं । इस महर 
से लिफ्ट सिचाई (जलोत्थान) स्कीम को कायाविन्व करने को योजना बनाई गई 
है ताकि राज्य के पश्चिमी भाग को सिचाई के लिये जल मिले मके । मुख्य नहर 
से 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं ! इन लिफ्ट नहरों मे पानी को ऊपर उठाया 
जाता है । एक बार मे लिफ्ट मे पानी को 60 मीटर उपर उठा सकते है । 
जाघपुर को लिफ्ट नहर से 992 मे यानी देने का लक्ष्य रखा गया था ॥छ 
लिपर नहरो के नाम इस प्रकार हैं - 

(॥) दीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर - इससे बीकानेर शहर को पानी 
मिलेगा ! 

(2) गजनेर लिफ्ट नहर 

(3) सहवा लिफ्ट नहर॒ इससे कई गावो के अलावा सरदार शहर घ 
हारानगर को यान मिलेगा । 

(4) कोलायत लिफ्ट नहर 

(5) फलौदी लिफ्ट नहर 

(6) पोखरन लिफ्ट नहर 

इन्दिरा भाधी नहर परियोजना से थार के बडे क्षेत्र को सिचाई का लाए 
मिलेग तथा फलो के पेडों का विस्तार किया जा सकेगा । राज्य सरकार चाहती 
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है कि इस परियोजना को केद्र पूरा करे क्योकि इसके लिये भारी मात्रा में वित्तीय 
व्यय की आवश्यकता है । अत सतलञ्ञ यमुना लिक (5५[) की भाँति इसका 
वित्तीय भार भी केन्द्र को वहन करना चाहिये | इससे राज्य के आर्थिक विकास 
में विभिन्त प्रकार से मदद मिलेगी जैसे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, कृषिगत उपज में 
चृद्धि, बिजलो के उत्पादन में वृद्धि, पेयजल की सप्लाई में वृद्धि, रेगिस्तान के 
पसार पर रोक मछली पालन को प्रोत्साहन परिवहन का विकास अनाज की 
मण्डियों का विर्माण पशुपालन का विकास औद्योगिक विकास पर्यटन विकास 
आदि | 

993 94 में 44 800 हैक्टेयर मे आउटलेर पर अतिरिषत सिचाई की 
सम्भाव्यता उत्पन करने का लक्ष्य रखा गया है । साथ में पक्के साले भी तैयार 
किये जा रहे है । योजना का सम्पूर्ण काम दसवी योजना के अन्त (2002) तक 
पूरा हो जायेगा । 

मार्च 992 के अन्त तक प्रथम चरण में 590 लाख हैक्टेयर मे 
स्िचाई कली सम्भाव्यता उत्पन को जा चुकी थी ॥ द्वितीय चरण मे मार्च 
992 तक कृषियोग्य कप्राण्ड क्षेत्र 2 78 लाख हैबटेयर में खुलने का तथा 
सिचाई की सम्भाव्यता 222 लाख हैक्टेयर में उत्पन होने का अनुमान 
लगाया गया था । इनमें वृद्धि की जा रही है । 

इन्दिरा गाधी यहर परियोजना को पूरा करने के लिये भारी मात्रा भे धन 
की आवश्यकता होगी जिसे केन्द्र देने मे असमर्थ है । अत इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
स्रोतों से साधन जुटाने होगें | परियोजना से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिये 
पशुपालन चारागाह बिकास व स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेती पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिये । 

इन्दिरा गाधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव (सेम) से काफी उपजाऊ 
भूमि वृष्ट होकर दलदली बनती जा रही है । उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व 
जहरीला घास नजर आने लगा है । भूमि के नीचे जिप्सप की कठोर परत है 
तथा किसान पानी अधिक देते है जिप्से सेप की समस्या उत्पन हो गई 
है। इस समस्या का समाधान होना चाहिये । यदि सेम नहर से हो रहा है 
तो सोमेंन्ट प्लास्टर पर एक-एक टाइल की लाइनिग की एक और परत 
विछा कर उसे रोका जाना चाहिए । रिसाव रौकने का कार्य शीघ्र ही किया 
जाना चाहिये 4 

(2) अन्य चुड्भुद, पिचाई एरियोडत्पएँ, पैफ्स, हिए पहले कद्ा ज्य चुका 
है कि इस समय सिचाई की निम्त 7 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा 
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रहा है. गृड़गाव नहर ओखछला जलाशय नर्मदा जाखम (जनजाति योजना के 
अर्न्तगत) बीसलपुर (जिला टोक) नोहर फीडर तथा सिद्धमुख । इन मिचाई कौ 
चृहद परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न तालिका में दिया गया है हाँ 














>-+त+++- 


अधिकतम सिंचाई की क्षमता 
(हैक्टेयर मे 








बृहद्‌ सिंचाई 
परियोजनाए 





















































] 23505 
4 व_नहर भरतपुर 28200 
3 ओखला जलाशय! __ भरतपुर (सुड़गाव का ही भाण) 
4_ नर्मदा जालोर 7357 
5_ सिद्धमुख श्रीगशानगर 33620 
6_ नोहर श्रीगगायगर 3665 
7 बासलपुर टोक 69300 


(इसकी 72% सिचाई क्षमता पर 
49900 हेक्टेयर मे सिचाई की 
सुविधा) 





इनमे से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैं 

() सिद्धमुंख परियोजना इससे श्री गगानगर जिले की नोहर च 
आदरा तहसीलो तधा चूरू जिले की तारागढ व॑ तारानगर तहसीलो को 
सिचाई का लाभ मिलेगा । इसमे राजस्थान रादी व्यास नदियो के सरप्लस 
पानी का उपयोग करेगा जो उसके हिस्से मे दिसय्वर 98] मे पजाब हरियाणा 
व राजस्थान के बीच हुए एक समझोते के अन्तर्गत मिला है । राजस्थान को मिलने 
बाला पाते नागल हेड वर्क्स से भाखडा मुख्य नहर, पजाब मे होते हुए फतेहाबाद 
शाखा तथा किशनगढ़ उपशाखा हरियाणा के समानान्तर नहर द्वारा लाया जायेगा । 
इसकी अनुमानित लागत )03 करोड़ रु है ! 

(2) नोहर परियोजना का लाभ श्रीगंगानगर जिले मे नोहर तहसील को 
मिलेगा । ये दोनो परियोजताएँ एक हो कार्यक्रम का अग है + इसमे राबी व्यास 
नदियो के सरप्लस घानों का उपयोग किया जायेगा | इसको अनुमानित लागत 
40 60 कग्ेड रुण्ये है / 

(3) नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा 
परियोजना शुक वृहद्‌ परियोजना है ! इस परियोजना को कुल अनुमानित लागत 


].. प्रगति प्रतिवेदन, 999] 92 मुख्य अभियन्ता, साई विधाण, जयपुर पृ 5 टलिका सख्या 5 
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548 करेड रुपये आकी शई है। इससे राजस्थान को भी सिचाई का लाभ जालौर 
जिले के 76 गावी तथा बाड़मेर जिले के 7 गादो को मिलेगा । राजस्थान में 
इसके लिये नहर निमार्ण कार्य 8 वर्ष मे पूण होने का प्रस्ताव है । नमेंदा के जल 
बँटवारे के बारे मे राजस्थान व गुडगद में कोई मतभेद नहीं है । 

(4) बीसलपुर योजना (85707 ॥॥0९८) - इस परियोजना में बनास 
नदी पर बीसलपुर गाव के पास एक बाध बताया जा रहा है । यह गाव टोक 
जिले में टोडारायसिह कस्बे से !3 किमी दूर है उस पर 986 87 में कार्यारम्भ 
हुआ था । यह परियोजना दो चरणो मे पूरी को जायेगी । 

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6 नगरो को घोलू उपयोग के लिये पानो 
देना है और टाक अजमेर तथा बूदी जिलो के गावो को सिचाई के लिये पानी 
उपलब्ध कराना है । 

ये 6 नगर अजमेर ब्यावर, किशनगढ़ नस्तोश़बाद, केकडी और सरवाड है। 
जहा आज भौ पौने के पाती और घरेलू उपयोग ब कल कारखानो के लिये पानी 
की बहुत कमी है । इस कमी को पूष्ठ करने के लिये बनास नदी के बहाव क्षेत्र 
में चार स्थानों पर नलकूप और कुएँ छोटे गये ह । ये चार स्थात साड़ला छतरो 
नेश्डिया और देवली है । 

साडला मे 20 नलकूप छतरी मे 6 नलकूप आर एक कुआ तथ नेगडिया 
और देवली मे एक एक कुआ सोदा गया है । आगे चलकर इस परियोजना से 
पेयजल का लाभ जयपुर शहर को भी मिलेगा । बनाप्त नदी के दायों तरफ करीब 
69 300 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र मे 72% सिचचाई क्षमता पर 49 900 हैक्टेयर भूमि 
में सिचाई को सुदिधा पहुँचाने का प्रस्ताव है | 

इस परियोजना पर नहर निर्माण का कार्य 992 93 मे आरम्भ करने का 
विचार था । 99] 92 के अत तक इस परियोजना पर 78 30 करोड़ रुपया व्यय 
किया गया तथा 992 93 के लिये बाध ब नहर निर्माण हेतु 23 करोड रुपये 
के व्यय का प्रस्ताव रखा गया । 
कुछ अन्य बाधो का परिचय 

(3) जवाई बाप यह बाघ जबाई नदी पर बना है जो पश्चिमी राजस्थान 
मे लूगी नदी को सहायक ह ॥ जवाई नदी पाली जिले मे अग्वली पर्वत को 
परिचमों ढाल पर बहतो है । यहाँ एरिलपुण रेलवे स्टेशन से 3 क्मो दूर जवाई 
बाँध छतगया, गण, है ५ इछ गत, को, बनते, का व्याछ १946 णे. एए दुआ, शा और 
यह 95] 52 में बनकर तैयार हो गया था । 

इस बाध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहरो को घरेलू उपभोग के लिए 
पाती दिया जाता है | इसके अलावा पाली जिले मे 26 हजार हैक्टेयर भूमि और 
जालौर जिले में 5 हैक्टेयर भूमि पर सिचाई होतो है । 
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इस परियोजना मे एक पक्का बाध बनाया गया है । इसके दोनो किनाएें 
चर मिट्टी का बाध है । इसके दोनो और ऊची दोवारे है । बाध से [76 किमी 
लम्बो नहर निकालो गई है । 

(0) जाखम बाध_ यह बाघ जाखम नदी पर प्रतापगढ तहसील (जिला 
चित्तौड़गढ) में बनाया गया है । जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है । 
बाँध बनाने का कार्य 962 मे शुरू किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य धरियाबाद 
(जला उदयपुर) और प्रतापगढ के गावो में सिचाई की सुचिधा उपलब्ध कराने का 
है । इन क्षेत्रों मे ज्यादातर भील आदिवासी रहते हैं । आदिवासी क्षेत्रों को इस 
योजना से बहुत लाभ पहुँचा है । 

मुख्य बाध से 3 किमी नौचे नागरिया गाव मे एक पिकअप बाघ बनाया 
गया है । ऊपरी ब्ाध के प्रवाह क्षेत्र पे ऊबड खाबड जमीन है जो खेती के लिये 
उपयोगी नहीं है । इसलिये निचले उपजाऊ भागो की सिचाई करने के लिये एक 
पिक-अप बाध बनाना जरूरी था । 

पिकअप बाध के दाये और बाये कितारो से दो नहोें निकाली गई हैं । 
मुख्य बाध षर 45 मेगावाट जल विद्युत बनाने को दो इकाइयाँ लगाई गयो हैं 
जिनसे 9 मेगावाट बिजलो पैदा होती है । इस परियोजना से कुल 23505 हैक्टेयर 
मैं सिचाई की जा सकेगी । जाखम परियोजना का निर्माण जनजाति उप योजना 
(प्राएव 50४ छाक्षा) के अन्तर्गत किया गया है । 

(।४) मेजा बाध_ यह बाघ भोलवाडा जिले के माण्डलगढ़ कस्बे से 8 
किमी दूर कोठारी नदी घर बनाया गया है । बाध का निर्माण 957 मे शुरू हुआ 
था और 972 मे बनकर तैयार हो गया था । इससे भीलवाड़ा जिले में 0 हजार 
हैक्टेयर भूमि को सिचाई होती है | इस बाघ से भीलवाडा नगर को भी घरेलू 
उपभोग के लिये पानी दिया जाता है । यहा पाइप लाइन भों फरवरी 985 मे 
बनकर तैयार हो गई थी । 

(0५) पाचना बाथ_ यह मिद॒टी का बाघ करौली के समीप सवाईमाधोपुर 
जिले में पाव छोटी छोटी नदियों के संगम पर गभीरी स्थान पर बनाया जा रहा 
है । बाध पूरा भर जाने पर करौली कस्बे के कुछ भाग को खतरा उत्पन्न हो 
सकता है । बाध से तिकाली गई नहरो और पुलियाओ के निर्माण का काम चल 
रहा है । इससे गगापुर, हिण्डौन नादौती टोडभौम आदि तहसीलो में 9980 
हैक्टेयर भूमि मे सिचाई हो सकेगी | 

(५) मोरेल बाथ_ यह बाघ मोरेल नदी पर लालसोट से लगभग 6 
किमी दूर सवाईमाथोपुर जिले मे बनाया गया है | इससे 8 6 हजार हेक्टेयर भूमि 
पर सिचाई को जाती है । 

वर्तमान में राश्य में कुछ प्रमुख मध्यम सिचाई की परियोजताओ के नाम 
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च जिले नीचे दिये जाते है 


जज 5 


|. भध्यम सिधाई परियोजनाएं | 


भीमसागर 




























हरीश्चन्द्र सागर 













सावन भादों 
परखन लिफ्ट 

सोम कमला अम्बा 
सोम कागदर 























आधुरिकौकरण की श्रेणी मे सिचाई की परियोजनाओ में गगनहर (श्रीगगानगर 
जिला) गम्भोगे (चित्तौडयढ जिला) मेजा, (भीलवाडा जिला) तथा जयसमद (उदयपुर 
जिला) आदि है । 
राजस्थान में भू जल (६70॥700 ४») वा सिचाई के लिए विकास - 
'फरवरी 99] में राजस्थान के भू जल विभाग ने भू जल साधनों व सिंचाई 
की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किये थे 


१) कुल भू जल साधन 
(2) घरेलू व औद्योगिक उपयोगो में प्रयोग के लिए 
रिजर्व रखा गया. 








में प्रयक्त भात्रा (॥९ (की! 
चाई के लिए भू जल बकाया मात्रा (9॥408' 
(6) भूजल का सिचाई में अब तक उपयोग (क्रम 4 | लगभग 54 प्रतिशत 
'का क्रम 3 ये अनुप 











 ॥ एकल णा एल ऋव्लारव शिव्त १/फआ 990 2000 #0 7७ ]9 ॥22 
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इस प्रकार वर्तमान मे भूजल का सिचाई के लिए 54% तक उपयोग काफी 
ऊचा है। राज्य मे जल सतह नीचे जा रही है । भूजल के कई क्षेत्रो मे यह जल 
के अत्यधिक उपयोग को सूचित करने लगी है । जयपुर, झुन्झुनूं, पाली अलबर, 
जोधपुर, सोकर, व जालौर जिलो में स्थिति भयावह हो गई है क्‍योंकि इनमे भूजल 
का उपयोग 85% से अधिक स्तर पर पहुँच गया है । विद्युत को सहायता से 
भूजल का उपयोग पीने व सिचाई के लिए अत्यधिक मात्रा मे हुआ है । 

979 80 में भूजल से सिचाई 74 6 लाख हैक्टेयर मे को गई जो बढ़कर 
4989 90 ये 37 6 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गयो । अत ]979 90 की अबधि 
मे इससे लगभग 2% की वद्धि हुई । अनुमान हैं कि 2000 ईस्वी तक भूजल 
का उपयोग 67% तक होने लग जायेगा जो वर्तमान मे 54% आका गया है । 

भ्रविष्य मे सिचाई के विकास की रणनीति सही होनी चाहिए । इसक 
लिए सिचाई के लिए उपलब्ध जल का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मे उपयोग क्रिय' 
जाना चाहिए । बडे व मध्यम सिचाई के अधुरे प्रोजेक्नों को पहले पूरा करना 
चाहिये । नये प्रोजेक्ट धन की व्यवस्था होने पर हो हाथ में लेने चाहिए । पहले 
से उत्पन्न सिचाई को क्षमता का पूरा पूण उपयोग करना चाहिए । रिसाछ व 
वाप्पायन (5९९७9४९० भ0 ९५४7००था॥०ा) से होने वाली क्षति कम को जानी 
चाहिए । जल मार्गों की लाइनिग की जानी चाहिये । फसललो को इतनी बार पानी 
देना चाहिए ताकि ज्यादा मे ज्यादा उपज मिल सके । इसके लिये फसलवार 
अधिकतम पानी देने का क्रम तय किया ज'ना चाहिये । सिचाई के प्राजक्टो के 
रख रखाब पर पर्याप्त धनगशि के व्यय की व्यवस्था को जानो चाहिये क्योकि 
रख रखाव की कमी से इनमे त्तेजी से गिरावट आतो है । 
राजस्थान जल साथन विकास नियम लि 

यह 984 मे कम्पनी के रूप मे स्थापित किया गया" था । इसके निम्न 
कार्य है 

(॥) भूजल (ह्वा०घ०० ७०७८7) की जाच करना ट्यूबबैल स्थापित करना 
जथा भूजल का उपयोग कृषि उद्योग, पौने घरेलू व अन्य उपयोगों के लिये निधारित 
करते मे मदद देना । 

(2) सतह के जल (507९६ ७वांश) का उपयोग कृषि, उद्योग, पाने 
ब घरेलू आदि कार्यों के लिए निर्धारित करता | 

(3) णग्मे को लिफ्ट काने व उपयुक्त स्थान पर पहुँचाने के लिए ऊर्जा 
के स्रोतो को व्यवस्था मे मदद देना ॥ 

निगम कौ वित्तीय स्थिति में सुधार को आवश्यकता हैँ | इसे 990 9॥ 
में 62 लाख रुपये का घाटा हुआ हैं ॥ यह जल साधनों के उपयोग व विक्नाल 
मे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है | 


यर राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


सिंचित क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम - 

'कमाण्ड क्षेत्र विकास ((0ग्रगाक्षाएं #॥28 02४८०७१८॥) राज्य सरकार 
ने पाचवों योजना में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रा शामिल किया था । वैसे इस 
कार्यक्रम पर चतुर्थ योजना को अवधि में भी कुछ सीमा तक बल दिया गया था। 
अब ठक इसके अन्तर्गत इन्दिगा गाथी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 
चम्बल कमाण्ड क्षेत्र का विकास-कार्यक्रम तथा माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
शामिल किये गग्मे हैं ! इसका विवरण नीचे दिया जाता है। 

(7) इन्दिरा गाधी नहर क्षेत्र दिकास कार्यक्प - इसमे मिम्न प्रकार के 
दा आते है जो रेगिस्टानी क्षेत्रो मे जल का उपयोग करने के लिए आवश्यक 


(अ) भूमि की समतल करना 

(थ) पात्री को नालियो को पक्का करना 

(स) सडक ब डिग्गियो का निर्माण शिक्षा मण्डियो का विकास ग्रामीण 
जल सप्लाई, कृषि सहकारिता प्रशु घातन व मछली पालन । इन कार्यों को 
सचालित करने मे विश्व बैक कौ सहायक सस्था अत्तर्राष्टीय विकास एसोसियेशन 
से भदद ली गई है । विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 महोने की फो राशन 
तथा प्रत्येक बसने वाले को 2 हजार रुपये ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया है । 

992 93 से जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोपरेशन फण्ड (0807 
की वृक्षारोपण परियोजना प्रारम्भ को गई है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को हरा भरा 
करना है । इसके लिये जापान से वित्तीय सहायवा प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त 
खालो सडको पेयजल हेतु डिग्गियो एवं नई मण्डियो के बीकानेर व जैसलमेर 
मे निर्माण कार्य भो सम्पन्न किये जायेंगे । आठबों पववर्षीय योजना में इन्दिरा 
५ नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर लगभग 500 कोड रु व्यय करने का लक्ष्य 
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(2) चम्बल कपाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहा पर विकास कार्य 
974 75 में चालू किया गया था । इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम इन्दिय गाधी 
क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से थोडे भिन्‍ है क्योकि यह एक पहले से बसा हुआ 
इलाका था, जहा लम्बी अवधि से रेब्रेन्यू प्रशासत चला आ रहा था । यहा सामाजिक 
सेवाओ का कुछ झ्रीमा तक विकास हो चुका था | अत इस क्षेत्र मे जल का 
अधिकतम उपयोग करने के लिये जल की उचित किस्म की निकास-प्रणाली 
(एएफुश ताज्ना7386 $५शशा)) का विकास किया जाना चाहिये तथा जगलो 
धास पात को उखाड़ने की समस्या को हले किया जाडा चाहिए । अन्य कार्यक्रमों 
में वृक्षारोपण कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योगो का विकास प्रोसेसिग 


भी #ए७9 विलय 7993 94 77575 9 


शाजस्थात मे आधार-सरिचता का विकास उाउ 


उद्योग, ग्रामीण गोदाम व ग्रामीण भवन निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिये। इसके 
लिये भी विश्व बैक से सहायता ली गई है । चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के कार्यक्रम 
की अवधि जूत 982 मे समाप्त हो गई थी, लेकित इसे छठी योजनावधि में जारी 
रखा गया था । 

कनाडा अतन्तर्रष्ट्रीय-विकास एजेन्सो ((॥0५/) के एक प्रोजेक्ट (राजस्थान 
कृषिगत अनुसधान ड्रेनेज प्रोजेक्ट, चम्बल, कोटा) पर 99-92 स्ले कार्य शुरू 
किया गया जिमसे इस क्षेत्र के भावी विकास मे मदद मिलेगी । इससे सिंचाई व 
भूमिगत जल-बिकास कार्यों आदि में कोटा स्थित कमाण्ड क्षेत्र पिकास एजेन्सी 
की वर्तमान सुविधाओ को सुदृढ़ किया जा सकेगा ॥ 993-94 के लिये राज्य 
की योजना मे इस पर छ्यय के लिये 0 करोड रपये का प्राइधान किया गया है। 
इसके अलावा केद्र-चालित स्कीम के अर्न्गग्त अलग से भारत सरकार से 2 25 
करोड रु को राशि प्राप्त होगी । 

कमाणए्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक व भारत सरकार की मदद से 
क्षेत्र विकास कमिश्नरो की देखरेख मे किया जाता है । इससे इन इलाकों के 
आर्थिक विकास मे काफी मदद मिलती हैँ । गग नहर प्रणाली उत्तरी-पश्चिमी 
भाखडा नहर प्रणाली मे भी कमाड क्षेत्र विकास-कार्यक्रम लागू किया गया है । 

(3) घाही कमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम - इसके अर्नगगत कच्चे जलमार्ग, 
सड़क, क्रोसिग, कलवर्र, विशेष जलमार्गों कौ लाइनिग आदि के निर्माण पर बल 
दिया गया है । इससे जनजाति व पिछडे हुए लोग लाभान्वित होंगे । इससे सिचाई 
के पानी की हानि कम को जा सकेगी और पानो को सप्लाई में सुधार होने से 
किसानो को लाभ होगा ! 

सामुदायिक लिफ्ट सिचाई-कार्यक्रम 
(एकआधंेंेणाएए हरि गाहइब्षता कितट्राक्षाार) 

राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी-पूर्वी भागो में लघु व सीमान्त कृषकों को 
सिचाई कार्यों मे मदद देने के लिए 980-8। से एकीकृत ग्रामीण विक्कास 
कार्यक्रम तार07) के तहत एक सामुदायिक लिफ्ट सिचाई कार्यक्रम प्रारम्भ 
किया गया था $ इसके लिये लघु व सीपान्त के की एक प्रबन्ध समिति 
बनाई जाती है । सिचाई को स्कीम की कम ६ कम 0% लागत लाभान्वित 
कृषक स्वय प्रदान करते है और सरकार सब्सिडी देती है । इस कार्यक्रम की 
वित्तीय व्यवस्था के त्तीन स्रोत है । 

(0) सरकार्रा सब्सिडी ()) कृषकों का स्वय का अशदान तथा (9) विर्ताय 
सस्थाओ से कर्ज की व्यवस्था । 

जिला ग्राप्रीण विकास एजेन्सियो मे तकनोको कक्षो के द्वारा यह 
स्कीम बनाई व सचालित की जाती है ! राज्य में लिफ्ट सिचाई स्कीमे निम्न 
कार्यक्रमों मे शामिल को गई है मैसिव कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम सूखा सम्पाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र का विकास कार्यक्रम तथा 


उउाब सजस्थात की अर्थव्यवस्था 


राज्य का बजट। 

यह कार्यक्रम झालबाड, कोटा, दूंदी, बासवाड़ा, डूंगरपुन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 
भीलवाड़ा, रोक सपाईगाधोपुर, सिरेही उथा धोलपुर जिलों में लाभकारी हो सकता 
है, जहा लघु व शौनान्ट दिरसानों को सिचाई का अधिक लाभ पहुँचाया जा सकता 
है । 993-94 फे लिए लगभग ) करोड़ रु कौ सब्सिड्डी का प्रावधान किया 
गया है । 

राजस्थ में नदी-नालो झौलों व प्लोतों आदि पर बांध बनाकर अथबा 
लिफ्ट मशक्ते मचाई, पेयजल एवं स्वर्वजनिक आवश्यकताओं के लिए योजनाएं 
बनऊर उल का उण्येण किया जा सट्टा हे । सहकारी समितियों को कृषि हेतु 
पाप ले को प्रेच्सएव दिया जय रए' है ताकि कृषिगत उत्पादन बढ़ सके । 

(2) राजम्धान में ऊर्जा का विकास 
(हाहाए) 00एश०एगशा। ॥ रि8]4॥॥097) 

आधिक विकास मे ऊर्जा का केन्द्रीय स्थान होता है । ऊर्जा के स्रोत दो 
भागों में बीटे जाते है । 

() परम्परागत स्रोत ((णा5थ॥।४णगा३॥। $0छ70६5) - इसमें जल-विद्युत, 
थर्मल-पावर (कोयले, ग॑स तर टेल से उत्पन्न) व अणु-शक्ति से उत्पत्त पावर 
शामिल होती है । 

(2) भेर-परप्परागत स्रोत ([४0॥-९०॥४९०॥०॥७] $0070९७) » इसमें 
रूफ न, बायो गैस, सौर्य-ऊर्जा (5०७ छेश०७8५), विर्धूण चूल्हा, परत चबकी, 
आदि शामिल होते है । इन्हे ऊर्जा के पुनन मये किये जा सकने वाले ग्रोत 
(0५40९ 500९५ 0 था") भी कहते है । 

राजस्थान मे 989-90 मे प्रति व्यक्ति बिजली को खपत ]83 किलेबाट 
घण्टे थी जो समस्त भारत (24 किलोवाट घंटे) की तुलना मे काफी कम थी । 
प्रति व्यक्ति बिजली को खपत की दृष्टि से भारत के |7 राज्यों भे राजप्थान का 
आठवाँ स्थान रहा । पंजाब का प्रांत व्यक्ति 686 किलोवाट घंटे की खपत के 
साथ प्रथम स्थान रहा । 

99-92 मे राज्य में विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 2776 
मेगाबाट हो नई थी । 95] 52 में यह 3 मेगाबाट हीं थी । इस प्रकार 
औओजनाकाल मे बिद्युत को प्रस्थापित क्षमता का काफो विकास हुआ है | लेकिन 
विद्युत की माणग व पूर्ति मे अतर निरन्तर बढ़ता जा रहा है । 

989 90 मे विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 27] मेगावाट 
थी जिसमें राज्य की स्वयं की क्षमता (9१86-0७॥7०0 (9000॥9) 789 मेगावाट, 
अन्य परियोजताओ मे राज्य के हिस्से की क्षमता (जाइब्ट0 ०७०2५) 933 
मेगाबार तथा अन्य परियोजनाओ के माध्यम से आवंटित क्षमता (॥0ज20 €8730॥9) 


राजस्थात मे आधार-सरचग्र का विकास उ5 


लगभग 989 मेगावाट थी । कुल प्रस्थापित क्षमता 274 मेगावाट मे जल विद्युत 
क्षमता 957 मेगावाट, थर्मल क्षमता 292 मेगावाट तथा आणविक क्षमता 462 
मेगावाट थी ( 

राजस्थान मे !980 8। मे मावर को लगभग 9 6% कमी थी जो बढकर 
]987 88 मे 3027% हो गई । इसके आठवो पचवर्षीय योजना में बढकर 
40% हो जाने का अनुमान है । अत आठवीं योजना में राजस्थान को विद्युत के 
विकास पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि भाग जब पूर्ति मे सनुलन म्थापित किया 
जा मक्के 

स्मरण रहे कि सातवा पचवर्याय योजना (985 90) मे विद्युत की 385 
मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उत्पल करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि बाघ्तविक 
उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई जो लक्ष्य मे काफी अधिक थी । इसमें कोर 
धर्मल पावर स्कोम के चरण ]] की दो इकाइयों का योगदान 420 मेगाबाट, माही 
प्रोजेक्ट का 40 मेगावाट व मिनौ माइक्रो जल विद्युत स्कीमो का 20 मेगावाट 
रहा था (कुल 580 मेशवाट) । 

(अ) इसमे राज्य का अपना हिस्सा व आवंटित हिस्सा देने बाली अलग अलग 
परियोजनाएं इस प्रकार है. (0) राज्य के अपने हिस्से की क्षमता प्रदान करने 
वाली परियोजनाएं इस प्रकार हैं. - 

(]) भाखड़ा नागल परियोजना 

(2) व्यास इकाई [ (देहर) तथा इकाई ॥॥ (पोग) 

(3) चप्बल प्रोजेक्ट ये तीनो जल विद्युत योजनाएं है । 

(4) सतपुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (ताप बिजली घर) (मध्यप्रदेश) 

(0) अन्य परियोजनाएं जिनसे आवोटित क्षमता (॥)00868 ८279८॥/9) प्राप्त 
होगी 

(7) सिगरौली सुपर-धर्मल यावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) इसको कुल 
क्षपता 2050 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का 5% हिस्सा आवंटित किया 
गया है । यह केद्धीय प्रोजेक्ट राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (४7770) सचालित कर 
रहा है । 

(2) रिहन्द सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) (४१7०८ द्वारा 
संचालित) इसको कुल क्षमता 000 मेगावाट है तथा इसमे राजस्थान का आर्वोटित 
अरे 95% है / 

(3) अन्ता गैस पावर स्टेशन 0४११९ ड्वार)- इसकी कुल क्षमता 43 
मेगावाट है तथा राजस्थान का आवंटित हिस्मा [9 8% रखा गया है । 


॥। एकण्टाष ठत गिलक्व्टापव शिआ ९ि३)३5४िशा, 900 2000 #0 9 25 


376 गजस्थात की अर्पव्यवस्था 


(4) ओरयूया गैस केन्द्र (उत्तर प्रदेश), इसकी कुल क्षमता 652 मेगाघाट 
है तथा इसमे राजस्थान की 9 2% अंश आवदित किया गया है ॥ 

(5) नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना (उत्तर प्रदश) - इसकी कुल 
क्षमता 470 मेगावाट है तथा राजस्थान का आवदित अश 96% है # 

(6) राजस्थान अगुशक्ति प्रोजेक्ट (2५४०) 

(ब) राज्य कौ स्वय के स्वामित्व की क्षमठा प्रदान करने वाली परियोजना 
इस प्रकार हैं 

() कोटा थर्मल पावर स्टेशन (7७8) 

चरण ] (2५70) 5 220 भेगावाट (983 मे चालू) 

चरण ] (प्रथम इकाई) 20 मेगावाट (25 सितम्बर 988 को चालू) 

चरण ॥] (ट्वितोथ इकाई) 20 मेगावाट (। मई 989 को चालू) 

चरण ॥ (एक इकाई) 2]0 भेगावार (आठवीं योजना मे चालू होगी) 
की इस प्रकार कोटा थर्मल पावर स्टेशन को कुल क्षमता ८ 850 मेगावाट 

गो 

(2) माही हाइडल प्रोजेक्ट 

(3) राजस्थान की मिनी हाइडल स्कीमें 

(0) इन्दिरा गाधी नहर प्रोजेक्ट मे अनूपयढ शाखा सूरतगढ़ शाखा 'मागरोल, 
चारणवाला व पूमल शाखाये, 

(7) अन्य - दायीं मुख्य नहर माही ] व] इटवा बिरसालपुर व जाखम 
परियोजना कुल १0 मिन्री हाइडल स्कोपे ॥ 

राजश्थान अणु शक्ति प्रोजेक्ट कनाडा केसहयोग से शवतभाटा नापक 
स्थान पर (गणप्रताप सागर के विद्युत गृह के समीप) 973 मे स्थापित किया गया 
था | इसमे 235 मेगावाट 2 इकाइया लगाने से इसको क्षमता 470 मेगावाट हो 
गई है। यह शत प्रतिशत राजस्थान के लिये है। तीसरी व चौथी इकाइयो (2 » 
235 ॥/9/) की स्वीकृति मिल चुकी है! इनके 995 96 तक पूरा होने की 
आशा है। चार इकाइया (प्रत्येक 500 मेगावाट कौ) बाद मे और लगायी जायेगी। 
इनमे 2000 ईस्वी के आस पास चालू होने का अनुमान है। 

र्जस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सो (२8३३9 छा्य8४ 8४८०शाशा। 
०००७ (राष्टा08) की स्थापता जववरें 985 में हुई थी । इसका कार्य 
गैर परम्पणणत ऊर्जा के श्लोतों का विकास करना है । अत॑ इसका सम्बन्ध निर्धुम 
चूल्हे बायो गैस, सौर्य ऊर्जा आदि से है। इनकी प्रगति का संक्षिप्त परिचय भौचे 
किएय जात; है. 


राजस्थान पत्िक, 30 जुलाई 99] 'घू 2 (विधिन्न विद्युत केद्रो थें शजध्यान के आवोटित अंश 
के लिये है।) 
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(0) सौर-ऊर्जा ($09 छाध्ट्र४ ) - इससे गैस व ईंधन की बचत होगी। 
पहला सौर-ऊर्जा फ्रोज जोधपुर जिले मे बालेसर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र 
में लगाया गया था। इसमे छत यर काच की प्लेटो का पेरल बनाया जाता है। सूर्य 
की गोशनों से फ्रीज़ को बैटरी मे ऊर्जा इकट्ठी होकर फ्रीज को चलाती है। 

जोधपुर मे 30 मेगावाट का सोलर थर्मल प्लान्ट सथानिया में लगाने का 
प्रस्ताव है। इस पर 230 कर्ेड रुपये कौ लागत आयेगी! सौर्य ऊर्जा का उपयोग 
निम्न कार्यों के लिए किया जायेगा । 

() स्ट्रीट ट्यूब लाइटे लगाना 

(0) सोलर कूकर्स चलाना 

(॥0) बाटर हीटर्स लगाना 

(५) सोलर पम्प लगाना चीची सतह से पाती निकालने के लिये बाड़मेर 
नागौर, चूरू आदि में पम्प लगाना, 

(५) स्रीमावर्ती क्षेत्रो मे रणीन टोवी सेट्स लगाना । 

(00) बायु-ऊर्जा राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति 
घण्टा पाया जाता हैं। सरल व कम लागत के उपकरण लागाकर इन्दिरा गाथी नहर 
परियोजना क्षेत्र मे चारे व चरागाह विकास के लिये भारत सरकार के 00 वायु 
मिल (पवन चक्किया) प्राप्त करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार मरुस्थल के बिकास 
के लिये वायु एगो जेमरेटर्स प्राप्त किये जायेंगे । 

(00) बायो-गैस - गावो मे गोबर-गैस संयत्रो का विस्तार किया जा रहा 
है। सातबी योजना के अन्त तक 33,768 बायो गैस सयत्र लगाये जा चुके हैं । 
इनसे किरोसीन तेल व जलाने को लकड़ी की काफो बचत होगी 993 94 मे 
5400 नये बायो-गैस सयत्र लगाने का कार्यक्रम है ठथा चालू सेँयत्रो के रख-रखाव 
पर ध्यान दिया जाएगा । 

आठवों व नवीं योजनाओं के लिए विद्युत-सृजन के प्रस्तावित कार्यक्रम 

()कोरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट-तृतीय चरण को इकाई की क्षमता 520 
मेगावाट 

(2) सूरतगढ़ ताप विद्युतधर क्षमता (2 % 2]0) & 420 मेगावाट 

(3) घौलपुर ताप विद्युतघर क्षमता (3 & 20) ८ 630 मेगाबाट 

(५) वित्तौडयढ' विद्युतयर क्षमता (2 5 276) 5 420 येगाणाद 

(5) माडलगढ विद्युतघर क्षमता (3 £ 20) 5 630 मेगावाट 

(6) बर्रसहसर लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट (2 & 720) + 240 मेगावाट 

सवाईपाधोपुर- भरतपुर क्षेत्र में मडरायल के पास राहू घाट हाइडल 
स्कीम घर मध्य प्रदेश सरकार से विचार किया जा रहा है । 
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प्रस्तावित विद्युत-प्रोजेक्टो के सम्बन्ध मे नद्वीनतम स्थिति - 

(7) सूरतगढ़ ताप बिजलीघर - इसे वन व्‌ पर्यावरण नागरिक उड्डयन 
जल-आवश्यकता आदि के दृष्टिकोण से स्वीकृति मिल गई है लेकिन कोयले कौ 
जरूरत के हिसाब से मामला रुका हुआ है । इसे आठवीं योजना मे प्रारम्भ करते 
का विचार है । 

(2) धौलपुर ताप बिजलीपर - इसके लिये भारत सरकार से अभी तक 
स्वीकृति नहीं मिली है । इस क्षेत्र के ट्राइपेजियन जोन मे आने के कारण इसमे 
ताजमहल की सुरक्षा को तथा चम्बल नदी में घड़ियालो को खत होने की 
सम्भावना के कारण पर्यावरणीय कारणो से स्वीकृति नहों मिनन पायो है हालाकि 
जुलाई 992 मे एक बार इसकी स्वीकृति को सम्भष्वता उत्पन्न हो गई थी लेकिन 
वह पूरी नहीं हो पायी । 

(3) चित्तौड़गढ व माडलगड़ ताप बिजलोपरो को सक्षप (७३७०) 
नहीं माता गया है और केद्धीय विद्युत प्राधिकरण ने चैकल्पिक स्थात्र चुनने की 
सलाह दी है । चित्तौडगढ मे बिजलीघर स्थापित करने के लिये बम्बई कौ एक 
निजी कम्पनी भैसर्स सेन्चूरी टेब्सटाइल इंडस्ट्रीज लि को शजस्थान सरकार ने 
'एक धर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का लाइसेंस दे दिया है । 

(4) बरसिहसर में लिग्नाइट - आधारित बिजलोघर - बरसिहसर में 
लिग्नाइ2 आधारित बिजलीघर की स्थापना के लिये मबम्बर 987 में राजस्थान 
सरकार व मैवेली लिग्नाइट नियम के बीच एक समझौता हुआ था । बरसिहसर 
में लिग्नाइट के भण्डार है । बीकानेर के पलाना व गुडा क्षेत्रो में तथा बाडमेर के 
कपूरडी व जलीपा क्षेत्रो मे तथा नागौर के मेडता रोड मे लिग्नाइट के भण्डार पाये 
गये है । इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के 850 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। 
यहा 4 वर्ष मे विद्युत का उत्पादन चालू होने की आशा है । इसके लिये पानी 
इन्दिया गाधी नहर से लिया जायेगा । 

जैसलमेर क्षेत्र मे जुलाई 990 मे डाडेवाला भे गैस के नये विशाल 
भण्डार मिले है । वहा भी गैस आधारित विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। 
इसके लिये रामगढ़ में स्थापित करने के लिये 25 मेगावाट कौ एक परियोजना 
तैयार की जा रही है । 

राजस्थान को आठवाीँ चचवर्षीय योजना मे विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढाने 
'पर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि इसकी माग व पूर्ति के अन्तर को समाप्त 
किया जा सके । प्रयल करने पर राजस्थान विद्युत को सप्लाई मे आत्म निर्भर हो 
सकता है । 

केन्द्र से समय पर स्वीकृति नहीं मिलने पर कोटा ताप विद्युत केद्र (तृतीय 
चरण) सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना माडलगढ ताप विद्युत परियोजना बरसिहसर 
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लिगनाइट खनन व ताप विद्युत परियोजना, मधानिया सौर ऊर्जा ताप केंद्र ब अन्ता 

(द्वितीय चरण) की प्रस्तावित लागता मे अरबो रुपयो की वृद्धि हो गई है । 
राजस्थान को रावों व्याम नदी के जल पर आधारित पजाब की नई विद्युत 

परियोजन'ओ मे निम्नाक्रित हिस्से मिलने से राज्य मे विद्युत की उपलब्धि बढेगो। 


परियोजना का नम कुल क्षमता (मेगादाद में)। राजस्थान 
का दावा 





।_थीन याध परियोजना 
2 आन”पर साहिब परियोजना 
ठँ 








मुकेरिया जल विद्युत 
परियोजना __ 
4 यू वी डी सी परियोजना 
0] चरण) 
5 शाहपुर काडी जल विद्युत 
परियोजना 








इनमें से आनदयुर साहिब परियोजना मुकेरिया जल विद्युत परियोजना व 
यूबीडी सी परियोजता 0] चरण) चालू हो चुकी हैं लेकित इसमे से राजस्थान 
'को आवंटित किये जाने वाले हिस्से का मामला तय नही हुआ है । पजाब ने थोन 
बाध जल विद्युत परियोजना पर भौ निर्माण कार्य चालू कर दिया है । इसलिए 
राजस्थान के हिस्से के बारे मे मामले को शीघ्र ही निबटाना जरूरी हो गया है । 

राज्य मे 99] 92 मे 9662 5 मिलियन इकाई बिजली का उपभोग हुआ 
जिसमे से सर्वाधिक उपभोग उद्योग व खनन में 496 मिलियन इकाई का हुआ। 
99 92 में राज्य में 28507 गावा/स्थानों को बिजली मिल चुकी थी और 
लगभग 4 लाख 'कुओ को शक्तिकृत किया जा चुका था ) 

राज्य में ऊर्जा के गर परम्परागत साधनों के बिकास्तन पर अधिक जोर देने 
की आवश्यकता है | 

(3) राजस्थान में सड़को का विकास 

राजस्थान के निर्माण के समय सड़को को दशा काफो असतोषजनक थी। 

3] मार्च 95] को राज्य मे सडको की लम्बाई केवल 7339 किलोमोटर थी 


इत्वारी पत्रिका ३ जूत 9992 ०३ गोपाल शर्मा का लेख राजस्थात केहितो की अपदेखो कर 
रहा है केद् । 


320 गजस्थान की अर्थव्यवस्था 


जो बढकर मार्च 992 के अत में 5993 किलोमीटर हो गई । राज्य मे निम्न 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाकाल मे सडको का विकास किया गया है 

(0) सिंचित क्षेत्र विकास 

00 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (५7०) 

(॥) दुग्ध मार्ग का विकास, 

(0५४) खनिज सडके 

(५) राष्ट्रीय आमोण रोजगार कार्यक्रम 

(५) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम 

(शा) अकाल राहत कार्य, आदि । 

विभिन्‍न वर्षों के लिये सहको के विकास की स्थिति निम्न तालिका में 
दर्शायी गई है ॥' 

इस प्रकार 950-5] को तुलना मे 99] 92 भे सड़को की लम्बाई 35 
गुनी हो गई । इसके बावजूद भी राज्य सड़कों की दृष्टि से समस्त भारत की 
तुलना में काफो पोछे है । विभिन्‍न वर्षों मैं सडकों के विकास को स्थिति निम्न 
त्ञालिका में दर्शायी गई है । 

प्रति 00 वर्ग क्रिमी 


सड़को की लग्ख़ाई 
ब्रफल पर (किमी में 


(किपी में 
955 56 


980 8॥ 
989 90 
990 9] 
| _99792 | 92 

































राज्य मे मार्च 95] मे सतहदार सडको कौ लम्बाई केवल 5429 
किलोमीटर थी जो सडको की कुल लम्बाई का 3% थी । यह मार्च 990 मे 
46474 किलोमीटर हो गई जो सड़को की कुल लम्बाई का 82% हो गई । इस 
प्रकार सडकों को कुल लम्बाई मे सतहहदार सडका का अश काफो बढा है जो 





राजस्थात्र के आर्थिक विकाम्त पर श्वेत पत्र सार्च ]99] प 53 तथा आय व्ययक अध्ययन 
992 93 प 30 


राजस्थात मे आधार सरेचना का विकास उ27 


संतोषजनक स्थिति का परिचायक है । इस प्रकार पहले की तुलना में सड़कों की 
गुणवत्ता में सुधार हुआ है ) 

99] 92 में राज्य में सभी प्रकार की सड़कों की लम्बाई 5995 
किलोमीटर थी जिसका वर्गीकरण नोचे दिया जाता है ।* 


(किलोमीटर में) 





राष्ट्रीय राजमार्ग 

राज्यीय राजमार्ग 

बड़ी जिला सड़के 

अग्य जिला सड़के 

ग्रामीण सड़के (सीमावर्ता सड़कों सहित) 




















राष्टीय राजमार्ग की सर्वाधिक लम्बाई जयपुर, उदयपुर, बौकानेर व जैसलमेर 
जिलो की रही है । 

3] मार्च 990 को कुल 56956 किलोमीटर लम्बी सडको में पाच जिलों 
में घटते हुए क्रम में सडको की लम्बाई इस प्रकार रही ।* 














बाड़मेर 
योग (कल 3342 या /3) 








इस प्रकार /3 सडके इन पाच जिलो मे पायो गई हैं । 


जर्ब !992 के आज हक सान्य गे ऋष्णीण सडको की प्रणक्ति स्पति काहिका 
मे दर्शायी गई है / 


$0706 79८७ ००७ ऐगऐशआ 992, छ८० 3993 9 63 (085 शएण) 
० फिडफ़लाड एक 7059:०5४८ 059 १०)३४॥७३ 990 2000 #0 9 26॥ ##7१९दरए८ 22 
3... आय व्ययक अध्ययन 7992 93 पृ [30 


उ22 शाजस्थात की अर्धव्यवस्था 















भार्थध 4992 के | सड़को से जुड़े 
अत तक अर्धात्‌ | गाव (प्रतिशत 
99] 92 तक | के रूप में) 







जनसंख्या प्रा की 
जनगणना के 


अनुसार गावों 
2; की सख्या 


















500 व अधिक 3300 
3000 500 | 2407 
000 से कम 27598 
योग 33305 


















अनुमान है कि आगामी दो तीन बर्षों मे 500 व अधिक जनसख्या वाले 
सभी गावो को सडको से जोड दिया जाएगा । मार्च 992 के अत तक 93 7% 
गाव सड़की से जोड़े जा चुके थे | 7000 से कम जनसख्या वाले गावो में सड़को 
की स्थिति बहुत शोचनीय पायी जाती है । 
सडक विकास की नागपुर योजना के अनुसार सड़कों की लम्बाई प्रति 
00 वर्ग किलोमोटर 42 किलोमोटर होनो चाहिए, जो ]96! तक प्राप्त करमी 
थी । लेकिन 99] 92 में यह राजस्थान मे ।7 5 किलोमीटर तक हो आ पायी 
है । अत राज्य आज भी सडक बिकास की दृष्टि से काफी पीछे है । 
सड़क विकास की मास्टर प्लान (98 200) 
राज्य के सार्वअनिक निर्माण विभाग (?५४०) ने सडक विकास कौ बीस 
घर्षीय मास्टर प्लान तैयार की है जिसकी मुख्य घाते इस प्रकार है 
] झ्प्री पंचायत भुख्यालयों को सडको से जोड़ना 
2 एक हजार व अधिक जनसख्या (॥97] की जनगणना के अनुसार) वाले 
सभी गांवों को सडकों से जोड़ना । 
3 सडकों को शाथब कडियो का निर्माण करना व दो मार्ग जिंतनी संड़के 
बताता 
4 बडी जिला सडको पर आवश्यक पुलों का निर्माण करना 
5 अत्तर्तज्यीय सडकों का निर्माण कर्ता, 
6 पर्यटन मद्दत््व की सडको का निर्माण करता 
7 पार्मिक स्थानों तक सडके बनाना, 
8 रेलवे स्टेशन तक सडके बनाना 
9 खनन सडकें बनाना, 
0 औद्योगिक केन्द्रों तक सडके बनाता, 


ग्रजस्थान में आधार सरचता का विकास जउउ3 


[] ग्ण्डिया तक सड़के बनाना तथा दूध के मार्गों एवं पंचायत मुख्यालयों 
तक आबादी क्षेत्रों में छोटी कडिया स्थापित करना । 

डयर्युकत मास्टर प्लान के अनुसार सडक निर्माण कार्य पर 3$00 करोड 
रु व्यय करमे की आवश्यकता होगी । 

सडक निर्माण कौ योजना को कृधि उपज मण्डी समिति (रए/४$) 
केद्रीय सडक कोष ((रा>) ग्रामीण हिर्माण कार्यक्रम बज अकाल राहत कार्यों 
(सूखे वे वर्षों में) से जोड़ा जाना चाहिए ताकि सडक विकास को गति ते को 
जग सके । 

राणय में नई सडको के विपाण के साध साथ वर्तमान सडको के रख रखाव 
चर भी पूरा ध्यान देते का आवश्यकता है । सडको के निर्माण का अनेक दृष्टियो 
से महत्व ह॑ जेसे कपिगत माल के उचित विपणन के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के 
औद्योगिक विकास के लिये निर्धनता निवाग्ण के लिये गोजगार देने का दष्टि से 
दस्यू ग्रस्त इलाकों में दस्यू उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिये जनजाति क्षेत्रो के 
विकास दो लिये पर्यटन के लिये सीमावर्वी क्षेत्रों के विकास के लिये नगरीय 
क्षेत्रे के घिकास के लिये आदि आदि | इसलिये भावी योजनाओ में सडको के 
विकास पर सदैव काफी बल दिया जाना चाहिए । 

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम 
(8909 क्रशा $438 ०३४ व॥%ण7 (०एण३॥०9) (रि४र70) 
इसकी स्थापता 964 मे एक वेधानिक निगम के रूप में हुई थी । इसके 
मुख्य कार्य इस प्रकार है 

(0) शज्य मे सड़क परिवहन का विकास करके जनता व्यवसाय ब उद्योग 
को लाभ पहुँचाना 

(॥) सडक परिवहन का यटिवहन के अन्य साथनों से ताल मेल बैठाना 
तथा 

(७0) एक क्षेत्र मे सडक परिवहन की सुविधाओ का विस्तार करना व 
उनमे सुधार करना और राज्य मे सडक परिवहन सेवा को कार्यकुशल व किफायती 
रूप प्रदान करता । 

989 90 मे इसके कुल वित्तीय साधन लगभग 90 करोड रु के थे । 
इसमे राज्य सरकार की परिदत्त पूजो 489 करोड रु अत्य को परिदत्त पूँजी 
]8 6 करोड़ रु की सरकार के अलावा अन्य स्स्थाओ से अवधि-कर्ज कौ ग़शि 
25 5 करोड रुपये तथा रियर्ज व सरप्लस को राशि 4 | करोड़ रुपये की थी । 

985 86 के बाद निगम के कर से पूर्व मुनाफे निर्तर घटते गये हैं । 
इसे 989 90 मे 5 3 लाख रु का मुनाफा हुआ जो पिछले वर्ष के समात्र था। 
990 9] मे निगम को लगभग 8 6 करोड़ रु का घाटा हुआ जो एक चित का 


उसब हजस्थान की अर्थव्यवस्था 


विषय है ।* 

निगम को नई बसे खरीदने के लिये काफी पूँजी की आवश्यकता होती 
है। सातवां योजना में इसने [60 बसे खरीदीं जिनमे से 76। बसे पुरानी बसों 
के बदलने के लिये था । 989 90 में इसके पास 3006 बसें थीं | इसको 
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके इसके मुनाफे में वृद्धि की जांनो चाहिये । 
निष्क्म - 

राजस्थान के नियोजित विकास में सिचाई व शक्ति के विकॉस को सदैव 
उच्च प्राथमिंकता दो गई है जो राज्य की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए 
उचित मानी जा सकतो है । इससे 950 5] से 99] 92 की अवधि में कुल 
सिचाई के क्षेत्र मे [! लाख हैक्टेयर से 465 लाख हैक्टेयर तक की वृद्धि हुई 
है और विद्युत की प्रस्थापित क्षमता मे 3 मेगावाट से 2776 मेगावाट तक की 
बृद्धि हुई है। इस प्रकार सडकों कौ लम्बाई भी योजनाकाल मैं 35 गुनी हो गई 
है। हालांकि यह प्रगति काफी सराहनीय है फिर भी राज्य की आवश्यकताओं को 
देखते हुए आज भी कम है । इसलिए राजस्थान को आगामी दशक में आधार-सरचता 
को अधिक सुदृढ़ करने कौ दिशा में भारी प्रयास करना होगा । जहा एक तरफ 
विकसित क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा वहाँ नयी क्षमता के विकास पर भी 
आवश्यक बिनियोग करना होगा। 


प्रश्व 

। राजस्थान में योजनाकाल मे सिचाई की प्रगति पर प्रकाश डालिये। क्या 
यह प्रगति सतोपजनक मान्री जा सकती है ? 

2... राजस्थान मे पावर केक्षेत्र मे हुई प्रगति का आलोचनात्मक परौक्षण कौजिये। 
क्या गज्य अपनी पावर की आवश्यकत्ताओ कौ पूर्ति के लिये अन्य राज्यों 
पर आश्रित है 2 

3. राज्य में सडको के विकास का विवेचन कीजिये । ग्रामीण सडको कौ 
वर्तमान स्थिति पर प्रक्राश डालिये। सडकों के विकास से राज्य कौ 
अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभावों का उल्लेख कौजिये। 

4... संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 
(0) कठाडा बाँध 
(0) नर्मदा परियोजना 


॥। एण्णाद एंफलफ़छवड 9956 7990 9] ##ए 993 


शजस्थात ये आधार-सरचता सा विकास उ25 


(00) राजस्थान महर या इन्दिया गाधी नहर परियोजना 


(पथ, । | 992) 
(४४) बरसिहसर लिग्नाइट-आधारित ताप बिजली परियोजना 


(५) राज्य में सोर ऊजा 

(७) भाही बजाज सागर परियोजना 

(४॥) बीसलपुर सिंचाई परियोजना | 

(शाश) राज्य में भूजल (ठाएणातव ७शट्ठ) व सिचाई का विकास 
(00 राज्य की सड़क विकास की मास्टर प्लान (98] 200॥) 
(४) राजस्थान में इन्फ्रास्टक्चर का विकाम (#शगाढ्वा ] ७४ 992) 


॥7 
राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं 


((शाओ्राकााहक 77 #8 2९07णा7९ 90९एश०कााशा। ०0 
एन्ला8शक्षा) 





हमने पहले विभिन्न अध्यायो मे राज्य के वििन क्षेत्रों के विवरण भें उमसे 
सम्बद्ध बाधाओं व समस्याओ का उल्लेख किया है और सक्षेप में उनको दूर करने 

व हल करने के उपाय भी बतलाये है। विशेषतया नियोजन के अध्याय में राज्य 

मे नियोजित विकास को बाधओ पर प्रकाश डाला गया है तथा विकास को गति 

को तेज करने के उपाय भी सुझाये गये है। इस अध्याय मे हम अधिक गहराई से 

'कूृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं का विवेचन करेगे और 

उनको दूर करने के व्यावहारिक उपायों की चचा करेगे ताकि राज्य द्वुतगतति से 

सामाजिक आर्थिक विकास के पथ पर अप्रसर होकर बेरोजगारी निर्धनता तथा 
आर्थिक अस्मानता को समस्याओ का निवारण कर सके। 

योजवाकाल मे आर्थिक प्रगति के बावजूद आज भी राजस्थान को अर्थव्यवस्था 
कई दृष्टियो से कमजोर बनी हुईं है। इसके भावी विकास भे निम्न बाधाएँ मानी 
जा सकती हैं। 

0) राज्य के विकास मे प्रमुख बाधा भौगोलिक है। 60 प्रतिशत से अधिक 
क्षेत्र भे रेगिस्तान है। जनसख्या के दूर दूर तक फैले होने के कारण नुनियादो 
सेवाओ जैसे विद्युत जल सडक शिक्षा सचार, चिकित्सा, आदि को पहुचाने 
कौ प्रति व्यक्ति लागत ऊँची आती है 

(0) कृषि कौ मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मानसून के विलम्ब से 
आने अथवा इसके अभाव अधवा वर्षा के क्रम में अन्य गड़बड़ हो जाने 
से कृषिगत उत्पादन बहुत्े प्रंफवित होता है। उदाहरण के लिए जुलाई, 
99] मे देर से वर्षा होते के कारण राज्य में मक्का की बुवाई बहुत कम 
हो गई थी 





].. एजस्थान के आर्थिक विकाम पर श्वेत पत्र मार्च ]99] प०7 
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(00). राज्य मे जनसख्या की दृद्धि दर भारत की औसत चृद्धि दर से अधिक 
होने के कारण (98 9] मे राजस्थान मे लगभग 284% तथा भारत 
में 23 5%) आर्थिक दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्था पर निरन्तर जनभार 
बढ़ता जा रहा है 

(४९) श्रम शक्ति मे लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगो को रोजगार देने मे 
कठिनाई आ रही है। बेगेजगारी पर व्यास समिति को दिसम्बर ]99] की 
अच्तिम रिपोर्ट (इस विषय का विस्तत विवरण आगे चलकर एक पृथक 
अध्याय में दिया गया ह) के अनुसार 990 के अत तक राज्य मे पूर्ण 
रोजगार देने के लिए इस अवधि में 49 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार 
उपलब्ध कराना होगा। राज्य में शिक्षित वर्ग में मी बेरोजगारी को समस्या 
काफी गम्भौर होती जा रही ह 

(५) राज्य में जल का नितान्त अभाव है राजस्थान मे खतहों जल व भूजाः 
की कुल माजा समस्त भारत को मात्रा का 4% है जो बहुत कम हैं। भूमि 
के नीचे जल कई स्थानों पर लवणाय ह॑ तथा अन्य स्थानों मे सूखे के कारण 
जल स्तर नीचे गिरता गया हं। अत राजस्थान में जल प्रबन्ध का प्रश्न 
सर्वोपरि है। इस गज्य की समस्या न ] माना जा सकता है 

(५) राज्य के स्थय के विद्युत उत्पादन के स्रोतों का विकास होना बाकी हे। 
आज भी राज्य विद्युत के लिए बाहरी साधनों पर काफी मिर्भ करता हें 
जिनमे कुछ मे इसका प्रत्यक्ष हिस्सा हें और कुछ ये से इसे हिस्सा आव्स्ति 
किया गया हैं जिनका स्पष्टीकरण पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। 
विद्युत की माग व पू्ि मे अतर बढ़ता जा रहा हैं जिसे कम करने के 
लिए राज्य के ताप बिजली घरो (बरसिहसर लिग्नाइट आधारित बिजली 
की परियोजना सहित) का शीघ्र विकास करना आवश्यक है 

३०४ र॒ज़्य मे सामाजिक व आर्थिक इन्फास्टक्चर आज भी काफी पिछडा हुआ 
है। राजस्थान मे साक्षरता को दर 99] मे 38 6% रही जो पद्रह ग़ज्यो 
के उपलब्ध आकडो में केवल बिहार की साक्षरता की दर 38 5% के 
लगभग समान थी लेकिन बाकी सभो 3 राज्यों से नीची थी। इससे राज्य 
के जैक्षणिक दृष्टि से पिछडेपन का अनुमान लगाया जा सकता है 

एशफ़े रप्य' वार्लिएना वा साचाए की दृष्टि से मरी राष्टीपा स्तर से कोच आजा है 
जिससे अन्य भेशे जैसे कृषि उद्योग खत आदि का विकास भो अवरूद्र 
हो गया है 

(9) राज्य के विभिसत भागो मे विकास की दृष्टि से काफो असमानताएँ हई 
जिन्हे कम काते का प्रयास्त करता होगा। 
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(0) इसके अलावा राज्य के पास विकास के लिए विज्नौय साधनो का अभाव 
रहने से इसे केन्द्रीय सहायता पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। 
इस प्रकार राज्य के विकास में मूलत- भौगोलिक, जनाकिकौय 
(प८॥०ह४०/॥०), आधार-ढाँचे से सम्बन्धित (7250 00एव), वित्तीय, 
प्रशासनिक आदि बाधाएँ हैं जितको दूर किये बिना राज्य के सुखद भविष्य 
को कल्पना नहीं कौ जा सकतौ। 
अब हम कृपियत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं पर 

विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे और प्रत्येक बाधा के साथ ही उसको दूर करने का 

उचित व प्रभावशाली उपाय भी सुझायेगे ताकि आगामो ]0 ]5 वर्षों मे उन बाधाओं 
को दि: मा तक दूर किया जा सके। 

(भ' के कृषिगत विकास कौ प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर 

करने के उपाय- 
हम कूपियत विकास के अध्याय मे बठला चुके हैं कि योजनाकाल में 

राज्य मे कुल कृपित क्षेत्रफल प्रथम योजना के औसतन ]]3 लाख हैक्टेयर से 

बढ़कर 990 9] मे 93 8 लाख हैक्टेयर हो गया। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 
के 33% से बढकर 56 6% हो गया। इस प्रकार राज्य मे कुल जोते-बोये गये 
क्षेत्र मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो एक सतोष का विषय है। इसी अवधि मे 
कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल कषित क्षेत्रफल के [2% से बढकर 24% (दुगुने 
प्रतिशत) पर आ गया है, तथा विभिन्न फसलो को पैदावार बढी है। कूषिगत इत्पुट 
जैसे अधिक उपज देने वाले घीज, उर्वरक, कौटनाशक दवाइयाँ कृपषिगत औजार 
आदि का विस्तार हुआ है। राज्य ने तिलहन के उत्पादन में नये कोर्तिमान स्थापित 
किये है। उद्यान व फल-विकास पशु-पालन, दुग्ध-व्यवस्ताय व अन्य सम्बद्ध 
क्रियाओ का विकास किया गया है। 

लेकित इन सब उपलब्धियो के बावजूद भावी कृपिगत विकास के मार्ग 
मे कुछ बाधाएँ है जिनको दूर करना होगा। इनका सम्बन्ध फसलो के बिकास के 
साथ साथ फलोद्यान पशु पालन डेयरी चारा जल-प्रबध, आदि से है। इनका 

-विवेचन नीचे किया जाता है। 

| भूमि पर सौया-निर्धारण कानून के क्रियान्वयन मे बाधाएँ - 
राजस्थान में सामतो प्रथा का बोलबाला रहा है। राज्य में जागीरदारो व 

बिस्वेदार! उन्मूलन के कानून बनाये गये है। उनके माथ्यम से मध्यस्थ वर्ग समाप्त 
करे कौ दिशा मे प्रगति हुई है। लेकित सौलिग कानून के चहत अतिरिक्त भूमि 
को प्राप्त करते की दिशा में प्रगति धोमी ब असतोषज़ञनक रही है, क्योंकि इर'के 
क्रियान्वयन को कोर्टों मे 'स्टे लाकर चुनौती दी गयो है जिसके फलस्वरूप 
भूमिहीनों में भूमि का वितरण पर्याप्त मात्र में नहों हो पाया है। इससे भूमि के 
वितरण की असमातता कम नहीं हो पायो है। 
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है निर्भरता को देखते हुए उचित जल प्रबंध की 


राजस्थान में मानसून को अनियमिवता अनिश्चित्तता व अपर्याप्तता को देखते 
हुए जल प्रबध को सर्वोच्च प्राथपिकता देना सर्वधा उचित माया जायगा। 
राज्य में भारत के कुल जल का % हिस्से मे आया है जे बइत कम है क्योंकि 
यहाँ कपित क्षेत्र का 8% है तथा 70%, पनसख्या काष पर रिर्घर करती है। 
राय्य में वर्षा का वापिक औसत 536 मिलोमीटर हैं ज' पश्चिम मे जैसलमेर व 
बीकानेर जिलो में 00 स 250 मिलोमीटर के बीच ठप घूव में बासवाडा ब 
झालावाड़ जिलो में 900 मिमी से अधिक याय' जाता है 

राज्य में बर्षा के अभाव के कारण प्राय सूखे ब अभात्र को दशाएँ उत्पन्न 
हो जाही हैं। उपलब्ध जल साधनों में से लगभग 70% स्रतही जल एवं 50% 
भू जल का उपयोग किया जा चुका है हालांकि कुल छ्ूपित क्षेत्र के 24% 
(लगभग /4) भाग पर सिचाई की जाने लगी है फिर भो 3/4 कपषित भाग अभी 
भी बषां पर निर्भर करता है। जिलेवार सिन्‍्चत क्षेत्र मे काफी असमानताएँ पायी 
जाती ह। इसलिए सोमित मात्रा में उपलब्ध जल के रुरक्षण व सदुपयोग के जरिये 
अधिक क्षेत्र म॑ सिवाई करना समव हो सकता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल 
का लगभग आधा भाग खेत तक पहुचते मे हो नष्ट हो जाता है। बहकर जाने 
वाले वर्षा के जल का खेत मे ही सरक्षण होना चाहिये। इससे नमी सरक्षण में 
मदद पिलेगी। सूखी खेती के लिए जलधारा या जल ग्रहण विकास कायकम 
(५ए३/0ज्ञार्व 00ए९०ज्ञाशशा। 408४शाभा)९) के माध्यम से वर्षा के जल 
को रोकने की व्यवस्था करनी होगी ताकि नमी सरक्षण सम्भव हो सके। 
इससे ह९2%94% बढेगी।| लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसी फ्सलो का चुनाव करना 
होगा पक कर तैयार हो सके। उनके लायक उर्वरको व औजारो 
की भी व्यवस्था करनी होगी। अत राजस्थान मे सूखी खेती के विकास पर 
बल दिया जाना चाहिए। राय में भारत सरकार की सहायता से 336 करोड रुपये 
'की शप्टीय जल ग्रहण विकास परियोजना व विश्व चैक को सहायता से 74 कग्रेड 
रुपये की समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना चालू की गई है। जल के सर्वोत्तम 
उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न उपायों पर बल देना होगा । 
(6) सिंचाई हतु पक्की नालियाँ बनाना 

सिचाइ के जल को फसल त्ञक पूरी तरह पहचाने के लिए सिचाई को 
नालियाँ पक्को करते या पीवासी पाइप लाइने डालते हेतु किसानो को अनुदान 





). गरा में औसर वर्ण 55 सेल्यामाटा होली है जो 0 से 90 मेंटौमाटा के बोच पायी जाते है। 
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दिया जाता घाहिए। ऐसा करते से व्यर्थ जादे वाले पानी से अधिक क्षेत्र मे सिचाई 
करती जा सकेगी और जल की बर्बादी रुकेगी। इस कार्यकम के अन्तर्गत सामान्य 
कूपको झो 25% तथा लघु व सीमान्त कृषकों को 50% अनुदान दिया जाता है। 
एक कृषक को 00 मीटर भालो बनाने के लिए यह सुविधा दी जाती है। 
(कप फब्वारा-सिचाई योजना (5फ्ागदल ॥लाहुआंगा 500ग९) - 

यह कार्यकृम उन क्षेत्रों मे लाभदायक होगा जहाँ भूषि समतल हों 
है, जल का रिप्ताव अधिक होता है, सिचाई का साधन कुआं व दूयूब-वैल 
होता है एवं जल काफी गहराई से निकाला जाता है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र 
बे जिलों गे जैसे- सीकर, झुन्मुनू, नागौर, जालौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोक, व 
सवाई माधोपुर आदि जिलों मे इससे लाभ मिल सकते है। इसके प्रचार-प्रसार के 
लिए भी कृषकों को अनुदान देना चाद्रिए। इससे फलो का उत्पादन बढाने मे मदद 
मिलेगी। 99] 92 में 3200 फव्वार' सिचाई सेट लगाने का कार्यक्रम रखा गया 
भा। इससे सरसो को फसल में चेपा लग जाने पर वह इस पद्धति से घुल जाता 


0) बूद-बूद सिंचाई पद्धति (079 व78800॥) - 

इस पद्धति में पानी को खेत पर एक जगह एकत्र करके उसे कन्ड्यूट 
पादप द्वरा पौधो तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की किफायत होती है तथा 
'फले। के उत्पादन की बढ़ाते मे मदद मिलती है। इसके लिए भो अनुदान दिया 
जाता है। इसमें एक बार पानी को स्टोर करने व अन्य व्यवस्था में व्यय अवश्य 
करना होता है, लेकिन बाद मे इससे काफी किफायत होने लगती है। 
७) सापुदाधिक नलद्यूल योजना- 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है भू-जल को सिचाई के क्षेत्र मे उपलब्ध 
कगने के लिए सामुदायिक नलकूप योजना लागू की जा रही है। इसके लिए पर्याप्त 
भू-जल (प00०00 90) कौ >पवश्यकता होगी। यह योजना सौकर, झुन्झुनू, 
नागौर, जोधपुर, पालो जालौर अलवर, भरतपुर सवाई माधोपुर व टोक जिलो में 
लाभकारी होगी। एक सामुदायिक नलक्ूूल के लिए लघु व सीमान्त कृषको 
का एक समूह बनाना होया। उनको सरकार अनुदान देगी, और यह राशि 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के किसानो को 75% एवं अधिकतम 
]5 हजार रुपये प्रति छुआँ दी जा सकेगी। इससे 99-92 में 5 हजार 
है 4 को लाभ पहुचाने का लक्ष्य रखा गया था। 
५) फैसलो के प्रारूप मे परिवर्तन- 

सोमित जल का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन हेतु फसलो के ढाँचे 
को भी बदलता होगा। इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों 
जैसे- गेहूँ, जौ आदि के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली फसलो 
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जैसे- सरसो, धनिया, चना, अलसी आदि फसलो का उययोग करना होगा 
ताकि कृषकों कली आय भो बढायी जा सक्के। इसके लिए फसल प्रदर्शनो का 
आयोजन किया जायेगा। इस कार्यकम के लिए उर्वरक बीज आदि के लिए अनुदान 
कौ भी व्यवस्था करनी होगी। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता हें कि राज्य मे सिचाई की पक्की नालियाँ 
बनाकर, फव्वारा व बूद डूँद सिचाई पद्धति का उपयोग करके सामुदायिक नलकूल 
योजना अपनाकर व फसलो के ढाँचे को बदलकर तथा सूखी खेती के विकास 
के लिए 'जल ग्रहण घिकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करके कृषिगत उत्पादन को 
बढ़ाने व इसमे जार्धिक उतार चडाब्ो को कम करने की दिशा में प्रगति सम्भव 
हो सकतो है। 
_9).लवणीर्य रथ मिद््‌टियो को समस्या 

राज्य में समभग 0 लाख हेक्टेयर भूमि लबणता ब क्षागीयता (इड॥ग्राए 

200 20209) की समस्‍्याओ की शिकार है। 987 88 मे यह कृपित भूमि 
का लगभग 7 5% थी। इस समस्या का समाधान करने से कृषिगत उत्पादन बढ़ 
सकता है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग मे कुओ की सिचाई से लवणता की 
समस्या बढ़ी है। खारे पानो के कारण तथा मिट्टो के अपने लवणो के कारण 
यह सम्स्या फसलो के उत्पादन को गिर देती है। 

हाल मे बीकानेर जिले के लृणकरणसर तथा कोलायत क्षेत्रों में 'सेम 
(बाटएलोगिग) जो लव॒णता को उत्पन्न करती है व 'खार को समस्या ने उग्र रूप... 
धारण कर लिया है। इसमे दूर दूर तक भूमि पर लवण को सफ़ेद सफेद परते 
जम गई है ओर धरती बजर होती जा रही है। भूमि पर तविरम्तर भावी के जमाव 
से 'सेम' के काश्ण खार बाहर निकल जता है जो भूमि को बजर बना देता है। 
मूलत खेठो मे जरूरत से ज्यादा पानी देने से यह समस्या उत्पन्त होती है तथा 
चागो के निकास (07»॥38०) की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। 

लबणयुकत मिट्टियो कौ समस्या का सम्राधात काने के लिए विम्न उपाय 
सुझाए गए हैं (0) फसलो का एक विशेष ग्रकार का ढाँचा। (॥) हरी खाद देना। 
(0) भूमि कौ लवणतठा व्‌ क्षारीयता को ध्यान में रखकर उर्वरको का उपयोग। 
(५) लवणयुम्त सिचाई के पाता में सुधार, (४) मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार 
जिप्सम का उपयोग करना। 

कूषको को इस सम्बन्ध में जानकारों दो जानो चाहिए तथा उनको उचित 
मात्रा मे जिप्सम अनुदान सहित उपलब्ध करायी जानी चाहिए। समस्याग्रस्त मिट्टियो 
को जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करने से लवणीय भूमि को पुन काश्त 
मे लाना सम्भव हो सकेण। हाल में ग़जस्थान सरकार को विश्व बेक द्वारा स्वोकृत 
विस्तृत कृषि विकास परियोजना में समस्याप्रस्त मिट्टियो बाली भूमि को पुत्र 
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काश्त मे ज्ञाने की स्कौम भी शामिल की गई है। 
(4)कृषिगत इत्पुटों-अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्चरकों, खाद, 
चीध-सरक्षण (कीटनाशक दवाओं) व आवश्यक औजारों के अभाव की 
पूर्ति करना- 
कृषिगत उत्पादन का कूषिगत इन्युटो को सप्लाई से सीधा सम्बन्ध होता 
है। इसलिए कृपको को पैदावार बढ़ाने के लिए उन्त्रत व उत्तम किस्म के बीज 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध किये जाने चाहिएँ। 988 89 मे बाजरे के अन्तर्गत कुल 
57] लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे केवल ]7 लाख हैक्टेयर मे अधिक उपज देने वाली 
किस्मों का प्रयोग किया गया था जो मात्र 30% था। गेहूँ मे यह अनुपात 76% 
तक पहुँच गया था। अन्य फसलो भे इसको बढाने कौ आवश्यकता है। बाजरे में 
यह क्षेत्रफल बढाकर आधो किया जाना चाहिए। जौ घना भोठ व ग्घार में भी 
उन्मत किस्मों को बुवाई की जानी चाहिए। 
इससे खाद्यान्तों को पैदावार बढाने मे मदद मिलेगी। उदाहरण के लिये 
बाजरे कौ स्थानीय किस्मो के उपयोग से प्रति हैक्टेयर औसतन 8 ]0 क्विटल 
उत्पादय मिलता है जबकि उन्लत किस्मों से 25 30 क्बिटल (तिगुना) उत्पादन 
मिलता है। इसलिये विभिन्‍न फसलो मे उन्‍तत व प्रमाणित बीजो का प्रयोग करके 
उत्पादत क्षमता व वर्तमान उत्पादन के अतर को कम किया जा सकता है। बीजों 
की उपलब्धि बढ़ाने के लिये बीज ग्राम की योजना अपनायो जा सकती है जिसमे 
गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र मे एक विशेष किस्म की फसल उगायी जा सकता है तथा 
प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा सकता है। 
सिंचित क्षेत्रो मे प्रत्ति हैक्टेयर उर्ववको का उपयोग बढाया जाना चाहिये 
हालांकि ]988 89 मे कोटा बूदी गगादगर व चित्तौडगढ़ जिलो मे प्रति हैक्टेयर 
उर्दरको को खपत 50 52 किलोग्राम तक रही है लेकिन इसे और बढाया जा 
सकता है। घारानी (असिंचित) फसलो पर भी सूखी खेठी को तकनीक के विकास 
के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उर्वरको का उपयोग बढाया जा सकता है। मर क्षेत्रो 
मे जहाँ वर्षा का औसत 250 मिलीमीटर है वहाँ बाजो की खडी फसल को प्रति 
हैक्टेयर 0 किलो नाइटोजययुक्त उर्वरक दिया जाना चाहिये। इसके अलावा गोबर 
को खाद, आदि का प्रयोग बढ़ाकर भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। 
पौध सरक्षण दवाओ व इनके उपकरणों का उपयोग अनुदान की सहायता 
से बढाया जाना चाहिये। राज्य मे कई प्रकार के स्प्रेययो पर अनुदान देव है। बीजों 
को फफून्द से बच्नाने क्रे लिफ्े ऊज्धित प्लाजा से हत्नाओं क्ा उप्फोगा (क्रिय्मा जाता 
चाहिये। खरपतवार नियत्रणु चूहा व विशेष कीटनियंत्रण, सफ़ेद लठ, कातगा दीमक 
आदि कौटो से फसलो को बचाने से पैदावार बढेगी। इसके लिये किसानों को 
प्रशिक्षण देना होगा त्था उनके लिये प्रदर्श मित्री किदूस आदि की व्यवस्था 
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बढानी होगी। तिलहन व दालों के विकास के लिये विशेष सुविधाये देनी होगी। 
_(3) डहकार्ी साख के विस्तार व कुशल प्रब्ध की आवश्यकता - 

कृषकों के लिये अल्यकालीन मध्यमकालीत ब दोर्घकालीन कर्ज को 
आवश्यकता द्वोती है। राज्य मे सहकारी साख सस्थाओ का विकास किया गया 
है। 990 9] मे राज्य मे 5 280 प्राथमिक कृषि साख समित्ियाँ थीं जिनमे आधी 
से ज्यादा कमजोर अवस्था में थीं। इनमे से काफी समितियाँ बद पडी थीं क्योकि 
उन्होंने सारे दर्ष मे कृषको को कोई उत्पादन कर्ज नहीं दिये थे। केन्द्रीय सहकारी 
बैकी पर ओवरडयूज का भार है कुल 25 मे से ज्यादातर बैंक कमजोर श्रेणी के 
है। साख की आवश्यकता व साख कौ पूर्ति मे भारी अन्तर पाया गया है। 988 89 
में साख को आवश्यकता 396 3 करोड़ रुपये रही तथा साख कौ बितरित राशि 
केवल ॥35 5 करोड़ रुपये रहो। इस प्रकार साख का अभाव (टाहता हक) 
260 8 करोड रुपये का रहा जो वितरित राशि का लगभग दुगुना है। इसी प्रकार 
प्राथमिक भूमि विकास बैको को दशा भी अच्छी नहीं हैं। 

उनमे से कई बैको मे घाटे की राशि काफी ऊँची रही है। राज्य मे अकाल 
व सूखे के कारण कृपको की कर्ज चुकाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता 
है। कृषि व ग्रामोण ऋण राहत स्कीम 990 के अन्तर्गत राज्य में 8 लाख 
परिवारों को 500 करोड रुपये की राहत दी गई थी। इसमें किसान बुनकर व 
दस्तकार शामिल थे। ठिलहन के क्षेत्र मे किसानो को उनके उत्पादन का उचित 
मूल्य दिलाने के लिये सहकारी क्षेत्र मे एक तिलम सघ की स्थापना की “गई है। 

राजस्थान भे सहकारी सस्थाओ को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि 
ये कृषिगत उत्पादन बढ़ाने मे उचित भूमिका निभा स॒के। 

१993 94 के लिए 70 करोड रुपये के अल्पकालोन, 8 करोड़ रुपये 
के मध्यमकालीन तथा 50 करोड रुपये के दीर्घकालीन ऋण देने के लक्ष्य रखे 
गये है। सहकारी सस्थाओ द्वारा दिये गये कर्जों की वापसी की भी व्यवस्था होनी 
चाहिये। 

५ (6) चारे का अभाव 

कूषको के लिये कृषि व पशु पालन दोनो का महत्व है क्योंकि ये उसके 
रोजगार व आमदनी को प्रभावित करते है। राज्य मे पशु पालन का, विशेषतया 
शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों मे बहुत महत्व है। राजस्थान में वनी का अभाव है। 
राज्य मे 47 लाख पशु सरकारी बन भूमि पर चराई करते है जो उसकी क्षमता 
का 20 गुना है। अधिकाश बजर व अकृषित भूमि पर वनस्पति का अभाव पाया 


ु छिशथी क्षणए भे शक ]993 94 9 239 
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जाता है। चारे की कमी से पशु पालन पर विपरीत प्रभाव पडता है। सूखे व अभाव 
के वर्षों भे चारे की तलाश मे राज्य से पशुओ का निष्क्रमण होता रहता है। राज्य 
में भूमि के कटाव को समस्या भी गम्भीर है। चारे ब ईंधन की पूर्ति माँग को 
तुलना मे काफी कम है। अन्य राज्यो से चारा लाकर पशुओं को खिलाया जाता 
है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिये। 
कृषि-वानिकी (पाता 0९४7७) एवं चारा उत्पादन - किसानो द्वारा 
कऋषि-वानिकी व चारा उत्पादन के कार्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है। उनको 
अन-पेडो के पौधे उपलब्ध किये जाने चाहिये। दक्षिण-! ्ं राजस्थान में रतन 'जोत 
तथा प्रश्चिमी भाग मे खेजडी के पौधो का महत्व है। कूपको के खेतो पर 
पौधशालाओ का विकास किया जाना चाहिये। कूपको को कुट्टी की मशीन च 
नाद (700९8॥) उपलब्ध करायी जानी चाहिये ताकि थे चारा काट कर पशुओं को 
खिला सक्के। इससे पशुओ को साल भर चारा मिल सकेगा जिससे ऊन व दूध का 
उत्पादन बढ़ेगा और राज्य से पशुओ वो पलायन मे कमी आयेगी। राज्य में चारे 
बज ईंधन की कमी के दूर होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल होने का अवसर 
022 । 
7). च फलोत्गदन का विकास- 
राज्य मे विभिस्ल कार्यक्रमों जैसे अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट 
योजना, जनजाति के लिये उप-योजना (॥09] 5७७ था) भर-विकास व सूखा 
सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाबार्ड फल-विकास योजना आदि के अन्तर्गत 
'फलोत्पादन बढाया जा रहा है। झालावाड मे सतरा गगानगर में किन्‍नो, मौसमी, 
भाल्टी, उदयपुर, बासबाडां भरतपुर व जयपुर में आम जोधपुर मे बेर, सवाई माधोपुर 
जिले मे अमरूद व जालौर मे अनार आदि का उत्पादन बढाया जा रहा है। 
सब्जी फूल ब मसालों (मिर्च धनिया, मैथी, जीरा, सौफ अदरक, हल्दी 
आदि) तथा पान को पैदावार भी बढायो जा सकती है। भूमि व जलवायु को 
अनुकूल को देखते हुए कोटा बूदी चित्तौडगढ व के र जिलो मे रेशम का 
पनपाने के लिये शहतूत की खेती को जा सकती है। टसर योजना कोटा 
उदयपुर व बासवाडा जिलो मे लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत अर्जुन पौध-रोषण 
किया जाता है। इसके 45 बर्ष मे विकसित होने पर कौट पाले जाते है। यह 
आदिवासी लोगो की आमदनी बढाने का एक उत्तम उपाय है। 
निष्कर्ष- राज्य सरकार ने एक सर्वांगीण कृपि-विकास परियोजना तैयार 
की है जिसकी लागत 500 करोड रुपये से अधिक रखो गई है। यह विश्व बैंक 
से सहायता प्राप्ति के लिये प्रस्तुत की गई धी। यह आठवों योजना (992-97) 
मे कार्यान्वित की जायेगी। इसमे फसल-उत्पादन के अन्तर्गत सोयाबीन महदी, तुम्बा 
(एक प्रकार की अखाद्य तेल को फसल) नथा ईसबगोल को शामिल किया गया 
है। इसमे चाग उत्पादन के लिये कृपि-बानिको विकास्त कार्यक्रम समस्याग्रस्त 
मिट्टियो के सुधार कृषि-विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र को समोन्‍्नत करने, फल-विकास, 
जल-विकाप्त बीज-विकास विपणन साख सहकारिता समग्र पशु विकास, 


एजस्थान के आर्थिक विकास ये बाधाएँ उछठ5 


भेड विकास मछली पालन व सामुदायिक लिफ्ट सिचाई आदि के विकास के लिये 
विस्तृत कार्यकम रखे गये हैं। यह कार्यक्रम सशोधित रूप मे विश्व बैंक द्वारा 
स्वीकृत हो गया है। इसमे गजस्थान के लिये कपिगत क्षेत्रो मे व्यापक क्रान्ति की 
मसम्भावनाये छिपी हुई हैं। लेकिन इसके लिये वित्तीय साथनों का सर्वोत्तम उपयोग 
करना होगा। 
(आ) औद्योगिक विकास में प्रसुख बाधाये व उनको दूर करने के उपाय 
हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के अध्ययन 
में देख चुके है कि राज्य की आय मे विनिर्माण क्षेत्र वा! अश (स्थिर मूल्यों पर) 
989 90 में ॥॥ 6% तथा 3990 9] मे 0 25% रहा था। इस प्रकार पिछले 
बर्षों मे विनिर्माण क्षेत्र का राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे लगभग ] 2 प्रत्रिशत 
अश रहा है। खनन व चिद्युत को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की 
आय में योगदान [990 9] मे ।3 प्रतिशत रहा था जो औद्योगिक क्षेत्र के पिछडेपन 
को बतलाता है। आज भी राज्य की आय में कपिगत क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई 
है। 

योजनाकाल मे रान्‍्य का औद्योगिक बिकास हुआ है। लेकिय कई बाधाओं 
के कारण प्रगति उतनी नहीं हो पायी है जितरी गुजरात महाराष्ट आदि शण्यो की 
हुई है। हम पहले बतला चुके हैं कि उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 
988 89 में गुजरात में फैक्टियो को सख्या ! 703 थी जबकि राजस्थान में 
362 थी। फैक्ल्यो मे कार्यरत कर्मचारियो को सख्या गुजरात मे 6 69 लाख थी 
जबकि राजस्थान मे 23] लाख हो थी। इस प्रकार देश की जनसख्या मे लगभग 
समान अश रखते हुए भी गुजरात मे फैक्टियो का विकास राजस्थान की तुलना में 
तिगुने से भी अधिक हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के औद्योगिक विकास 
में कुछ तत्त्व बाधक रहे है। उनको दूर करके ही भविष्य मे औद्योगिक विकास 
की गति तेज को जा सकठी है। 

(7) पचवर्धाय योजना से खनन व उद्योगों के विकास पर कुल 
सार्वजनिक व्यय का अश काफी कम रहा है। इससे औद्योगिक विकास में 
बाधा पहुची है। 960 के दशक मे इस क्षेत्र के विकास पर नियोजित व्यय का 
लगभग ] 5 प्रतिशत हो व्यय किया गया था। चतुर्थ योजना भे यह 28% तथा 
पाँचवी योजना मे 4% हो गया एवं छठी योजना मे भी लगभग इतना ही अश 
बना रेहा। सता योजना थे खनन वा उच्योया यर ग्रस्ताविता ज्यया 6 4४ रखए 
गया था लेकिन वास्तविक व्यय 47% ही रहा जो लक्ष्य से काफी मीचा 
था। योजना मे खनन व उद्योग के विकास के लिये 90 5 करोड़ रुपये 
की राशि आवंदित की गई थी जबकि वास्तविक व्यय केदल ]45 6 करोड़ 
रुपये ही हो पाया। इस प्रकार लक्ष्य से लगभग 45 करोड़ रुपये कम व्यय 
किये जा सक्के। 


उ36 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


लेकिन 990-9] में पहली बार उद्योग व खनन पर सार्वजनिक परिव्यय 
क्री 9 % राशि व्यय की गई तथा 99 92 के लिये यह पुन घटकर 5 3% 
चर आ गई। 992 97 को आठवीं योजना मे इसे 47% (536 करोड रुपये ) 
रखा गया है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक परिव्यय का नीचा अश 
उद्योग व खनन पर व्यय किये जाने से इस क्षेत्र के विकास मे बाधा पहुची है। 

989 में माथुर सप्रिति ने अपनी रिपोर्ट मे सुझाव दिया था कि 
आठवीं पच्चवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 0% अश 
औद्योगिक विकास के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये, जो वर्तमान स्तर 
का प्रतिशत की दृष्टि से लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योगिक विकास के 
लिये ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेगे। लेकिन जैसा कि ऊपर बतलाया 
गया है आठवीं योजना मे इसे 47% ही रखा जा सका है। फिर भी थ्रोजना का 
आकार बड़ा होने से इस क्षेत्र के विकास के लिये धनराशि 536 करोड रुपये 
उपलब्ध 30४४4 

<._(2) विकास के लिये आवश्यक इन्फास्ट्रक्च (बिजली, 

परिवहन, सचार, जल आदि) का अभाव- 

0) ब्रोडपेज रेलवे की कपी- (एज्य मे मौटर गेज ऐैलवे अधिक है जिससे मे मौटर गे अधिक है जिपसे 


माल की बुलाई भे बाधा कल तक बा 
माधोपुर हो ब्रोडगेज लाइन पर स्थित रहे है। अब कोटा बीच 


ब्रोडगेज की रेलवे लाइन बन जाने से सीमेट की कुछ इकाइयाँ स्थापित की 
जा सकती हैं जिनमे एक सुपरसीमेट सथत्र भी शामिल है। हाल में जयपुर 
के समीप दुर्गापुस्त से सवाई माधोपुर के बीच मौटर गेज लाइनो को ब्रोडगेज लाइनों 
में बदल देने से औद्योगिक विकास के नये अवसर खुले है। इन्दिरा गाधी महर 
क्षेत्र मे नई रेल लाइने बिछाने से औद्योगिक विकास का आधार ढाँचा सुदृढ़ हो 
सकता है। इसी प्रकार दिल्‍ली अहमदाबाद मार्ग को ब्रोडगेज मे बदलने से विकास 
के नये अवसर खुल सकते है। 

(४) औद्योगिक क्षेत्रो मे सडको की स्थिति भी पूरी तरह सतोपजनक नहीं 
रही है। उनमे कई स्थानों पर सड़कों का अभाव हे तथा अन्यत्र उठ रखाव की 
दृष्टि से अभाव पाया गया है। 

(00) ब्रिद्युत का अभाव तथा सप्लाई मे अनियमितता- औद्योगिक 
विकास मे विद्युत की सप्लाई का सर्वोपग्रि स्थान माना गया है। हम पहले बतला 
चुके है कि राज्य में विद्युत को भाग व पूर्ति भे अतर पाया जाता है। विद्युत को 
पूर्ति की तुलना मे भाग अधिक पायी 'जाती है। अभी तक राजस्थान विद्युत को 
पूर्ति के लिये आन्तरिक साधनों का यर्याप्त रूप से विकास नहीं कर पाया है। 


परल्थार के अधिक विकास में शाह्थएँ उउ7 


आठवाँ योजत में बरसिहसर व सूरठयढ ताप परियोजनाओं के चालू होने 
से विद्युत कीं स्थिति मे सुधार आने की सम्प'वना है। राज्य को बाहरी खोतो से 
भो बियली के मिलने की सम्भावत्रा है जिससे इसका अभाव दूर होगा। 


पहले बतलाया जा चुका है कि सरकार ने बीकानेर, भोलवाडा, झालावाड 
आबू रोड व धोलपुर में विकास केन्द्र (डाएचशं व्थाध८७५) स्थापित करने का 
पनिश्चय किया है जिसके अन्तर्गव इन्फ्रास्ट्रक्चर के थिकास पर प्रति केन्द्र 30 
करोड रुपये अग'मो वर्षों मे ज्यय किये जायेंगे! इससे विद्युत सदक सचार, जल 
आदि की उपलब्धि के बढ़ने को सम्भावना है। 

(3) अबदूबर 4988 से मार्च 799॥ तक स्थिर यूँजी घर केन्द्रीय 
सब्सिडी के यद करने स पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में गतिरोध 
आ गया था। 

सितम्ब” 4988 के बाद राज्य में केन्द्रीय पूँजी सब्सिडी की स्कीम 
बद कर दी गयी थी जिससे पिछड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की 
स्थापना पर विपरात प्रभाव पडा था। पिछडे इल'कोँ मे लघु व मध्यम पैमाने 
का इकाइयो का स्थापठा पर पूँजो सब्सिडो को सुविधा से काफी अनुकूल प्रभाव 
पडता है। अक्टूबर 988 से केन्द्रोय साब्सडी बद होने से राय के औद्योगिक 
क्षेत्र म अनिश्चितता व शिधिलता का बत्तावरण उत्पन्त हो गया था। पहले पूर्णतया 
उद्योग विहोन जिले ()५॥0) मे एक करोड स्पये के प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये 
की सब्सिडी मिलने से उसकी स्थापना को काफी पोत्साहन मिलता था। राजस्थान 
में केद्धाय सब्सिडी का राशि 98 82 में 2 करोड़ रुपये से बढकर 984 85 
मे 8 करोड हो गई थी। इससे उद्योग्गे को स्थापना को काफो प्रोत्साहन मिला था। 

केनद्राय साब्सडी स्काम के अक्टूबर 988 से बद होने के बाद अन्य 
शायो ने तो अपने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योग्ककि विकाम के लिये अपनी-अपनी नयी 
औद्योगिक नगतयों घोषित को, तकि इनमे विकास को ग्रति को बनाये रफा जा 
सक्के। उदाहरण के लिये, परिचम बगल ने राजकाय साब्सडा [5 से २0८ तक 
कर दी जबाक केन्द्राय सब्मिडा 97 से 55% तक हा थी। 

तमिलनाडु न पिछडे 'त्तालुका मे राजकीय सब्सिडी देना चालू कर 
दिया था। उत्तर प्रदश् न पिछड़े छ्षेत्रा के आद्यागिक विकास के लिय 0 
करोड रुपये का एक उपक्रम काय (६ शा।एा€ +णा0) स्थापित किया धा। 
हरियाणा ने पावर रूज्मड' ५0 हजार रुपय से बढ़ाकर ॥७ लाख रूपय कर 
दा धा ताकि उद्यमकता स्वयं के डाजल जनरंटिंग सट लगा सका 

इस प्रकार अन्य राज्या न कन्द्राय रूब्यडा क्के अभाव का दूर करन 
का प्रयास किया लेका रावस्थाए + पूता विदयग पर सब्सिडा का स्कम 
जार शार से ऊप्रात )99] से चान्‌ का हे विसके अलात मध्यम व बडे उद्चगो 
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के लिये !5% संब्सिडो व लघु उद्योगो के लिये 20% सब्सिडी की व्यवस्था 
काफी उदारतापूर्वक कौ गई है, जिसका विवरण औद्योगिक नीति के अध्याय में 
किया जा चुका है। बाद मे आदिवासी क्षेत्रो व उद्योगविहोन जिलो मे 5% को 
अतिरिक्त सब्सिडी दी गयी है। 

आशा है कि सब्सिडी कौ नई सुविधा से पिछड़े क्षेत्रो मे हौ नहीं, बल्कि 
सम्पूर्ण राजस्थान मे औद्योगिक विकास की नई लहर उत्पन्न होगी और राज्य 
द्ुतगति सेकभ्रौद्योगिक प्रगति कर पायेया। 

(4) औद्योगिक रुप्णता से उत्पन्त बाधाएँ - राजस्थान मे भी अन्य राज्यो 
की भांति औद्योगिक रुग्णता के कारण विकास मे बाधा पडी है। जून 988 के 
अत मे राज्य में गैर-लघु उद्योगो की रुग्णता (॥९८८०) इकाइयो को सख्या 45 
थी। (इनमे ]6 बेस्‍्त्र इकाइयाँ 6 क्रागज इकाइयाँ 3 इजीनियरी इकाइयाँ, 3 
रासायनिक इकाइयाँ, आदि)। इनमें बैको की बकाया उधार की राशि 93 ]] करोड 
रुपये थी, जो देश की कुल बैक बकाया उधार राशि का 3 % थी। इनके अलावा 
गैर लघु उद्योगो की कमजोर (५८७० इकाइयाँ 5 थीं जिनमे बैको की बकाया 
उधार कौ राशि 5 25 करोड रुपये थी (कुल बकाया राशि का 08%) । इसी 
अवधि के अत तक रुग्ण लघु पैमाने की (अल८ 587 ७7॥6) इकाइयाँ 
0,362 थीं, जिनमे बैकों को 49,8 करोड रुपये की राशि बकाया थरी। 
इससे इत इकाइयी के रोजगार, उत्पादन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 
दिसम्बर 988 के अत मे इनकी सख्या ,063 हो गई थी। 

राजस्थान मे लघु व मध्यम उद्योगो के रुग्ण होकर बंद होने का 
मुख्य कारण कार्यशील पूँजी (छणांधाड्र ००७/थ) का सकद भाना गया 
है। बैंक कार्यशोील पूँछी संगय पर थ पर्याप्त मात्रा पे नहीं देते हैं। राजस्थान 
दित्त निग्ए की 990-9] मे खतरे मे पड़ी उगाही चाले खातो की राशि 
3 करोड़ रुपये तक पहुच गयी थी, इसलिए निगम ने 05 इकाइयों की 
46 लाख रुपये की राशि बटूटे खाते लिखने का- निर्णय लिया थां। राजस्थान 


].. इनके इकट्ठे घाटे शुद्ध पूँजी (लएध८#ड। णाए) के बराबर या अधिक होते हैं (अन्य बातों के 
अलाबा)। 

2. इनके इकवठे घाटे पिछले पाये चर्षों को सर्वाधिक शुद्ध पूजो (7८४८वाधा ७णए) के 50% के 
बशबर या अधिक होते है। (अन्य बातों के अलावा) 

3... इनका नकद घाटा इस वर्ष हो द पिछले वर्ष रए हो तथ्य श्र पूंजी का शक या अधिक नष्ट हो 
जावे और/अथवा चार लगातार ब्रैयासिक ब्यॉज दा भुगतात न कर पाये था दो अर्द्ध-धार्षिक घूलघत 
की किस्तों का पुणतात है कर पाये तथा बैंक को रख सीमाओं के सचालन पें लगहार 
अनियमितताए हों। 
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'का यह पहला सार्वजनिक उपकप है जिसे बट्टे खाते मे रकम डालने का 
फैसला करना यड़ा था। (यत्रिका 3.79 ) ॥ 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिवः रुप्णता भी औद्योगिक 
विकास थे एक आवरोेधक तत्त्व है। 

2 03 प/4 समन्वय व सहयोग का अभाव- विभिन्‍्त्र वित्तीय 
मम्थाएँ जैसे भारतोय औद्योगिकविकास बैक भारतीय औद्योमिक वित्त निगम रीौको 
राजस्थान वित्त नियम व्यापारिक बैको आदि में परस्पर समन्वय का अभाव पाया 
जाता है। इससे उद्यमकर्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने मे कठिनाई होती हे। 
उदाहरण के लिए, उद्यमकर्ताओं को वित्तोय सम्था से स्थिर पूँजो के लिए कर्ज 
मिलने के बाद वर्ण्यशील पूँजी के लिए व्यापारिक बेको के पास जाना होता है। 
लेकिन बहाँ से कर्ज मिलने मे विलम्ब व असुविधा होती है। यदि इन सस्थाओं 
के कार्यों में अधिक ताल मेल हो जाय तो औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन 
मिलेगा। 


>ः (6) राज्य मे 'औद्योगिक सस्कृति'! का अभाव- राजस्थान के सब्दर्भ भे 
प्राय यह कहा गया है कि यहाँ “औद्योगिक सस्क्ूति' का अभाव है जबकि गुजरात 
महाराष्ट्र आदि मे यह अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई है। औद्योगिक सस्कृति का 
आशय यह है कि प्रशासत्र उद्यमकर्ता पर कितना ध्यात- देता है) यदि छोटे छोटे 
कामो को करवाने के लिए उद्यमकर्ता विधिन्त्र कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते 
हैं एवं बार-बार अनेक इन्स्पेक्टर फैक्टियों में उनको अकारण तग करते पाये जाते 
है तो समझना चाहिए कि औद्योगिक सस्कृति' का अभाव है। इसके विपरीत यदि 
प्रशासन उद्यमकर्तोओं को समस्याओं के हल में मदद देहा है और उत्पादव बढाने 
भें सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता है तो औद्योगिक सस्कृति विकसित मानी 
जायेगी। नये उद्यमकर्ताओ ओर प्रवासी भारतीयों को गजस्थान के ओद्योगिक विकास 
मे शरीक करने के लिए इन्फास्टक्चर के विकास के साथ-साथ “खुले मच' मे 
उद्यमकर्वाओ को समस्याओ- पर-विचार होता चाहिएठथा एक खिडको सेवा 
(०96 ५२४०७ $0त्नव्ह) कै-दृष्टिकोण को मूर्तरूप दिया जाना चाहिए ताकि 
एक हो बिन्दु पर उद्यमकर्ता को विभित्त प्रकार की सेवाएँ मिल सके और उसे 
अवायश्यक झूप से एक जगह से दूसग्रे जगह न भटकमा पडे। 

(7) (औद्योगिक दातावरण' का अभाव - प्राय यह भी सुतने को मिलता 
है कि अन्य राज्यों की तुलना मे राजस्थान में औद्योगिक वातावरण (फाताच्राओ 
०आ४»०) का अभाव है। इसका अर्ध यह है कि राज्य में उद्यमकर्ताओ को 
आकर्षित करने के लिए सुविधाओं व प्रेरणाओ की कमी है। औद्योगिक चरतावरण 
तब बनता व धनपता है जब इन्फास्ट्क्चर की सुविधाएँ विकसित हो (आवश्वकतानुसार 
चानी, बिजली, सड़क, टेलीफोन आदि को मुविधाएँ मिल सके) तथा उद्यमकर्ताओ 
को वित्तोय व कर-सम्बन्धी आवश्यक छूटें व र्यायतें मिले। पड़ौसी राज्यों को 
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तुलना में इनमें कमी रहने से उद्योग दूसरे राज्यों में जाने लगेंगे और फलस्वरूप 
राजस्थान के औद्योगिक विकास में शिथिलता आ जायेगी। 

इस समस्या के समाधान के लिये लचीौली व प्रावैगिक औद्योगिक नीति 
अपनानो होगो। अन्य राज्यों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान को 
अपनी नीति में इस प्रकार के परिवर्तर वज समायोजन करने चाहिए ताकि बह उनसे 
किसी तरह पौछे न रहे। ऐसा करने पर ही राज्य का औद्योगिक वातावरण अधिक 
अनुकूल बन पायेगा। 

(8) दीर्घकालोन औद्योगिक नियोजन का अभाव औद्योगिक विकास 
में बाधक | - स्मरण रहे कि इन्फ्रास्‍्ट्रक्चर का विकाप्त, पूँजीगत सब्सिडी 
'की सुविधा, कर्ज की सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, करों की छूढ, 
आदि अपने आप पें औद्योगिक विकास को आवश्यक शर्ते तो हैं, लेकिन 
थे पर्याप्त शर्ते नहीं हैं। औद्योगिक विकास को उचित गति प्रदान करने के लिए 
झुदृढ़ इन्फास्ट्क्चर, श्थियती कर्ज, पूँजोगत-सब्सिडी, नवीन व उन्‍त टेक्नोलोजी, 
उचित औद्योगिक सम्बन्ध, पर्याप्त मांग व बिकी की सुविधाएँ आदि सभी जरूरी 
हैं। लेकिन इमसे भी अधिक जरूरी है उचित किस्म का औद्योगिक निमोजन 
(0008079 077) जिसमें निम्न बातों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। 

() कृषि व उद्योग के बच किस प्रकार कौ कड़ियाँ हों, 

(४) विभिन्‍न उद्योगों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हो, 

(॥॥) विभिन्‍न जिलों, क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच किस॑ प्रकार की कड़ियाँ हों, 

(५) उचोगों का सार्वजज़िक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र ब सहकारी क्षेत्र 
के बीच बंटवारा किस प्रकार हो, 

(श) एक वर्षोय, पचवर्षोय व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन में समन्वय 
किस प्रकार बैठाया जाय! 

उपर्युक्त ढंग से वैज्ञानिक औद्योगिक नियोजन व “प्रखर" व व्यावहारिक 
औद्योगिक व्यूहरचना से हो औद्योगिक विकास की गति ठेज की जा सकती है। 
राज्य में तीब्न औद्योगिक विकास को परयाप्त सम्भावताएँ विद्यमात हैं, लेक्रिन 
औद्योगिक नियोजन, विशेषतया ॥0-5 वर्षों करे परिप्रेक्ष्य भें तैयार किया 
ञ्ञ 
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गया दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास को सही दिशा 
व आवश्यक गति प्रदान कर सकता है। इसके अभाव मे राज्य मे कुछ कारखाने 
अवश्य खुल जायेंगे, लेकिन उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं हो पायेगा। उदाहरण 
के लिए, प्राय उद्यमकर्ता उद्योग की स्थापना के लिए अल्पकालीन दृष्णिकोण 
अपनाते है। उन्हे लगता है कि सोमट के उद्योग मे काफी मुनाफा हो रहा है तो 
ये इसकी इक््याँ लगाने के लिए अनेक आवेदन पत्र एक साथ पेश कर देते हैं 
और उनकी स्वीकृति मिलने पर काम प्रारम्भ कर देते हैं। लेकिन बाद मे पता 
चलता है कि सम्भवत इस क्षेत्र मे आवश्यकता से ज्यादा इकाइयाँ लग गई हैं 
और अय्य क्षेत्रों मे औद्योगिक क्रियाओ का अभाव बना हुआ है। इन दशाओ को 
उत्पन्त न होने देने के लिए अधिक वेज्ञानिक आधार पर तैयार किये गये औद्योगिक 
नियोजन से लाभ हो सकता है जिसमे अनेक बिन्दुओं पर तालमेल बैठाये जाते हैं 
जिनमे से कुछ का सकेत ऊपर दिया गया है। 

(9) गैर फैक्टी क्षेत्र भे खादी ग्रामीण उद्योग हथकरधा व दस्तकारियो 
की समस्याओ के सप्तुच्चित समाधान की आवश्यकता हमने ऊपर जिन बाधाओं 
को चर्चा की है उनमे से अधिकाश का सोधा सम्बन्ध फेक्टी क्षेत्र या संगठित क्षेत्र 
के उद्योगों से है। लेकिन राजस्थान के जनजीवन मे रोजगार थ आय की दृष्टि से 
गैर भौक्ट्री क्षेत्र के उद्योगो का महत्व कम नहा है। उनको समस्याओ का समाधाव 
करना भी बहुत आवश्यक है। उनका भी यथासम्भव आधुनिकीकरण किया जाना 
चाहिए ताकि माल की गुणवत्ता मे सुधर हो और उनकी लागत कम की जा सके। 
उतका निर्यात बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता चाहिए। इस सम्बन्ध मे औद्योगिक 
नौति 990 मे हथकरघा बुतकरों को उचित मूल्यो पर यार्ग व अन्य कच्चा माल 
उपलब्ध कराने को व्यवस्था सुलभ करने पर बल दिया गया है। आठवीं योजना 
मे 40 हजार नये हथकरघे लगाने का प्रस्ताव है ताकि 30 हजार व्यक्तियो को 
काम दिया जा सके। 

दस्तकारियों के विकास हेतु नई नीति मे कारीगरे व शिल्पकारो के प्रशिक्षण, 
कच्चे माल, विपणन कार्यशील पूँजी आदि को सुविधाओं को बढाने निर्याव बढाने 
के लिये राजस्थान लघु उद्योग तिगम द्वारा विशेष कदम उठाने तथा एक डिजाइन 
व बिकास केन्द्र स्थापित करने आदि पर जोर दिया गया है ) लेकिन इनके सम्बन्ध 
में अधिक विस्तार से योजना बनानो होगी जिनमें क्षेत्रवार, उद्योगवार व माँग के 
अनुसार विकास के क्लार्यक्रम निधारित करने होंगे ताकि ठोक से यह पता लग 
सके कि योजना मे इस क्षेत्र से कितने लोगो को लाथप्रद रोजगार मिल पायेगा और 
उनकी आमदनी दे जोवन स्तर में किस प्रकार का परिवर्तन आ णावेगा। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक नियोजन औद्योगिक 
नीति व औद्योगिक प्रशासन तथा उद्यमकर्ताओ के समुचित विकास से हो 
औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाना द राज्य का औद्योगीकरण करना 


उब2 शजस्थानें की अर्थव्यवस्था 


विशेषतया ग्रामीण औद्योगीकरण करना, सम्भव हो सकता है। 

सहाँ पर आठवाँ योजना मे औद्योगिक विकास को नीति के सम्बन्ध मे 
माथुर समिति की सिफारिशे देना भी लाभकारी होगा ताकि इस क्षेत्र के विकास 
में समुचित मदद मिल स्के। 

आठवीं घ्रचवर्षीय योजना (990-95) भे औद्योगिक विकास की 
व्यूहरचना के सम्बन्ध मे उच्चाधिकार प्राप्त माथुर समिति के प्रमुख सुझाव 
च सिफारिशे 

आठवीं पववर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना पर माथुर 
समिति (अध्यक्ष प्रोफेसर एम वी माधुर) ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को 26 जून 
989 को पेश की थी।[इसमे औद्योपिक विकास के नये क्षेत्रो के बारे में सुझाव _ 





दिये गये थे तथा इस सम्बन्ध मे विकास को नीतियाँ ब आवश्मक कार्यक्रम प्रस्तुत 
किये गये थे। 
रिप्रोर्ट की प्रमुख बपते इस प्रकार हैं - 

5॥ यिज्य के विभिन्‍न प्रदेशों मे अलग-अलग प्रव्मार के उद्योग विकसित 
किये जाने चाहिए जैसे दक्षिणी राजस्थान मे खनिज आधिएरित उद्योग, पश्चिप 
मे नहर सिंचित क्षेत्र ये कृषि प्रोसेसिय उद्योग, पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार 
के उद्योग तथा असिंद्चित जिलो मे दक्षता-आधारित (६॥0॥-975९0) हस्तशिल्प 
उद्योग विकसित किय जाने चाहिएँ । जैसलमेर क्षेत्र मे स्टील ग्रेड लाइमस्टोन 
ब गेस आधारित औद्योगिक इकाइयाँ भी विकसित की जा सकती हैं। 

2 समिति ने निम्न औद्योगिक सपूहो पर विशेष रूप से ध्यान कन्द्रि 
करने पर बल दिया था इलेक्टोनिक्स कृषि आधारित व फ़ूड प्रोसेसिग खनन व 
खनिज पदार्थ पर्यटन ([00/7)) रलमणि व जवाहरात उद्योग त्रधा दस्तकारियों 
(चमडा व चमडे की वस्तुओ सहित)। 

3 जैसा कि पहले बतलाया गया है आंठवीं पचवर्षाय योजना में सार्वजनिक 
व्यय का लाभग 0% भाग औद्योगिक विकास्त के लिए निर्धारित किया जाना 
चाहिए जो वर्तमान स्तर का (प्रतिशत में) लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योगिक 
विकास के लिए ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे। 

4 सशोधित आकड़ो के अनुसार वर्तमान मे विनिर्माण 
(४५॥४९ए८7९) किया का स्थिर कीमतो पर शज्य की आभदनी में 
लगभग ]-72 प्रतिशत अश है, जिसे खढाकर आठंदीं योजना मे 5% 
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यक्‍स्थत के आर्थिक [विकास में बाकाएँ उर 


करने का प्रयास किया जाना चाहिए। माथुर समिति ने इसे वर्तमान के 9 0 
प्रतिशत से बढाकर आठवीं योजना भे 2% करने का सुझाव दिया था, 
जो अब सशोधित आकड़ो के कारण बदल गया है। 

_. 5 राज्य सरकार को उद्योगों को दी जाने वाली चर्तमान रियायतो 
को प्रभावपूर्ण ढग से लागू करना चाहिए इन्फ्रास्ट्क्चर व अन्य सेबाओ की 
व्यवस्था बढा्नी चाहिए। उन उद्योगों के विकास पर जोर देना चाहिए जिनमे राज्य 
को विशेष लाभ प्राप्त हैं जैसे पशु-आधारित उद्योग व पर्यटन, जवाहरात व आभूषणु 
खनिज पदार्थ व दस्तकारियों ॥ ना लि 

6 भविष्य में रीको को औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए तभी 
भूमि अवाप्त करनी चाहिए जब वह अत्यावश्यक हो। जहाँ आगामी कुछ 
वर्षों पे कोई उद्योग नहीं लगना है, वहाँ भूमि को अवाप्त नहीं करमा चाहिए 
तथा अन्य क्षेत्रों के विकास पर थ्यान देवा चाहिए! 

7 उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद को राज्य के 
ओद्योगिक विकास कौ समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से अपनी बेठक करनी 
चाहिए। 

$ सार्वजनिक उपक़मो के कर्मचारियो के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था 
होनी चआहिए। एक सार्वजनिक उपकम चयन बोर्ड (?फा।: छाएश]आा5$८ 
$26८007 800) गठित क्या जाग चाहिए जो कर्मचारियों के चयन की 
व्यवस्था करे। 

9 अभ्रक को बिको कर से मुक्त कर देना चाहिए, जैसा कि बिहार 
सरकार ने किया है। 

५_0-चंपड़े ब दस्तकारियों के लिए टेक्तोलोजी मिशन स्थापित किया 
जाना चाहिए ताकि हमारे शिल्पकारों को आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलोजी का 
लाभ मिल सके। इसके लिए विभिन्न सस्थाओ के साथन मिलाने होगे जैसे 
उद्योग निदेशालय, शजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी ब ग्रामोद्योग बोर्ड जिला 
ग्रामोण विकास एजेन्सी पचायतों राज व ग्रामीण विकास विभाग आदि। 

माथुर समिति ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयोगी सुझाव 
दिये हैं जिनको कार्यान्वित करने से इस क्षेत्र में अधिक तेजी से प्रगति हो सकती 
है 





प्रश्न 
].. राजस्थान के कृषिगत विकास के मार्ग मे प्रमुख बाधाएँ कया है ? उनको 
दूर करने के लिए सरकार ने जो उपाय किये है उनका परिचय दोजिए। 
2. “शजस्थान मे औद्योगिक विकास को व्यापक सम्भावनाएँ टे इसलिए इसके 
मार्ग में आने वालो बायाओ को दूर किया जाना चाहिए।' इस सम्बन्ध मं 
बाधाओ का विवेचत कोजिए तथा उनको दूर करने के उपाय सूदगदए। 


उरब 


ग्रजाथात की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान के आर्थिक विकास को मुख्य बाधाये क्‍या हैं? इनको कैसे दूर 
किया जा सकता है? 

(+भाश वा श, ॥992) 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- 
(0 ग़जस्थान में जल्न-प्रबंध मे सुधार, 
(४) राज्य मे लवणीय व क्षारीय मिट्टियों की समस्या, 
(॥) राजस्थान मे शुष्क खेती तथा वाटरशेड (जल-पग्रहण) विकास कार्यकम 
(५) औद्योगिक विकास मे पूँजो-बिनियोग सब्सिडी या इमदाद की स्कीम, 
(५) राज्य के कूपिगत विकास में बाधाये. (२8, । 9४, 992) 
(५) राजस्थान के आर्थिक विकास मैं अवरोध। 

(#भगाढ्ा, | शा, 992) 
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राज्य की बजट-प्रवृत्तियाँ सथा 993-94 का बजट 


(89९-87ऐपशथा9 परफशाएंड क्ात पार 8788श 607 
4993-94) 








योजनाकाल मे राजम्थात के वित्तीय ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 
इस अध्याय मे राज्य की बजट-सम्बन्धी प्रवृत्तियो (0902047/ ॥श05) व 
993 94 के बजट पर प्रकाश डाला जायेगा तथा अगले अध्याय में विभिन्‍न 
बित्त आयोगो द्वारा गज्य की तरफ किये गये बित्तोय हस्त"तरणो गाडगिल फामूले 
के “अन्तर्गत किये गये राज्य के लिए योजना-हस्तान्तरणो (फाक्ा आई) तथा 
राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला ज'येगा। निरन्तर पडने वाले 
अकालो ब सूखे के कारण राज्य की वित्ती० दशा काफी कमजोर रही है। स्थय 
गज्य के द्वारा किये गये तीब्र आर्थिक विकाम व केन्द्र से प्राप्त होने वाली अधिक 
का सहायता से ही राजस्थान का आर्थिक भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता 

| 

१993 94 के बज”-अनुमारोे के अनुसार राजस्व-ख़ाते में घाटा 200 करोड 
रुपये व पूँजी खाते मे घाटा 439 करोड रुपये दिखाया गया हे। इस प्रकार समेकित 
निधि (00॥80॥09020 ०0) में शुद्ध घाटा 639 करोड रुपये दशाया गया है। 
लेकिन सार्वजनिक या लोक खाते (200॥९ #०००णा/) मे शुद्ध बचत 477 करोड 
रुपये दर्शायी गयी है। सार्वजनिक खाते मे वे सौदे दिखाये जाते हैं जो सरकार 
बैंकर या ट्स्टी के रूप मे करती है। इसमे सस्पेन्स व भुगतान (5,५०९5९ 
शाप 7श॥॥॥/॥0९) के सौदे भी शामिल होते हैं। इस खाते के लेन-देन 
राजस्व, पूँजी व ऋण खाते से भिन्न प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक खाते की 
मुख्य मदे इस ग्रकार होता है 

ख्यतव चाचरे, प्रोएडिचेप्ट चलोष रिजर्ड को जणाएँ च वाप्रिण रफशियों स्पेन्स 
बे विविध प्रकार के भुगताता 

इस खाते की बचते शामिल करने पर !993 94 व्मे बज़ट से समग्र 
घाटा ]62 करांड रूपये का रहा। 992 93 के बजट-अनुमानों मे समग्र 


उ6 तयस्थात की अर्थव्यवस्था 


घाटा 28 करोड़ रूपये दर्शाया गया थां। जो सशोधित अनुमानों के 
अनुसार 57 करोड़ रुपये की बचत में बदल गया। 

अब हम राजस्व खाते में आय-व्यय कौ प्रवृत्तियो, पूजो-खाते मे आय-व्यय 
कौ प्रवृत्तियों, सार्वजनिक कर्ज के भाए आदि पए प्रकाश डालेंगे। 

राजस्व खाते में आय की प्रवृत्तियाँ 
(7क्लात5 वध ९०९०४ जात ए९एशाए€ 80००0) 

राजस्व खाते में विभिन्‍न प्राप्तियों को तीत श्रेणियों में बाटा जाता है- 

कर-राजस्व, अ-कर राजस्व व सहायतार्थ अदुदान (ग्शा5-॥-00)। नोचे 
इनका क्रमश विवरण दिवा जाता है- 

]. कर-राजस्व- इसके अत्तर्गत राज्य का केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा 
स्वय राज्य में लगाये गये वरो का राजस्व दिखाया जाता है। आजकल राजस्थान 
को अन्य राज्यों की भांति केन्द्रीय अपयकर व सघीय उत्पादन शुल्क मे अश प्राप्त 
होता है। राज्य में स्वयं के प्रदेश मे लगाये गये निम्न करो से राजस्व की प्राप्ति 
होती है भू-यजस्व (00 7९५९॥0०७), स्थम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क, राज्य आबकारी 
(8४8८ ०५५८७५६), बिक्री-कर (580९5 08%), वाहनों पर कर, सामान च॒ यात्रियों पर 
कर, विद्युत पर कर ब शुल्क तथा अन्य कर घ महसूल। अन्य करो मे मनोरजन 
कर, व्यापारिक फसलों यर उपकर, आदि शामिल होते हैं। 

95-52 मे कुल कर-राजस्व की प्राप्ति ] 6 करोड रुपये हुई जो 
बढलर ]96] 62 भें 29 करोड रुपये, 97 72 मे 09 करोड रुपये, 98]-82 
मे 508 करोड़ रुपये तथा 99]-92 मे 2445 करोड रुपये हो गई (केन्द्रीय करो 
में अश सहित) । 9५7-93 के सश्ोधित अनुमानों मे यह 2799 करोड रुपये व 
]993 94 के बजट अनुमान में 3086 करोड रुपये आको गयो है। 

करो को प्रत्यक्ष ब परोक्ष दो श्रेणियों मे विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष 
करो का भार दूसरे पर नहीं खिसकाया जा सकता, जबकि परोक्ष करो का खिंसकाया 
जा सकता है। राजेस्थान राज्य को जिन प्रत्यक्ष करो से राजस्व प्राप्त होता है उनमें 
निम्न शामिल है, () केन्रीय आयकर में अश (8०), (#) भू-राजस्व (क्षा6 
ग६५06) (॥॥) स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा (४) अचल सम्पत्ति पर कर। 
परोक्ष करो 6॥0॥00 3६७) मे निम्न कर आते है. () सघीय आबकारी या 
उत्पादन-शुल्को मे अश, (8038) ,(४) राजकीय आबकारी, (99) बिकी कर, 
(४) वाहनो पर कर, (९) सामान व यात्रियों पर कर, (शं) विद्युत-शुल्क, 


] 993 94 के लिए राजस्थात झासत का आय व्ययक अतुषानों पर स्मृति-पत्र (#एब्राड०) 


शैश्ताणग्त4७७), पार्च )993 पृ० ] (शष्ट्रपति शाहत्र के बाद ससद मे प्रस्तुत) 
2. नवीनतम आकड़े आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति- प३ 993 94 से लिये गये हैं। 


राज्य की बचजट-प्रवृत्तियाँ तथा /993 94 का बजट 


(शा) मनोरजन कर तथा (७४४) व्यापारिक फसलो पर उपकर। 

97-72 मे कुल कर-राजस्व मे प्रत्यक्ष करो का अश 29% था जो 
आजकल 5-6 प्रतिशत है। इस प्रकार कर-राजस्ब मे प्रत्यक्ष करो का योगदान 
घटता गया है और परोक्ष करो का बढता गया है। पिछले वर्षों मे परोक्ष करो का 


अश लगभग 84% रहा है। 


जब7 


'कर-राजस्व का विश्लेषण- निम्न तालिका मे विभिन्‍न वर्षों के लिये 
कर-राजस्व मे विभिन्‍न मदो के योगदान का विश्लेषण किया जाता है 
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तालिका से पता चलता है कि 97-72 मे कुल कर-राजस्थ मे केन्द्रीय 
करो का अश 40% था जो ]993 94 के बजट अनुमानों मे मामूलो घटकर 
लगभग 38 2% पर आ गया है। इस प्रकार राज्य के स्वय के कर-राजस्व का 


उब8 शजत्थात की अर्थव्यवस्था 


अश 60% से बढकर 6 8% हो गया है। भू राजस्व का अश काफो घट गया 
है। 97 72 में 8% से घटकर 993 94 के बजट-अतुमानों मे [% पर आ 
शया है। इसी अवधि में बिक्रो कर का योगदान 30% से बढकर 33 7% पर आ 
गया है। 

आजकल राज्य के कर राजस्व में बिक्रों कर का स्थान सर्वप्रथम आता है 
]993 94 के बजट मे राज्य का स्वय का कुल कर राजस्व ]907 करोड रुपये 
आका गया है जिसमें बिक्रो कर का अश 039 करोड रुपये अर्थात 54 5% 
है। स्मरण रहे कि बिक्री कर का कुल कर राजस्व मे तो 993 94 के 
बजट अनुमानो मे अश 33 7% आका गया है। लेकिन राज्य के स्वय के कुल 
कर राजस्व मे यह अश और भी ऊचा अर्थात 54 5% आका गया है। इस प्रकार 
बिक्री कर राज्य के स्वय के कर राजस्व का आधे से कुछ अधिक अश प्रदान 
करता है। अत राज्य कौ करो से प्राप्त राशि मे बिक्री कर की सर्वोपरिता है। 
दूसरा स्थान राज्य आबकारी कर तथा तीसरा बाहनो पर कर का है। भूमि सुधारों 
के फलस्वरूप भू राजस्व का योगदान कुल कर राजस्व में केवल ]% रह गया 
है। राज्य आबकारी से 993 94 के बजट मे 425 करोड रुपये के राजस्व का 
अनुमान है। 

2 अ कर राजस्व (पणा "9४ २८एल्ता९) राजस्व खाते मे आय 
का यह दूसरा स्रोत है। सहायतार्थ अनुदान (हआ॥$ ॥ ॥0) जो केन्द्र से प्राप्त 
होते हैं वे भी इसी के अन्तर्गत दिखाये जाते है हालांकि उनकी राशि ऊँची होने 
से उनका विवेचन अलग से भी किया जाता है। अ कर राजस्व की आय निम्न 
शोर्षको के अन्तर्गत दिखायी जाती है ब्याज को प्राप्तियाँ लाभाश एवं लाभ 
सामान्य सैवाओ से प्राप्त राशि, सामाजिक सेवाओ आर्थिक सेवाओ व अन्य साधनों 
से प्राप्त राशियाँ एबं सहायतार्थ अनुदान (हा ॥) 80)! 

सामाजिक सेवाओ के अन्तर्गत निम्न मे शामिल होती है (॥) शिक्षा कला 
च सस्कृति (॥) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (॥9) 'जलपूर्ति सफाई, 
आवास और शहरो विकास तथा (५) अन्य। आर्थिक सेवाओ में निम्न मंदे आती 
हैं 0) लघु सिचाई (0 वानिकी व वन्य जीवन (७9) उद्योग, ग्रामीण व लघु 
उद्योग. (४) वहदू एवं मध्यम सिचाई (५) अलौह थातु खनन थ धातु कार्मिक 
उद्योग व (श) अन्या 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है सहायतार्थ अनुदान भी अ कर राजस्व 
के अन्तर्गत ही दिखाये जाते है। 

अ कर राजस्व का वर्गकरण ]972 73 से बदला गया है। 95] 52 
मे अ कर राजस्व की राशि (सहायतार्थ अनुदानों सहित) 44 करोड़ रुपये थी जो 
बढकर 96] 62 मे 7 करोड रुपये 97] 72 मे 76 करोड़ रुपये 98] 82 
मे 348 7 करोड रुपये व 99] 92 मे 683 7 करोड रुपये हो गयी। 992 93 


पणज्य की बजट प्रवत्तियाँ क्या /9939 9/ का बजट 349 


के 29630 80९ मे अ कर राशि 2[6 करोड रुपये रहो तथा 993 94 
के बजट मे 2]8 करोड रुपये आकी गई है। 

राजस्व खाते भे आय के इन ठीन स्रोतों का योगदान निम्न तालिका में 
दर्शाया गया है 


[ . ] >> | छठ] 

















(प्रतिशत) 4992-93 4993-94 
सर प यजटठ-अनुपान) 
6) कर राजस्व 569 593 
(0) राज्य का अपना 
अ कर राजस्व 202 ५ कक | 80 
(0४) | सहायतार्थ अनुदान 229 227 
| कुल | | [000 | 000 | 7000 [| 000 
कुल राजस्व प्राप्दिया 
(करोड़ रू० 4995 0 5204 9 





तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्व खाते की कुल प्राप्तियी में सहायठार्थ 
अनुदानो का अश 993 94 के बजट अनुमानो में लगभग 23% अथवा करीब 
१/4 अश आका गया है जो पिछले वर्ष के समान है। 
राजस्थान में कुल कर राजस्व का घरेलू उत्पत्ति से अनुपात 

निम्न तालिका मे 797! 72 98/ 82 तथा 2990-9 के लिये राज्य 
में कुल कर राजस्व व्‌ याज्य की घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावों पर) के आकड़े 
दिये गये है 


( करोड़ रुपये) (प्रचिलित भावों पर) 
497] 72 | 98] 82 | 4990 9 | 9व 





_ कुल कर गजम्व 
2 राज्य को घरेलू उत्पत्ति 





(प्रचलित भावों पर 
3 कुल कर राजस्व 'का ग़ाज्य 
की अप से 


इस प्रकार कुल कर राजस्व (केन्द्रीय करो मे अश सहित) राज्य की आय 
का 990 9 मे [] 2% रहा जो 97] 72 का तुलना मे 4% अधिक था। 
यदि हम राज्य के स्वय के कर गणजस्व को ले तो इसकी गशि 990 9] 








उ50 राजस्थात की अर्थव्यवस्था 


में (26 5 करोड रुपये थी जो उप्र वर्ष कौ राज्य की घरेलू उत्पत्ति ($09) 
का 69% मात्र धी। अत ]990-9] में केनद्रोय करो में अश सहित राज्य का 
कुल कर राजस्व राज्य की आय का ] 2% रहा, जब कि इस्तो वर्ष राज्य का 
स्वय का कर राजस्व राज्य की आय का 69% हो रहा था। 

राजस्थान में प्रमुख करो को प्रतिकियात्मकता या बॉयन्सी 

(छएछ0फशश८४ 0 ७9]07₹ (5४९5 ७ छऐे9॥950090) 

दो वर्षों के बीच किसी कर से प्राप्त राजस्व की प्रतिशत वृद्धि मे राज्य 
की आय की प्रतिशत वृद्धि का घाग देने से जो परिणाम आता है उसे उस कर 
को बॉयस्सी या प्रतिक्रियात्मकता कहते हैं। इसमें कर की दर में परिवर्तन का 
प्रभाव भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन किसी कर की लोच ([3% ९[58टाफ) 
निकालते समय कर को दर स्थिर रखी जाती हैं। अत कर को लोच राज्य कौ 
घरेलू उत्पत्ति के परिदर्तनी से स्थिर दरों पर कर राजस्व की प्रतिक्रिया का माप 
होती है। इस प्रकार कर को लोच द। निकालते समय कर कौ दरे स्थिर मानी 
जाती हैं जबकि कर की बायन्सी ज्ञात करते समय कर को दरो के परिवर्तन भी 
शामिल किये जाते है। 

980 89 के बीच गजस्थान मे कुछ प्रमुख करो की बायत्सी (000५87८५४) 
इस प्रकार रही है इससे 980 के दशक मे राज्य में इनकी बायन्सी का पता 
चलता है।' 

(495% 900997९9 ॥ रेश ) 


0) कुल कर ग़जस्व ]45 
(0) राज्य का स्वय का कर राजस्व 426 
(४9) बिक्री कर कै 2 
(४) राज्य आबकारी कर 203 
(५) भनोरजन कर 052 
(४0) बिद्युत शुल्क ]6[ 


यदि कर की बायतसी एक से अधिक होती है तो कर प्रयास उत्तम माना 
जाता है और यदि यह एक से कम होती है तो कर प्रयास कमजोर माना जाता 
है। उपर्युक्त तालिका के अनुसार केवल मत्रोरजत कर को छोड़कर कर बायस्सी 
के एक से अधिक रहते से राज्य भे कर प्रयास उत्तम मात्रा जाथेगा। शज्य आबकारो 
कर व विद्युत शुल्क में तो यह और भी अच्छी रही। कर बॉयन्सी के एक से 





]. #ैगाबढओं छ3इली। द पु 5०० ऐणटइलण) व: ला०5 ब्यते शिव रिवश्याव्याह पा पीट 
उश्र०्ड (कुए २ए 5घघ8 छ/जा०८$७ेाव 5 ०१ ५०१७७ छ5ह०७ छेशुड] व छफच०, 
4992, 992 2 3 फु 87 88 


यन्‍व की बजट प्रवृत्तियाँ कथा /993 9५4 का बजट उठा 


अधिक रहने का आशय है कि राज्य के अमुक कर के राजस्व में अमुक अदधि 
मे वृद्धि को दर राज्य की घरेलू उत्पत्ति को चृद्धि दर से अधिक रही। 
राजस्व खाते में व्यय की प्रवृत्तियाँ 
(एएशाव5 पा एडछशाधापार गा रिश्शशाएश #९९००णा।) 

राजस्व व्यय को निम्न शीर्षको के अप्तर्गत दिखाया जाता है 

३ सामान्य सेवाओं पर व्यय- इनमे राज्य के अगो (छाइभाड ० 820०) 
चर व्यय (मत्री परिषद, विधान सभा न्याय प्रशासन निर्वाचन आदि) राजकोषोय 
सेवाएँ (कर वसूली व्यय) झूण यरिशोधन व ब्याज का भुगतान प्रशासनिक सेबाएँ, 
पेन्शन व विविध सामान्य सेवाएँ तथा सहायतार्थ अनुदान (जो राज्य सरकार देती 
है) शामिल होते है। इनमे सर्वाधिक व्यय ऋण परिशोधन व ब्याज के भुगतान की 
मंद पर होता हे। 

2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय इसमे निम्न मदो का व्यय आता है 

(५) शिक्षा, खेल कला एवं सस्कृति (॥) विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण (॥9) जलपूर्ति सफाई, आवास व शहरी विकास (३४) श्रमिक व श्रम कल्याण 
(५) अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजातियो व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 
(५श) समाज कल्याण व पोषाहार। इनमे सर्वाधिक व्यय शिक्षा खैल, कला व 
संस्कृति को मद के अत्तर्गत होता है। 

3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय इनमे निम्न मदे शामिल की जाती हैं (+) 
कृषि व सम्बद्ध क्रियाएँ, ॥) ग्रापीण विकास व विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, (॥॥) उद्योग 
व खनिज (१५) पक्‍्िचाई, बाढ़ नियत्रण व ऊर्जा (५) परिवहन (५) विज्ञान, टेक्नोलोजी 
जे पर्यावरण तथा (५४७) सामान्य आर्थिक सेवाएँ। 

395] 52 में कुल राजस्व व्यय 772 करोड रुपये हुआ जो बढकर 
96 62 मे 52 करोड़ रुपये 97] 72 में 203 करोड रुपये व 98] 82 
में 823 करोड रुपये हो यया। 399] 92 मे राजस्व व्यय 4080 करोड रुपये 
हुआ जिसके 992 93 के सशोधित अनुमानो मे 4962 करोड़ रुपये तथा 993 94 
के बजट अनुमानो में 5405 करोड रुपये होने का अनुमान है। 

]993 94 के बजट -अनुमानो मे राजस्व व्यय का सर्वाधिक अश 37% 
सामाजिक सेवाओ पर 34 9% सामान्य सेवाओ पर तथा शेष 28% आर्थिक सेवाओ 
पर व्यय हेतु रखा गया है। 

नीचे 992 93 (सशोधित अनुमान) व 993 94 (बजट-अनुमानों) में 
कुछ व्यय को मदों यर कुल राजस्व व्यय का अनुयात दर्शाया गया है। 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य पर ऋण-भार काफी बढ़ गया है 
जिससे कुल णजम्व-व्यय का लगभग [7 प्रतिशत ऋण भुगतान द ब्याज के 
भुगतान पर लग जाता है। लगभग 2]% व्यय शिक्षा खेल कला व सस्कृति की 
मंद पर होता है। प्रशासतिक सेवाओ पर कूल राजस्व व्यय का लगभग 8% व्यय 
होते लग गया है। सिचाई, बाढ-नियत्रण व ऊर्जा पर 993 94 के बजट में कुल 
राजस्व-व्यय का [% रखा गया है। 
राजस्व व्यय को (॥)) बिकास-व्यय व (॥) अ-विकास-व्यय मैं भी विभाजित 
किया जाता है। 95] 52 में विकास व्यय कुल राजस्व-व्यय का 42% हुआ 
करता था जो 97] 72 मे 58% 98-82 मे 70% व 990 9] में 66 9% 
रहा। आजकल यह कुल राजस्व-व्यय का 2/3 होता है। 
४ इस प्रकार योजनाकाल में लम्बी अवधि मे विकास-व्यय का अनुपात बढा 
। 
973 74 से राजस्व-व्यय के प्रस्तुतोकरण का स्वरूप बदल गया है। 


शज्य की बजट प्रवत्तियाँ तथा !993 94 का बजट उ53 


जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया हैं कि अब यह सामास्य सेवाओ सामाजिक 
सेवाओं व आर्थिक सेबाओ के अन्तर्गत विभिन्‍न मदों के अन्तर्गत दिखाया जाता 
है। 

राजस्व खाते मे घाटा 

राजस्थान मे शजस्व खाते मे 95] 52 मे 2 करोड रुपये का घाटा 
हुआ था जो 97] 72 मे 79 करोड़ रुपये हो गया। 98 82 में राजस्व 
खाते ये 356 करोड रुपये का अभूतपूर्व घाद रहा तथा 992 93 के सशोधित 
अनुमानों में लगभग 466 करोड रुपये का घाटा रहा तथा ]993 94 को 
बजट अनुमानो मे लगभग 200 5 करोड रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है। 
990 9 के लेखो (9७०८०थ॥७) मे राजस्व छाते मे 68 करोड रुपये की बचत 
($070७७$) रही थी। 

पूँजीगत खाता (0५७ञाभ &९००णा॥) 

(क) पूँजीगत प्राप्तियोँ (09७99. ॥२९८९४७७५).. पुँजीगत प्राप्तियाँ 
निम्न शीर्षको के अन्तर्गत दिखायी जाती है 

(॥) सार्वजनिक ऋण इसमे राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (रशा्े 
5७७0 आता है। आन्तरिक ऋण स्थायी व अल्पकालीन दो प्रकार का हो सकता 
है। इनका उल्लेख नोचे किया जाता है। 

() स्थायी ऋण (एशश्ाक्षाशा। 6९00). इसके अन्तर्गत जनता से लिये 
गये बाज़ार ऋण शामिल किये जाते हैं। ये बिकास ऋण होते हैं जो राज्य की 
विकास योजनाओ की वित्तीय व्यवस्था के लिए जारी किये जाते हैं। इनमे भारतोय 
रिजर्व बैक से लिये गये 'फ्लोटिग ऋण या अल्पकालीन ऋण थी शामिल किये 
जाते हे। 

09 अल्पकालीन ऋण (]00908 96९७) - इनकी मात्रा राज्य के 
स्वय के साधनों व आवश्यकताओ पर निर्भर करती है। ये काफी परिवर्धनशील 
होते है। राज्य सरकार सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ से भी ऋण लेती है। 

(॥॥) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण ([.,0975 #ए॥ (९ एशाध 
(05 शागाशाए).. राज्य सरकार केद्रीय सरकार से भी ऋण लेती है। ऐसे 
अवसर भी आये है जब भारतीय रिजर्व बेक से लो गई ओवरड्अफ्ट की राशि को 
चुकाने के लिए केन्द्र ने राज्य का ऋण दिये है। 

(09%) ऋण व अग्रिम राशियों की रिकवरी ( 8९४0%९॥४5 0[ ,02॥5 
ना 806; 80९5)- राय सरकार को कर्ज व अग्रिम राशियों की वायसी से भी 
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धनराशि प्राप्त होती रहती है। ये राशियाँ सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओ तर 
आर्थिक सेवाओ के लिये दिये गये पूर्व ऋणो की रिकिवरी को सूचित करती है। 

चुँडीगल खाते छी प्राप्टियों निप्द रालिकर में दर्पएयो गयी हैं 
(करोड़ रू में) 


शॉर्पक | 3 





सार्वजनिक ऋण 

(0) राज्य सरकार का 
आन्तरिक ऋण 

(॥) केन्द्रीय सरकार से 
लिया गया ऋण 
ऋण व अग्रिम राशियों 

















इस प्रकार पूँजीगत खाते की प्राप्तियों के अन्तर्गत केन्रोय सरकार से लिया 
गया ऋण प्रमुख मद होती है। 992 93 के सशोधित अनुमानो मे इसके अन्तर्गत 
643 करोड़ रुपये दिखाये गये थे जिनके बढकर !993 94 में 680 करोड़ रुपये 
होने का अनुमान है। ऋण व अग्रिम राशियों कौ रिकवंशी से भी लगभग 00 
करोड रुपये को प्राप्ति होती है। इसके अन्तर्गत सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओं 
ब आर्थिक सेवाओ के लिए दिये गये पूर्व ऋणो की रिकवरी की राशियाँ आती 
हैं। 

पूँणीगत खाते में व्यय (0क्रणइश्याशा5 छा0श- (प्नज़ांथ 
2९00०४॥/) . पूँजीयत व्यय राजस्व व्यय की भाँति सामान्य सेवाओ, सामाजिक 
सेवाओं व आर्थिक सेवाओं की विधिन मर्दों के अन्तर्गत दिखाया जाता है। इसका 
प्रयोजन परिस्म्पत्ति का निर्माण करना होता है। इसमे एक मद सार्वजनिक कर्ज, 
860६ राशियों की होती है जो विभिन सस्थाओं को दी गई राशियों को 
दर्शात्री है। 


]. 993 94 के लिए राजस्थान सरकार के बजट का स्थति पत्र मार्च 993 चृ4 


राज्य की बजट प्रवत्तियाँ दया /993 94 का क्जट 33% 


मूँजीगत खाते के व्यय की मर्दे (कक्रधाइथ्य०॥) नीचे दी जाती हैं 
( करोड़ रू में ) 











वित्तण की मदे 
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पूँजीगत खाते मै व्यय की जो मदे सामान्य सेवाओ सामाजिक मेवाओ व 
आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत दिखायी जाती है । उनका वही अर्थ होता है जो 
गजस्व खाते मे इन मदो पर व्यय के समय स्पष्ट किया गया था। जैसा कि पूर्व 
एलिका से स्पष्ट होता है इसमे सर्वाधिक राशि आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत व्यय 
की जाती है ताकि पू“जीगत परिसम्पत्तियो का निर्माण क्रिया जा सके जैसे उद्योग 
शु पालन सिचाई की परियोजनाएँ, सडके आदि। इसके अलाबा राज्य सरकार 
चथब भी विभिन्‍न सस्थाओ आदि को कर्ज देती है तथा स्वय कर्ज की राशि 
उुकाती है जिसकी राशि पूँजीगत खाते मे सर्वाधिक होती है। 993 94 के 
बजट अनुमानों मे कुल वितरण की राशि के 800 करोड रुपये मे से गज्य 
प़रकार द्वारा 08 करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक कर्ज, ऋण व अग्रिम राशियो 
के अन्तर्गत दिखायो गयी है। 
पूँजीगत खाते पे घादा (ऐशा0६ ॥ ॥9९ (४0० बरए्णा) 

यदि पूँजीगत खाते मे वितरण की राशियाँ प्राप्तियो से अधिक होती है तो 
परँजीगत खादे भे घाटा माना जाता है। 

ह पिछले वर्षों मे पुजोगत खाते मे घाटे क्रो राशियाँ निम्न तालिका मे दर्शायी 
गयी 


799 7 


वर्ष पूजीगत खाते में घाटा. (करोड २० में) 
99] 92 (वास्तविक) ख़र7 3 
3992 93 (सशोधित अनुमान) 3]44 


993 94 (बजर अनुमान) 439 0 
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सार्वजनिक खाता ("7४॥8८ ३९९०॥ाग) - 

इस प्रकार समेकित कोष (00॥5004/४० (धिव) में राजस्व खाते 
व पूँजीगत खाते की आय व व्यय की मदें आतो हैं। लेकिन बजट के समग्र 
घाटे त्तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक खाते या लोक खाते (१2 #८८णाग) 
की शुद्ध राशि का भी समावेश करना होता है। अध्याय के शुरू में बतलाया जा 
चुका है कि सार्वजनिक खाते में वे लेन देन दाये जाते है जिन्हें सरकार 
बैंकर या ट्रस्टी के रूप भे करती है। इसमे अल्प बचते “प्रोविडेण्ट कोष रिजर्व 
कोष जमाएँ व अग्रिम राशियाँ सस्पेन्स (उचत) व विविध भुगतान शामिल होते 
है। 

बर्ष 992 93 के सशोधित अनुमानो मे सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशि 
48 5 करोड़ रुपये व 993 94 के बजट-अनुम्धनो मे 477 करोड़ रुपये आकी 
गयी है। 

समग्र घाटे या बचत की स्थिति (वर्ष 98 82 से 993 94 के 
बजट-अनुमानों तक) 

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि ग़ज्य मे समग्र घाटे की स्थिति 
987 88 990 9] व 993 94 मे काफी प्रतिकूल दशायी गयी है। 990 9] 
मे समग्र घाटा लगभग 44 करोड रुपये तक पहुँच गया था। 98 82 से 
99] 92 तक वास्तविक लेखो के आकडे दशाये गये हें जबकि 992 93 के 
लिए सशोधित अनुमान व 993 94 के लिए बजट अनुमान लिए गये हैं। 993 94 
के बजट अनुपानो में समग्र घाटा 62 4 कऐेड रुपये दर्शाया गया है जो सर्वाधिक 
है। 

राज्य को वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है। सरकार को अकाल राहत 
कार्यों के सचालन पर भारी व्यय करना पडग है। अकाल व सूखे के कारण राज्य 
सरकार के कर राजस्व मे कमी आ जाती है एवं राहत कार्यों पर व्यय मे वृद्धि 
करनी होती है। 


].. 992 93 बचूर्व दर्षों के आय व्यदक अध्ययत 005 जयपुर तथा 993 94 के लिए बजट 
का स्मति घत्र मार्च 993 पृ] 


राज्य को बजट प्रवततियाँठथा/993 94 का बजट उउ7 


त्तालिका 
समग्र बचत (0शलाबो। उप्राफ्ोए5) (+). या घाय (वलीलशा: ) () 
(करोड़ रु) 


वर्ष 
98] 82 
982 83 
983 84 
984 85 
985 86 
986 87 























]987 88 
]988 89 
989 90 














993 94 ()7624 
(सशोधित_बजट अनुम 


राजस्थान मे राजस्व खाते (४६छ॥०2 9०००एा) में घाटा होने के कारण 

राजस्थान के बजट में समग्र रूप से घाटा होने का मुख्य कारण राजस्व 
खाते मे घाटे का होना माना गया है। 993 94 के बजट में राजस्व घाटा लगभग 
200 करोड रुपये दर्शाया गया है जबकि 992 93 के सशोधित अनुमानों मे यह 
46 6 करोड रुपये का ही आका गया है। राजस्व खाते ये व्यय को राशि प्राप्तियो 
की राशि से अधिक रहने से घाटे को स्थिति उत्पन्त होती है। 992 93 व 
993 94 में राजस्व घाटे के लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते है 

(0) 992 93 के सशोधित अजुमानों मे राजस्व व्यय उस वर्ष के 
बजट अनुमानों से 72 करोड रुपये अधिक रहा। निम्न मद्दो पर वास्तविक व्यय 
बजट अनुमानों से अधिक रहा गज्य के अगो के अन्तर्गत राज्यपाल शोर्षक चुनाव 
ब्याज के भुगतान प्रशासनिक सेवाएँ, पेशन व विविध सामान्य सेवाएँ, सामाजिक 
सेवाएँ, व आर्थिक सेवाएँ, आदि। 

(2) 3993 94 ४ राजस्व घाटे के काफो सीमा तक बढ़ने की सम्भावता 
है क्योंकि चुनावो पर व्यय के लिए 8 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित 
३ गई है तथा ब्याज के धुगतानों मे [52 करोड़ रुपये को वृद्धि का अनुमान 


358 राजस्थात की अर्थव्यवस्था 


(3) हालांकि 992-93 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों 
में इसके बजट-अनुमानों की तुलग् में 270 कग्नेड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, 
(बिकी-कर, ब्याज की प्राप्तियों, केन्द्रिय उत्पादन-शुल्क में राज्य के अंश, अनुदान 
(६0४॥5-॥ 80) आदि में लेकिन व्यय में मो वृद्धि होने से राजस्व-घाया ही 
रहा। 
राजस्थान का 3993-94 का बजट (एश[धिश्राथ्था फ्प्रप्ट/श णि| 993-94) 

चर्ष 993 94 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 








पर कुल समेकित कोष (शुद्ध) 
((075०69320 णिा0 (7९) 


(०639 5 


8 सार्वजनिक खाता (शुद्ध) (फोबाग,ा 
2७७॥९ _4९00७॥ (72! 
9 समग्र घाय 

(०श्शगों कशीएशा) 





(9624 





दिसप्बर 992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने से राज्य 
सरकार के लिए छ: महीनों (अग्रैल-सितम्दर 993 ) के व्यय के लिए वोट ओन 
एकाउप्ट (५०८ णा ४०८०णा) मार्च 993 में लोक सपा में प्रस्तुत किया गया। 
राज्य की सामान्य वित्तीय स्थिति का परिचय राजस्थान शासन के 993-94 के 
आव-ठ्ययक के अनुमानों पर जारी. स्पृत्ति-पत्र (छा़ाशानणज 
ैशाए7्राठधा) में दिया गया है। 

इसके आषार घर राजस्थात के 993-94 के त्रजट कौ प्रमुख बातें (॥80- 
एटा) निम्नांकित हैं। 


सास्य की बजट प्रवृत्तियाँ तथ49937 ४4 का बजट 359 


(7) 3992 93 के बजट-अनुमाशे में समग्र घाय (82027) लगभग 28 
करोड़ रुपये दिखाया गया था जो सशोधित अनुमानों मे 57 करोड रुपये की बचत 
(5ए७७७) में बदल गया। इसका अर्थ यह है कि 992 93 में राजस्व की 
बसूलो में विशेष सुधार हुआ जिससे समग्र बचत सम्भव हो सकी। लेकिन 993 94 
के बजट-अनुमानों मे समग्र घाटे को राशि 624 करोड रुपये दिखायो गयी है 
जो काफी ऊँची है। इसका अर्थ यह है कि 993 94 मे राज्य की वित्तीय स्थिति 
में ([62 4 +57 4) 5 29 8 करोड रुपये, अथवा 220 करोड रुपये, को भारी 
गियवट आने की सम्भावना उत्पन्त्र हो गई है। !992 93 के सशोधित अनुमानो 
का 57 करोड रुपये की बचत के ]993 94 मे 62 करोड रुपये की बचत के 
घाटे में परिवर्तित होने की सम्भाववा व्यक्त की गई हैं जो एक चिता का विषय 
है। 

(2) राजस्थान क्की वित्तीय स्थिति पर 993 94 मे निम्न कारणा स 
दबाव बढेगे 

(0) 992 93 के सशोधित अनुमानो की तुलना मे चुनाव पर व्यय में 8 
करोड रुपये की वृद्धि का अनुमान है 

(४) सामाजिक सेवाओं पर ज्यय की वृद्धि 84 करोड रुपये 

(9) आर्थिक सेवाओ पर व्यय की वृद्धि 35 करोड रुपये 

(७) पूँजीगत वितरण को कुल राशि में 380 करोड रुपये को वृरिद्ध 
का अनुमान 

(५) सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशि मे केवल 60 करोड रुपये की वृद्धि 
का अनुमान लगाया गया है। 

(५) ज्याज के भुगतान (ग्रांशल्प्र 93शशशा।) में 52 करोड़ रुपये 
की यृद्धि का अनुमान है जबकि 992 93 के सशोधित अनुमानों में उसी वर्ष 
के बजट-अनुमानों की तुलना मे केवल 7 5 करोड रुपये को वृद्धि हुई थो। 

इस प्रकार सामाजिक सेवाओ ब्याज के भुगतान व पूँजीगत वितरण की 
राशियों में 7993 94 में भारो वृद्धि के अनुमानों से राज्य को वित्तीय स्थिति पर 
दबाव बढेगा। 

(3) राज्य मे राष्ट्रपति शासन के कारण )993 94 का बजट विधान सभा 
में पेश नहीं किया जा सका, इसलिए साधन सग्रह के नये प्रस्तावों का उपयोग 
नहीं किया दा सका। 

अत 993 94 में गज्य के वित्तीय साथनों पर दबाव घड़ने से वित्तीय 
दवा मे और गिरावट के आते की सम्भावना हैं; 


360 शज्प्पार की अर्पयवाण 


राज्य के राज॑स्व-घाटे को कप करने के लिए उपाय - 

जैसा कि प्रहले कहा जा चुका है राज्य की मुख्य समस्या ग्रजस्व घाटे 
(एएथवा08 0९) की है। 992 93 के सशोधित अनुमानों मे राजस्व घाटा 
46 6 करोड़ रुपये व 993 94 में 200 5 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। अठ 
भविष्य में राजस्व-घाटे को कम करने के लिये निम्न उपाय किये जाने चाहिएँ,- 

(3) राज्य को अपने करों जैसे बिकी कर, राज्य आबकारी कर, विद्युत 
करो व शुल्कों आदि से अधिक राजस्व जुटाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के 
विद्युत करे को अन्य राज्यो के समकक्ष लाने का प्रयास जारी रखना होगा। 

(2) राज्य को केन्द्र से मिलने वाले अनुदानो (8/क7/5॥7 थ१) जैसे 
गैर-योजना अनुदानों, राज्य की योजना-स्कोमो के अनुदानों, केन्द्रीय 
चयोजया-स्‍्कीमो के अनुदानों तथा केद्ध चालित स्‍्कीपों के अनुदानों की 
राशियो थे वृद्धि होनी चाहिए। 992 93 के सशोधित अनुमानों में इनमे 
बजट अनुप्तानो कौ तुलना मे 33 करोड रुपये को वृद्धि हुई थी। 

(3) राज्य का केद्धीय करों पे जैसे आवकर व उत्पादन-शुल्क भे 
अश बढना चाहिए। यह इन करो से केन्द्र की आमदनी के बढने से म्वत बढ़ 
जायगा। अत केन्द्र द्वारा इन करो को वसूली मे पर्याप्त सुधार किया जाना घाहिए। 

(4) राजकीय उपक्ों का घाटा कम करने के उचित उपाय किये 
जाने चाहिए जैसे प्रबध मे सुधार, डचित प्त्य नीति आदि। यदि कुछ इकाइयाँ 
लगातार घाटे मे जा रहो हैं तो उनको निजी क्षेत्र को हस्तीन्तरित करते अथवा चंद 
करने पर भी बिचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करते समय श्रमिको के 
हिंतो का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। 

(5) अनुत्पादक व्यय व व्यर्थ खर्चों पर रोक धाम की व्यवस्था होनी 
चाहिए। 

(6) राज्य सरकार स्थय की सब्सिडी की राशि को जाँच करके उसमे 
यथासम्भव कमी करने का प्रयास करे। 

(7) सरकार विद्युत सिचाई सड़क परिवहन आदि कौ दरो को इस प्रकार 
निर्धारित करे जिससे इतकौ लागत अवश्य निकल सके। साथ मे लागत कम करने 
के प्रयास भो जारी रखे। 

आज भी राज्य सरकार के भ्मक्ष अपूरित घाटे को पूरा करने को गम्भीर 
समस्या विद्यमान है जिसके लिये इसे अग्रावश्यक व अतुत्पादक व्यय में करौती 
करनी होगी। राज्य सरकार को सार्वजनिक उपक्रमो से बचत प्राप्त करनी चाहिये 
बधा भूतकाल में किये गये विनियोगो से अधिक प्राफल्ल प्राप्त करने का प्रयाम 
करना चाहिये । राज्य की वित्ताय स्थिति सतोषजदक नहीं है। इसको सुधाएे के 
लिये कई उपाय करने होगे जिनका विवेचन अगले अध्याय मे अधिक विस्तार से 
किया जायेगा। इसमे केन्द्र व राज्य सरकार दोनो का भूमिका होगी। राज्य फी 


राज्य की बजट प्रवत्तियाँ कथा /999 94 का बजट उ62 


वित्तीय स्थिति को समीक्षा करके सुधारने के लिये राज्य वित्त आयोग/बोड का 
गठन जरूरी हो गया है। 


प्रश्न 
].. राजस्थान की राजस्व-आय के मुख्य म्रोतो का विवेच) भय राज्य मे 
करे की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान किन दो करो का है 


2. राज्य के राजस्व व्यय का मुख्य मो बतनाइग। किन एडों पर सरकारी 
व्यय सर्वाधिक हे ? 


3... राजस्थान के 993 94 के बजर का संभिष्ता विररण दीजिये दसमे 
राजस्व घाटा व समग्र घाटा बहुत बढ ग्रय' है। कारण स्पष्ट कोजिए। 
4 संक्षिप्न टिप्पण। लिखिये 
(0) राजस्थान के प्रमुख कर, 
(0) राज्य के व्यय की मुख्य मर, 
(गा) राज्य के बजट मे राजस्व घटा व समग्र घाटा 
(५) राजस्थान के 993 94 के बजट कौ मुख्य बाते 
(५) राजस्थान में बिक्री कर का कर राजस्व में स्थान 
(५!) णजस्व व्यय को चार प्रमुख मरें। 


5 राजस्थान के बजर मे राजस्व आय एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्तियो का 
विश्लेषण कीजिये तथा राजस्व घाटे को दूर करने के सुझाव दोजिये। 
(र8] | श्र 992) 


9 
विभिन्न वित्त आयोग, गराडगिल फार्मूला व 
राजस्थान की वित्तीय स्थिति 


(शिशा। याग्याएटरए एणाय्रांइडंताडई & 0बवतरी 
रिक्राग्री9॥ ब्वात रिक्ुंबशीओ) वित॥0९5) 








प्राय प्रत्येक पाच वर्ष बाद भारतीय संविधान की धारा 280 के 
तहत एक नये वित्त आयोग का गठन किया ज्ञाता है जे। निम्न विषयो पर 
राष्टपति को अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करता है 

(») जो कर केन्द्र व राज्यो के बीच अनिवार्यत विभाजनीय हैं (जैसे, 
व्यक्तिगत आयकर) अथवा विभाजनीय हो सकते हें (जैसे सघीय उत्पादन शुल्क) 
उनकी शुद्ध प्राप्तियो का केन्द्र व राज्यो के बीच वितरण निर्धारित करना तधा 
अल्ग अलग अश निर्धारित करना, 

(आ) राज्यो के राजस्व सम्बन्धी सहायतार्थ अनुदान की राशि 
(पृवाणा।5 ॥0 भा0) के सिद्धान्त निर्धारित करना तथा 

(इ) सुदृढ़ वित्त के हित मे अन्य किसी विषय पर केद्ध के निर्देश पर 
विचार करना। 

अब तक नौ वित्त आयोगो कौ एिपोर्टे प्रस्तुत को जा चुकी है। नवे वित्त 
आयोग (अध्यक्ष श्री एनके पी साल्वे) को द्वितीय रिपोर्ट दिसम्बर 989 में पेश 
कौ गई थी जिसमें 990 95 को अवधि के लिये सिफारिशे कौ गई थी। इनका 
विस्तृत विवेचन इस अध्याय मे आगे चलकर किया गया है। 

5 जून 992 को पूर्व रक्षामत्री कृष्णचद्ग पत्त को अध्यक्षता में दसवें 
वित्त आयोग का गठन किया गया है जो अपनो रिपोर्ट 30 नवम्बर, 3993 
तक सरकार को देगा। इसमें 995 2000 तक के पाच वर्षों के लिये 
सिफारिशे कौ ज्ञायेथी। इसमे गठन च कार्यक्षेत्र आदि का विवरण इसी अध्याय 
में आगे चलकर दिया गया है। 

जैसा कि ऊप्रर कहा झया है खित-आयोग प्रमुखत्या कुछ केद्रीय करो वे 
शुल्कों कौ आय गे राज्यो की भागोदारो तथा उनके बीच वितरण के आधार 
सुनिश्चित करता हैं और राज्यो को केन्द्र को तरफ से दी जाने वालो राजस्व सम्बन्धी 


विभिन्‍न वित्त आयोगु गाडगिल फार्पूला व ग्रजस्थात की उ6 
विहीय स्पिढि 

सहायवार्ष अनुदान की ग़शि निर्धारित करता है। इस सम्बन्ध मे सबेधानिक व्यवस्था 
इस प्रकार है 

0) संविधान की धारा 270 के अधीन आयकर मे राज्यो को हिस्सेदारी 
अनिवार्य मानी जाती है! प्रधम बित आयोग ने आयकर की शुद्ध प्राप्तियों में 
राज्यों का हिस्सा 55% रखा था जिसके वितरण का आधार 80% जनसख्या व 
20% वसूली रखा गया था। नवे वित आयोग ने यह बढ़ा कर 85% कर दिया 
तथा उसके राज्यों मे वितरण के अब पाच आधार रखे है यथा राज्य का अशदान 
प्रति व्यक्ति उच्चतम राज्यीय आय व उस राज्य कौ प्रति व्यक्ति आय का अत, 
जनसंख्या, पिछडेपन का सिश्रित सूचनाक तथा जनसख्या को प्रति व्यक्ति आय के 
बिलोम से गुणा करने से प्राप्त आधार। इनका आगे चलकर विस्तृत रूप से 
स्पष्टीकरण किया गया है। 

राजस्थान का अश आयकर की विभाज्य आय मे प्रधम वित्त आयोग 
952 की रिपोर्ट के अनुप्तार 350% से बढ़कर नवे विज्ञ आयोग की दूसरी 
रिपोर्ट पे 7990 95 के लिये 4836% क्रिया गया है। 

(॥) संविधान की धारा 272 के अन्तर्गत सथीय उत्पादन शुल्क की 
आय मे राज्यो को हिस्सा दिया जाए है हालांकि यह बटवाग ऐच्छिक माना जाता 
है अनिवार्य नहीं। इसकी स्थिति भी प्रधम वित्त आयोग से नवे बिच आयोग तक 
काफी बदल गई है। प्रथम वित्त आयोग ने केवल तीन वस्तुओ तम्बाकू मगाचिस 
'ब वनस्पति पदार्थों की शुद्ध प्राप्तियों का 40% पूर्णतया जनसख्या के आधार पर 
वितरित करने का प्रावधान किया था। अब नवे विच्त आयोग के अनुसार कई 
बस्तुओ पर लगे संघीय उत्पादन शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों का 45% अश ग़ज्यो 
के बीच पाच आधारों (जनसख्या आय समायोजित कुल जनसंख्या पिछडेपन के 
सूचकाक उच्वत्तम प्रढि व्यक्ति आय घर राज्य कौ प्रति व्यक्ति आय के अवर दा 

'राज्यो के घाटे की मात्रा) पर किया जायेगा। इसका भी स्पष्टीकरण आगे चलकर 
किया गया है। 

पाजस्थान का संघीय उत्पादन शुल्क के राजस्व भरे अश प्रथम वित्त 
आयोग के अनुप्तार 44]% से बढकर नवे वित्त आयोग के अनुसार 5 524% 
किया गया है। 

(7) चस्त चीनी व हप्वाकू पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्को कौ 
शुद्ध प्राप्तियो का वितरण द्वितोय वित्त आयोग, [957 ने वस्त्र चौनी व तम्बाकू 
एर पूर्व मे लगे बिकौ करों की एक्ज में अतिरिक्त उत्शदन शुल्को की शुद्ध 
आप्तियो के ग़ज्यों मे वितरण को सिफारिश की थी जिसे बाद में निशतर जारी 
रखा गया है। इसके पहले प्रत्येक राज्य को एक निश्चित गारटी राशि के साथ साथ 
बाकी बची राशि का विर्धारित प्रतिशत दिया जाता था। नवें वित्त आयोग ने राजस्थान 
का अश 4 689% रखा है। अब कोई गारटी राशि नहीं रखी गयी है। 


उ4 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(५) रेल-यात्री कियये पर कर को एवज में अनुदान (झाशा ॥ ॥शा। 
ए ४% णा एथ्वाज३ए 7१६5शधाए८ा फट) 

भारत मे रेल यात्री किराये पर कर सर्वप्रथम 957 में लागू किया गया 
था जो 96] मे समाप्त कर दिया गया। यह 97] में घुन लागू किया गया 
और 973 में पुन समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसकी एवज मे राज्यो को 
अनुदान देमे को व्यवस्था की गई है। 96] 62 से 965 66 तक प्रति वर्ष 
]2 50 करोड रुपये की एक मुश्त राशि इस कर की समाप्ति की एबज मे राज्यों 
में अनुदान के रूप में वितरित को गई थी। संविधान को धाय 282 के तहत तदर्थ 
अलुदान (७0 ॥00 हाथ) के रूप मे ]966 67 से 980 8। तक यह प्रति 

6 25 करोड़ रुपये रही। 980 8॥ से 983 84 तक 23 2 करोड रुपये 
रहो जिसे आठबे दित्त आयोग भे बढाकर 95 करोड़ रुपये तथा मवे बित्त आयेग 
ने ]50 करोड रुपये प्रति चर्ष (990 95 क्ले लिये) कर दिया था। अब राजस्थान 
का अश 4 579% रखा गया है। 

(५) सहायतार्थ अनुदान (टवाआ5 ॥ अ6) , संविधान की धारा 275 
()) के अन्तर्गत राज्यो को राजस्व सबधी सहायतार्थ अनुदात के भुगतान कौ 
व्यवस्था की गई है। इसके लिये बित्त आयोग को यह पता करमा होता है कि 
प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दो जानी चाहिये ताकि केन्द्रीय करो में हिस्सा 
मिलने के बाद इसके राजस्व के अभाव कौ पूर्ति कौ जा सके। 

राज्य को राजस्व संबंधी सहायतार्थ अनुदान निरन्तर मिलते रहे है। भले 
वित्त आयोग ने राजस्थान के लिये इस प्रकार की सहायतार्थ अनुदान को राशि 
990 95 के लिये 446 79 करोड रुपये स्वीकत को हैं जिसमे गैर योजना 
घाटे (पूर्णत ) के लिये 486 39 करोड रुपये तथा योजना घाटे (अशत ) के लिये 
960 40 करोड रुपये है। 

(४) सहाम्ततार्थ अनुदानों के अलावा राहत-व्यय की पूर्ति के लिये 
भी अनुदान दिये जा सकते है। वबे वित्त आयोग को प्राकृतिक आपदाओ से 
प्रभावित राज्यो द्वारा किये गये राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिये मुझाव 
देने के लिये कहा गया था। इसने केन्द्र द्वारा राजस्थान के लिये राहत व्यय की 
पूर्ति के लिये 990-95) के लिये 465 करोड रुपये की व्यवस्था की है (कुल 
620 करोड़ रुपये का 75% केन्द्र देगा तथा शेष 25% राज्य सरकार को देना 
होगा)। सकल में धारा 282 के त्तहत अन्य कई प्रकार के अनुदान भी दिये 
गये है जैसे पुनर्वास अनुदान सामुदायिक परियोजनाओ के लिए अनुदान, आदि। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता हे किविभिनन वित्त आयोगो को प्िफारिशों 
के फलस्वरूप राजस्थान को कुछ शुल्को मे तथा राजस्व सबधी सहयतार्थ अनुदानों 
भें हिस्सा मिलता रहा है। इनकेंअलावा कुछ अन्य प्रकार के अनुदानो को व्यवस्था 
की गई है जंसे मबे वित्त आयोग द्वाग प्राकृतिक आपदाओ के समय राहत व्यय 
की पूर्ति के लिए दिये गये अनुदान आदि। 

अब हम यह देखेंगे कि वित्त आयोग के द्वारा राज्यों की तरफ किये गये 


विधिल वित्त आवोगू थाइगिल फार्मूला व राजस्थान की उ65 
वित्तीय स्थिति 

वित्तीय हस्तान्तरणो मे राजस्थान का अश क्तिना रहा है ओर इसमे किस दिशा 
में परिवर्तन हुए ह। 

केन्द्र द्वार राजस्थान की तरफ क्िये गये हस्तान्तरण (केद्धीय करों 
बे शुल्की में अश व अनुदाना के रूप में) 

950 5 से 955 56 तक छ वर्षों में राजस्थान के पक्ष में हस्तान्तरण 
की कुल राशि 8 6 करोड रहो जो कुल हस्तान्तरित राशि ( 7)5 7 करोड 
रुपये ) का केचल 2 6% थी। ]957 58 से 960-6॥ तक के चार वर्षों में 
राज्य को हस्तान्तरित राशि लगभग 55 करोड रुपये रही जो सभा राज्यो को 
हस्तान्तरित कुल राशि (203 8 करोड रुपये का 4 57% थी।” बाद म॑ [96] 62 
से 3965 66 की अवधि मे केन्द्रीय करो व अनुदानों से राज्य की कुल 723 
करोड रुपये की राशि उपलब्ध हुई। बाद के वर्षों मं बिभिन्‍्त वित्त आयोगो की 
रिपार्टो के अनुसार केन्द्रीय हस्तान्तरणों मे राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही। 


वित्त आयोग राजस्थान के | सभी राज्यों ६ राजस्थान का 
पक्ष मं अतरण | को कुल $ अश (प्रतिशत 
(0९५ण७४७णा)+ अत्तरण-राशि पे) 


कराड़ रु० करोड़ रू 
पचम (969 73 | 499 | 
आठवा (]984 89 39452 0 
नवा (प्रथम रिपोर्ट) 3662 4 








। 
नव (द्वितीय रिपोर्ट) 06036 4 
3990-95 
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क्र वास्तविक 


उ66 साजसथात की अर्थव्यवस्था 


ग़ालिका से स्पष्ट होता है कि चतुर्थ वित आयोग से छठे वित्त आयोग 
तक राजस्थान का अश कुल हस्तान्तरणों मे 4 52% से बढ़कर 5 87% हो गया, 
हत्पश्चात्‌ आठवे वित्त आयोग की सिफारिशों से यह 425% तक घटा। उसके 
बाद नवे वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार यह 989 90 के लिये 4 77% 
और इसको द्वितीय रिपोर्ट मे [990-95 को अवधि के लिये बढा कर 65% 
कर दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि नवे वित्त आयोग कौ सिफारिशों के 
फलस्वरूप राजस्थान को केन्द्र से अधिक वित्तीय साधन हस्तान्तरित किये गये हैं। 
इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पडेगा। 
राजस्थान के लिये प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण 
(एश ९४०79 २९50070९ 6९४णणरात्त लि रिश्चृबन्नीशआ)- 

97 को जनसख्या को आधार मानते हुए राजस्थान के लिये प्रतिं 
व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण की तुलना सभी राज्यों की स्थिति से निप्न-तालिव 
में की गई है। 





फिलिों राजस्थान 
(रुपयों में ) 


पाँचवा वित्त आयोग 


छठा वित्त आयोग 

सातवा वित्त आयोग 

'आउवा वित्त आयोग 

/नवा वित्त आयोग (990.95 


तालिका से पता चलता है कि पाचवें छठे व नवे वित्त आयोग की 
सिफारिशों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान भें भारत के 
औसत स्तर से ऊँचा रहा लेकिन सातवे व आठवे वित्त आयोग के अनुसार यह 
राजस्थान मे भारत के औसठ से नीचा रहा। इस प्रकार नवे वित्त आयोग ने प्रति 
ज््यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान के लिये समल्‍्त भारत के औसत स्तर से 3% 
ऊँचा रखा है जो ग़ज्य के हित मे है।* 

अब हम नवे वित्त आयोग कौ प्रथम व द्वितीय रिपोर्टो के आधार पर केन्द्र 


]... कैदातक्राकंधा 00 ऐड एफ सितश्ञ०६९७तरजन्नपश्धणा, ५०४६ 6 7७] , ए 28 (पोचवें 
से आठवें बिछ् आयोग के लिए) 

*$. ]97] की जटणणना केआधार पर राजध्थाव को जनसख्या 2 85 करोड़ तथा भारत की 54 8 
करग्रेड मातते हुये गणता की गई है। 


विधिस वित्त आयोग गाड़गिल फार्मूला व राजस्थात की ड्ठा 
वित्तीय स्थिति 

से राजस्थान की तरफ होने वाले वित्तोय हस्वान्तरणो का विस्तत विवेचन प्रस्तुत 
करते है ताकि इस सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी हो सके। 


नवे वित्त आयोग कौ प्रथय रिपोर्ट (989 90) तथा द्वितीय रिपोर्ट 
(4990-95) में को गई सिफारिशों का राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर 
प्रभाव 

नवा वित्त आयांग [7 जून 988 को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष 
सासद श्री एमके पी साल्वे नियुक्त किये गये तथा अन्य चार सदस्य निम्नांकित 
थे 

। च्यायमूर्ति श्री अब्दुस्सत्तार क्रेशी न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय, 

2 डॉ राजा जे चेलेया तत्कालीन सदस्य योजना आयोग 

3 श्री लालतन आवल पूर्व मुख्यमत्री मिजोरम 

4. श्री महेश प्रसाद (सदस्य सचिव) 
प्रधम रिपोर्ट क्की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान को वित्तीय 
अतरण 

आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट जुलाई ]988 मे प्रस्तुत की थी जिसमे 
989 90 के लिये केन्द्र के द्वारा रायो की तरफ किये गये वित्तीय हस्तान्तरणों 
के बारे में सिफारिशे की गयी थीं। 

राजस्थान को कुल 65] करोड रुपये के हस्तान्तरणो की सिफारिश कौ 
गई थी जो कुल हस्तान्तरण राशि का 477% थी जबकि परिचम बगांल के 
हिस्से मे 5 83% राशि आयी थो। 65[ करोड रुपये की अन्तरिम शशि मे से 
आयकर का हिस्सा 43 करोड रुपये, 40% उत्पादन शुल्क मे अश 326 करोड़ 
रूपये 5% घाटे के रायो को दी जाने घालो उत्पादन शुल्क कौ राशि में हिस्सा 
32 करोड रुपये बिक्री कर को एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को राशि 69 
करोड़ रुपये रेल थात्री किराये पर निरस्त कर कौ एज में अनुदान मे हिस्सा 5 
करोड रूपये ग़हत व्यय की बितत व्यवस्था मे सीमान्त ग़शि (7६१३ 77070) 
8 करोड़ रुपये राजस्व घाटे को पूर्ति के लिये सहायता अनुदान (गैर योजना) 39 
करोड़ रुपये अपग्रेडेशव अनुदात (गैर योजना) के अन्चर्गतर 6 करोड रुपये तथा 
विभिन्न समस्याओ के लिए ऋण राहत (गैर योजना) के अन्तर्गत मे 23 करोड 
रुपये थे। 

केके जार्ज ने नवे दित आयोग को प्रथम एवार्ड के मूल्याकन (8?फ्र 
#एा। । 989) मे बतलाया था कि निर्धनता का आधार लेने के कारण बिहार, 
उत्तर प्रदेश व राजस्थान घाटे में रहे है। इस आधार के परिणामस्वरूप भी कुछ 
थनी राज्य लाभ में रहे जैसे महाराष्ट जहाँ गतेबो का सकेन्द्रण अधिक मात्रा में 
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पाया जाता है तथा साथ मे गदी बस्तियो मे रहने वालो का भी। 
नवें वित्त आयोग की द्वितोय रिपोर्ट (990-95 के लिये) दिसम्बर 989 
में प्रेश की गयी थी। 
इसमें वित्त आयोग ने आदर्शात्पक दृष्टिकोण (भाग क्राए6 #फुछा०8०) 
अपनाया था जिसकी प्रमुख बाते इस प्रकार है 
(0) केन्द्र व राण्यो के बीच राजस्व का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिये 
ताकि वे अपने दावित्वों को सत्तोषप्रद ढग से यूत कर सकें 
(0). विभिन्न रज्यो के बीच राजस्थों का वितरण समान हो 
(॥) राज्यों कौ राजस्व आय बढाने व व्यय मे किफायत करने की प्रेरणा कायम 
रहनी चाहिये 
(९) शज्य अधिक सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करमे के लिये नागरिकों पर अतिरिक्त 
कर लगाएँ ताकि अतिरिक्त लागतो के लिये साधन जुटाये जा संके 
(५) केन्द्र व राज्यो के राजस्व खातो को सन्तुलित करने के लिये मानक सही 
व सुनिश्चित होने चाहिए। 
इस दृष्टिकोण के अनुसार यह आशा की गया कि प्रत्येक शज्य॑ अपनी 
क्षमता के अनुसार राजस्व बढायेगा तथा अपनी जरूरतो के अनुसार व्यय कौ 
धयवस्था करेगां। फेवल आधार वर्ष के आकडो को ही स्वीकार नहीं किया जायेगा। 
यह बात केद्ध व राज्य दोनो पर समाम रूप से लागू होगी। 
नवे बिनत्न आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (990 95) की सिफारिशों की 
मुख्य बाते 
द्वितीय रिपोर्ट मे आयोग ने आयकर मे राज्य का हिस्सा विभाग्य कोष का 
85% बनाये रखा लेकिन राज्यों के बीच उसके वितरण का आधार बदल दिया 
0) वर्ष 985 86 से 987 88 के सबंध मे आयकर के एसेसमेट द्वारा मापे 
गये ' अशदान (0076#650॥0॥) के आधार पर ]0 प्रतिशत 
(0) प्रति व्यक्त उच्चतम आय बाले राज्य कौ तुलना में उस राज्य कौ प्रति 
व्यक्ति आय के अन्तर के आधार पर 45 प्रतिशत (उस राज्य की 97] 
की जनसंख्या से गुणा करके) 
(9) राज्य की 97] को जनसख्या के आधार पर 225 प्रतिशत 
(४) आयोग द्वाय सकलित पिछडेपन के मिश्रित सूचकाक (00॥70ज० 
ग्रा(४४ एा 0800७थ्४एताट559). के आधार पर |[ 25 प्रोत्तशत 
(५) राज्य कौ 97] की जनसख्या से गुणा कौ गई प्रति व्यक्ति आय के 
प्रतिलोम (॥0४2८5८) के आधार यर 4 25 ग्रतिशता 
केन्द्रीय उत्पादव शुल्क की शुद्ध प्राप्तियाँ का 45% राज्यो मे निम्न प्रकार 


विपभिन विह आयोगु णडगिल फ़ार्मूल्श व राजस्थाप की 369 
वित्तीय स्थिति 


से वितरित करने की सिफारिश कौ गयी 


() 
१ 


(0) 


(५) 


(श 


राज्यो के बीच 25 प्रतिशत अश 97] की जनसख्या के आधार यर, 
2 5 ग्रतिशश! अश आय समायोजित कुल जनसख्या के आधार पर 
(0०008 89]ए508 ॥02] 7०एणेशा०)). वितरित किया जावा चाहिये। 
इसके लिये आय समायोजित कुल जनसख्या की गणना राज्यो की 97] 
की जनसख्या तथा [982 83 से 984 85 की तोन वर्ष की अवधि के 
लिये नई श्रखला के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय के व्युत्क्रम (0५ट56) 
पर को जानी चाहिये। एक राज्य के हिस्से का निर्धारण सभी ग़ज्यो की 
आय समायोजित कुल जनस़ख्या मे कुल योग मे से उस राज्य की आय 
समायोजित कुल जासख्या के प्रतिशत के आधार पर किया जाना चाहिये। 
]2 5 प्रतिश्त्त का वितरण पिछडेपन के सूचकाक के आधार पर किया 
जाना चाहिये। 

33 5 प्रतिशव का वितरण 982 83 से 984 85 की तीन वर्षों की 
अवधि की दौगन राज्य की प्रति व्यक्ति आय (नई अखला) तथा उच्चतम 
प्रति व्यक्षित आय वाले पजाब जैसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर 
को ॥97! को जनसंख्या से गुणा करके किया जाना चाहिये। 

शेष 65 ग्रतिशत का वितरण घाटे वाले राज्यों मे किया जाना चाहिये। 
अगयकर, उत्पादन शुल्क विको कर की एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 
तथा रेल यात्री किण्ये पर निरस्त कर की एवन मे अनुदान के बाद रहे 
घाटे की राशि के अनुपात में यह शशि वितरित की जानी चाहिये। विपदा 
राहत कोष (0दभा#॥% ॥णार्टा एव) में केन्द्र का हिस्सा 75% बे 
राज्यो का 25% किया जाना चाहिये। 

990 95 केलिए राज्यो केकुल अन्तरण में ग़जस्थान का हिस्सा निचे 


दिया जाता है 


(अ) करो मे अछा (करोड रू ) 
0) आयकर में अश ]02 
(॥) मूल उत्पाद शुल्क मे 3064 
(॥) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 504 
(४) रेल यात्रा किये पा निरस्त कर की एबज में अनुदान 34 
कुल जाड (अ) 46[4 
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(आ) सहायता-अनुदान 

(0) योजना भिन्न रेवेन्यू घाटे 

(007 था ॥९एटाएह 0थीटाा)के लिये (पूरा) 

(7) योजना रेबेन्यू घाटे (0 ॥९५शाए९ ठशीटा) के लिये 
(अशत ) 

कुल जोड़ (आ) 


(इ) राहत-व्यथ को पूरा करने हेतु अनुदान 
कुल (आओ) + (आ) + (३) 


486 
960 


]446 


465 


6525 


राजस्थान के हिस्से मे कूल अतरण लगभग 6525 6 करोड़ रुपये दर्शाया 
गया है (हमने निकटतम लिया है) जो कुल अन्तरणो (06036 करोड़ रुपये ) 


का 65% आता है। 
कुल अतरणो मे कुछ राज्यों के अश इस प्रकार हैं 


(990-95) (प्रतिशत में) 


0) उत्तर प्रदेश 
(0). बिहार 

(॥) मध्य प्रदेश 
(09) पश्चिम बगाल 
(२) आख्य प्रदेश 
(९) गजस्थान 


]646 
054 
740 
699 
683 
65 


इस॑ प्रकार नवें वित आयोग को द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को 
प्रति वर्ष केन्द्र से लगभग 300 कठ्रेड रुपये कौ राशि के अन्तरित होने का 
अनुमान है जबकि ]989 90 के लिये यह राशि 65] करोड़ रुपये मात्र थी। 

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है आठवे व नवें वित्त आयोगों की 
सिफारिशों के अनुसार कुल अन्तरणों में राजस्थान का हिस्सा इस प्रकार रहा: 


१. नयवें वित्त आयोग कौ द्वितीय रिपोर्ट 9990 95 के लिये दिसस्वर ]989 (हिन्दौ सस्करण) 


'पू 35 
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विभिनत वित्त आयोग गाडगिल फ़ार्यूला व गजस्थान की उमा 
वित्तीय स्थिति 


आयोग की | की प्रथम रिपोर्ट | को द्वितीय रियोर्ट 
रिपपोट के अनुसार | के अनुसार के अजुमार 


(984-89).. (989-90 के लिए। (990-95) के 
प्रतिशत में 
राजस्थान 4 25 477 








इन अतरणो के अलावा राजस्थान को ऋण-शहत सहायता के बतोर [990-95 
के दौरान बापस अदायगो मे राहत (छा ॥ ९02॥शा७) 23 53 करोड 
रुपये तथा अन्य ऋण-राहत 20 45 करोड रुपये की दी गई। यह कुल लगभग 
!44 करोड़ रुपये हो जातो है। अत ऋण-राहत सहायता के रूप मे भी ग्रज़स्थान 
को लाभ प्राप्त हुआ। 
वे दित्त आयोग को द्वितीय रिपोर्ट (990 95) की सिफारिशों की 
समोक्षा- 

वां वित्त आयोग काफी विवाद व बहस का विषय रहा है। इसको ट्वितोय 
व अन्तिम रिपोर्ट मे 990 95 की अवधि के लिये सिफारिशे पेश की गयी थों। 
इनकी प्रमुख आलोचनाएँ इस्त प्रकार है। 

(।) केन्द्र को अनुमानित राजस्व-प्राप्तियों का राज्यों को (१985-90) की 
अवधि में 22 65 प्रतिशत अश अन्तरित किया गया थ; जबकि 4990-95 की 
अवधि में यह 22.74 प्रतिशत बनता है। स्मरण रहे कि 990-95 के अन्तरणों 
पे राजस्व-पक्ष के योजना-अनुदान (छाआ हृप्शा/) भी शापिल हैं, जो 
985-90 के लिये शापिल नहीं हैं। यदि इनको हटा दिया जाये तो नदे 
वित्त आयोग द्वारा राज्यों को तरफ किये गये अतरण 22.74% से घटकर 
20.8% ही रह जाते हैं। इस प्रकार नवे वित्त आयोग की सिफारिशों के 
अनुसार केंद्र ने अपनी राजस्व-प्राप्तियों का अधिक अनुपात अपने पास 
रखा और कप अनुषात राज्यो को वितरित किया) 

(2) नवें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए 3990-95 की अवधि में 
विपदा-राहत कोष (09099 इहलाश हषआात) के लिए 620 करोड़ रुपये 
की प्रिफारिश की है जो भूतकाल मे सूखे को गम्भीरता को देखते हुए अपर्याप्त 
प्रतीत होती है, क्योंकि अकेले 987-88 में राहत कार्यों पर 67 करोड़ रुपये 
व्यय करने पड़े थे। यह राशि आठबों योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रस्तावित 
कुल विषदा राहत कोष की राशि के लाभग बराबर है। 

(3) नवें वित्त आयोग ने 990-95 की अवधि के लिए राजस्थान 
के लिए प्रति व्यक्ति रेवेन्यू का अनुमाव 280 रूपये लगाया है जो देश में 


ह 


उ72 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


सर्वाधिक है, जबकि हरियाणा मे प्रति व्यक्ति रेवेन्यू बचत (#2५थ॥0९ 508) 

]454 रुपये तथा महाराष्ट्र में 383 रुपये आको गयी है। पिछले 5 वर्षों मे 

राज्य में कर राजस्व (७0४ ॥९५४श९॥0९) मे वृद्धि दर 6 5% चार्पिक रही है जबकि 

राष्ट्रीय स्तर पर यह 4% हो रहो है। अत राज्य में साधन सग्रह का क्षेत्र काफी 

मा हो गया है क्योंकि भूतकाल में इस दिशा मे काफी प्रयास किया जा चुका 
। 

(4) वैसे राज्यों को 3990 95 में भी आय कर का 85% तथा सघोय 
उत्पादन शुल्क का 45% अश वितरित किया गया था लेकिन पिछली बार सघीय 
उत्पादन शुल्क का 5% घाटे के राज्यो मे वितरित किया गया था इस बार 
अगर शुष्क शुल्क के राजस्व के 45% कर 6.5% घाटे के राज्यो को दिया 
गया अन्य राज्यों के बोच वितरण की प्रभावपूर्ण राशि 40% से 
घटकर 37 575% रह गयी। इस प्रकार राज्या का उत्पादन शुल्क में अश 
बस्तुत कम हो गया है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि नवे वित्त आयोग द्वारा 
अन्य राजस्व प्राप्तियों का कम अश हो राज्यो को अन्तरित किया गया है। 

लेकिन णैसा कि पहले कहां जां चुका है राजस्थान के हिस्से मे कुल 
केन्द्रीय अन्तरणो का 65% ुगव पात आया है जो आठवें वित्त 
के 425% अनुपात से अधिक है। इससे राजस्थान को वित्तीय स्थिति पर 
अनुकूल प्रभाव पड़ा है। विपदा राहत कोष मे केन्द्र द्वारा 75% राज्यों द्वार 25% 
शशि दिये जाने से भी राजस्थान को लाभ प्राप्त होगा। अत चाहे छेन्‍्द्र की कुल 
राजस्व॒-प्राप्तियो का समस्त राज्यो में कम अश अन्तरित हुआ हो,लेकिन 
राजस्थान का अपना अश पहले से ऊँचा हुआ है। इस पर राज्य के मुख्यमत्री ने 
भो काफी सतोप प्रकट किया है। 
दसवें वित्त आयोग का गठन व कार्य क्षेत्र 

जैसा कि पहले सकेत किया गया है दसवाँ वित्त आयोग श्री केसी पत 
को अध्यक्षता मे 5 जून 992 को गठित किया गया हैं। इसके अन्य सदस्य 
काँग्रेस (इ) के सासद डॉ देवों प्रसाद पाल आध्र सरकार के पूर्व सचिव बो पी आर, 
विटूठल योजना आयोग के सदस्य डॉ सी रगराजन व हर्रियाणा के एक पूर्व 
आई ए,एस अधिकारी एम सी गुप्ता (सदस्य सचिव) है। आयोग को अपनो रिपोर्ट 
995 2000 की अवधि के लिए 30 नवम्बर 993 तक पेश करनी है। 

पूर्व आयोग की भाति दसवाँ वित्त आयोग भी आयकर, सघाय उत्पादन शुल्को, 
अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों निरस्त रेलवे यात्री कर की एबज मे राज्यो को दिये 
जानें वाले अनुदानी आदि मैं राज्यों क॑ अश क आवटन के आधार आदि पर अपर्नी 
सिफारिशें पेश करेगा! 

यह अपनी सिफारिशों पेश करते समय निष्न बातों पर ध्यान देगा- 


।.. छणपज्र व्वानक्ष कली 24 3990 9 580 चणता वा स्पष्टीकरण आते पृष्ठ पर । 


विभिन्‍न वित्त आयोगु गाडगिल फार्मुला व राजस्थात की 373 

वित्तीय स्किति 

(0)... राज्य सरकारो व केन्द्रोय सरकार कौ प्राप्तियो व व्यय के बीच संतुलन 
के उद्देश्य के साथ साथ पूँजीगत विनियोग के लिए बचत सजित की जा 
सके तथा गजकोषीय या फिस्कल घाटा कम किया जा सके 

(0) केन्द्रीय सरकार के साथनों यर ध्यान दिया जा सके व सार्वजनिक प्रशासन 
सुरक्षा व सीमा सुरक्षा ऋण सेवा व अन्य दायित्वों को पूरा करने पर ध्यान 
दिया जा सके 

(00) पूँजीगत परिसम्पत्तियो के रख रखाव पर होने वाले व्यय पर ध्यान देना 

(५) राज्यों की प्रशासन की आधुनिकौकरण की आवश्यकता जैसे भूमि रिकार्डों 
का कप्प्यूटटोकरण आदि कौ जरूरतों पर विचार करना 

(५) । अप्रेल 995 से $ वर्ष के लिए राज्यों के राजस्व साधनों (993 94 
के कराधान के स्तरो के आधार पर) योजना के लिए अतिरिक्त माधन मग्रह 
के लक्ष्यो व अतिरिक्त करो की सम्भावना पर विचार करना 

(श) राज्यो के गेर योजना राजम्ब व्यय की जरूरतों को ध्यान में रखना 

(शा) राज्यों के कर प्रयासों पर ध्यान देना 

(शा) राज्यो द्वारा सिचाई ब विद्युत परियोजनाओ परिवहन व विभागीय वाणिज्यिक 
उपक्रमो व सार्वजनिक उपक्रमो मे लगे बिनियोगो से उचित प्रतिफल प्राप्त 
करने पर विचार करना तथा 

(५) व्यय मे कार्यकुशलता व किफायत बरतते हुए बेहतर फिम्कल प्रबंध के 
क्षेत्र पर विचार करना 
ऊप्योग वर्तमान विपदा गहत कोष को भो समोक्षा करके उचित सुझाव 

देगा। यह 3] मार्च 994 को समाप्त होने बाली अवधि मे राज्यो को कर्ज को 

स्थिति का मूल्याकन॑ करके उसमे सुधार के उपाय सुझायेगा लेकिन ऐसा करते 

समय वह केन्द्र की वित्तीय आबश्यकताओ को भो ध्यान मे रखेगा। आयोग अपने 

5 का आधाए स्पष्ट करगा तथा राज्यवार राजस्व व घ्यय के अजुमान प्रम्तुत 

गा। 

उपर्युक्त विवरण से म्पष्ट होता है कि पहली बार सरकार ने 

बित्त आयोग को फिस्कल घाटा क्रम करने का उद्देश्य अपने सामने रखने 

के लिए कहा है। साथ मे राज्य सरकारा द्वारा बेहतर साधन संग्रह व 

फिस्कल प्रवध पर विशेष रूप से बल दिया गया है। 


[ रणना छा स्पष्टाजरण घाटे के राज्यों को (45% % 6 5% ) 7 425% मिलेगा जिससे 
अन्य राज्यों के हिस्से में (45% --7 425% ) 37.575% आदेश जबकि पहल यह 
40% आदाधा । ] 


जार एजस्थात की अर्थव्यवस्था 


गाडगिल फार्पूले के अत्तर्गत केद्ध के योजना हस्तान्तरणों मे राजस्थान 


का अश 
(879९6 एज ग्जीय जा स्शातए। जैसा एथाऊएि$ धाएशः 
690|।/ छाए) 

वित्त आयोग द्वारा राज्यों को तरफ किये गये हस्तात्तरण वैधानिक हस्तान्तरण 
(इश0/ण,/ "थ्ाउड५ कहलाते है। इनके अलावा राज्यो के लिए दो प्रकार के 
हस्ताम्तरण ओर किये जाते है जो इस प्रकार होते है (0) योजत्रा हस्तान्तरण (क्या 
॥»7४ 09) जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित आधारो पर तथा प्रोजेक्टो के लिए 
किये जाते है (॥) ऐच्छिक हस्तान्तररण (65ए2ण्राआअ9 एक्षाइशशि$) संविधान 
की धारा 282 के तहत राज्यो को केन्द्र चालित स्कोमो ((७॥9/9 59ण80०0 
इलीथ॥८$) तथा बिभिन्‍न गैर सोजवा उद्देश्यों के लिए सघीय मत्रालयों द्वारा किये 
जाते है। 

योजना-हस्तातरण का सूत्र (फार्मूला) - योजनों हस्तान्तरण का गाडगिल 
फार्मूला (जो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी आर गाडगिल के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया है) 969 मे लागू किया गया था। इसके आधार पर चौथी 
व याचवीं योजनाओं में राज्यों की तरफ योजना हस्तान्तरण किये गये थे। इसे 
990 मे सशोधित किया गया जिसके आधार पर छठी व सातवीं योजनाओं ये 
योजना हस्तान्तरण किये गये। पुन ] अक्टूबर, 990 को गाडगिल फार्मूले में 
परिवर्तन प्रस्तालित किया गया था। 

लेकिन कई मुख्य मत्रियो द्वारा आग्रह किये जाने पर ओजना आगोग को 
उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता मे एंक समिति नियुक्त की गई जिसे 
गाडगिल फार्मूले की जाँच का काम सोपा गया। इसके सदस्य वित्त मभत्रो डॉ 
मनमोहन सिह व योजना आयोग के सदस्य डॉ सी रगराजन थे। इसे आठवाँ 
योजना (१992 97) के लिए सशोधित गाडगिल फार्मूला सुझाने के [लिए कहा गया 
था। 

बाद भें इस पेनल के सुझावों पर 24 दिसम्बर, 99] को राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ की बैठक मे विचार करके आम सहमति से जो फार्मूला स्वीकृत किया 
गया उसमे जनसख्या को (]97] के आधार पर) 60% भार, प्रति व्यक्ति आय॑ 
को 25% भार (विचलन विधि से 20% तथा दूरी विधि से 5% भार) कर-प्रयास 
फिस्कल प्रयास व कार्य सम्पादन (ए८४०77क॥००) के आधार पर 75% भार 
तथा शेष 7 5% भार विशिष्ट समस्याओ के लिए दिया गया। कार्य सम्पादन मैं 
(0) जनसख्या वियत्रण व मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य मे राज्यो की कार्य सिद्धि 
(॥) प्राथमिक शिक्षा थ प्रौढ साक्षरता का सार्वभौमिकीकरण तथा (॥॥) बाह्य सहायता 
प्राप्त परियोजनाओ की सर्य पर पूर्ति मापक तीन राष्ट्रीय महत्व के प्राथमिकता 
3 क्षेत्र रस गये। 24 दिसम्बर, 99] के नये भार भी अग्र तालिका में शामिल 

गये है। 


विपिल वित्त आयोग गाडगिल फार्मूला व राजस्थात की 


वित्तीय स्थिति 


जर्ऊ 


गाडगिल फार्मूले के इन तौनो रूपों को निम्न-तालिका में दर्शाया 
गया है - 


































(07) जनसख्या 
(097] की 





(00) चालू सिचाई 
व शक्ति 
परियोजनाए है| 











3५) कर-प्रयास 


|_॥0 | 0 


संशोधित | परिवर्तित | संशोधित 

गाडगिल 6५/०कआ९9)। (२०श5८०) ।0/०१॥0०4) 
फार्मूला | गाड़मिल | गराडगिल + फार्मूला 
(7969) । फार्मूला फार्मूला (24 
'चौथी व १980 (९ ॥| दिसम्बर 
पांचवी (छठी व अक्टूबर 99॥) 
योजनाओं मे। सातवां 4990) 
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(५) राज« 
कोषोयदप्रबन्ध 
(झआाइट् 
॥0भ॥38शाशा[ 





(श) विशेष 
समस्य है| 
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ऊकह भाप कर प्रयास गजकोषोय प्रबंध व अन्य क्षेज्रे में गायों को उपलब्धियों के आधार पप्र है। 


376 शजस्थात की अर्थव्यवस्था 


इस भकार राज्यो के लिए योजना-हस्तान्तरण के लिए 24 दिसम्बर 99] 
से सशोधित किये गये गाडगिल सूत्र मे जनसख्या को 60 प्रतिशत भार दिया गया 
है। प्रति व्यक्दि आय का 25 प्रतिशव, कर-प्रयास, फिस्कल प्रबंध व कुछ क्षेत्रों 
में राज्यों के कार्य-सम्पादन व कार्य-सिद्धि को 7 5% तथा विशेष समस्याओं को 
75 प्रहिशत पा दिया गया है। 

कर-प्रयास का अर्थ- इसमें ग़ज्य कौ आय में करो के राजस्व का अनुपात 
देखा जाता है, अथवा प्रति व्यक्ति कर-राजस्व को प्रति व्यक्ति राज्य की आय के 
अनुपात के रूप में देखा जाता है। यह आधार प्रतिगामी (८४॥८६४५९) होता है, 
क्योंकि यह ऊँची आमदनी वाले राज्यों को ज्यादा लाभ पहुँचाता है। इसका कारण 
यह है कि कर का आय से अनुपात इसलिए बढठा है कि ऊँचौ आय वाले राज्यो 
कौ कर देय क्षमता ऊँची होतो है। इस हिसाब से कई विकसित राज्य बेहतर 
“कर-प्रयास' कर पते हैं चाहे वे अपनी प्रति व्यक्त आय को देखते हुए कम 
साधन ही एकंत्र कर पा रहे हो। इसी प्रकार गरीब राज्यो को नोचे कर-आय 
अजुपह के कारण केद्र की तरफ से राधत्र-आवटन में घाटा उठाता पड़ता है, 
चाहे वे अपनी तरफ से बेहतर कर-प्रयास कर रहे हो। 

राजकोषीय प्रवध (75८४ शाआ)99९०॥८०).. इस कमी को दूर करने 
के लिए ]990 में कर-प्रयास की जगह “राजकोषोय प्रबध' को लागू करने का 
सुझाव पेश किया गया था। राजकोषीय प्रवध मे यह देखा जाता हैं कि उस 
राज्य ने योजना आयोग से स्वीकृत कराये गये साधन-सग्रह के लक्ष्यों 
(९४2९५) की तुलना में वाह्तविक (900४०)) साधन-सग्रह कितना किया 
है। वित्त मद्रीलय कर-प्रयास गैर-योजना खर्च मे की गई क्रिफायत को भी 
देखता है। अत यह 'कर प्रयाक्ष' की तुलना मे अधिक व्यापक होता हैं| स़जस्व-घारो 
मे घृद्धि को देखते हुए *राजकोपीय प्रचध/ की अवधरएणा ज्यादा महत्व रखतो है। 
इसमें साधन-सग्रह के साथ व्यय की मितव्ययिता पर भी ध्यात दिया जाता है। 
चूंकि कम्रजोर स्ाधम अप्पार के कारण कम आय बाले राज्य को हानि हो सकती 
है, इसलिए इसे 990 के गाडगिल-सूत्र मे केवल 5% भार ही दिया गया 
धा। 

]990 के परिवर्तित गाडगिल सूत्र मे “विशेष समस्याओं को 5% का 
भार दिया गया था ताकि यदि कोई राज्य घाटे से रह जाये तो उसे विशेष समस्या 
के तहत मदद दो जा सके। लेकिन यह बहुत कुछ ऐच्छिक श्रेणी का माना 
जायेगा क्योंकि इसमे सांख्यिकी व गण्णित लगाना आसान नहीं होता, जैसा 
कि सूत्र के अन्य आधारों में पाया जाता है। 99] के सशोधित मूत्र में इसे 
75% भार हो दिया गया है। 

विशेष समस्याओ मे तिम्त सात विशेष सम्म्याएँ रखो गयो है - 


विधिल वित्त आयोग याडगिल फार्मूला व ग़ज़स्थात की उ77 
वित्तीय स्थिति 


().. तटीय क्षेत्र 
(0). विशेष पर्यावरणीय प्रश्न 
(0) बाढ़ व सूखा-सभावित क्षेत्र 
0५) विशेष रूप से कम था अधिक घात्व वाले जनसख्या के क्षेत्र 
(५) न्यूनतम वांछित किस्म का योजना-आकार प्रष्त करो के लिए विशेष 

वित्तीय कठिनाइयाँ 
(५). रेगिस्ठानी समस्याएँ 
(शा) शहरो क्षेत्रो की गदी बस्तियाँ 

योजना-आयोग ही विशेष समस्‍्याओ के बारे मे फ्सलघा कर पायेगा। यदि 
गजनौतिक प्रभावों से बचा जा सके तो यह आधार बहुत लाभकारी बनाया जा 
सकता है। 

योजना हस्तान्तरणो की राशि में ऊर्ज व अनुदानों (0क्षा5 क्षात॑ हाक्षाई&) 
का अनुपात गैर-विशिष्ट श्रेणी (0 99000॥ ८॥०१०७५) के राज्यो के लिए 
70 30 रखा गया है अर्थात 70% कर्ज तथा 30% अनुदान रखा गया है। यह 
विशिष्ट श्रेणी ($90९४ं ८००९०/५) के राज्यो असम हिसाचल प्रदेश जम्मू व 
कश्मीर, मनीपुर, मेघालय नागालेण्ड सिक्किम ब त्रिपुरा के लिए 090 अर्थात्‌ 
0% कर्ज तथा 90% अनुदान के रूप में रपा गया है। इसलिए उनके लिए 
अनुदान का अश 90% है जबकि गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यो (जिदमे राजस्थान 
भा आता है) के लिए केवल 30% ही रखा गया ऐ। 

सशोधित सूत्र मे प्रति व्यक्ति आय के लिए जो 25% भार सुझाया गया 
है उसमे 5% दूरी-विधि (त9470० ॥)0/900) से वितरित किया जायेगा तथा 
20% बिचलन-बिधि (6९५॥४॥णा 78८॥॥00) से वितरित किया जायेगा। दूरी-विधि 
में एक राज्य को प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक आय वाले राज्य की प्रति ध्यक्ति 
आय से अतर लिया जाता है, जबकि घिचलन विधि मे एक राज्य को प्रति व्यक्ति 
आय का अतः प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के औसत से देखा जाता है। 
भूत्काल मे राजस्थान को योजना के तहत कितनी केन्द्रीय सहायता 
मिली? 

निम्त तालिका मे राजस्थान को योजनाओ के लिए प्राप्त प्रति व्यक्ति 
केन्द्रीय सहायता की राशि, प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय (००९३५) (प्रस्तावित) 
की राशि तथा सहायता का योजना-परिव्यय से अनुपात दर्शाया गया है।' 


॥५ शिक्षा वरा्याजलित 00७ $]90-- र९ि४९३०७ 09908 सणाएग्रोग, है काब१55 
ऐिज्रा।गगहु०त प््पे है [व %णण्ए खत दाल णा धिशज, आटा 2-9 99 9 504 


उा तजत्थान की अर्थव्यवस्था 


शोजमा चोजनाओं मे 
एऐवि ज्यक्ति | योजना परिव्यय 
क्ेद्रीय (रू. में) 
सद्ायता(र में 


पायवों 
छठा 255 786 


इकेद्रीय सहायता 
का राज्य योजना 
परिव्यय से . 
कमरे 
692 
| &। । 






























तालिवा से स्पष्ट होता है कि राज्य के योजना परिव्यय मे केद्रीय सहायता 

का अश चौथी योजना मे 69 2% मे घटकर छठी योजना में 32 4% हो गया। 
लेकिन सातवी योज़ना गे यह पुन अपर 44 ]% पर आ गया। इसे प्रकार सातवीं 

पोज मे परिव्यण के लिए सच्यणता पए निर्षपत छढी है। 24 'दिफ़म्बर 
99] के सशोधित फार्मूले के अनुसार राजस्थान मे प्रति व्यक्ति आय को 25% 
भार देने से लाम मिलेगा लेकिन जनसख्या को 60% भार देने से (97/ की 

जनगणना के आधार पर) राज्य को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय राजस्थान 
की जनसख्या कम थो । कर प्रयास फिस्कल प्रबंध व राज्यों द्वारा कार्य सम्पादन 
के आधार को 7 5% भार दिया गया है जिसके बारे मे प्रभाव स्पष्ट होना बाकी 
है। विशेष समस्याओ को 75% भार देने के बारे मे भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 
फिर भी नये सूत्र को लागू करने मे इस बात की व्यवस्था की जायगी कि किसी 
भी राज्य का पहले घाला अश 0% से अधिक न घट जाय तथा 20% से अधिक 
म बढ़ जाये। उदाहरण के । गए, यदि किसी राज्य को पहले केन्द्रीय योजना हस्तान्तरणो 
में 6% अश मिल रहा था तो दिसम्बर 99 मे स्वीकृत फर्मूले मे उसे 54% 
से कम न मिले और 72% से ज्यादा न मिले। इस बधन से सम्भवत राज्यों में 
असतोष नहीं होगा और न्यायपूर्ण आवटन करना सम्भव हो सकेगा। 

कुछ विचारको का मत है ॥5 यदि पुनर्सशोधित फार्मूले में क्षेत्रफल को 

0 प्रतिशत इन्फास्ट्रक्चर को 0 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय को 30 प्रतिशत 
भार दिया जाता और जनसख्या का भार घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाता और 
विशेष समस्याओं का !0 प्रतिशत कर दिया जाता तो सम्भवत शजस्थान को ज्यादा 
लाभ मिल सकता था। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई ऐसा रत 
नहों है जिससे सभी राज्यों को एक॑ साथ लाभ प्राप्त हो सके। यदि एक 
से राजस्थात को लाभ होता है तो उसी से अधिक जनसख्या वाले दूसरे किसी 


] पूर्व मुख्यमत्री श्री पैतेसिह शेखवबत ने भो जून 8 990 को राष्ट्रीय विकास घरिषंद नई दिल्‍ली 
में अपने भाषण में क्षेत्रफल को कम कय ]0 प्रतिशत भार देठे पर बल दिया था। 


2. [069 505 


विधिन वित्त आयेए याडयिल स्ार्मूला व राजस्थात की उर9 
वित्तीय स्पिति 


राज्य को हानि होगी। इसलिए इस विषय पर सभी राज्यो के हित्तो को ध्यान में 
रखकर विचार करे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। 

अत ज्यादा से ज्यादा यह कहम्य उचित होगा कि गाडगिल फार्मूले से 
पंपछडेपन! का भार बढाया जाना चाहिए। नवे वित्त आयोग ने अपनी द्वितोय रिपोर्ट 
(990-95 के लिए ) मे अनुपात [चित जाति /अनुमूचित जनजाति व खेतिहर मजदूरों 
की सख्या के आधार पर लडेपत का हि सूचनाक (ए0गए0च्ञांट धाव्॑ऋ 
0 0७४८एथ४०॥८४७). विकसित किया है। अत यचासम्भव पिछडेपन की 
आधार स्वरूप मानने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। 

अत 24 दिसम्बर, 99 को पुनर्सशोधित आम सहमति का गाडगिल 
फार्मूला या मुखर्जी फार्मूला पिछडे राज्यो के हितों का ज्यादा ध्यान रखेगा, 
क्योकि इससपें प्रति व्यव्ति आय का भार" 25% रखा गया है जिसके द्वारा 
उनके हितो का अधिक सरक्षण सम्भव हो सकेगा। इसमे राज्यो की कार्य सिद्धि, 
आदि को 7 5% भार देने से राज्यो को जनसख्या नियत्रण मातृत्व ब बाल कल्याण, 
साक्षरता विस्तार, आदि क्षेत्रों मे बेहतर कार्य करके दिखाने को प्रेरणा मिलेगी। यदि 
किसी राज्य का अश कम होता दिखाई दिया तो उसे विशिष्ट समस्याओ की मद 
के अन्तर्गत अधिक मदद देकर लाभ पहुचाने का प्रयास किया जा सकेगा। इस 
प्रकार दिसम्बर 99! का नया फार्मूला अधिक सवुलितु विकासोन्मुख व समताकारी 
प्रतोत होता है। 

ऐसा कोई दूँढना मुश्किल है जो एक साथ सभी राज्यो के हित्तो 
का पूरानपूरा ध्यान रख सके। लेकिन विभिन्न राज्यो के बीच 
सामाजिक-आर्थिक असमानता ब अतर को कम करने के लिए 'पिछडेपन' 
को अधिक भार देना उचित माना जा सकता है। 

राज्यों को योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए अधिक साथम 
उपलब्ध करने कर एक रास्ता यह है कि वर्तमात्र मे जो केन्द्र-चालित स्कोमें 
(एक्षातवए इ६एण80७0० इलाथ्याट३) चल रही है (जिनकी सख्या सातवीं योजना 
मे 262 हो गई थी) जैसे मरू-विकास कार्यकम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकम 
(॥१07) आदि , उनके कोष विकेन्द्रित नियोजन के तहत स्थानोय सम्थाओ को 
सौष दिये जाएँ तो राज्यों को योजना के लिए धन भी अधिक मिल जायेगा और 
उसका बेहतर उपयोग भी सम्भव हो सकेगा। योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ 
अरुण घोष ये कहा है कि 990-9] में ग्रामोण विकास से सम्बद्ध केन्द्र चालित 
स्कीमो (055) पर (कल्याण व स्वास्थ्य सहित) कुल 5000 करोड रुपये के 
व्यय का प्राकणात किया शझुसा श्ा/ शद़ि णझह आरताशि सण्यों करी शोजफाओं मे व्यय 
के लिए मिल जाती तो उनके वित्तीय साधन काफो बढ़ सकते थे। भविष्य मे इस 
प्रकार को सुविधा मिल जाने पर वे अपन जरूरतो के मुताबिक अधिक लाभकारी 


।.. टशिसम्दर 99! में इतपेंसे।3 स्कोों को रान्दो करे हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया दा, 
लेकिर वित्तोय सधर्तों को दृष्टि से इपका अश केवल 8% हो था! जो कि कापते कप था । 
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योजनाओं को बना पायेंगे और केन्द्र क्रे कार्यक्रमों से बंधे नहीं रहेंगे। अब हम 

7404 को वित्तीय स्थिति को सुधारने के विषय में आवश्यक सुझाव पेश करते 
॥ 

राजस्थान में राजस्व-घाटे को कम करने व वित्तीय स्थिति में सुधार के 

लिये सुझाव- 

हम पहले देख चुके हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं 
है। 993-94 में समग्र अपूरित घाटे के लगभग 62,4 करोड़ रुपये रहने का 
अनुमात्र है। इसके वित्त-पोषण की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मार्च 993 
के अन्त में राज्य पर कर्ज कौ कुल बकाया राशि 7,670 करोड़ रुपये थी जिसके 
ब्याज व॑ लय 'कौ किस्त को चुकाने का भार काफी अधिक बनता है। 993-94 
में इसमें और वृद्धि होगी। राज्य की वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति कोई एक दो 
बर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह दीर्घकाल से घल्ली आ रही आर्थिक समस्याओं 
का इकट्ठा दुष्परिणाम है। हम पहले बठला चुके हैं कि राज्य को प्रति व्यक्ति 
आय ]970-7। के बाद स्थिर भावों (980-8) पर निरंतर बढ़ने का नाम नहीं 
लेती। इतनी लम्बी अवधि में प्रति व्यक्ति आय का ठहराव विकास कौ अत्यधिक 
धीमी रफ्तार को ही सूचित करता है। 

968-69 से 989-90 तक के 22 वर्षों में राज्य में 8 बर्ष अकाल 
जब सूखे कौ दशाएँ पायी गईं। इनमें से 4 वर्षों में अकाल मे 20 से अधिक 
जिलों को प्रभावित किया। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य निरन्तर अकाल की 
'विभीषिका से जूझता रहा है जिससे इसके राजस्व को काफी क्षति हुई है और 
राहत-व्यय-भार में वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य अकाल की समस्या 
चर नियंत्रण भहीं कर पाया है। राज्य की पंचवर्षोण योजनाएँ अकालों के संकट को 
कम कर थायी हैं। राज्य में निरन्तर जल, चारे, अनाज व रोजगार का अभाव घना 
रहता है। अत: राज्य के आर्थिक्र विकास के कार्यक्रम पर नये सिर्रे से विचार 
'करने को आवश्यकता है। 

राज्य को वित्तीय दशा को आगामी वर्षों में ठोक करने के लिए निम्न 
उपाय सुझाये जा सकते हैं- 

, राजस्थान को विशिष्ट श्रेणी (5७९४७॥ ८०९१००५) के राज्यों पें 
शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसको योजना-हस्तान्तरणों का 90% अनुदान 
के रूप में मिल सके (जो वर्तमान में केवल 30% ही है)। राज्य में कई सूचकों 
जैसे एक्ट साफ्षरए सड़क आदि करे दृष्टि से इसको स्थिति अन्य डिफ्रिष्ट जग? 
के राज्यों से अच्छी नहीं है। इसलिए इसे विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल 
करमा जरूरी है। इससे इस पर भावी कर्ज का भार भी कम रहेगा और इसे अनुदान 
ज्यादा भात्रा में मिलने लग जायेंगे। 
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वित्तीय स्थिति 

2. वित्तीय साथन बढाने व्छे लिए बिक्रो-कर व अन्य करों की वसूली 
में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ करके 
बिक्री-कर को आय काफी बढायी जा सकती है। बिक्री कर की बकाया राशियाँ 
बसूल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम पहले बदला चुके हैं कि राज्य 
के कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करो मे अश सहित) का !/3 अश बिक्री-कर से 
ब्राप्त होता है। 993-94 के बजट-अनुमानो मे बिक्री-कर से 039 करोड़ 
रूपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यदि इसमे 0% वृद्धि की जा सके 
तो लगभग 00 करोड रुपये की राशि जुटायी जा सकती है। 

9-0. फरवरी 989 को मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन से 29 चुनी हुई 
अदो के लिए बिक्री-कर की न्यूनतम दरो पर आम सहमति हो गई थी। लेकिन 
कुछ राज्य/सघीय प्रदेशों ने बाद मे अपनी बिक्री कर की दरे इन स्वीकृत न्यूनतम 
दरगे से भी नीची रख लीं जिससे अन्य शाज्यो को राजस्व की हाति उठानी पड़ी। 
ऐसी स्थिति मे यह सुझाव दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय आम राय का सदैव 
चरिणालत होता चाहिए। इस सम्बन्ध मे भारत सरकार को एक युक्तिसगत प्रणाली 
को लागू करने मे मदद देनी चाहिए। 

3. ऋषि-क्षेत्र में कर-भार में चृद्धि- पिछले वर्षों में भू-राजस्त का 
योगदात घटकर कुल कर-राजस्थ का लगभग % हो गया है। जिन क्षेत्रो मे 
पिचाई से लाभ हुआ है उनमे व्यावसायिक फसलो पर उपकर (०८६४) बढाकर 
तथा सिचाई की दरो मे वृद्धि करके कृषिगत क्षेत्र से आमदनी बढायी जा सकती 
है। आर्थिक विकास को प्रक्रिया मे जिन वर्गों को लाभ प्राप्त होता है उन्हें करों 
के रूप में अधिक योगदान देना चाहिए। 

4 देश मे उत्पादन व आय बढने से केन्द्र को आयकर व उत्पादन-शुल्कों 
से आय बढेगी जिससे राज्यो के हिस्से मे केन्द्रीय करे की अधिक राशि आयेगी। 
इसलिए केन्द्र फो आर्थिक विकास की गति तेज करने का प्रयास करनी चाहिए। 

5 राज्य सडक परिवहन, राज्य सिचाई की परियोजनाओ राज्य विद्युत 
अण्डल घ अन्य राजकीय उपक्रमो की प्रबन्ध-व्यवस्था मे सुधार करके इनके घाटों 
को कम करने, अथवा लाभप्रदता को ऊँचा करता होगा ताकि अकार्यकुशलठा व 
प्रष्टाचार को समाप्त करके ऊँचे प्रतिफल प्राप्त किये जा सके। 

6 ग्रामीण विकास को जिला नियोजन से जोडने की आवश्यकता है। 
भविष्य में अधिक मजदूरो-रोजगार (४०६९ पाए ०॥गथा0 को बढ़ाकर सामुदामिर्क 
पसिसिम्त्तियों के निर्माण पर जोर देता चाहिए। जब तह सुदृढ़ कार्यक्रम पुरे नहा 
होते तब तक परिसम्पत्ति-वितरण हारा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर धनराशि 
का अपव्यय नहीं करना चाहिए। 

न राज्य मे कृषि-आधारित, खतिज चदार्थ-आधारित व पशु-धत आधारित 
उद्योगो का विकास करके रोजगार, आमदनी व राजस्व में बूद्धि की जा सकती 
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है। इसके लिए पानी, बिजली, सडक व अन्य साधनो की समुचित व्यवस्था की 
जानी चाहिए। आगापी 0-5 वर्षों में उच्चोगों व खनिज-पदार्थों का तेजी से 
विकास करके आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है। इससे राज्य की 
वित्तीय स्थिति को सुधारने मे भी मदद मिलेगी। 

8 इच्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दो जानी चाहिए। इसके लिए 
बिजली की प्रस्थापित क्षमता व ब्रास्तविक उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए। 
रेल-परिवहन का विकास किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए चुने 
गये विकास-केद्धों में सडकों के निर्माण व रख-रखाव पर पर्याप्त ध्याव दिया 
जाना चाहिए। | 

४9 राजस्थात्र भे योजनाकाल के चार दशकों (95] से 992 तक में 
सार्बजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय कौ राशि 9355 करेड रुपये रही है जबकि 3] 
मार्च १993 के अन्त मे राज्य पर अनुमानित कर्ज 7,670 करोड रु आका गया 
है जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ण की राशि लगप्रग 4,364 करोड रुपये 
(569%) है। 3। मार्च 993 की अन्त मे राजस्थान पर कुल कर्ज की बकाया 
राशि 25 राज्यो पर कुल कर्ज की बकाया राशि (3,43,39 करोड़ रुपये) का 
5 35% रही थी। शज्य के ऋणो के सम्बन्ध मे सरकार की विभिन्‍न कार्य-कलापों 
के लिए प्राप्त ऋणो के बारे मे एक विस्तृत प्रपत्र तैयार करता चाहिए और ऋण-भार 
को कम करने के लिए केन्द्र पर जोर डालना चाहिए। पिछले वर्षों में राहत-कार्यों 
पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि को गैर-योजना सहायतार्थ अनुदानों मे बदलने 
की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

]0, खेप-कर ((०ाह्श्ञाग्राशा। (४0 लागू किया जाना चाहिए। यह 
कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले माल पर केन्द्रीय विकौ-कर 
को बड़े पैमाने पर ढालने को रोकने व्छे लिए लगाया जाना आवश्यक है। 
प्राय एक फर्म अपनी ब्राव को दूसरे राज्य भे भाल भेज देती है जिसे ब्राच-ट्रासफर 
मानकर केन्द्रीय बिक्रौ-कर से बचने का प्रयास किया जाता है। खेप कर लगते 
से इस प्रकार की स्थिति को रोकना सम्भव होगा। यह कर अन्तर्गज्यीय बिक्री-कर 
को भांति लगाया व क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस कर की आय का 50% 
उस राज्य को मिलना चाहिए जहाँ से माल बाहर भेजा गया है, और शेष 50% 
केन्रीय विभाजतीय कौप मे जमा किया जाना न्यहिए जिसे वित्त-आयोग को 
सिफारिश के अनुसार राज्यों में आवोटित किया जाना चाहिए। केद्रोय सरकार को 
खेप-कर ज्षागू करने के लिए शरप्र कदय उठाने बाहिएँ / 


. $णा०[च्ना८४ लि छिट7८०ताला, िक्कएफड एक, 8०], कव्णाग) 992, 9 
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विध्ोय स्थिति 
24 जुलाई 7989 को दिल्‍ली में आयोजित राज्यों के वित्त मन्द्रियों 

के सम्पेलन मे पूर्व मुख्यमद्री शिवचरण माथुर ने राज्य की वित्तीय स्थिति 
को सुधारने के लिए निम्न सुझाव पेश किये थे। ' 

6). वित्तोय साधनो के आवदनों में क्षेत्रफल को कम से कम 25% भार प्रदान 
किया जाना चाहिए। 

(0) आयकर से प्राप्त राजस्व का 85% को जगह 90% तथा संघीय 
उत्पादन शुल्को का 45% की जगह 60% अर राज्यों में आवंटित किया 
जाना चाहिए। 

(0) अकाजन व्यय के लिए बर्तमान व्यवस्था मे 50% सहायता व 50% ऋण 
की जगह शत प्रतिशत अकाल राहत व्यय सहायता को रूप में केन्र द्वारा 
बहन किया जाना चाहिए। 

(५) राहत कार्यों व अन्य कार्यक्रमों के लिए प्राप्त 72 करोड रुपये को 
ऋणराशि का अपलेखन (५७४:८-०/0 करने के लिए आयोग को गम्भीरतापूर्वक 
विचार करना चाहिए) 

(४) अल्प बचत मे एकत्र धन राशि जो राज्यो को ऋण के रूप मे दी ज्गती 
है उसे अनवरत ऋण (ए2फ्लएब! 0कष) यात्रा जाना चाहिए, क्योंकि 
इम्रका अधिकाश भाग विद्युत व सिंचाई की परियोजनाओं मे लगाया जाता 
है। 

(श) राज्य विद्युत मण्डल को मार्च 990 तक दिये गये बकाया ऋणो की 
059 करोड रुपये की ग़शि को केन्द्र द्वारा साधारण ब्याज दर पर स्थाई 
ऋण( अनवस्त ऋण) में बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। चार चर्ष 
पूर्व दिये गये सुझावों से स्पष्ट होता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को 
सुदृढ़ करने के लिए कई ऋदम उठाते आवश्यक हो गये हैं। 
इस प्रकार राज्य सरकार को एक तरफ वित्तोय साधनों को बढ़ाने का प्रयास 

करना चाहिए और दूसरो तरफ परियोजताओ के उचित चयन उचित क्रियान्वयन 

व उचित प्रदन्‍्ध व देखभाल के जस्यि उन्हे लाभप्रद बनाने का प्रयास करना चाहिए 

के भविष्य मे सरकारी खब्यने पर भार बढाने को बजाय उसमे पर्याप्त योगदाव 

सकें। 
निष्कर्ष वास्तव में राज्य की वित्तोय स्थिठि का सम्बन्ध राज्य के 
दोघकालीन आर्थिक विकास से होता है। राज्य को अपने आर्थिक साधनों विशेषकर 
पशु धन, खनिज पदार्थ आदि का सदुपयोग करके अपनी आमदनो बढानी चाहिए 
ताकि राज्य में रोजगार बढे और भावी आर्थिक विकास व्हे लिए वित्तोथ साधन 





].. पघदतिका 25 जुलई 3989 


उक्ष राजस्थात की अर्धव्यवस्था 


जुणये जा सके। प्राय वित्त-विशेषज्ञ राज्य को डावाडोल वित्तोय दशा के लिए 
बिच-आयोग को सिफारिशों को जिम्मेदार ठहरने की कोशिश करते हैं। उनका 
यह दृष्टिकोण रहता है कि केद्धीय हेस्ताम्तरणों में राज्य का अश नीचा रहा है 
और राज्य के हितों की अनदेखों की गयी है। 

इसमे तो दो राय नहीं हो सकठी कि अधिक जित्तीय साधनो का उपयोग 
करने से राज्य के आर्थिक विकास के अधिक अवसर खुलते है। इनके अभाव में 
'बिकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन वित्तीय साथनों को हस्तात्तरण का अभी तक 
कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकला है जो सभी राज्यो को समान रूप से स्वीकार्य 
हो। इसका कारण यह है कि अलग अलग राज्यो कौ परिस्थितियाँ भिन्‍न-भिन 
प्रकार की होती हैं। इसलिए सभी राज्यों को केन्द्र से उनकी आवश्यकता के 
अनुसार साधत मिलता सभव नहीं होता इसलिए केन्द्र का काम सीमित वित्तीय 
साधमों का सर्वोत्तम आवटन व हस्तातरण करना होता है। 

अत भविष्य मे केन्द्र को राजस्थान को अधिक बिचीय सहायता देनी चाहिए 
और अकाल राहत सहायता तो पूर्णतया अनुदानों के रूप में मिलनी चाहिए, ताकि 
राज्य सरकार अपने सीमित साथन नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे लगा 
सके। पिछले वर्षों का अनुभव यह बतलाता है कि भविष्य में राजस्थान को 
पचवर्षाय योजना का प्रमुख उद्देश्य अकाल व सूखे को दशाओ से मुक्ति दिलवाना 
होना चाहिए। 

अदि राज्य के आर्थिक नियोजन मे अकाल-निवारण के उद्देश्य को 
केन्रोय स्थान दिया जा सके तो सम्भवत इस समस्या पर कठोर प्रहार 
करना सम्भव हो सकता है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि राजस्थान में 
औपचारिक पचवर्षीय योजना की प्रक्रिया व पद्ठति को बन्द करके उसके स्थान 
पर केवल अकाल निवारण योजना ही चलायी जाती चाहिए, ताकि प्रभावित क्षे्रो 
भें जल, चारे, अनाज व काम घथधे में वृद्धि को जा सके। इस दिशा में विर्तर 
प्रयास करते रहने पर राज्य मे अकालों को भीषणता को घटाना सम्भव हो सकेगा। 
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम योजना का प्रचलित प्रारूप आसानी से नहीं 
छोड़ सकते और हमे नियोजन को वर्तमान पद्ठत को ही जाशे रखना होगा। हम्न 
इतना अवश्य कर सकते है कि राजस्थान में भावी नियोजन का प्रमुख लक्ष्य अकालो 
से मुक्ति दिलाना रख़ सकें। इसके लिए भावी नियोजन मे अकाल निवारण को 
केद्रीय स्थात देना होगा और इस सम्बन्ध मे सम्पूर्ण नियोजन तत्र को एक ऐसा 
मोड देना होगा ताकि वह सीधे हमारी आर्थिक समस्याओ कहो हल करने व प्राकृतिक 
विपदाओं पर काबू पाने में अपना योगदान दे सके। 

'शन्द के झाथन-सम्रह की समस्या देश में है 23503 "की संमष्या से 
भी जुड़ी हुई है। मुद्रास्फोति को दर के बढने से राज्य के कर्मचारी व 
'कारखानों के श्रमिक्र मजदूरी बढाने के लिए आन्दोलन करने लगते हैं। 
उनकी मारे पूरे होने पर अगले दौर में फिर मुद्रास्फोति प्रारम्भ हो जाती 
है। इस प्रकार सरकार मुद्रास्फीति पर नियत्रण स्थापित करके आर्थिक 


विभिल वित आयोग पाडगरिल फ़र्यूला व ग्जल्थात की उछ्छ 
वित्तोय स्थिति 
विकास की गति को तेज कर सकती है! 

आशा है आगामी वर्षों मे राजस्थान के तौन्र आर्थिक विकास से राज्य की 
वर्तमान खस्ता वित्तीय हालत सुधरेगी और राज्य को समग्र घाट और कम करते 
बा अवसर मिलेगा। सरकार ने वित्तौय नियत्रण के लिए श्री ललित किशोर चतुर्वेदी 
की अध्यक्षता में जो शीर्ष समिति (89८४ 007777726) नियुक्त की थी उसने 
प्रतिवर्ष लगभग 34 करोड़ रुपये क्री बचत करने के सुझाव दिये थे। अठ भविष्य 
मे व्यय मे किफायत के उपायो पर अमल किया जाना चाहिए राज्य में शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों मे वर्तमान मे जो सब्सिडी दी जा रहो है उसकी समीक्षा कौ 
जानी चाहिए, और उसे यथासम्भव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि 
राज्य के सीमित वित्तीय साधनों पर व्यय के दबाव कं किये जा सकें। राज्य के 
विभिन जिलों मे तेजी से औद्योगिक विजय करना होगा। राज्य को हर प्रकार 
के अपुत्पादक व्यय पर अँकुश लगाना होगा और योजना-घ्यय से अधिकाधिक 
सामुदायिक परिप्तम्पत्तियो का निर्माण करना होगा। हमे यह स्मरण रखना होगा कि 
वित्तीय साधन बढ़ाने की जितनो आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता उनके 
सदुषयोग व सरक्षण की है। समय समय पर होने वाली अनियमितताओ व वित्तीय 
घोटालों से उत्पल धन के अपव्यय को यथासम्भव रोका जाना चाहिए। 


प्रश्न 

!.. विभिन्न वित आयोगो ने राजस्थान को करो ब शुल्को की हिस्सेदारी व 
सहायतार्थ-अनुदान के रूप मे जो धमराशि हस्तान्तरित की है, उसके स्वरूप 
व मात्रा को दर्शाईये। क्‍या इसमे निरन्तर वृद्धि होती रहो है? विवेचना 
क्रीजिए। 

2... गाडगिल सूत्र क्या है? राजस्थान को इस मूत्र से अब तक योजना हस्तान्दरण 
की दृष्टि से क्या लाभ मिला है? क्या 24 दिद्नम्बर 99] का पुनर्सशोधित 
गाडगिल सूत्र राजस्थान के हिठो की अनदेखी करता है? इस सम्बन्ध मे 
अपने सुझाव दीजिये ? 

3. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 

0). नवे वित्त आयोग कौ सिफारिशों का राजस्थान पर प्रभाव 

(0). 980 का गाडगिल फार्मूला व राजस्थान का योजना हस्तान्तरणो मे हिस्सा, 

(॥) शा्य को वित्तीय दशा को सुधारते के उपाय 

((४) दिसम्बर 99] का परिबतित अप्म सहमति पर आधारित गाडग्रिल फार्मूला 

(४) शजस्थान मे राजस्व घाटे को कम करने के उपाय 

(श) योजना हस्तन्तरणों का मुखर्जी फार्मूला। 
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राजस्थान में निर्धनता 
(?0एश॥॥ ॥॥ रि49##2॥) 








पिछले दो दशको मे भारत में निर्धता काफो चर्चा का विपय रहा है। 
हमारे देश की पचम पचवर्धीय योजना (974 79) पे निर्धनता उन्मूलन को योजना 
के उद्देश्य के रूप मे स्वीकार किया गया था। तब से विभिन्‍्त विद्ठातों ने इस पर 
विशेषता ग्रामीण निर्धनता पर, काफी लिखा है ॥ निर्धनता की ममस्या के विभिन्‍न 
पहलुओ पर प्रोफेसर वो एम दाडेकर व उनके भहयोगो नीलकठ ग्थ सर्वश्री 
बी एस मिन्हास सुरेश तेदूलकर, प्रतव बर्धन मोन्टेक अहलूवालिया आदि ने अपने 
'विचार प्रस्तुत किये है। योजना आयोग ने समय समय पर अपने अनुमान पेश किये 
हैं आर इस समस्या के हल के लिए नीतिया निर्धारित की है। 

निर्धनता की समस्या ने सरकार व नियोजको का ध्यान अपनी तरफ़ कई 
कारणों से आकर्षित किया हे। एक कारण तो यह है कि पहले यह सोचा गया 
था कि योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप अपने आप गरीबी कम हो जायेगी। इसे 
“विकास का ढलकने वाला या 'टपकमे का प्रभाव (7006 009व ५६८४) कहा 
गया है। जब यह प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ और देश मे गरीबी बढती गई तो इस 
समस्या पर सीधा प्रहार करते के लिए विशिष्ट कर्पक्रम लागू किये गये जैसे 
एकीकृत ग्रामाण विकास कार्यक्रम, आदि। गरीबी के विषय पर ध्यान जाने का 
दूत कारण यह था कि केन्द्र की तरफ से शज्यो को वितरित किये जाने वाले 
वित्तीय साधना के लिए गग़बा के स्तर को आधार बनाने को बात भा सोचो 
जाने लगा। हालाकि नवे वित्त आयोग ने अपनी प्रथम रिपोट में जो गरीबी को 
आधार बताते पर बल दिया था लेक्नि खाद में इसके साप को कठिनाइयो को 
देखते हुए अपनी दूसरी व अन्तिम रिपोर्ट में इसके स्थान पर अनुसूचित जाति व 
अनुसूचित जनजाति और खेविहर मजदूरों को सख्या के आधार पर 'पिछडेपन का 
सूचनाक' तैयर करके उसे नये आधार के रूप में अपनाने पर बल दिया था ॥ 
फिर भो करोड़ों ना नाग्यों को गरीब के जाल से मुक्त कशना नियोजन का 
महत्वपूर्ण उद्देश्य होता चाहिए । इसलिए देश दें शप्टोय व राज्यीय दोतो स्तरों पर 
अरोबी एक विचारणीय दिपय रहा है। अत इसके माप कारणों सरकारी नीति व 
परिणामों पर विस्तृत अध्ययत करता आवश्यक हो गया हैं। 


राजस्थान से तिर्षतग उा 


गरीबी की रेखा का माप 

सत्तर के दशक के प्रारम्भ से गरीबी की रेखा (0०0५४८०५ ॥72) को प्रति 
ध्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया था जिसका स्तर 973 74 
के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रे के लिये लगभग 49 रु व शहरी क्षेत्रो के लिये 56 6 
₹ आका गया था। इस सम्बन्ध मे मुख्य बात॑ यह कही गई कि ज्यथ के इन 
स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रत्ति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी के बराबर उपभोग 
और शहरी क्षेत्रों में 2700 कैलोरी के बराबर उपभोग सम्भव हो सकेगा । इसलिए 
इन स्तरों से नीचे प्रात व्यक्ति प्रति माह खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब माने गये। 
बाद में गरीबी की रेखा मे कीमत सूचनाकों के आधार घर आवश्यक परिवर्तन 
किये जाते रहे। 983 84 मे भावों पर ग्रामांण क्षेत्रों के लिये यह गरीबी को रेखा 
]0] 80 रुपये प्रति व्यक्षित प्रतिमाह का व्यय मानी गई और शहरमे क्षेत्रों के लिये 
यह 7 50 रुपये माती गई । 994 92 के भावों पर ये क्रमश 850 रू 
घ 209 50 ₹ आकी गई है । 

सातवी योजना मे गरीबी की रेखा 984 85 की कोमतो पर प्रति परिवार 
प्रति वर्ष 6400 रुपये का व्यय मानी गयी थी जिसे आठवीं योजना की अवधि 
(992 97) के लिये 99 92 के भावों थर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ! 060 
रुपये किया गया है। 

स्मरण रहे कि भारत मे गरीबी की अवधारणा गे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग 
(४४0०॥६ ॥॥006) की गारटी दी गई है लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार लगाना 
होगा कि 983 84 मे ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रति माह लगभग 0] 80 रुपये व्यय 
करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरा तक का उपभोग कर रहा था। इससे 
कम व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का यह स्तर प्राप्त नहों कर रहा 
था, इसलिए वह गरीब था । लेकिन साथ मे यह भी ध्यान रखना होगा कि 0] 80 
रुथये प्रति व्यक्ति प्रति माह के व्यय से खाद्य पदार्थों से 2400 कैलोरी उपभोग 
प्राप्त करने के अलावा बह अन्य गेर-खाद्य-पदार्थों जैसे वस्त्र दवा आदि पर भी 
थोडा बहुत व्यय कर रहा था । इसलिए गरीबी की रेखा बाला व्यय प्रतिव्यक्ति 
प्रतिदिन 2400 कैलोरी के उपभोग को लागत मात्र नहीं है। 

भारत में गरीबी का बिचार एक 'निरपेक्ष विचार (४0506 एणाट्थए0 
है क्योंकि इसे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग से जोड दिया गया है । यदि इसे 
मूलभूत आवश्यकताओ को पूर्ति के लिये जरूरी न्यूनतम आमदनों से जोड़ दिया 
जाता तो भी यह निरपेक्ष विचार हो मात्रा जाता। 7973 74 से पहले 7960-6! 
के लिये 5 रूण्गे प्रति व्यक्ति प्रति माह को गरीबी कौ रेखा मात्र कर गरीबी 
के अपुपात व गग्मेबी की सख्या जगत किये गये थे। 

गरेबी के सापेक्ष विचार (0क्ञा४८ ८णा५७ए) में चोटी के ॥0% या 5% 
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व्यक्ति के खर्च कौ तुलना निम्नतम्‌ 0% या 5% के खर्च से को जाती है। 
इससे असमानता का अनुपात भी लगाया जा सकता है। लेकिन हमने भारत में 
गरीबी के विचार को निरपेक्ष रूप मे लिया है और इसे “खुराक कौ भात्रा' से 
जोड़कर देखा है। गरौबो की सामान्य रेखा से 75% नोचे का भाप 'अत्यधिक 
गरीबी' (एात३ ७0५९॥ए) कहलाता है। विश्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था पर 
रिपोर्ट ((989) मे इसके अनुमान अलग से दिये गये थे । 


राजस्थान में निर्धनता-अनुपात व निर्धनो की सख्या 


आजकल प्रति पाच वर्ष में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण सगठन (0५५५0) के 
द्वारा उपभोग व्यय के आकडो का उपयोग करके निर्धन व्यक्तियो की गिनती 
(#८46००००/) को जाती है। निर्धन व्यक्तियों का कुल जबसख्या से अनुपात 
'निर्धनता अनुपात (90एक्षा9 ह॥0) कहलाता है। 

977 78 व 983 (जनवरी-दिसम्बर) में एन एस एस (रद्माणाओ 
$थग[26 5४9८५) के 38 थे व 43 दें चक्रो के आकड़ो के आधार पर राजस्थान 
व भारत के लिए गरीबी के अनुपात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए निम्न-तालिका 
में दशाये गये हैं। 


न ग्राणोण, | शहरी | कुल | 
| 9778 983 (97 780 983 [97 78] 983 | 


| राजस्थान | 335 | 366 [| 339 | 26] 336 | 345 | 
समस्त | 22 कल 382 | 28] 483 | 374 
भारत 


983 में गरीबी का सर्वाधिक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रो में बिहार मे रहा जो 
5]4% था, और शहरी क्षेत्रो मे उत्तर प्रदेश मे 40 3% रहा और दोनो क्षेत्रे को 
मिलाने पर भी यह बिहार मे ही सर्वाधिक घाया गया जो 49 5% था । उपर्युक्त 
शालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे गरीबी का अनुपात 977 78 तथा 
]983 मे ग्रामोण व शहरी दोनो क्षेत्रो मे अलग अलग व सयुक्त रूप से समस्त 
भारत की तुलना मै नौचा पाया गया । 983 में राजस्थान मे ग्रामीण क्षेत्रो में 
गरीबो की सख्या 05 लाख तथा शहरो मे 2। 2 लाख और समस्त राज्य 
में 262 लाख रही। “ यह समस्त भारत के गरीबो का 466% था। 


3. ऊेंबए७ जि 9०0० उज्ा6 399] (#ाएण्शे गेधाफटा )99 92) 759 

2... (एकल जावे साला थे घिव8 8 डा्रगाणा क्ागं>॥5 4990 9 39 
987 88 के योजना आयोग के प्रारम्मिक अनुम'गें के अनुसार «जम्धान में प्राबीण क्षेत्रों” 
में गरोबो को संख्या 8] लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 9 लाख थो। इस प्रकार राज्य में 
कुल गरीबों को सप्या 00 लाख यो,जो देश में कुल गगैदो की सय्या 2,377 लाख 
का 42% थो। (एाए छडजर 5जफा: उच्यादड $व्ज़ ॥992 परथ्णाह 73) 
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अरीबों में ज्यादातर लघु व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण काश्तकार व 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगु, बधुआ मजदूर, अपाहिज व्यक्ति 
आदि आते हैं। 

एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 977 78 से 983 के बीच 
समस्त भारत व अन्य सभी राज्यो मे गरीबी का अनुपात घंटा, लेकिन अकेला 
राजस्थान ही एक ऐसा राज्य रहा जिसमे यह अनुपात ज्रामीण क्षेत्रे मे 33 5% से 
बढ़कर 36 6% हो गया और दोलो क्षेत्रों को मिलाने पर 33 6% से बढ़कर 
34 3% हो गया (हालाकि शहरी क्षेत्रे मे यह 339% से घटकर 26 % पर 
आ गया था) । इस विषय को लेकर भी काफी चर्चा रही है कि आखिर राजस्थान 
में ही गरीबी का अनुपात 977 78 से 983 के बीच क्यो बढा जबकि अन्य 
सभी राज्यो व समस्त भारत मे यह घटा था । इस अन्तर का कोट सुनिशियत 
कारण बतलाना कठिन है क्योंकि यह उपभोग व्यय के आकडा पर आधारित 
है। आकडो से जो परिणाम निकलता हे उसे प्रस्तुत कर दिया जाता हैं। 987 88 
के 43 थे चक्र के परिणाम काफो अनुकूल आये हैं। ये निम्न तालिका म प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं। ' 


वर्ष 987 88 के लिए गरीबी के अनुपात- राजस्थान व समस्त 
भारत के लिए 








[7 शजस्थात 7 - समा भारत 
260 334 | 20॥ [| 299 
987 88 

इस प्रकार योजना आयोग के अनुसार राजस्थात के ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी 
का अनुपात 983 मे 36 6% से घटकर 987 88 से 26% एवं शहरी क्षेत्रों 
में 26 % से घटकर 94% तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 
34 3% से घटकर 24 4% पर आ गया था 

अत सरकारी अनुमानो के अनुसार 983 से ]987 88 की अवधि में 
राजस्थान में गरीबी का अनुपात ] 2 प्रतिशत बिन्दु कम हुआ है। इस प्रकार 
यह निष्कर्ष प्रचारित किया गया है कि 980 के दशक मे देश मे तथा राजस्थान 
में गरीबी का अनुप'त काफो घटा है। 
लेकिन दो वर्ष पूर्व सर्वश्री बी एस मिन्हास, एल आए जैन एवं एरा डा 


].. पाल ड्ड+०5 रेटागएड १० जिवाणा 5०णाए" ५ प्रण ग + ड्राज- ६ अ्चुए 
992, उ6 7 3 


उम्र राजस्थात की अर्धव्यवस्था 


छेन्दूलकर ने अपने एक अध्ययन में बतलाया था कि योजना आयोग ने 987 88 
के लिए निर्धनता मे जो भारी कमी का दावा किया है बह सही नहीं है। उसमें 
साख्यकोय दृष्टि से कमी है। यदि व्यय का मध्यम श्रेणियो के लिए सही ढग से 
कौमत समायोजन (../0.॥8८ .॥0८ 40[ए४गा८॥) किया जाये तो निर्धनता 
के अनुपात बदल जायेंगे । 

राजस्थान के निर्धनता के अनुपात 983 व [987 88 के लिए योजना 
शा हे अनुसार तथा मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार निम्न तालिका में दिये' 
जाते है। 



















योजना आयोग के अनुसार | मिन्हास जेन तेल्दूलकर के 











राजस्थान 
987 88 3987 88 


983 
)) ग्रामीण | 366 | 6 | 260 | 0 420 | 4॥9 । 9 


॥) शहरी | 94 | 


हज हि 
राज्य 


इस प्रकार योजना आयोग के परिणामों व मिन्हास जैन तेदुलकर के 
परिणामों में भारी अन्तर है। उपर्युक्त विशेषज्ञो के अनुसार [983 ब 987 88 
के बीच राजस्थान मे गरोबी का अनुपात (ग्रामीण एवं ग्रामीण शहरी दोनो क्षेत्रो 
का मिला जुला) 4-42 प्रतिशत बना रहा। लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए यह 37% 
से बढकर 4] 5% हो गया । 

987 8& के लिए दोनों के परिणामों मे लगभग 7-8 प्रतिशत 
बिन्दु का अन्तर है जो काफी ऊँचा है। सम्पूर्ण राज्स मे गरीबी का अनुपात 
987-88 में योजना आयोग के अनुसार 244 प्रतिशत रहा जबकि 
मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार 4 8 ग्रतिशत (लगभग 774 प्रतिशत 
बिन्दु अधिक) रहा। इससे आंकंडों की प्राग्रुणिकता व सार्थकता पर एक 
भारी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अत विशेषज्ञो की एक समिति के द्वारा ऐसे 
नाजुक विषय पर राय ली जादी चाहिये। हम नीचे देखेंगे कि राजस्थान मे गरीबी 
का अनुपात 987 88 के लिए 244 प्रतिशत सही नहीं जान पडता क्योकि 


। योजता आयोग के परिणामों के लिये (एजशा[६ की ठालिका देखे तथा 
पिन्टास जैन तेन्दूलकर के परिणापों के लिये उतका लेख 6०एा३ िलतवेलाल्ढ 
क0भ्र्याज 9 0८ ]980 5 एशट्याए८ प्रशह्ा5 #जार्शउत5, #?श 7 633 
99] 9 676 ७७१० 5 (दघ्र विषय घर यह एक प्रामाणिक लेख माता गया है)। 











राजस्थान मे तिषतता उतर 


में जनमख्या की अधिक तेज गति से चृद्धि, कृषि पर अधिक निर्भरता, प्रति 
वर्ष सूखे व अकालो के प्रकोष, औद्योगीकरण का अभाव, प्रति व्यक्ति 
नीची आमदनी, ऊँची शिशु-मृत्यु-दर, गरोब बस्तियो म॑ बीमारी का प्रभाव, 
आम तौर पर कुपोषण व अल्प-पोषण का पाया जाना, निरक्षरता का ऊँचा 
अनुपात (विशेषत॒या ग्रामीण रहिलाओ में), जीवन की अनिवार्यताओ को 
बढती कीमते, स्वास्थ्य व चिकित्सा को सुविधाओ का अभाव, पेयजल का 
अभाव, आवास की असुविधाएँ, शहरों मे बढतो हुई गन्दी बस्तियों से उत्पन्न 
अनेक सपस्याएँ, जल तथा वायु का बढ़ता प्रदूषण आदि गरीबी के ऊँचे 
अनुपात की ओर इंगित करते है, न कि गिरते अनुपात की ओर। 

वैसे भो 987 88 का वर्ष देश के लिए अभूतपूर्व सूझे का दर्ष रहा था! 
राजस्थान में भी सूखे का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। इस वर्ष खाद्याल्तो का 
उत्पादन घट कर लगभग 48 लाख टन पर आ गयाँ था । अत प्रश्न उठता हे 
कि योजना आयोग के आकडो के अनुसार झजस्थान मे निर्धनता का अनुपत 983 
में 34 3% से घटकर 987 88 में 244% घर कैसे आ गया ? भूतपूव सूखे 
के वर्ष में निर्धतता-अनुप'तत के घटने को बात व्यवहार वे सामान्य ज्ञन से मेल 
नहों खाती । इसका एक स्पष्टीकरण तो यह हो सकता है कि सूखे से जो आमदनी 
घटी उसकी पूति सरकार ने विशेष मजदूरी रोजगार-कार्यक्रमो को बढाकर कौ 
हो। इसके अलावा सम्भवत सरकार ने सावजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 
अधिक मात्रा मे खाद्य-पदार्थ स्थिर भावों पर सर्वस्धारण को उपलब्ध किये हो । 
लेकिन इनसे हमारो समस्या का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि 987 88 में 
राज्य मे बेरोजगारी को दरे पूर्व वर्षों को तुलना मे ऊँची पायो गयी है । इसलिए 
987-88 मे निर्धरतत का घटता अनुपात बेगेजयारी के बढ़ते अनुपात से मेल नहीं 
खाता । इस वजह से भी मिन्हास-जैत तेन्दूलकर का ग़ाजम्थात के लिए 42% 
का निर्धनता-अनुपात वष्ला निष्कर्ष ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत होता है। 
राजस्थान में विर्धनता को प्रभावित करने वाले निम्न - तत्व विश्येष 
रूप से उल्लेखनीय है- 

(।) ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ-राजम्थात एकौकरण से पूतर 
9 स'मन्तो राज्यो व 3 चाफशिणे का समूह था, जिनमे साम्मजिक-आधिद 
विकास काफा पिछड़ा हुआ था । उस समय की भूमि-व्यवम्था कृषिगत विक्रास 
के अनुकूल नहीं थी । कृपको का आर्थिक शोषण होता था । राज्य का सामत्तो 
वातावरण गरीदी और पिछडेपत का जनक था । इसे बदलने की नितास्त आवश्यकता 
थो। 

इसके अलाजा राज्य के शुष्क व अर्द-शुप्क प्रदेशे से कुल भू-क्षेश्र का 
60% व जनसस्या का 40% पाया जाता है । ये क्षेत्र प्रकृतिक विपदाओं जैसे 
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अकाल घ सूखे के निरतर शिकार होते आये ह जिससे गरोब विशेष रूप से त्रस्त 
होते हैं । उनके लिए रोजगार, आमदनी खाद्यान्न व पानी की कठिनाई उत्पल 
होती रहही है । 

(2) जनसख्या सम्बन्धी तंत्व राज्य मे जनसख्या की बद्धि दर 397 8] 
में 33% तथा 98 9] मे 28 4% रही जो भारतीय औसत दरो क्रमश 25% 
च 23 6% से ऊँची थी | 98] की जनगणना के अनुसार रज्य में लगभग 
79% जनसख्या ग्रामीण धी हालांकि 96] मे यह 83 7% थी । 99] मे 
कुल जनसख्या 440 करोड रही है । यदि इसका 3/4 ग्रामीण माने तो देहातो 
मे लगभग 334 करोड व्यक्ति आते हे जिनके लिए उचित स्तर के अनुकूल 
रोजगार व आमदनी के अवसर उत्पन्द करना सुगम काम नहीं है । इसके अलांवा 
99] की जनगणमा के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोग [73% व 
अनुसूचित जनजाति के 724% थे जो भारत के क्रमश ]63% ब 8% से 
अधिक थे । इनमे गरीबी के दबाव अधिक मात्रा में पाये जाते है | जिन जिलो 
की जनमख्या मे पिछड़ी जातियो का अनुपात उँचा पाया जाता है उनमे गरीबी का 
प्रभाव भी ज्यादा पाया जाता है 4 रान्‍्य के मर क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र जनजाति 
क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र विशेषतया गरीबी के शिकार पाये जाते है । 

(3) राज्य में श्रप्तिको मे आकस्मिक श्रमिको (०४४०७ ४०)८2७) के 
अनुपात थक बढ़ने से भी निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव आय्रा है । समस्त राज्य 
मे 977 78 मे कुल श्रमिकों मे आकस्मिक श्रमिको का अनुपात लगभग 95% 
था जो 983 मे ]7% तथा 987 88 भे 9 66% हो गया । इस प्रकार 
कुल पाँच श्रमिकों मे से एक श्रमिक आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी मे आता है 
जिसके लिए कोई नियमित काम की व्ययस्था नहीं है ! इससे इनके लिए पर्याप्त 
आमदनी के अवस्तर कम रहते हैं आर इनमे गरोबो पायी जाती है । राज्य में 
१98] 9] की अबधि से खेतिहर मजदूरों को सख्या मे वृद्धि हुई है । 

(4) भूमि सुथारो के क्रिचान्दयन का अभाव हम गहले देख चुके हैं 
कि राज्य मे सौमा निर्धारण कानून को लागू करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनो 
मे बाटने के काम में वास्तविक प्रगति कम रही है । भूमि सुधारों के बाद भी 
कॉर्थशील जोतों के वितरण भे भारी अंसमानता पायो जातो है और 'सीमान्त व 
लघु जोतो का (2 हैक्टेयर तक) कुल जोतो मे अनुपात 7985 86 में 48% रहा 
और इनके अन्तंगत कुल कृषित क्षेत्रफल का मात्र 95% स्रमाया हुआ था। अत 
भूमि सुधारों का गरीबी दूर करने मे योगदान बहुत कम हुआ है। 

(5) कृषिगत उत्पादन में अनियपित उत्तार-चढाव तथा ग्रामीण निर्धनता- 
ग्रामीण निर्धनता का सोधा सम्बन्ध कृषिगत उत्पादन से माना गया है । राज्य में 
मातसून को अनिश्चितता व अनियमितता के कारण कृषिगत उत्पादन मे वार्षिक 
उतार चढाब बहुत आते है। जिससे सूखे व अकाल के वर्षों मे रोजगार व आमदनी 
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पर प्रतिकूल प्रभाव आता है । पशु पालकों के लिए भी पानी व चारे की भीषण 
समस्या उत्पन्त हो जाती है जिससे उनको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता 
है। 

(6) राज्य मे प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार निर्धारित निष्नतम 20% 
के समूह की आर्थिक स्मराजिक स्थिनि अधिक दयनीय है 983 के 38 
वे चक्र के आकड़ो के अनुसार निम्नतम दो दशाशों (७४० (८८॥८४) (अर्थात व्यय 
के निम्नतम 0% के समूह ब अगले 0% स 20% तक के समूह) मे स्थरोज़गार 
में लगे ग्रामीण परिषागे मे प्रति व्यक्षि मासिक व्यय राजस्थान में 60 से 65 
रुपया प्रति माह आका गया था जो काफी कम धा  98] में 3 वर्ष तक की 
आयु के बच्चो मे एकौकत बाल विकास स्कौम (॥0005) की परियोजनाओं के 
अर्च्तगत कुपोषण का प्रभाव 8 2% बच्चों मे पाया गया । यह प्रभाव अनुसूचित 
जाति के 7 3० ब अनुसूचित जनजाति के 8 ]% त्रच्चो मे पाया गया था । 
]983 मे 5 बरपे ब अधिक आयु के वयस्कों मे 020% तक के निम्ततम 
व्यय समूह मे ग्रामीण क्षेत्रों मे साक्षरता का अनुपात पुरुषों मे 2।% ब महिलाओ 
मे 2% पाया गया । शहरी क्षेत्रो क लिए ये अनुपात इस व्यय समह के लिए 
क्रमश 54% व 2] % रहे थे । इससे यह स्पष्ट होता है कि निम्नतम व्यय समूह 
कुपोषण व निरक्षरता का प्रभाव अधिक है जो उनमे व्याप्त गरावो का सूचक 

॥ 

(7) गरोबा द्वारा खरीदे जाने वाल खाद्य पदार्थों की कीमता मे दृद्ठि 
का निर्धनता से सम्बन्ध स्वर्गीय धर्ममासायण ने अपने अध्ययनों म इस बात 
पर ध्यान आकर्षित किया था कि गरीबों द्वारा खरादे जाने वाले खाद्य पदार्थों को 
कीमतो मे वृद्धि होने से गरांबी बढ़ती है और इनको कीमतों मे कमा होने से 
गरीबों भी कम होटो हैं । ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे समस्त देश के विभिनन क्षेत्रा 
की तरह गजस्थान मे भी गरोबो के उपभोग की अनिवार्य वस्तुओ की कीमतो मं 
विशेषतया खाद्य पदार्थों को कौमतों मे वृद्धि हुई है । मोटे अनाज जैसे बाजग 
जौ दालो खाद्य तेलो चीनी गुड आदि के दामो मे निरन्तर वह्ठि होता रहो है । 
इससे मजदूरी के बढ़ने पर भी जीवन स्तर मे गिरावट आती हैं । व्यवहार मे 
न्यूनतम मजदूरों कानूउ के क्रियान्वयन मे बाधा आठो है | 

(8) सामाजिक सेचाओ की अपर्याप्तता राज्य मे आन भी शिक्षा 
स्वास्थ्य चिकित्सा व पेयजल कौ पूति आवश्यकता से काफी कम पायी जाती ही 
मरु व पहाड़ी क्षेत्रो मे प्रत्येक बच्चे के लिए | 2 किलोमांटर को दूरी म॑ एक 
स्कूल कौ व्यवस्था करता कठिन है । राज्य में 988 मे ग्रामाण क्षेत्रो मे 


॥ 694 एिएसल'  घिगेग्गाला जात उत्दार्ज उद्चशपट४घ # ए/जांव पडता 
(०फाप> आणव: 7999 एए ३755 
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शिशु मृत्यु दर ]] थो जबकि केरल में यह 30 ही थी। 983 में 34 968 
गावो में से 7 86] गावो मे प्रति गाव 40 परिवार थे तथा 0 425 गावो मे प्रति 
गाव 40 से 00 परिवार हो थे। इस प्रकार कौ बस्तियो मे सामाजिक सेवाओं 
को ठौक से पहुचाने का काम आसान नहीं होता है । इसलिए ये गाव शिक्षा 
पेयजल, दवा व चिकित्सा पुलिस सामान्य प्रशासन विद्युत आदि की सुविधाओं 
से बंचित रहे हैं | अत राज्य मे जिस तरह का जनसख्या का छितराव था फैलाव 
है उससे सावजनिक सेबाओ को जनता तक पहुचाना एक कठिन कार्य है | इससे 
भी बेकारी व गरीबी से सघर्ष करने मे बाधा पहुँचती है । 

(9) ग्राघीण क्षेत्रों मे गरीबों को कॉमम प्रोपर्टी साथनो ((07शणा 
एए्शाए.._ ॥0500068) (('२5) से मिलने घाली सुविधाओ में भारी 
गिरावट पहले गरीब लोग गाव की कामन प्रोपर्टो का उपयोग करके कुछ लाभ 
प्राप्त कर लिया करते थे । इस प्रक'र कौ कामन प्रोपर्टी मे चरागाह ब्रन नदी के 
विनारे तथा उसके अन्य क्षेत्रो से प्राप्त साधन व जलप्रहण क्षेत्र तालाब वगैरह 
शामिल किये जाते थे । डा एतएस जोधा ने अपने एक अध्ययन मे बतलाया है 
कि पहले ग्रामवासियों को प्रति परिवार गाँव को कामत सम्पत्ति के उपयोग से 
530 रुपये से 830 रपये वार्षिक आमदनी हो जाया करती थी | लेकिन अब 
इनका निजीकरण होने स धीरे धीरे गाव के निवासियों को इनके लाध नहीं मिल 
रहे हैं । जनजाति के लोगो को बनो से जलाने को लकड़ी वहाँ मिल पाती । 
चैसे भी वृक्षों कौ अनियमित कटाई मिट्टी के कठाव व अन्य कारणों से 
“परिवेश असन्तुलय की समस्या उत्पन्त होती जा रही है जिससे स्वय कामन 
सम्पत्ति ही क्षीण हो गई है। इस तत्व ने भी गरोबी को बढाने मे मदद की है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान मे समस्त देश की भांति विभिन्‍न 
ऐतिहासिक सास्कृतिक भौगोलिक जमसख्या सम्बन्धी व आर्थिक तत्वो ने मिलकर 
राज्य की गरीबी की समस्या को प्रभावित किया है। 

गरीबी की कैलोरो-आधारित अवधारणा में दोष “राजस्थान के 
राजनीतिक क्षेत्रों में गरोबी को केलोरी-आधारित अवधारणा सही नहीं मानी गई 
है। इसके निम्न कारण हैं 

(0) यह पाच वर्षों मे एक बार राष्टीय सेम्पल सर्वेक्षण सगठन द्वारा उपभोग 
व्यय के सर्वेक्षण को सूचना पर आधारित होती है ॥ इसलिए उम वर्ष को प्रकृति 
से प्रभावित होने के कारप्म पूर्णतया विश्वसनीय नहीं होती । 

(0) गरीबी को रेखा के लिए कैलोरी की यात्रा ग्रायीण व शहरी क्षेत्रों के 
देश के सभी राज्यो के लिए एक सी भान ली गई है जो सही नहीं है क्योकि 

ैंसाएणग्राठणा। प० ॥ट छि#क, _छकब्त०८ (कछाातफनग (ठ00लाणदा: ० 

(०]७७४ा 95 (गावों में परिवारों को स्थिति के लिए) 

2. एकूल$ ६प शलक्ललार० शिगा, रिगुकपआ 990-2000 #0 ७70 ॥2 
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इसमें आयु, लिंग व आर्थिक क्रिया के अनुसार परिवर्तन होऐे जरूरी है । लोगो 
की ऊर्जा (टाश्य2५) की जरूरत अलग अलग होती हैं. ड' वी एम राव का 
मत है कि केरल में कैलोरी की मात्रा [7]4 हो सकती ह जबकि /गउस्थान में 
यह 2743 होनी चाहिये । 

अत कैलोरी की मात्रा राज्यों की विशेष यीच्यितियों क «& ,+? ऊना अलग 
निर्धारित होनी चाहिए थी । इसके अलाय राजम्य व में उपणश ४ बारे की 
प्रधानता होने से इसकी ऊँची कैलेरी क मात्र के फारण राय में गरोबी का 
अनुपात नीचा आता है जिससे वह सही ःम्थात का कर्क नहीं बोता । राज्य 
आकडो में तो कम गयेब दीखता हे जबकि वास्तव ने भाथ८ ग्पीब है | 

(0) व्यय के आकडो को कौमत सूचनाओं से सम'णैजः करने मे कठिनाई 
आती है । हम पहले देख चुके हे कि योजना आयेश व विणपज्ञों के निष्कर्षों मे 
इसी कारण से भारी अतर पाया गया है 

(५) अजयल गरीबी का आ ३४८ का सम्बन्ध कलोरी की मात्रा के 
स्थाव पर न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे जीवन निर्वाह वे स्तर के लिए आवश्यक 
भोजन स्मम्प्री के अगवा शिक्षा दवा आवास पेयजल मंग्रेरजेन आदि से काने 
पर जोर दिया जाने लगा है ताकि गरीबी को अवबधा णप को अधिक वैज्ञानिक 
अधिक व्यापक व अधिक सार्थव बनाया जा सके । इसालए कैलोरी म॑ जडा 
गरीबी का दृष्टिकोण अपयाप्त व अनुपयुक्त मान जने लगा है । 

(२) केन्द्रिय सांख्यिकीय सगठन (८.50) तथा राष्टीय सेम्पल 
सर्वेक्षण सगठन (४५५०) के निजी उपभोग पर व्यंय के आकड़ों ये अतर 
पाया जाता है लिनमे समायोजन व समन्वय स्थापित करने की सपस्या का 
साम्रना करना होता है। 
राजस्थान मे निर्धनता उन्मूलन के विशेष कार्यक्रम 

ग्रामीण विकास के विधिनन्‍न कार्यक्रमों जैसे एकीकत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
ट्राइसम राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहोन गेजगार गारंटी 
कार्यक्रम (989 90 मे जवाहर रोजगार योजता में शामिल) न्यूनतम आवश्यकता 
कार्यक्रम (३.४०) वधा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमो जेसे सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 
मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि का निर्धनता उन्मूलन 
पर प्रत्यक्ष व परोेक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है । लेकिन हम वहा पर एकौकत' ग्रामीण 
विकाम कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना पर विस्तत रूप से प्रकाश डालेगे। विशेष 
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का विवेचत आगे चलक्रर एक पथक अध्याय ये किया 
गया है । गरोबी और बेग्ेजगारी का परस्पर गहरा सम्बन्ध होते के कारण हमने 
यहा रोजगार कार्यक्रमों का विवेचत करना उपयुक्त समझा है । 
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(0) एकोकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (रल्ट्ाा॥८ सपादो 
ए९४८०७गणा 2०१ाथा॥2० (ाराए) यह निर्धनता-उन्पूलन का एक सर्वोपरि 
कार्यक्रम माना गया है । राज्य मे यह 978 79 मे प्रारम्भ किया गया था । 
इसवा य्यप कन्द व राज्ये के बीच समान रूप से बाटा गया है । इस कार्यक्रम 
के अन्तंगत चुने हुए गरोव भरियाते को दुधारू पशु (गाय भैस, भेड बकरी) 
बैलगाडो सिलाई को मशभ्ने हथकरघ” आदि साधन प्रदान करने के लिए सरकार 
अनुदान (५५७0५) देती है तथा बेंको सं कर्ज दिलवाने की व्यवस्था करती है। यह 
आशा वा ती है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर गरीब परिवार व व्यक्ति 
गरीबी की रखा से ऊपर उउ पायेगे क्योंकि इस कार्यक्रम से स्वरोजगार 
(एस दगए0ज्राल वी व्यवस्था होती है तथा महायता प्राप्त व्यक्तियों की 
आमदनी बढतों है । ४स कायक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों को कोई परिसम्प्ति 
(29५९९) दा जाती है ताकि थे उसका उपयोग करके अपनी आमदनौ बढा सके 
और गरीबों का रेखा से ऊपर भा सफे । 


राउस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति 


यह ॥978 79 मे राजस्थ्यन के चुने हुए ॥!2 खण्डों मे लागू किया गया 
था और 2 अक्टूबर 980 मे राज्य के सभी खण्डों मे फैला दिया गया । इससे 
लघु व सीमान्त कृपको खेतिहर मजदूरो, गाज़ के गरीब कारीगरो व दस्तकारों तथा 
पिछड़ी जाति के गतैब लोगो को कुछ प्लौमा त्तक लांभ पहुँचा है । 

बार्यक्रम के आरम्भ से लेकर ।990 9] के अत तक 7 62 लाख परिवार 
(छ० योजना भे 7। लाख परिवार) लाभान्वित हुए है । इनमें अनुसूचित जाति 
के 627 लाख प्रस्विर अनुसूचित जनजाति के 32] लाख परिवार तथा ] 69 
लाख महिलाएँ शामिल ऐ । सरकारी सब्सिडी के अलावा वित्तीय सस्‍्थाओं से 
लगभग 445 करोड रुपये कर्ज के रूप मे उपलब्ध कराये गये है ।॥ 

राजस्थान मे इस कार्यक्रम पर 987 88 ब बाद मे प्रति वर्ष लगभग 
33 35 करोड़ रु व्यय किये गये जिससे काफी परिवार लाभान्वित हुए है। शज्य 
मे 977 में गरैबों के कल्याण के लिए अन्त्योदय योजना लागू की गई थी 
जिसके आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था । 

हाल के वर्षों को स्थिति तालिका मे दर्शायी गई है 


बर्ष- कार्यक्रम पर व्यय की | लाभान्वित परिवार 
राशि (करोड लाए में 
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इस प्रकार )993 94 के लिए इस कार्यक्रम पर धनराशि लगभग 35 
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करोड रुपये रखी गई है ताकि 80 हजार परिवाणे को लाभ पहुँचाया जा सके। 
इसमें राज्य साकप का अश आधा है । अत इस घनराशि में राज्य-योजना मद 
से [7 57 करोड रुपये व्यय किया जायेगा ( 

कार्यक्रम की कमिया तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव 

(7) गर-गरीब परिवारों का चुनाव - 984 में विकास अध्ययन सम्थान 
(05) जयपुर ने जयपुर "जले म एक्गकृत ग्रामीण विकास क्मर्यक्रम को उपलब्धियों 
का अध्ययन कियः था तथा जाधपुर जिले म नाबार्ड के मार्फीत सर्वेक्षण किया गया 
था । इनसे प्राप्त परिण्णमा से पता चलता है कि कार्यक्रम में प्रगति मतोपजनक 
नहीं रही है । जयपुर जिले मे )4 7% त्था जोधपुर जिले में 2] 4% परिवार 
ऐसे गरीब मन लिये गये जो वास्तव म॑ गरीब नहीं थे । जयपुर के सर्वेक्षण से 
प्रता चला कि 54% कज लेने बालो ने अपने पशु बेच दिये अथवा उनके पशु 
मर गये। उन्हे चारे की कमी का सामना करता पडा ) भेड-बकरी के सम्बन्ध में 
स्थिति बहुत खराब ग्ही' । केवल [8% कर्ज लेने वाले ही गरीबी की रेखा को 
पर कर पये हैं। इस प्रकार कार्यक्रम को उपलब्धिया सीमित रही हैं । सरकारी 
आकडो मे जिन उपलब्धियों का दावा किया गया है उनका आधार कार्यक्रम पर 
ज्यय का गशि व लाभान्वित परिवारों कौ मख्या होती है जो पूर्णठया सही नहां 
हैँ । 

(॥) कार्यक्रमों का चुनाव लोगो की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं 
हुआ हैं । गर्गब परिवारों के चुनाव वर उनके लिए कार्यक्रमो के चुनाव मे बैकों 
की भूमिका नगण्य रही ह । कार्यशील पूँजो का अभाव पाया गया है । लक्ष्यों 
के विर्धारण में गरोबों के साथनें, अवसरों व क्षमताओ पर पूरा ध्यान नहीं दिया 
गया है । 

00) कई मामलों में स्ब्सिडो का दुरुपयोग भो हुआ है । दुधारू 
पशु-विशेषतया भैस देन का बियय काफी चर्चा का वियय रहा है । इस सम्बन्ध 
में मुख्य शिकायत यह रही है कि कोरी कागजी कार्यवाही करके सब्मिडी कौ 
राशि प्राप्त करलो गई है जबकि वास्तविक उपलब्धि कम रहो है.) 

(0५) बहुत गरोंब लोग किसी परिसम्पत्ति (४५४८) को नहों सभाल पाते। 
वे मजदूरों पर रोजगार करना ज्यादा पसद करते हैं । 

(५) लामान्वित परिवारों के लिए वियषणन कौ सुविधाओ का अपाव रहा 
है जिससे वे अपना माल बेच पने में कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं । 

सातदी फच्ववर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में निम्त - परिवर्तन किये 
गये थे- 


[ फ़ि्यी. #डप्ापड शिब्य ॥993 94, 93 
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&) जी लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहीं सके उनको सहायता 
कौ दूसरी किस्त (४८८०० 0050) दी गयी ह:. 2026७ 

(7) महिलाओ को लाभान्वित करने के लिए 30% का लक्ष्य रखा गया 

(॥0) प्रति परिवार विनियेग बढाया गया 

(५) निर्धमता की मात्रा व प्रभाव के अनुसार दृष्टिकोण में समरूपता के 
स्थान पर चुनाव का तरीका अपनाया गया ताकि सबसे ज्यादा गरीबों को पहले व 
अधिक मात्रा मे मदद मिल सके | 

(५) जनता के प्रतिनिधियो व ऐच्छिक सगठनों की भागीदारी बढायो गयी 

(५) साथ साथ कार्यक्रम के मूल्याकन की प्रणाली जारी कौ गई तथा 

(५॥) सभी स्तरों पर प्रशासनिक ढाचे को मजबूत किया गया । 

आठवीं पचवर्षीय योजना (992 97) % इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ 
बनाने के लिए निम्न दिशाओ मे प्रयास किये जायेगे 

(अ) प्रति परिवार विनियोग का राशि बढायी जायेगी । 

(ब) केचल गरीब परिवारों का ही चुनाव हो सके इसके लिए चुनाव कौ 
विधि अन्त्योदय कार्यक्रम के अनुसार अपनायी जायेगी जिंसमें गरीबों का चुनाव 
ग्राम सभाओ व लोगो की आम सलाह से करने का प्रयास किया जायेगा । 

(स) लाभान्वित परिवारों को विभिन्‍्त विकास विभागो से जोडा जायेगा ताकि 
बे आगे पीछे की कडियो (07920 शत ४७०८८०००४ ]7/:4729) के लाभ 
भी प्राप्त कर सके । उदाहरण के लिए, दुधारू पशु लेने बालो के लिए चारे की 
व्यवस्था करनी होगी तथा पशु चिकित्सा का लाभ उत्र तक पहुचाना होगा 
(0&0०८५/४6 ॥॥/787८5) और दूसरी तरफ उनके दूध की बिक्री कौ समुचित 
व्यवस्था (0फक्ष0 ।॥:9205) करनी होगी ताकि वे उचित आमदनी प्राप्त कर 
सके । कार्यक्रम भे इस प्रकार की आगे पोछे कौ कडियो के गायब रहने से 
स्थातीय स्तर पर पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है । 

टाइसम श्रामीण युवावर्ग को स्वरोजगार मे प्रशिक्षण देने की स्कीम 979 
में शुरू की गई थी । यह पारा)? के अन्तर्गत हो चलाया जाता है | इसमें 8 
वर्ष से 35 वर्ष के व्यक्तियो को काम का प्रशिक्षण दिया जाता है । बाद मे बे 
अपने रोजगार में लगने का प्रयास करते हैं | 993 94 मे ट्राइसम पर कुल 4 8 

ग्रेड रुपये व्यय का लक्ष्य है जिसमें आधी राशी राज्य सरकार व्यय करेगी। इस 
कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओ को प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार का अवसर 
प्रदान किया जाता है । 993 94 भे इसको मिलाकर ग़रए पर कुल 40 करोड 
रु व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमे राज्य का अश भी शामिल है। 

(2) जवाहर रोजगार थोजना (गर४) ग्रामोण क्षेत्रो मे रोजगार बढाने 
की दृष्टि से जवाहर गेजगार योजना सबसे बडा प्रयास है | यह 989 90 मे 
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प्रारम्भ की गई था । इसमे केद्र का अश 80% च राज्यो का 20% रखा गयः 
है। इससे यूव ग्रामोण क्षेत्रे मे रोजगार के दो क्रर्यक्रम चलाये जा रहे थ 0) 
राष्टीय ग्रामीण रोजणर कार्यक्रम (२८7) तथा (॥) ग्रामाण भूमिहांत रोजगर 
गारटी कार्यक्रम तरा.5057०)। 989 90 से ये दोने कार्यक्रम जवाहर गेत्गर 
योजना मे मिला दिये गये हैं । लेकतन जवाहर रोजग'र योजना का विस्तत विदेचन 
करते से यू इन दोनो का संक्षिप्त प'रचय दवा उपयुक्त होश । 

(अ) राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यह कायक्रम अक्टूबर 980 
में प्रारम्भ किया गया और ॥ अप्रेल 398] से यह एक नियमित कायक्रम बना 
दिया गया था । इसक अर्न्वगत ग्रामौण क्षेत्रों मे मजदूरी पर रोजगएर 
(५०६९ धणए०५गाशाएं बढ़ने को व्यवस्था की जाती थी । इसके मध्यम से 
अकाल राहत काय भा कराये जाते थे । इस क्वायक्रम के अन्तंग्त पेयतल के 
लिए कुआ का निमाणु स्कूल-भवत दबाझ'ने ग्रामीण सडके लघु सिचाई व 
भू सरक्षण आद के काय किये जप्ते थे । लेगो का पोषण स्तर ऊँचा उठाने के 
लिए काम के बदल अतात थी दिया तता था । इसमे केद्ध व राज्यों का अश 
50 50 होता था । 

रातस्‍्थात मे इस कायक्रम की प्रगति तीन वर्षों के लिए ठिम्त तालिका में 
दी गई है 


>+त++-+++ 


५०४३ खाना के मूल्य 
सडित कुल व्यय गाश 













काम का खजम 
(मानव दिवस मं) 





















3986 87 
987 88 
3988 89 








इस प्रकार [दर के अर्न्तगत राजस्थान मे 956 87 में 65 6 करोड 
रुपये का कुल ध्यय करके 93 करोड मानव दिवस का रोजगार मजित किया 
गया जो सर्वाधिक था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह कायक्रम 
]989 90 से जवाहर रोजगार योजना मे मिला दिया गया है । 

(ये) ग्राघाण भूषिहोंत रोजयार गारदी कार्यक्रम ए.€ठ50ए) यह 
कार्यक्रम अगस्त 3983 मे चालू किया गया था । इसहा सम्पूण व्यय केद्ध द्वारा 
बहन किया जात' था । 

इसका उद्देश्य भूमिहोनो के लिए रोजग"र की व्यवस्था करता होता था ताप्के 


]. #णाण्ज शिञ्रा, 989990 & व97% 9] 675 नाशाथा ण॑ फ़क३, रिजकराफड 
(ज्वशााक़ाणा, ओो शा. 5067 को प्रात के अकडे हो इच्हों से निये यो हैं ॥ 
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प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक के परिवार मे से कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 
00 दिन तक का काम मिल सके । इसमे भी कार्य लगभग वहों होते थे जो 
पर? थे किये जाते थे जैसे सडक निर्माण पचायत व स्कूल भवन का निर्माण 
सिचाई,आदि । 


तीन वर्षो मे राजस्थान मे इस कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार रही- 


ध्यय की राशि काम का मूजन 
(करोड़ ₹ में) (मादव दिवस में) 
बेड में) 





24 8 
१987 88 
988 89 


इस प्रकार १,507 के अर्न्तगत 987 88 मे 35 4 करोड रु के ध्यय 

से 2 करोड भानव दिवस का काम उत्पन्त किया गया जो सर्वाधिक था ॥ 
जवाहर रोजगार योजना की मुख्य बात 

(0) इसके द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों मे प्रत्येक परिवार में कम से कम 
एक व्यवित को वर्ष मे कम से कम 00 दिन का रोजगार उपलब्ध करे का 
लक्ष्य रखा गया है । 

(0) इसका कार्य ग्राम पचायतो के माध्यम से किया जाता है ताकि राज्यों 
का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो । 

(॥0) इसमे ग्रामोण महिलाओ के लिए 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान 





है। 

(५) इसमे कोषो के आवटन मे अलग अलग स्तरों पर निर्धनो की सख्या 
पिछडेपन के सूचनाक तथा जनसख्या के आधार माने गये है । राज्यो के आवटन 
में निर्धनो की सख्या,जिला स्तर पर पिछडेपन का सूचनाक हथा ग्राम पद्ययत स्तर 
पर आवटन के लिए जनसख्या को आधार बनाया गया है । 

(५) जिला स्तर पर कुल आवटन का 6% अनुसूचित जाति व जनजातिके 
लिए इन्दिरा आवास योजना मे इस्तेमाल किया जाता है । धनराशि का उपयोग 
सामाजिक बानिकी सडक व भवन निर्माण आदि स्थानीय जछूरतो के मुताबिक 
किया जाता है । 

989 90 भे जवाहर रोजगार योजना के अर्न्तगत राजस्थान मे ।26 
करोड रूपयो के व्यय से 439 करोड़ मानब-दिवस रोजगार सृजन करने 
का लक्ष्य रखा गया था । इसमे राज्य द्वारा व्यय की गई कुल राशि 252 
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करोड़ रुपये रखी गई थी । शेष लगभग 00 करोड रु केद्ध का अशदान 
रखा गया था । 7989 90 में वास्तविक व्यय 06 5 करोड़ रु हुआ और 4 44 
करोड मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया जो लक्ष्य से अधिक था । 
990 9] में इस योजना पर व्यय की गई राशि बढाकर 28 करोड़ रुपये कर 
दो गई और रोजगार-सृजन का लक्ष्य 5 34 करोड मानब-दिवस रखा गया । 
990 9॥ में राजस्थान जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम रहा 
था । 99 92 ब 992 93 में इस योजना पर प्रतिवर्ष कुल लगभग 450 
करगेड रु के प्रावधानों में राज्य सरकार का अश 30 करोड़ रुपये रहा था । 
993 94 में भी इस कार्यक्रम पर कुल 50 करोड रुपये के व्यय का लक्ष्य 
रखा गया है और लगभग 4। करोड मानव दिवस का रोजगार सृजित किया 
जाएगा । यह पिछले वध के समान ही रखा गया है । 

इस कार्यक्रम को प्रभावा बनाने के लिए ग्रायीण कार्यों से सम्बन्धित 
प्रक्रियाओं का पूरी नरह॑ सरलाकरण किया गया है । ग्राम पवायत को ]0 हजार 
रू तक के कच्चे कार्य एव 50) हजार रू तक के पक्के कार्य स्वीकृत करने के 
अधिकार दिये गये हे । विकास की गगा को गरीब के दस्वाजे तक पहुचाने का 
प्रयास किया जा रहा है । पहले के मरा।ए व श.567 के अन्तर्गत अधूरे 
पड़े कार्यो का पूगर क्रिया जा रहा हे । कई स्थानों पर याठशाला-भवन सडके 
सामाजिक वानिको के कार्य आदि पूरे किये जा रहे है । 

] जनवरी 99] से 'अपना गाच अपना काम” योजना का श्रीगरणेश 
किया गया था । इसमे 30% राशि जन-सहयोग से व 70% राशि सरकार 
द्वारा देने की विधि अपनायी गयी । 99] 92 के लिए इस कार्यक्रम के चास्ते 
25 करोड़ को राशि जवाहर रोजमार योजना मे उपलब्ध कराई गई थी । इससे 
ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रकार के विकास कार्यों को प्रोत्साहन पिला है। 992 93 
में इस कार्यक्रम के तहत ॥0 करोड रु कौ राशि ग़ज्य की योजना में से उपलब्ध 
कराई गयी ताकि 50 करोड रुपये के कार्य करवाये जा सके । 993 94 से 
इसके प्रारूप में परिवतम किया गया है । अब इस कार्यक्रम मे जगता व सरकार 
का अश व्यय में आधा आधा होगा 3 993 94 मे कुल 20 करोड रुपये के 
प्रस्तावित व्यय में राज्य सरकार 0 करोड रुपये व्यय करेगो । 
राजस्थान मे 999 के दशक में गरीबी कम करने के लिए 
आवश्यक सुझाव- 

(|) ग्रामोण व शहरों क्षेत्रो मे प्रति परिवार “दो बच्चों के नॉर्म” को लागू 
करना चाहिए । इसके लिए परिवार कल्याण व परिवार-वियोजन पर अधिक जोर 
दिया जला चाहिए । 

(2) एक व्यापक व अधिक सुनियोजित “मजदूसे यर रोजगार कायक्रम' 
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सभी जिलो मे विकास खण्डो में चलाया जाना चाहिये जिनमे उत्पादक रोजगार 
के कार्यक्रम लिये जाए जो स्थानीय साधते व स्थानीय आवयश्यकताओ के अनुकूल 
हो । आगे चलकर शा)? आदि को भी इसमे मिलाया जा सकता है ताकि सीमित 
वित्तीय साधनो का रोजगार उत्पन करते मे सर्वाधिक उपयोग हो सके और साधनों 
की अनावश्यक बरबादी व फिजूलखर्चा रोकी जा सके । 

(3) भूमि सुधारों के कार्यक्रमों को समयबद्व तरीके से लागू करने का प्रयास 
करना चाहिए । 

(4) पचायती राज लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण सहकारी समाज तथा विकेन्द्रित 
बे जिला नियोजन को साकार रूप दिया जाना चाहिए । 

(5) ग्रामीण निर्धनो का "एक राजनीतिक सगठन बनाया जाना चाहिये जो 
उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके । 

(6) क्रृषिगत उत्पादन बढाने के लिए 'सूखी खेती को विधि को 
लागू करना चाहिये ताकि जल ग्रहण विकास परियोजनाओ (एग्रशशञाल्त 
082४९।००॥८॥ ए/0|८८७) के माध्यम से फसलो की पैदावार के साथ साथ चोरे, 
जलाने को लकडी आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सके । 

(7) ग्रामीण उद्योगो मे उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाना 
चाहिए । 

(8) सरकार को सामाजिक सेवाओ शिक्षा, घिकित्सा पेषजल बिजली आदि 
का विस्तार करना चाहिए ताकि कम आमदनी बाले लोगों को भी जीवन कौ 
न्यूनतम आवश्यकताओ से वंचित न होना पडे । 

गरीबी एक सामाजिक-आर्थिक अभिशाप (5000 ९०0॥ण॥0 ०७5७) है। 
इसके कई आयाम होते है | यह एक ब्रहुत पेचीदी समस्या है । इसका हल सुगम 
नहीं होता । फिर भी विभिन्‍न प्रकार के प्रयास करके इसकी तीव्रता अवश्य कम 
को जा सकती है और कम थी जानी चाहिए । तीव्र गति से आर्थिक विकास 
खाद्याल्नो के उत्पादन में बद्धि, रोजगार सजन के लिए कृषि आधारित उद्योगो का 
विकास सामाजिक सेवाओ शिक्षा चिकित्सा पेषजल आदि का विकास गरीबी को 
दूर करने के लिए अत्यावश्यक शर्तें ह । गरीबी दूर करने के लिए सामाजिक 
पिछडापन भी दूर करना होगा और सामाजिक कुरौतियो पर भी प्रहार करता होगा। 


प्रश्न 
अदीकी की रेखा किसे कंहके ह २ राझछार गे गरीफी उन्यूलर के सिजषप्ट 
कार्यक्रमों की समोक्षा काजिये । (छ०] 4 ४7 ॥992) 
2... राजस्थान में निधनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख 
कौजिए । क्या वे राष्टीय स्तर पर क्रियाशील तत््वो से भिन्न ह ? 
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3. शजस्थान के सन्दर्भ ये एकीकृत ग्रामोण विकास परियोजना व जवाहर 
रोजगार योजना का विवरण देकर इसके योगदाव को स्पष्ट कीजिए । 
4. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये - 


(0) राजस्थान ये गरोबी को समस्या 
00 राजस्थान मे एकीकृत ग्रामीण विकास-कार्यक्रम, 
(॥7 राज्य मे जवाहर रोजगार-योजना तथा, 


0५) 987 88 मे राजस्थान मे गरीढी की स्थिति की समीक्षा । 
5 संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये - 


(9) समम्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
(७) जवाहर रोजगार-योजना (शाला [ण 992) 


2. 


राजस्थान में बेरोजगारी 
(एाशाएाएणशाशा। ॥ रिकवुं8४व भा) 





राजस्थान मे जनसख्या की तीब्रगति से वृद्धि, कृपिगत विकास के उतार-चढावो 
तथा थीमे औद्योगिक विकास ने राज्य में रोजगार वी स्थिति को प्रभावित किया 
है। इस घात के स्पष्ट सकेत मिलते हैं कि राज्य मे बेरोजगारी थ अल्पबेरोजगारी 
(एक्‍दाधाए/0/शञशथा) की दशा बिगड़ती जा रही है। एक तरफ खुली 
बेरोजगारी की दरे ]980 के दशक में बढ़ी है तो दूसरी तरफ छिपी हुई मेगरेज़गारी _ 
था अल्पबेरोजगारी की स्थिति व्यापक रूप से, विशेषतञया वर्धा पर आश्रित क्षेत्रों मे 
पायी जाती है। कृषिणत सुस्त मौसम मे लोगो को ््‌ काम नहाँ मिल पाता। यही 
नहीं बल्कि राज्य में उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षित वर्ग के लोग जैसे डॉक्टर, इन्जीनियर 
व कृषिगत ग्रेज्यूए,, आदि भी अपनी योग्यता व पसन्द के मुताबिक कॉम पा सकने 
मे कठिनाई महसूस करने लगे है। शिक्षित बेरोजगारी का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा 


रहा है। 
श्वेरोजगारी से सप्बन्यथित आँकड़े 

बेरोजगारी से सम्बद्ध तीन अवधारणाए राष्ट्रीय सेम्पल्न सर्वेक्षण सगठन 
के पाच वर्ष मे एक बार होने वाले सर्वेक्षण के दौर से बेरोजगारी के आँकडे प्राप्त 
होते रहे हैं। इस सम्बन्ध मे हाल के वर्षों मे 32 वा दौर (]983) व 43 वा दौर 
(987 88) की अवधि के लिए सम्पन्न क्रिये गये है। इनमे बेरोजगारों की तोम 
अवधारणाओ का उपयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है 
(4) साप्तान्य स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा 
(ए5ण्गे दशऑपएड ए०7८९ए)- 

इसमें कार्य की स्थिति लम्बी अवधि के लिए देखी जाती है जैसे 7987 88 
के 43 वे दौर में यह अवधि सर्वेक्षण के पिछले 365 दिनो तक के लिये निर्धारित 
को गई थो। सांपान्य स्थिति की बेरोजगारी वर्षभर की बेरोजगारी या 
दीर्घकालीन बेरोजगारी ((हर/णा८ एशशाए्र0)४0॥) को बतलाती है और 
यह व्यक्तियों की सख्या में मापी जाती है। इसके आँकड़े दो शीर्षकों के 
अन्तर्गत प्रस्तुद किये जाते हैं- () एक तो सामान्यतया ग्रुख्य स्टेटस के 
अनुसार बेरोजगार (छाध्याप्रा0१४0 भा फ़ाशणएश शा) तथा (2) सामान्य 
स्टेटस (समायोजित) (05७४ डं॥०5 30]79920) के अनुसार बेरोजगार जिसमे 
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सहायक स्टेट्स बाले श्रमिकों को हटा दिया जातः है (5प्र/डाताक्षाए डक्षपर 
४०07 ४5७ ४78 ९४८00९0) 

हम आगे चलकर सामान्य स्टेट्स (समायोजित) के ऑकडो का उपयोग 
करेगे। इसमे मुख्य स्टेटस के अनुसार सामान्यतया बेरोजगार ध्यक्वियो मे से सहायक 
क्रिया बाले श्रमिकों को हटा दिया जाता हैं। स्मरण रहे कि समस्त भारत मे व 
अधिकाश राज्यो मे इस प्रकार को दीर्घकालीन बेरोजगारी प्राय कम पायी जाती 
है। 
(2) साप्ताहिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा 
( १२९९६३ 5&909७5 €णालश्ु0 


इसके अनुसार काम को स्थिति पिछले स'त दिनो की अवधि के सन्दर्भ 
में देखी जाती है। वह व्यक्ति रोजगार मे लगा मात्रा जाता है जो किसो लाभप्रद 
चधे मे लगा होता हैं तथा एक सप्ताह की सन्दर्भ अवधि (शशशा०€ 

१20९8! में किसी भी दिन कय से कम एक घण्टे काम करने की रिपोर्ट 

डा है। जो व्यक्त पूरे सप्ताह में कि घण्टे भी कार नहीं कर पाता 
लेकिन जो काम की तलाश में रहता है या काम के लिए उपलब्ध रहता 
है वही बेरोजगार माना जाता है। इससे ओसतन एक सप्ताह में बेरोजगार 
रहने वाले व्यक्तियो को सख्या प्रगट होती है। इसमे दीर्घकालीन बेरोजगारी 
के साथ साथ व बोच बीच में होने वालो वेग्रेजगारी (राधाणशाशा। 
ए॥९॥903 7000 भी शामिल होती है जो मामान्यतया रोजगार प्राप्त व्यक्तियो 
में मौसमी उतार चढाव के कारण उत्पन्त होता हे। 
(3) दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (आए छभए६ ०जाव्कू0 

देनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा मे व्यक्ति के कार्य कौ स्थिति पिछले 
7 दिनो भे प्रत्येक दिन के लिए रिकार्ड की जाती है। जो व्यक्ति किसी भी 
दिन कम से कम एक घण्टे लेकिन चार घण्टे से कम काम कर पाता है 
उसे आधे दिन के लिए काम करने वाला गिना जाता है। यदि वह एक दिन 
में चार या अधिक घण्टे काम कर पाता है तो वह पूर॑ दिन काप म॑ लगा 
माना जाता हा 

इसमे सर्वेक्षण वर्ष मे आमतन एक दिन मे बेरोजगार व्यक्ति दिवसों 
(एश5०ा ७०५$) को सख्या प्रगट होती हे। यह अवधारणा बेरोजगारी को सबसे 
ज्यादा व्यापक दर को सूचित करती है। 

इसमे निम्न तीन प्रकार की बेरोजगारी के दिन शामिल होते ह 

(3) दीघकालीत बेरोजगारी से सम्बन्धित बेरोजगारों (2) प्राय काम मे 
लगे लोगो के वे बेगेलगारो के दिन जिनमे सन्दर्भ सप्ताह मे वे बीच बीच में 
चेरोज़गार हो जाते हैं तथा (3) चालू साप्ताहिक स्टेटम की प्राथमिकता के आधार 
चर काम मे लगे व्यक्तियो के बेरोजगारी के दिन भी इसमे शामिल होते हैं। इसलिए 
यह बेरोजगारी का माय सबसे ज्यादा व्यापक व विस्तृत माना गया है। 
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राजस्थान में ब्रेसेजगारी की दरे- 
एन एस एस के 7987-88 के 43 वें दौर के अनुसार शाजस्थान मे 
उपर्युक्त तीनो अवधारणाओ के अनुसार बेरेजगारी की दरे निम्न-तालिका में दर्शायो 
गयी है। बेरोजगारी को दर मे बेरोजगारों का छुलथ्रम-शक्ति (]800प7 6०) 
से अनुपात देखा जाता है। स्मरण रहे कि श्रम-शक्ति मे काम मे लगे व बेरोजगार 
दोनो प्रकार के व्यक्ति शामिल किये जाते है। 
राजस्थान मे चेरोजगारी की दरे ' 


सामान्य साप्ताहिक दैनिक | सामान्य 
स्टेटस | स्थिति स्टेदस 
9 54 | 59 | 


[ 9 [52 ॥0 | 

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में सामान्य स्टेटस (समायोजित) के 
अनुसार ग्रामीण क्षेत्रे मे बेरोजगारी को दरे बहुत नीची थी। ये पुरुष-बर्ग मे 99% 
व महिला वर्ग मे | 3% थीं। शहरी क्षेत्रो मे ये पुरुप-चर्ग मे अधिक 4 % तथा 
महिला-वर्ग मे 0% हो थीं । 

दैनिक स्थिति के अनुसार बेगेजगारी की सर्वाधिक दर शहरी क्षेत्रों मे हक 
वर्ग के लिए 7 2% रही, जबकि न्यूनतम दर महिला-बर्ग के लिए शहरी 
में 42% रही। 

987-88 मे सामान्य स्टेटस (समायोजित) (0507) ६9005 90]॥5८0) 
के आधार पर राजस्थान मे बेरोजगारों की सख्या नीचे दी जाती है (ग्रामीण 
व शहरी तथा पुरुष व स्व्री-वर्ग के अनुसार) 
















] ६2५ (०७७७ रण टा9]0)फला #व॑ एक ०)वाढा! 90२८५ #॥। व (था !) 
$फ०0०9 रिशएणत२० ] 755$ 436 १०७6 (09 987 ]ज्ञा० 4988) ॥शएशए 990 
एफ (4 6 
जोट - व्याप्त सम्रिति की अन्तिम रिपोर्ट, दिसम्बर 299) के अग्रिजी प्रारूप में साप्ताहिक स्थिति 
के अनुप्तार शहरी धहिला चर्ग के लिये7 2% तथा दैनिक स्थिति के अनुसार शहरी पुश्ष-वर्ग के 


'लिये3 % दिये हैं जो मूल स्रोत से मेल गहीं खाते । (रिपोर्ट पृ 8) 
2. खणव एए ॥4-[6 
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(हजारो में) 
का कं ्स 
ग्राभीण | कुल शहरी कऋुल | ग्रापीण व 
युरुष.| सहिलाए | ग्रामीण; भुरुष | मदिलाएँ। शहरी | शहरी का 
कुल योग 
6] 9 [252 | 0 | 9 []3 | 365 











इस प्रकार दीर्घकालीन बेरोजगारी की अवधारणा लेने पर राजस्थान में 
3987 88 में बेगेजगारों की सख्या 3 65 लाख व्यक्ति थी। इसमे ग्रामौण क्षेत्रो 
में 252 लाख व शहरी क्षेत्रों मे 3 लाख व्यक्ति थे। बेरोजयार पुरुषो की 
सख्या 2 65 लाख तथा महिलाओ की सख्या | लाख थी। इस प्रकार राज्यों में 
बेरोजगारों की बकाया सख्या (4०००४ ०एा छाथाए09९0) एन एस एस 
के 987 88 के 43 वे दोर के अनुसार 3 65 लाख आकी गई हैं। 

बेरोजगारों के ऑकडो का दूसरा स्रोत रोजगार विनिमयालय (लए0श्राद्ा 
€/०॥४॥४८७) होते है। उनके चालू (लाइव) रजिस्टर के अनुमार बेरोजगारों की 
सख्या राजस्थान मे 980 में 3 62 लाख से बढ़कर 989 मे 9]2 लाख 
तक पहुँच गयी थी। इस प्रकार एक दशक मे इसमे काफी वृद्धि हो गई। लेकिन 
ये आँकडें बेरोजगारी कौ सही स्थिति को सूचित नहीं करते, क्योंकि ()) सभी बेरोजगार 
व्यक्ति इन विनिमयालयों मे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते (2) जिनको काम 
मिल जाता है वे अपना नाम उनके रजिस्टरों से नहीं हटाते तथा (3) कई लोग 
बेहतर काम को तलाश में भी अपना नाम इस्रमे रजिस्टर करा लेते है हालांकि 
वे रोजगार प्राप्त होते ह। इसलिए बेरोजगारी के अध्ययन में आजकल एन 
एस एस के आँकड़ो का ही ज्यादातर प्रयोग किया जात्ता है। लेकिन यहाँ 
भी दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए क्योकि ये आँकडे ज्यादा व्यापक श्रेणी के माने जाते है। स्मरण रहे 
कि हमने ऊपर 987 88 के लिए सामान्य स्टेटस (समायोजित) के आधार पर 
बेरोजगारों की सख्या दी है। यह वर्ष भर की बेरोजगारों या दीर्घकालीन बेरोजगारी 
को सूचित करती है। नियोजन में नीति निर्धारण को दृष्टि से दैनिक स्थिति पर 
आधारित बेरोजगारों की सख्या पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होता है। 
राजस्थान में अल्परोजगार 
(एआजाएश/ श]एग/एजगाशा। पा 7२७॥950॥7) 


खुली बेग्रेजगारी के बजाय राजस्थान मे भो अल्परोजगार या अर्द्धयोजगार 
को स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। मौसमों बेरोजगारी इसका मुख्य रूप है। 
राज्य मे कृषि के लिए वर्षा पर आश्रित होने के कारण एक फसल की खेली 
ज्यादा पायो जाती है। आज भी लगभग 3/4 कृषि क्षेत्र असिचित पाया जाता है। 
खरीफ को फसल के बाद लोगो के लिए काम बहुत कम रह जाता है। इसलिए 
वे अतिरिक्त काम (200॥70श2 ४४०४८) की ठलाश मे रहते हैं। खरीफ व रबी 
दोनो फसलो के लिये जितना श्रम उपलब्ध होता है उसका पूरा उपयेग नहीं हो 
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चाता है। इसी प्रकार ग्रामीण दस्तकार भी वर्षभर पूरा काम नहीं प्राप्त कर पाते हैं 
और उनकी आबदनी कम पायी जाती है। कई लोम जो काम करते हैं उसको 
जगह दूसरा काम तलाश करे रहते है अर्थात्‌ वे वैकल्पिक काम (शाह्या40ए० 
४ए०४०) करना चाहते हैं। 
एन एस एस के आँकड़ो के अनुसार राजस्थान में अतिरिक्त काम चाहने 
बालो का अनुपात 987-88 में इस प्रकार रहा था 
(प्रतिशत में) 


| पुछष | के महिला 
|__]00 | 24 


45 | 50 _क 0 





















इस प्रकार 987 88 मे ग्रामीण क्षेत्रों मे 0% पुरुष अतिरिवेत काम 
करने के लिए त्तेयार थे तथा शहरी क्षेत्रो मे 68 महिलाएं भी अतिरिक्त काम 
करने के लिए तैथार थीं। इससे राज्य से अल्पगेजफ्र की गश्भीर स्थिति का अनुमान 
लगाया जा सकता है। सूखे व अकाल के वर्षों मे स्थिति और बिगड़ जाती है 
0 लोगो को हहत कार्यों के माध्यम से सहायता यहुचानी आवेश्यक हो जाती 

| 

990 के दशक्क मे कितने लोगो के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी 
होगी? | 
जयपुर स्थित विकास अध्ययत सस्थान (॥05) 'के निदेशक प्रो विजय 
शकर व्यास की अध्यक्षता मे “राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का आकार 
तथा भावी अनुप्रात” पर नियुक्त समिति ने अपनी दिसम्बर 99] की अन्तिम 
रिपोर्ट (गञात्ष 0007) मे बतलाया था कि 990 के आरम्भ में राज्य मे 
बेरोजगारों की बकाया सख्या 483 लाख थी तथा 5-59 वर्ष की आयु 
में श्रम-शक्ति ]990 95 मे 205 लाख तथा 995-2000 क्के बीच 23.3 
लाख और बढेगी। इस प्रकार पूर्ण रोजगार को स्थिति लाने के लिए 990 
के दशक में कुल 49 लाख व्यक्तियों के लिए नये रोजगार को व्यवस्था 
करनी होगी “ समिति का मत ह कि इसके लिए रोजगार मे वार्षिक वृद्धि-दर 
25 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी ताकि वर्ष 2000 तक राज्य मे पूर्ण रोजगार कौ 
स्थिति प्रपप्त की जा सके। समिति के अनुसार अस्सो के दशक मे राज्य मे रोजगार 
में वार्षिक वृद्धि दर 2 % रही थी। 


].. सर्वेधण एन एस एस की पत्रिका स्पेशल अंक सितप्यर 990, तालिका 56 
2... रिव्ुणा ० ह6 6९5०७ एचदाग्राएशव णा द्वाफोएआआप्ा एसथ्राएल ]99,9 32 


राजस्थान में बेरोजयारों 407 


रोजगार-सृजन के लिए विभिन्‍न कार्यक्रमो को सम्बन्ध में सुझाव 

राजस्थान मे ग्रेजमार-नीति को ठोस आधार प्रदान फ्ग्ने के लिए यह 
आवश्यक है कि जिलेवार व आर्थिक क्रिया के अनुसार रोजगार बढाने के कार्यक्रम 
सुनिश्चित किये जाये। 

व्यास समिति ने विभिन्‍्त आर्थिक क्षेत्रो मे गोजा२-सर्र्द्ध ४ रिए निम्न 
सुझाव दिये है 
(॥) कृषि- 

समिति का मत है कि राजस्थान में इन्दिस ”्थों नहर परिशेजना (चरण 
]) में कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र ।0 0 लाख हेक्टेयर ह जिसमे से सातवीं योजना 
के अन्त तक केवल | लाख हैक्टेयर ही कृषि के अन्तर्गत लाया गया है। तीच 
लाख हैक्टेयय के 995 तक तथा अगल चार लाख हेक्टेयर वर्ष 2000 तक 
कृषि में आने की आशा है। इस प्रकार कुल सत्र ल'ख हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि के 
अन्तर्गत आने की सम्भावना है। यदि एक मगब्बे अर्थात्‌ 6 हेक्टेयर में काइत करने 
पर बष मे दो व्यक्तियो को काम दिया जा सके तो इस क्षेत्र मे 2 लाख व्यक्तियों 
के लिए काम सृजित किया जा सकता ह। इसके लिए खेतिहर परिवारों को बसाने, 
उन्हे प्रशिक्षण देने, औजार प्रदान करने व बिक्री की व्यवस्था का विकास करते 
को आवश्यकता होगी। 

सिंचित क्षेत्रों मे बहुफसल कार्यक्रम अपना कर एक लाख मानब-वर्ष का 
रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा फल, सब्जी व फूल जैसे ऊँचे 
मूल्य बाली फसले उगाकर अधिक रोजगार सृजित किया जा सकता है। इसमे 5-6 
लाख व्यक्तियों के लिए काम उत्पन्त किया जा सकता है। 
(2) पशु-पालन, वानिकी व यछली उद्योग- 

इनके प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार उत्पन्न होने के काफो आसार हैं। चर्ष 2000 
तक राज्य मे पशुओं की सख्या 68 करोड हो जाने को आशा है। इसके लिए. 
चारे का उत्पादष बढ़ाता होगा। राज्य मे दूध का उत्पादन बढाया जा सकता है। 
कुछ प्रशोतक सयत्र और लगाये जा सकते हैं। ऊन-उद्योग के विकास की सम्भावताए 
हैं। अजमेर बीकानेर, चुरू जयपुर जैसलमेर, झुन्हुतूँ पाली व सीकर जिलो में 
इसके विकाप्त को सम्भावत्राएं ह। राज्य में गलीचो के निर्माण में गेजगार उत्पन्त 
किया जा स्रकठा है। 

व्यर्थ भूमि पर वनों का विकास करके ग्ेजगार उत्पन्त किया जा सकता 
है। इस सम्बन्ध मे लगभग | लाख मानव वर्ष के रोजगार का अनुमात्र है । 


3. 994, क्रग्ञाव जे उफ 427 


470 गजस्थात को अर्थव्यवस्था 


राज्य के कुछ जिलो जैसे कोटा सवाई माधोपु(उदयपुर्‌बासवाडा गगावगर 
जयपुर टोक डूंगरपुएपाली भीलवाड़ा तथा चम्बल इंदिरा गाँधी नहर परियोजना व 
माही सिंचाई परियोजना क्षेत्रों मे मछली का उत्पादन बढा कर रोजगार सवर्द्धन 
सम्भव है। 
(3) खनन 

राज्य मे खनिज सम्पदा के विकास की सम्भावना है । जैसलमेर मे स्टौल 
ग्रेड ल्इमस्टो" के भण्डार मिले है। बाडमेर, बीकानेर व नागौर जिलो मे लिग्नाइट 
कोयले के भण्डारो का विदोहन किया जाना है। राज्य मे उर्वरक उद्योग के विकास 
के अवसर विद्यमान हैं। क्रूड तेल व गैस के भण्डारों का पता लगाया गया है। 
आगामी दस्त वर्षों में खनन क्रिया मे 50 हजार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार 
के अवसर उचल करने कौ सम्भावतरा पतीत होती है । 
(4) उद्योग 

राज्य मे विनिर्माण क्षेत्र का विकास पर्याप्त मात्रा मे नहीं हुआ है। फैक्टी 
क्षेत्र व गैर फैक्टी क्षेत्र में उत्पादन को नई इकाइयाँ स्थापित करके रोजगार बढाया 
जा सकता है। राज्य मे इलेक्टोनिक इन्जोनियरिंग, रसायन, कृषि आधारित उद्योगो 
आदि के विकास के अवसर है। दस्तकारी हथकरघा जेम्स व ज्यूलरी आदि का 
विकास किया जा सकता है। गेहूँ, जौ मक्का कपास ग्वार, तिलहन गन्ना लाल 
मिर्च ममाले आदि के आधार पर एप्नो प्रोसेसिग इकाइयों स्थापित की जा सकती 
है। सजी मैदा बिस्कुट, पापड भुजिया आदि पदार्थ तैयार किये जां सकते हैं। 
शय्ये प्रोेसेिसिय इकाइयों मे 990 2000 की अवधि में 6 हजार व्यक्तियों को 
अतिरिक्त गोजंगार देना सम्भव हो सकता है। राज्य मे टाइनी उद्योगो दस्तकारियों 
शव कारोगरी के कामो मे प्रयत्त करने से दस वर्षों मे 35 से 5 लाख व्यक्तियों 
को खपां सकना सम्भव है । 

इनके अलावा उदयपुर बा'्वाडा डूँगरपुर, पालो व सिरोही जिलो में नावा 
प्रकार के उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ हें क्योंकि वहाँ आधार ढाचा 
(॥॥98॥0०४॥७) सुदृढ होने से कई प्रकार के स्वतन्त्र उद्योग (000 |0056 
॥7009॥28) स्थापित किये जा सकते हैँ जिनका कच्चा माल बाहर से आ सकता 
है तथा जिमकी बिक्रो को बाहर व्यवस्था कौ जा सकठी है । 
5 पर्यशन 

राज्य मे वर्ष 2000 तक देशो य विदेशी पर्यटको की सख्या बढेगी। पर्यटन 
के विकास के लिए होटलो, मोटलो (70705) व अन्य आधारभूत सुविधाओं का 
पर्याप्त विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते है । 


राजस्थान मे बेरोजगारी बा। 


6. निर्माण-कार्य -- 

सिंचाई, सडक-निर्याण व भवन-निर्माण भें काफी श्रमिकों को खपाया जा 
सकता है । इस क्षेत्र मे 58 लाख व्यक्तियो के लिए काम के अवसर जुटा पाना 
कठित नहीं होगा ! 
7 व्यापार, परिचहन व सेवाएँ - 

अन्य क्षेत्रों मे विकास से व्यापार, परिवहन आदि क्षेत्रों में रोजगार के नये 
अबसर खुलते हैं । कृषिगत उत्पादन खनन उत्पादन, ओद्योगिक उत्पादन आदि के 
बढ़ने से व्यापार व परिवहन को विकास के नये अवमर मिलवदे हैं ! सम्‌ 2000 
तक अतिरिक्त रोजगार के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किये गये है 


अतिरिक्त रोजगार (स्लीपाएं) (726) 
के अवसर ख व्यक्तियों मे 
]) कषिगत फसलें उगाना 











कुल 

आगापी दशक में सगठित क्षेत्र मे 5 से 7 लाख रिवत स्थान पृत्यु 
चब अवकाश्ञ प्राप्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होगे । अत यदि पूरा प्रयास करके 
44 लाख व्यक्तियो को काम दिया जा सके तो वर्ष 2000 तक राज्य से 
पूर्ण रोजगार की स्थिति आ सकती है । यदि केवल 35 लाख व्यवितियो को 
हो काम पर लगाया जा सका (निचली सीमा) तो चर्ष 2000 मे वेरेगगाग़े की 
सख्या 7 से 9 लाख तक यायो जा सकती है । 

इस प्रकार राज्य में विभिनत क्षेत्रों मे विनियोग बढाकर तथा श्रम -गहन 
विधियों का प्रयोण करके रोजएर-सर्वर्दन कय अयाय किया जाप काडिए ? इस 
प्रक्रिया की देख-रेस व सचालन हेतु मुख्यमत्री की अध्यक्षता मे एक रोजगार-परिपद्‌ 
[९०७00%90॥ 20७7८॥) का गठन किया जाना चाहिए । व्यास्र-समिति ने इसकी 
स्थापना पर काफों जोर दिया है । 


बा राजस्थात की अर्पव्यवस्था 


अन्य सुझाव- 

रोजगार- सवर्द्धन के वर्तमान कार्यक्रमो-एकीक्‌त ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 
जवाहर रोजगार योजना (जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है), 
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुविकास कॉर्यक्रम, जनजाति 
क्षेत्र विकाप्त कार्यक्रम, अगवली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि का पुत्रीक्षण करके 
उनको अधिक सक्रिय किया जाना आवश्यक है । इन पर की जाने वाली धनशशि 
के व्यय से सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया जादा चाहिए । इनमे परस्पर समन्वय व 
पूरा तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए । स्वय नियोजन का स्वरूप इस प्रकार 
का बनाना चाहिए कि उसी मे से ज्यादा से ज्यादा लोगो के लिए काम के अवसर 
उत्पन हो सके । तब आगे चलकर रोजगार के विशेष कार्यक्रमों पर निर्भरता कम 
कौ जा सकेगी । सच पूछा जाय दो रोजगार का एक हो व्यापक राज्यव्न्यापी 
(888 - ७00) कार्यकम जारी क्रिया जाना चाहिए जो बेररेजगारों के लिए 
'एक सुरक्षा जाल' (६409 ॥९0) का काप करे और बेरोजगार लोग. उससे 
आवश्यकतानुसार ज्ञाभ उठा सके ॥ इसके लिए राजस्थान मे भी महाराष्ट्र 
के भपूने पर रोजगार-गारटी-कार्यक्रम (26$) चालू किया जाता चाहिए । 
रोजगार सर्द्धन के विभिन्‍न प्रचलित कार्यक्रमों की समीक्षा करके उनको 
अधिक युक्तिसगत व लाभकारी बनाने की आवश्यकता है ॥ उनसे सामुदायिक 
परिसम्पनत्तियो का सृजन (श९शा०7 शी (शाशगाा॥/५ ४५४५४४७) ज्यादा से 
ज्यादा मात्रा मे होना चाहिए। 

राजस्थान मे अस्सी के दशक मे राज्य के घरेलू उत्पति (50?) में 65% 
सालाना को वृद्धि हुई और रोजगार मे वार्षिक वृद्धि दर 2 % रही । अब नब्बे 
के दशक मे शज्य की घरेलू उत्पत्ति को वृद्धि दर 5 5% वार्षिक अनुमानित है 
तथा गोजगार मे वृद्धि-दर 2 5% वार्षिक रखो गयी है । इस प्रकार नब्बे के 
दशक मे घरेलू उत्पत्ति में अपेक्षाकृत कम वृद्धि-दर से रोजगार कौ अधिक दर 
प्राप्त करने का प्रयास करना होगा । इसके लिए श्रम-गहन विधियों का अधिक 
सहाय लेना होगा । अत राज्य के समक्ष रोजगार सवर्धन की एक महत्वपूर्ण 
चुनौती है। आशा है राजस्थान इस दिशा भे सफलता प्राप्त करके अन्य बाज्यो के 
समक्ष एक उदाहरण पेश कर पायेगा ॥ रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि, पशु-पालन, 
बानिकी, खनन, ग्रामीण उद्योग, लछु मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग, पर्यटन, 
परिवहन, सचाए, बैकिंग व्यापार, शिक्षा चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों का समुचित 
विकास करना होगा और विशेषतया ग्रामोत्था- पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना 


].. इस प्रकार राजस्थान में रोजगार लोच (८फफ़ॉ०,आथा। ९)०७०८॥५) अस्सौ के दरञक में 2 /6.5 
(0.32 से बदकर ॒ब्चे के दशक घें2 5/5.5 - 0 45 की जारी है जिसके लिए श्रप गहन विधियों 
'का अधिक मात्रा में उपयोग करता आवश्यक होगा । 


सजप्थात मे बेरोजयाटी 473 


होगा ॥ नियोजन का स्वरूप चदलना होगा ताकि विकेन्द्रित नियोजन तथा ग्रामोन्मुख 
गरीबोन्सुख व लोगो कौ आवश्यकताओ पर आधारित नियोजन के माध्यम से 
सवाधिक शेजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सके । अत “रोजगारोन्मुख नियोजन 
(लाए0जाला।. णाशाए6 छाश्राणाह्ट) को सुदृढ़ किया जाना चाहिए | 


प्रश्न 

॥ राजस्थान मे बेरोजगारों को समस्या का स्वरूप व आकार क्या है ? विवेचन 
कीजिए । 

2 राज्य मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना ने 
बेरोजागारी को दूर करने में कहा तक योगदान दिया हैं ? समझाकर 
लिखिये। 

3. राजस्थान में नये रोजगार के क्षेत्र किन आर्थिक क्वियाओ मे ज्यादा प्रतीत 
होते हे ? स्पष्ट कीजिये । इस सम्बन्ध में व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट 
मे दो गई सिफारिशों का उल्लेख कीजिये । 

4... राजस्थन मे बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति कारणों व सरकारी नीति का 
विवेचन कीजिए । क्या राज्य मे आयामी दशक मे पूर्ण रोजगार कौ स्थिति 
लाना सम्भव होगा ? 
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(जञश्तंच्रा रत ऐशफशणआशा शाण्ड्राध्याग्रार5 गत 
ए9॥०४४०४) 








राजस्थान में ग्रामोण विकास, रोजगार-संवर्द्धन व विभिन क्षेत्रों कौ विशेष 
किस्म की समस्थाओं के हल के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जा 
रहे है। इनमे निम्न कार्यक्रम प्रमुख हैं। () सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, (॥) मरु 
'बिकास कार्यक्रम, (॥४$ जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, (४) अशवली विकास 
कार्यक्रम, (५) दस्यू संभाव्य क्षेत्रों मे कन्दरा (बीहड़) सुधार कार्यक्रम (83५076 
एह्णाशाभ्राणा शिक्ष््ाक्रागा था 07०णा३ शिणाढ ८३5) तथा (४) मेबात 
प्रादेशिक विकास परियोजना। मोचे इनका क्रमशः विवेचन किया जाता है। 

. सूखा-संभाव्य (सूखा-प्रभावित) क्षेत्र कार्यक्रम (0/07श॥ 8 
औैपट३ श्ट्राभ॥॥९) (02#7) यह कार्यक्रम 974-75 मे केद्र-प्रवर्तित 
स्कीम ((१९४॥४)-5907507९0 5९४ ॥८ग6) के रूप में प्रारम्भ किया गया 
था। इसकी वित्तीय व्यवस्था मे केद्र व राज्यों का 50 50 हिस्सा रखा गया है। 
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे को सम्भावना बाले क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था में सुधार 
करना है। इसके लिए भूमि व जल के उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया 
जाता है ताकि इन क्षेत्रों में अकाल व सूखे के प्रतिकूल प्रभाव कम किये जा सकें। 

इस क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है- 

()) मिट्टी व नमी का संरक्षण 

(॥) अतिरिक्त सिंचाई कौ सम्भाव्यता (ग्राहुआण! 00७87॥9) विकसित 
करना, 

(॥) वृक्षारोपण (#02४थ0/णा) करना तथा 

(9) रोजगार-सृजत करना 

सूखा-सभाव्य क्षेत्र-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल जिलों व खण्डों 
मे समय-समय पर परिवर्तन होता गया है । 982-83 में इस कार्यक्रम के दायरे 
से वे खण्ड हटा दिये गये जो पहले मर-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत थे। वर्तमान 
मे यह कार्यक्रम 8 जिलों के 30 खण्डों मे संचालित किया जा रहा है। ये जिले 
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इस प्रकार हैं उदयपुर, डूँगरपुर, बासवाड़ा, कोट, झालावाड, ग्रेक, सवाई माधोपुर 
व अजमेर। इन जिलो के कुछ खण्डो के नाम इस प्रकार हैं- 

* डूंगगपुर व बासवाडा जिलों के समस्त खण्ड, 

* उदयपुर जिले के खेरबाडा, झडोल व कोटरा खण्ड, 

* अजमेर जिले के मसूदा व जवाजा खण्ड, 

* झालाबाड जिले के झालसपाटन, डग व खानपुर खण्ड, 

* कोटा जिले के शाहबाद, सागोद, छेछत ((॥॥8४०।॥४() व छवरा खण्ड, 

+ टोक जिले में उणियारा देवली व टोडारग़यसिह खण्ड तथा 

+ सवाई माधोपुर जिले के नाडोती व खण्डार खण्ड। 

इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति जिलो मे डूँगरपुर व बासवाडा 
जिलों के समसस्‍्व खण्ड शामिल किये गये है। लेकिन अन्य जिलो के चुनें हुए 
खण्ड ही शामिल किये गये हैं। 

सातवीं योजना में प्रगति- इस कार्यकम मे कोष (05) खण्ड के 
क्षेत्रफल के आधार पर प्रदान किये जाते है। सातवी योजना मे इस कार्यकम पर 
लगभग 23 8 करोड रुपये व्यय किये गये। इस योजना की अवधि में 2]47] 
हेक्टेयर भूमि मे मिद्ट्री व नमी सरक्षण के काम किये गये, 2398 हैक्टेयर मे 
अतिरिक्त सिसाई की सम्भावना उत्पन्तर की गई तथा 098 हैक्टेयर मे वृक्षारोपण 
किया गया। 

(भार सरकार द्वार आठबी पंचवर्षीय योजना मे क्षेत्रीय विकास के लिए 
नियुक्त कार्यवारी दल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट मे सुझाव दिया था कि जिन खण्डो 
का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर से कम हो, उनमे प्रति खण्ड विनियोग की 
मात्र 30 लाख रुपये होगी चाहिए। 500 से 000 वर्ग किलोमीटर कले खण्डो 
के लिए 35 लाख रुपये तथा 000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले खण्डो 
के लिए 40 लाख रु होनी चाहिए। विनियोग के इन यापदण्डो को स्वीकार करने 
पर आठवीं योजना में (00#7) पर अधिक घठराशि का प्रावधान करना होगा। 
व्यय की राशि का आवटन इस प्रकार होना चाहिए- 30% भूमि-विकास व 
भू-सरक्षण आदि कार्यो पर, 20% जल-साथनों के विकास यर, 25% वृक्षारोपण 
व चरागाह विकास फर, तथा 5% अन्य क्रियाओ पर) प्रशासन-लागत 0% से 
अधिक नहीं होनो चाहिए। 


॥... छा ॥८ ऐट्श ज्रैआ, 992 97 'आणा 3993 ए 49 (२३]१5ऐरैआओ 


446 राजस्थात को अर्पव्यवस्था 


राजस्थान सरकार ने सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास 
कार्यक्रम के विषय मे राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन मे भरतपुर, सवाई 
माधोपुर, टोक अजमेर, कोटा त्ञथा झालावाड़ जिलो मे 20 नये खण्डो को सूखा 
सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया था क्योंकि इनमे वर्षा का 
औसत 500 मिलीमीटर से कम पाया जाता है और इनमें सूखा पडने की काफो 
सम्भावना पायी जाती है। 

योजना आयोग के पूर्व सदस्य एल सी जैन की अध्यक्षता वाली 
राष्ट्रीय समिति ने अगस्त 990 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट 
में यह सिफारिश की थी कि सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम राज्यो को 
हस्तान्तरित कर देना चाहिए ताकि राज्य सरकार इस कार्यक्रम मे अन्य क्षेत्र 
शामिल करने के बारे मे स्वय कोई फैसला कर सके। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 
(07/7) 8 जिलो मे 30 खण्डी मे चलाया जा रहा है। इनमे इसके माध्यम से 
भू सरक्षण नमी सरक्षण, सिचाई व वृक्षारोपण कौ दिशा मे प्रगति हुईं है। इसे 
आठवों योजना भे जारो रखा जायेगा और प्रति ख़ण्ड विनियोग कौ राशि मे वृद्धि 
की जायेगी ताकि वांछित परिणाम मिल सके। 

इस कार्यक्रम पर 992 93 में लगभग 65 करोड़ रुपये व्यय किये गये 
तथा भू सरक्षण, अतिरिक्त सिचाई वृक्षारोपण चशगाह विकास आदि कार्य आगे 
बढ़ाये गये। 

2 मरु-विकास कार्यक्रम (एटब्थां ए€००गाथा। शिए्ड्राथाा6) 

(000) यह केद्ध चालित स्कौम है और इसका सम्पूर्ण व्यय वर्ष 985 86 से 
भारत सरकार वहन करने लगी है। यह 977-78 मे राष्ट्रीय कृषि आयोग की 
सिफारिशों के फनस्थरूप चालू किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थल को 
आगे बढने से रोकना ब इन क्षेत्रों के लोगो की आर्भिक दशा को सुधारना 
है। वर्तमान में यह कार्यक्रम निम्त 4] जिलो के 85 खण्डो मे सचालित 
किया जा रहा है बोकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौरं, नागौर, चुरू, पालो, 
गगानगर, जैसलमेर, सोकर तथा झुस्झुनूँ। 

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किये जाते है जो सूखे को गम्भीरता को कम 
कर सकें जीवप की गुणवत्ता को रोजगार के अवसर बढाकर सुधार सके तथा 
लोगों के जीवन की अन्य दशाओ को उन्त्रत कर सके। 


] पत़िका में समाचार 8 आगधतत 99 
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(0) कृषि वानिकी (चारा व चराई के साधनों) का विकास, 
(0) पशु-पालन व भेड-पालन का विकास, 
(0॥) पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति कौ व्यवस्था, 
(/५) लघु सिचाई (घूजल के विकास सहित) तथा, 
(५) ग्रामीण विद्युतीकरण। 
सातवीं पचवर्षीय योजना में प्रगति- सातवीं योजना मे भारत सरकार ने 
इस कार्यक्रम पर कुल लगभग 47 करोड़ रुपये आवटित किये थे। प्रति व्यक्ति 
विनियोग की राशि केवल 90 रुपये रही थीं जो आवश्यकताओ को देखते हुए. 
बहुत कम मानी गयी है। सातवीं योजना में व्यय की वास्तविक राशि प्रस्तावित 
आबटन के लगभग समाव (!46 5 करोड रुपये ) ही रही है। इसके फलस्वरूप 
भूमि-सरक्षण व नपी-सरक्षण का कार्य 42637 हैक्टेयर मे किया गया, 
अतिरिक्त सिचाई की सभावना 0367 हैक्टेयर मे उत्पन्न की गई तथा 
68443 हैक्टेयर मे वृक्षारोपण किया गया एवं पशुओ के लिए पेयजल की 
पूर्ति के लिए 3983 कार्य पूरे किये गये॥ 
भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्र विकास कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था 
कि मर क्षेत्र विकास्त के लिए प्रति वर्ष 000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बिकास 
के लिए विनियोग की राशि 50 लाख रुपये होनी चाहिए। अब आठवी योजना 
में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र को अधिक धवराशि की व्यवस्था करनी होगी। 
आठवीं पच्चवर्षीय योजना मे मरु-विकास क्षेत्रों के सम्गीय के क्षेय्रो 
(60:6 ४7९४5) केविकास पर भो बल दिया जायेगा। इनमे केवल च्क्षारोपण 
की क्रिया को ही आगे बढाया जायेगा ताकि भरु-क्षेत्रो को हरा-भरा बनाने 
की प्रक्रिया आस-पास के क्षेत्रों से प्रारम्भ होकर मरु-क्षेत्रो मे प्रवेश करे। 
इसके लिए उदयपुर, अजमेर, जयपुर व सिरोही जिलो कौ पचायत समितियों के 
कुछ गावो को शामिल करने का विचार है। मर क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों बो 
विकास का विचार काफी सही व सार्थक प्रतीत होता है। इससे बाद में स्वयं 
मरु-क्षेत्रे के विकास मे काफी मदद मिलेगी। 
इस कार्यक्रम पर 992 93 मे 36 5 करोड रुपये की राशि व्यय को गई 
एवं भूमि व नमी सरक्षण सिचाई वृक्षारोपण ब पशुओ के लिए पेयजल की सुविधा 
बढ़ाने के काय सम्पन्त किये गये। पूर्व दो वर्षों मे भी प्रतिवर्ष लगभग 38 करोड 
रुपये कौ राशि व्यय को गई थी। 


यै हाह्टोप कर एव्स शिया 992 97 रिशुकऐआ ए ॥5[ 
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(टिलमि बेन सिवा कार्य (पाक्रग॑ #ार३ एले०ाला: 
छण्ट्रागग॥०) |0)99] की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे 5475 
'लाख जनजाति फे लोग थे जो राज्य को कुल जनसख्या का 24% अश था। 
भारत मे इनका अनुपात 8% था। राज्य मे भील मीना दामोर, गरासिया व सहरिया 
जनजाति के व्यक्ति बसते हैं। 

जनजाति के व्यक्तियो को निम्म कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया 
जा रहा है। 

() जनजाति उपयोजना (0 5८७ छँथा) - इसके अन्तर्गत 
बासवाडा व डूँगरपुर जिले उदयपुर जिले को सात पचायत समितिया चित्तौड़गढ़ 
की दो पचाय। समितिया (प्रतापगढ व अरनोद) तथा सिरोही जिले की एक पचायत 
समिति (आबूरेड) शामिल है। जनजाति उपयोजना मे 66 4% जनजाति के लोग 
आते है। इसमे 4409 गाव व 23 पचायत समितिया आती हैं। 

जनजाति उप योजना के माध्यम से जनजाति के लोगो की आर्थिक स्थिति 
सुधारने जनजातियो व जनजाति क्षेत्रों के विकास कौ सम्भावनाओं को प्राप्त करने 
का रा किया जाता है ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया 
जा सके। 

इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से साधन जुटाये जाते है 
ज़ञथा ग़ज्य कौ योजना से कोष प्रदात किये जाते है। इनके अलावा जनजाति क्षेत्र 
विकास विभाग को राज्य योजना कोषों से धन दिया जाता है। 

जनजाति उप योजना ॥974 75 से आरम्भ की गयी थौ। इसके मुख्य 
कार्यक्रम इस प्रकार है। सिचाई शक्ति फल विकास बेर बेडिग डीजल पम्पिग 
से सामुदायिक सिचाई बोज व॑ उर्वरक वितरण फार्म बानिको (शिग्रा 0८४7५) 
आदि। जनजात के व्यवितयो के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 'की व्यवस्था को गई 
है। इनमे विद्यार्थियों को स्टाइपेण्ड भी दिया जाता है। 

(॥) ' परिवर्तित क्षेत्र-विकास-दृष्टिकोण (पाड़ा) (४०8॥80 #&॥९७ 
ए८४2०ग07 #ए770०८) (४४700) इसमे 3 जिलो के 2939 गावो 
मे 44 समूहो के जनजाति के लोग शामिल है। ये जिले इस प्रकार है अलवर, 
धौलपुर, भोलवाडा बूँदी चित्तौडगढ उदयपुर, झालावाड कोटा पाली सवाई माधोपुर, 
सिरोही ठोक व जयपुर। इस कार्यक्रम के लिए विशेष केद्रीय सहायता प्राप्त होती 
है। यह कार्यक्रम [978 79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमे वैवक्तिक लाभ 
पहुँचाने वाली स्कीम शामिल की गई थी। माझ मे शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान 
दिया गया है। पिछले घर्षों मे इस कार्यक्रम पर चार पाँच करोड रु सालाना व्यय 
किये गये है। आठवीं योजना (992 97) मे इस कार्यक्रम मे शिक्षा, लघु सिचाई 
कार्यक्रमों हथकरघा दरी बुनाई, बढ़ईगिरी आदि पर बल दिया जायेगा। पहले 
भाड़ा के अन्तर्गत लोगो को सख्या 0 लाख ज्यक्ति आकी गयी थी। 
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(9) सहरिया विकास कार्यक्रम- यह 2977 78 से आरम्भ किया गया। 
इसमे कोटा जिले की शाहवाद व किशनगज पचायत समितियों के 50 हजार लोग 
शामिल हुए हैं जो 435 गाँवो मे फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय 
सहायता मिलती है तथा राज्य की योजना मे थी इसके लिए प्रावधान किया जाता 
है। 

इस कार्यक्रम के माध्यम से कूबि यशु यालन कुटीर उद्योग वानिकी शिक्षा, 
पोषण पेयजल ग्रामीण आवास आदि पर धनराशि व्यय की जाती है ताकि इस 
जनजाति को लाभ पहुँछाया जा सके। 

(॥४) बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम यह 979 से 
प्रारम्भ किया गया था। इसका सचालन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग ([एश/ 
हब एटएल०एाारा। एटएशागला) (78700) द्वारा किया जाता है। विभिन्न 
जिलो मे इनकी सख्या 43 लाख आकी गई है। इनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य 
आवास होस्टल (विशेषत्रया लड़कियो के लिए) नि शुल्क पोशाकें पुम्तके, छात्रवृत्तिया, 
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि कार्य किये जाते ह। 

'जनजाति क्षेत्रीय विकाप्त से सम्बन्धित अन्य गतिविधिया- 

(अ) एक जनजाति अनुसधान सस्थान ([राए॑श्ष र८5९३०ा [75006) 
(पर) स्थापित किया गया है जिसमे जन जाति लोगो के जीवन के विभिन्‍न 
पहलुओ पर अनुसधान किये जाते है। यह केन्द्र चालित स्कीम है। इसमे केच्र व 
राज्यो का 50 50 हिस्सा है। इसके माध्यम से सेमीनार, लाइब्रेरी वर्कशाप, लोकसगीत 
आदि की क्रियाएँ सचालित की जातो है। इसका 989 90 मे पुनर्गठन किया 
गाया था। 

(व) पोषण कार्यक्रम एकीकृत बाल बिकास कार्यकम आगनबाडी केन्दरो 
में सचालित किया जाता है जिसमे स्त्रियों व बच्चो के पोषण के सुधार पर ध्यान 
दिया जाता है। इससे माताओ व शिशुओ के स्वास्थ्य मे सुधार आता है। 

निष्कर्ष जनजाति के लोगो के लिए कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया 
जाता है। इनका जीवन बनो से जुड़ा होता है। इनके लिए भू जोतो का आकार 2 
हैक्टेयर से नीचा होता है। कही कहां यह | हैक्टेयर से थी कम होता है। परिवहन 
कौ जटिलता सिचाई व पेयजल को कमी अशिक्षा कुपोषण, सामाजिक कुरोतिया, 
अधविश्वास, आर्थिक शोषण बेशेजगारी जगलो से गोद, लाख आदि छोटे मोटे 
पदार्धों पर निर्भता आदि इनके आर्थिक जोवन की विशेषताएँ हैं। कहने का तात्पर्य 
यह है कि इनके आर्थिक विकास का काम बहुत दुष्कर है। 

जनजाति उपयोजता क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसख्या जनजाति 
के लोगों को होती है। लेकिन इन क्षेत्रो मे भी इनके लिए आरक्षण 2% हो पाया 
जाता है। राजस्थान सरकार ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे क्षेत्रों मे इनके 
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लिए आरक्षण 2% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाये ताकि वन-रक्षक, 
कान्स्टेबल, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक, वाहन-चालक व 
तृतीय श्रेणी के सहायक अध्यापक के प्रदो पर इनके लिए आरक्षण बढ़ 
सक्े। 

कुछ बिचारको का मत है कि जित खण्डो में 75% जनसख्या आदिवासियों 
कौ पायौ जाय, वे जनजाति के विकास्त खण्ड घोषित कर दिये जायें और वहाँ को 
भूमि पर आदिवासियों का अधिकार हो जाये और वे उद्योग, व्यापर व सेवा के « 


सारे है 2220 ॥ 

+ 5८ अएबली विकास कार्यक्रम (#ाम्श्णा 00१चण०्ाणा 
ए०टोशा॥0) केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रो के विकास के कार्यक्रम 
चाचवीं पचवर्षीय योजना से प्रारम्भ कर दिये गये थे ताकि इन क्षेत्रों मे परिवेश-व्यवस्था 
(8०० 5४शशय) की रक्षा की जा सके तथा उसका समुचित रूप से विकास किया 
जा सके। परिवेश-व्यवस्था का सम्बन्ध भूमि जल, पशु व वृक्ष के परस्पर सम्बन्ध 
से होता है और इनका सतुलित विकास जारी रखने से परिवेश-सतुलन (6०००हा८थ 
0श०॥0७) स्थापित होता है और देशवासियो की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओ 
की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति हो सकती है। केन्द्र ने अभी तक पहाडी क्षेत्रों के 
विकास के कार्यक्रम हिमालय व अन्य पहाड़ी प्रदेश पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों 
त्व नीलगिरी कौ पहाडियो मे चलाये है। राजस्थान सरकार भारत सरकार को 
अदवली पहाड़ी क्षेत्र को इस कार्यक्रम मे शामिल करने के लिए कहतो रही है। 
बर्ष 986 मे योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक 
विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया था ताकि वह पहाड़ी क्षेत्र का निर्धारण कर सके । 
उस दल ने पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के आधार सुझाये थे। उनको ध्यान मे रखकर 
ही राजस्थान मे अशावली पहाडी प्रदेश के कुछ भाग पहाडी विवास्त के राष्ट्रीय 
कार्यक्रम के लिए छाटे गये हे। 

इसमे 6 जिलो के 20 खण्डो का 4,447 बर्ग किलोमीटर क्षेत्र 
शामिल किया गया है जिसमे अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का !,786 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रकार प्रमुखतया अशवलां का पहाड़ी क्षेत्र लगभग 
29 66] वर्ग किलोमोटर रखा गया है। 


अरग़ावली विकास का महत्व- अगवलो क्षेत्र के विकास क राष्ट्रीय महत्व 


है क्योंकि यह प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात च उत्तर प्रदेश 


].. छाड्टीपा छिसल पैब्म गोद. 992 97, ऐजुबजआ गत 4993 एए. 60 63, 
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के सतह जल व भू जल के भण्डारों का निर्धारण करता है। इसके अलावा 
यह रेगिस्तान को पूर्व दिशा मे बढ़ने से रोकता है। 


पहले अरावली की पहाडियो मे संघन वन व वृक्ष हुआ करते थे जिनमे 


अनेक वन्य पशु पाये जाते थे। लेकिन कालात्तर में वृक्षों के भारी बिनाश ने सम्पूर्ण 
बरिवेश व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। निम्न कारणों से इस ग्रदेश का 
भारी पर्यावरणीय, आर्थिक सामाजिक व सास्कतिक पतन हुआ है। 


0) 


(0) 
(पा) 


(५) 


(श) 


जनसख्या व पशुओं के बढ़ने के कारण जैविक दबाव (छाणाए ए655फ8) 
उत्पन्त हो गये हे। 

अथाधुध ढग से वक्षो की कटाई से काफी क्षति पहुँचो है। 

खनन कार्यों के फलस्वरूप कठिनाइयाँ बढी है। खनन कार्यों के बाद खाली 
भूखण्डो की कोई देखरेख नहीं होती है। 

पर्यावरण का ध्यात रखे बिना कई प्रकार के निर्माण कार्य कर डाले गये 
है तथा 

मरु विस्तार मे तेजी आयी है। 

इसलिए अरावली पहाड़ी प्रदेश का पुतरुद्धार व पुरर्जीवन जरूरी हो गया 


है। इससे निम्न लाभ प्राप्त होगे। 


(0) 
(0) 


(7) 
6४) 
(शे 
(भऐ 
(शा) 
(स्पा 


(90) 
0) 


(४) 


समस्त अगवली प्रदेश का स्थानीय साधनों के अनुसार विकास कार्य सम्पल 
किया जा सकेगा। 

स्थानोय लोगो की आवश्यकताओ व आकाक्षाओ के अनुसार विकास की 
योजनाएँ बनायी जा सकेगी। 

बनो का विकास करके रोजगार के साधन उत्पन्न किये जा सकेगे। 
मिट्टी व जल साधनो का सरक्षण किया जा सकेगा। 

ईंधन को लकडी व चारे की सप्लाई बढाना सम्भव हो सकेगा। 

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा सकेगा। 

फलोत्पादन बढाया जा सकेगा। 

चारे की सप्लाई के बढने से व चणगाहो का विकास होने से पशुपालन 
के बिकाप्त को प्रोत्साहन मिलेगा। 

रेगिस्तान को गगा के मैदानों कौ ओर बढ़ने से रोका जा सकेगा। 

व्यर्थ पड़ी भूणि (४०.९)॥0$) का सदुपयोग करने का मार्ग खुल जायेगा 
जिससे पेड़ पौधे लगाने जल संरक्षण, चरागाह विकास आदि से इस प्रदेश 
का कायापलट हो सकेगा! 


लोगों में सामुदायिक विकास कौ भावना का सजन होगा। 


422 गजस्थान की अर्धव्यवस्थ 


(0) इन क्षेत्रों के सामाजिक विकास मे मदद मिलेगी और 
(!ध॥) जनजाति के लोगो को निर्धनता के दुष्चक्र से निकलने का अवसर मिलेगा। 

इस प्रकार अशवली विकास इस प्रदेश के सम्पूर्ण विकास का आधार तैयार 
कर सकता हे। लेकिन इस कार्य का सम्पन्त करना सुगम नहीं है। इसकी सफलता 
की निम्न शर्तें है। 

(अ) व्यापक तकमनौकौ व चैज्ञानिक नियोजर 

(ब) लोगों को भागीदारी 

(स) वित्तीय साधन तथा भौतिक साम्रग्री की पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धि 

(द) संगठनात्मक ठैयारो 

(च) दीघकालीन प्रयास उचित नेतत्व व सरकारी सहयोग 

अरावली विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहयोग की आवश्यकता 
है। इस कार्य में भारी विनियोग के बिना सफलता सुनिश्चित करना कठित है। 
पहले आठवी योजना के लिए सरकार द्वारा 50 करोड रुपये व केद्र द्वारा 50 
करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन साथनों के अभाव मे 
99] 92 के लिए राज्य की योजना में इस कार्यक्रम के लिए केवल 25 लाख 
रुपये व्यय॑ का ही प्रावधान किया गया जो अप्प्ति था। अत भारी विनियोग की 
आवश्यकता को देखते हुए इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया 
जाना चाहिए तथा प्राप्त साधनो का सदुपयोग होना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव हो 
सका तो यह कार्यक्रम गरीबी दूर करने व रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक 
विकास मे भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। जापान के ओवरसीज इकोनोमिक 
'कापेशन फण्ड (0207) की सहायता से चलायी जा रही अशवली वृक्षारोपण 
परियोजना में वर्ष [992 93 में ।0 जिले शामिल किये गये थे। इस अवधि मे 
4 7 करोड रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। 993 94 मे अरावली 
पहांडियों के विकास कार्यों पर 0 करोड रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। 
अगबली वृक्षारोपण परियोजना की कुल लागत 77 करोड रुपये आकी गयी है। 
इसये सरकार की बजर पडी वनो की व्यर्थ भूमि पर पेड लगाये जायेंगे सामुदायिक 
भूमि पर वक्ष लगाये जायेंगे नई नर्सरी को कई इकाइयाँ स्थापित को जायेगी 
फार्म वानिकी कार्यक्रम के लिए पौधे वितरित किये जायेंगे और एनीकटो का निर्माण 
किया जायगा । 


क्षत्रीय विकास के अन्य महत्वपूर्ण कार्मकम--. 
बल 
(5) कन्दरा सुधार कार्यक्रम (28९0९ [ेश्टाक0शाणा एएश्राशा।6) -- 
यह कार्यकम 987 88 मे लागू किया गया था ताकि कन्दराओ या बीहडो 
का फैलाव आस पास के उपजाऊ कृषिगत क्षेत्रों में न हो सके। इसका एक उद्देश्य 
यह भी है कि बीहड क्षेत्रों को खोई हुई उत्पादन क्षमता वापस प्राप्त की जा सके। 
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यह कार्यक्रम राज्य के दस्यू सभाव्य क्षेत्रो मे चलाया जा रहा है जिनमें निम्न 5 
जिले आते है कोटा, बूदो सवाई माधोपुर भरतपुर तथा घोलपुर। यह 00 प्रतिशत 
केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम है। इममे वृक्षारोपण व परिधि बांध बनाने (एशाएाशओ 
०७णा०४ए१) के कार्यक्रम सचालित किये जाते हैं। 

3994-92 मे इस कार्यक्रम के लिए 6 50 करोड़ रुपये के च्यय का 
आवदन किया गया था ताकि 250 किलोमीटर मे परिधि-बाघ तथा 5000 हैक्टेयर 
में वृक्षारोपण का कार्य सम्पत्त किया जा सके। इसे ब्यद के चर्षों मे जारी रखा 
गया है। 

(6) मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना 
(5९५७वां रि९९ृ)आञव! 005९0फृशञाशाई ऐ0]९९) - 

यह कायक्रम मेब जाति के लोगो के लिए बनाया ग्ग्या हैं। राजस्थान सगत्मर 
ने 987 में मेबात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना को थी ताकि अलवर व 
भरतपुर जिलो के मेवात क्षेत्रो का विकास क्या जा सके। इममे अलवर जिले की 
निम्न 7 पचायत समितियों (तिजारा रामगढ़ किशनगढ़ बास लक्ष्मणगढ मड़ावर, 
उमगइन तथा काधूमार) तथा भरतपुर जिले की 3 यचायत समितिया (कार्मों, नायर 
व डीग) शामिल को गई है। यह कारयक्रम अलवर व भरतपुर को जिला ग्रामीण 
विकास एजेन्सियो के माध्यम से सवर्णलत किया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्पेशल 
स्कीम व एकीकृत ग्रामीण बिकाम कायक्रम के सचिव द्वारा इस कार्यक्रम की 
प्रशासनिक, वित्तीय च मोनिटरिग व्यवस्था को जाती है। 

इसमे निम्त्र प्रकार के काय किये जाते हैं 

] सडक-तिर्माणु 

2 सिचाई, 

3 पेयजल, 

4 अन्य कार्य तथा 

5 प्रशासता 

993 94 मे इसके लिए लगभग ॥ करोड स्पये के व्यय का ग्रस्ताव है। 
यह धनराशि सड़क निर्माण, सिचाई वे पेयजल के कार्यों पर व्यय की जायेगी। 

इस प्रकार राजस्थान में कई प्रकार के स्पेशल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 
सचालित किये जा रहे है ताकि सूखाग्रम्त क्षेत्रो, मस्क्षेत्रो एव मेचात क्षेत्रो का आर्थिक 
विकास हो सके । इससे उत्पादन बढ्ने मे मदद मिलेगी रोजगार बढ़ेगा, गरौबी 
कम होगी और लोगो के जावनम्तर में सुधार आयेगा। लेकिन आवश्यकता इस 
बात की है कि इन कार्यक्रमों पर किये गये व्यय से अधिकतम लाभ प्त किया 
जाये और इनक्नो विकामर को व्यापक योजनाओ का प्रभावशाली अब बनाया जाये। 
हमे यह ध्यान रखना होगा कि विशेष क्षेत्रीय विकाम कार्यक्रम नियेषजत विकास 
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की मुख्य धारा से कटे हुए न हों, बल्कि इनमें परस्पर गहरा तालमेल हो, तभो 
इनकी दीर्घकालीन सफलठा सुनिश्चित हो पायेगी। 


(0) 
(7 
(0) 
(५) 
(५) 
(शा) 


(शा) 


प्रश्न 
राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास-कार्यक्रम का विवेचन कोजिए। 
इसको भविष्य में कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है? 
राज्य में मरुक्षेत्र बिकास-कार्यक्रम से क्या लाभ होता है? इस कार्यक्रम 
की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 
राजस्थान में जनजाति विकास के लिए सरकारी प्रयत्तों का उल्लेख कीजिए! 
इस सम्बन्ध में जनजाति-उपयोजना की भूमिका स्पष्ट कौजिए। 
“अरावली विकास' का क्या महत्व है? इसके सम्भावित लापों पर प्रकाश 
'डालिए और यह बतलाइये कि कार्यक्रम के मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या हैं 
और उन्हे कैसे दूर किया जा सकता है? 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
राजस्थान मे सूखा-सभाव्य-क्षेत्र कार्यक्रम 
अरावली विकास की परियोजना, 
रेगिस्तान के बढ़े चरणों को रोकने कौ विधि, 
मेवात विकास, 
'कन्दरा-विकास-कार्यक्रम, तथा 
राज्य मे विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आवश्यक 
सुझाव। 
मर क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम ( #एध ॥] श 992 ) 
राजस्थान मे विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं एवं 
कार्यक्रमों की विवेचना करे। यह कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक 
सिद्ध हुए ? ( 8ग्श, | श 7992 ) 
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पंचवर्षीय मे 
राजस्थान की आठवीं पंच योजना, 2992-97 
(एशड्ात एएर ४८श्न्‍चा ?क्षा ण ए७]४५१५979, 992-97) 








राजस्थान सरकार के योजना विभाग ने नवस्वर 99] में आठवीं पबवर्षीय 
थोजना 992-97 के प्रारूप मे सार्वजाफ क्षेत्र मे परिब्यय का 0,45] करोड़ 
रु प्रस्तावित किया था । लेकिन अप्वश्यक विचार विमर्श के बाद योजना आयोग 
ने ]] 500 करोड रु का सार्वजनकि परिव्यय स्वीकृत किय' जो राज्य सरकार के 
अनुमान से भी । 049 करोड़ रू अधिक था। 

आठवीं योजना के लिए सार्वजनिक परिव्यय की निर्धारित शशि ,500 
करोड़ रु सातवीं योजना के लिए प्रस्तावित राशि 3,00)0 करोड रु से 283 33 
प्रतिशत अधिक रखी गयी हे। यही नहीं बल्कि यह प्रथम योजना से सातवीं योजना 
हक की अवधि में किये गये कुल सचयी व्यय (7 90 करोड र) से भी अधिक 
है। हर्ष का विषय है कि योजना आयोग ने राज्य को विकास की भण्वश्यकताओं 
को ध्याव मे रखते हुए आठवी योजना का काफी बड़ा आकार स्वीकृत किया । 

सातवीं योजना में सार्वजनिक परिव्यय का आकार छठी योजना के आकार 
से 48 5 प्रतिशत ऊँचा रखा गया था। इस ग्रकार आठवीं योजना का आकार 
पहले से काफी ऊँचा रखा गया हं। सातवी योजना मे ग़ज्य मे ग्रति व्यक्ति 
योजना परिव्यय 875 रुपये रखा गया था जबकि ममस्त ग़ज्यो का आसत 62 
रुपये रहा था। राज्य सरकार योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए 
प्रयत्तशील रही ह। राज्य सरकार के इस सम्बन्ध म॑ किये गये प्रयत्नों में सुधार 
होने तथा रोज्य क्री विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने 
990 9| की वापिक योजगा का आकार 956 करोड़ रु तथा ॥99॥ 92 का 
चार्पिक योजंता का आकार [66 करोड रू कर दिया था। आठवीं योजता में 
साधनो की बेहतर स्थिति को देखते हुए योजना आयोग ने इसके लिए अधिक 
साधनो की व्यवस्था करना भजूर कर लिया । राज्य में विदेशी सहायता प्राप्त 
*... एाट्टगात ४० ४०३ छू 992 9 6ठण9, ण २०३ शिवा ए.क्थ्वणाला। नैजाली 
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प्रोजेवटो (चालू व नये) के अन्तर्गत 663 करोड रु की प्राप्ति का अनुमान लगाया 
गया है। सामान्य वेल्द्रीय सहायता 593 करोड़ रु से बढाकर ]770 करोड रु 
व बाजार उधार राशि 42 करोड रू से बढाकर 269 करोड रु कौ गई है। 
इन परिदर्तनी की चजह से राज्य को आठवीं योजना का आकार ऊँचा रखना 
सम्भव हो सका है। 

योजना आयोग ने आठवां योजना के लिए निम्त उद्देश्य निर्धारित किये है 
4 आर्थिक विकास के लिए 

(अ) ऊर्जा ग्रत्मीण' विद्युतोकरण सहित 

(आ) परिवहन 

(३) संचार 

(३) कषि पर निरतर जोर दंना 

खाद्याननों दालो फलो आदि का उत्पादन बढाने के लिए तथा निर्यात के 
लायक बचने उत्पन्त करने के लिए 
2. मानवीय विकास के लिए 

(अ) रोजगार सजन 

(आ) जनसख्या नियत्रण 

(३) साक्षरता व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकौकरण 

(ई) न्यूनतम स्वास्थ्य देख भाल 

(3) प्रत्येक ग्राब मे पेषजल को व्यवस्था करना 
3 कपिगत विकास के लिए 

(अ) सिचाई स'प मे वर्षाश्रित/सूखा सम्माव्य क्षेत्र के लिए जलसग्रह 
(चाटररोड) प्रबंध का गहत उपयोग करता 

(आ) कपिगत पदाथों के निर्यातो को प्रोत्साहन देना 

(३) कपि का बागवानी फलोद्यान व मछली पालन की तरफ विविधीकरण 
करना । 

इन उद्देश्यों के अलावा योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय राज्य के विकास 
के स्तर, राय की अर्थव्यवस्था कौ सम्भावताओ त्र क्षमताओ तथा आर्थिक विकास 
के मार्ग मे आने वाली बाधाओ का पूरा ध्यान रखा जायगा। चालू कार्यक्रमो/प्रोजेक्टो 
को शीघ्र पूरा करने को प्राथमिकता दी जायगो। 

राज्य की योजना के ] 500 करोड रु के सार्वजनिक परिव्यव की 
व्यवस्था की गई है जिसमे 5607 करोड ₹ पहले से चल रहे कार्यक्रमों के लिए 
है तथा 5893 करेड रु नये कार्यक्रमों के लिए है। प्रस्तावित परिव्यय में से 
'घूँजीगत अश 7652 करोड रू रखा गया है। 
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आठवीं योजना मे क्षेत्रवार परिव्यय का औआवटन नीये दिया जाता है। 


। कृषि व्‌ सहायक क्रिय 286 9 2 2 

ग्रामीण विकास 

विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम 

सचाई व बाढ़ नियत्रण 

शक्ति 

उद्योग व खनन 

परिवहन 

वैज्ञानिक सेवाएँ 

9 सामाजिक ब॒ सामुदायिक सेव 

| 06 (| 
(तीम जिले तीस काम व मुक्त कोष (पा0८6 ा।6) अब आर्धिक सेवाओं 

की बजाय ग्रामीण विकास मे शामिल किये गये हैं) 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आठवों योजना मे सर्वाधिक राशि 
शवित पर व्यय की जायगी जो 28 3% रखी गयी है। द्वित्तीय स्थान सामाजिक व 
सामुदायिक सेवाओ का रखा गया है जिन पर 2] 4% राशि व्यय की जायेगी । 
सिचाई व बाढ़-नियत्रण पर 67 राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई है । 
उद्योग व खनत पर 47% राशि आवंटित को गई है । हालांकि प्रतिशत की दृष्टि 
से तो यह ज्यादा नहों है लेकित योजना का कुल आकार बडा होने से इनके 
अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय की राशि 536 करोड रू आती हैं जिससे 
राज्य के औद्योगिक विकास को काफी गति मिलेगी। आठवीं योजना में कृषि व 
ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक व्यय का 20% आवंटित किया गया है। 

अनुपान है कि आउबी योजना मे प्रस्तावित परिब्यय का लगभग 62% 
भ्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है। 

न्यूततम आवश्यकता कार्यक्रम (शा) पर 438 7 करोड रू आवंटित 
किये गये है जो कुल योजना परिव्यय का ]2 55% अथवा ]/8 अश बनता है। 
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इस प्रकार आठवीं पचवर्षीय योजना मे क्षेत्रवार परिव्यय को आवटन पूर्व 
थओोजनाओ के अनुर्ष है जो राज्य के सतुलित व सुदृढ़ विकास की दृष्टि से 
युक्तिसगत मात्रा जा सकता है। 

राज्य की आठवीं योजना मे निम्न बातों पर अधिक बल दिया गया है 

()) प्रामौण क्षेत्रो मे रोजगार सृजन ब निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों पर 
विशेष बल दिया गया है। 

(॥) आधारभूत प्रतिबंधो को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है जैसे 
पेयजल, मूलभत चिकित्सा व दवा कौ व्यवस्था करना तथा जनसख्या नौति आदि। 

(॥) पहले से चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए समुचित 
व्यवस्था की गई है तथा नई परियोजनाओ के लिए सम्बन्धित विभाग कौ जरूरतों 
के मुताबिक व्यवस्था की गई है। 

(0९) आवश्यकतानुसार केन्द्र चालित स्कीमो के लिए राज्य के पूरे अश का 
प्रावधान किय' गया है। 

(५) पमुख फसलों को प्रति हैक्टयर उपज बढाने के लिए इन्पुटो की 
समुचित सप्लाई ब मिट्टी तथा नमी सरक्षण आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जायगा। 

(५) पहले से उत्पन्त सिचाई की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया 
जायगा ताकि इनमे किये गये पूर्व विनियोगो के लाभ समाज को पर्याप्त रूप से 
मिल सके । 

(शा) आर्थिक व सामाजिक दृष्टि के पिछडे वर्गों के बच्चों तथा लडकियों 
को जो शिक्षा के दायरे मे नहों लाये जा सके है उनको इसके दायरे में लाने के 
विशेष प्रयास किये जायेंगे । 

(श॥) प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र मे अनौषचारिक कार्यक्रम, लोगो की भागीदारी 
ब गैर सरकासे सगठनो (१009) को बढावा देकर साक्षरता भे सुधार करने 
की भोति अपनायो जायेगी। 

(७0) 2000 ईस्वी तक सब के लिए स्वास्थ्य 

कार्य्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य देख भाल व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायगा, 
तथा इसका विस्तार किया जायगा ताकि जनता के लिए इलाज व चिकित्सा आदि 
को लागत की व्यवस्था को जा सके । 
नये कार्यक्रम 

हि आठवी जन के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण व नये कार्यक्रम इस प्रकार रखे 
गये है 

(॥) समन्चिंत जलग्रह (वाटरशेड) विकास प्रोजेम्ट व समसम्वित नदी बेसीन 
विकास प्रोजेक्ट 
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(0) व्यापक कृषि विकास प्रोजेक्ट (विश्व बैक की सहायता से) 

(0) पशुधन की नस्ल में सुधार 

(४४) इन्दिय गाधी बहर परियोजता. चरण हा ये वृक्षारोपण 

(५) अशाबली पहाडियो मे वृक्षारोपण, 

(५) सामाजिक वानिकी चरण [ 

(शा) अरावली पहाडियो का पहाडो क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
विकास करना 

(५७॥) मर्मदा गागरिन मनोहस्थाना पिपलदा लिफ्ट, धोलपुर लिफ्ट बृहद्‌ 
ध्रोजेक्टो का कार्य हाथ मे लेना 

(0४) सूरतगढ़ थर्मल विद्युत प्रोजेक्, रामगढ़ गैस धर्मल विद्युत स्टेशन के 
प्रस्ताव तथा कोटा धर्मल चरण गा रामगढ़ (तीन मेगावाट) व कुछ मिनी जल विद्युत 
स्कीमे को पूर किया जायगा 

(50 इन्दिरा गाथी नहर परियोजना व चम्बल के कम्राड क्षेत्र विकास प्रोजेक्टों 
गर काम कौ गति तेज की जायगी 

(७) झामरकोटडा रोक फास्फेट बेनिफिसियेशन सयत्र चालू किया जायेगा, 

(00 3000 प्राइमरी व 000 अपर प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे, 

(0७॥) 250 अपर प्राइमरी स्कूलों को सैकण्डरी स्तर में तथा 200 
सैकण्डरी स्कूलो को सोनियर हायर सैकण्डरी स्कूलो मे क्रमोन्तत किया जायगा 

(४५) 5 कालेज खोले जायेंगे 

(५४) तकनीकी शिक्षा का गुणात्मक विकास तथा 3 पोलोटेक्नीक्स खोले 
जायेगे 

(४५) एक गया इन्जीनियरी कालेज खोला जायगा 

(५५३) अपना गाव अपना काम तथा 'तीस जिले तीस काम' पर बल 
दिया जायश 

(५६४7) जिला नियोजन में मुक्त कोष (प्राध60 0) के अस्तर्गत 
परिव्यय की राशि बढ़ायी जायगी 

(४४) पर्यटन पर परिव्यय बढ़ाया जायगा क्योकि राज्य मे इसके विकास 
का भार सम्भावनाए ह। 

(६४) पेयजल कार्यक्रमो के अन्तर्गत शेष गावो को लाया जायगा। उदयपुर 
शहर के लिए पेयजल हेतु मास्ती वाकल तथा जयपुर शहर के लिए बाडी बेसीन 
व बौसलपुर परियोजनाओ को कार्यान्वित किया जायगा। 

(४६) आठवा याजना (992 97) मे श्रम शक्ति के 263 लाख व्यक्तियो 
के बढ़ने तथा योजना के शुरू मे 204 लाख व्यक्तियो के बेरोजगार पाये जाने का 
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अनुमान है। अनुमान है कि 22 लाख व्यक्ति अल्परोजगार कौ समस्या से प्रभावित 
हैं। आठवीं थोजना (992 97) को अदधि मे 34 लाख व्यक्तियों के लिए 
अतिरक्ति रोजगार के अवसर उत्पन करते का प्रयास किया जायगा। हर] 

आठवीं धोजना के प्रथम दो वर्षों 4992 93 व 993 94 की चार्पिक 
+योजनताओ मे सार्वजनिक परिव्यय का आवटन- 

आठवीँ योजना के प्रथम वर्ष 992 93 के लिए सार्वजनिक परिव्यय का 
आकार 400 करोड ₹ रखा गया था जो पिछले वर्ष से लगभग 20% ऊँचा 
था। सम्भावित घ्यय लगभग 40] 6 करोड़ रु रहा है। 

इसके द्वितीय वर्ष 993 94 के लिए योजना का आकार 700 करोड रु 
रखा गया है जो पिछले चर्ष से 2] 4% अधिक है। मुद्रास्फोति के प्रभाव को 
निकालने पर सार्वजनिक परिव्यय को वास्तबिक बृद्धि इससे कम होगी। 

992 93 व 993 94 की घार्पिक योजनाओ मे सार्वननिक परिन्यय का 
क्षेत्रबार आवटन (प्रतिशत में) 


विकास छा क्षेत्र 


4 कृषि व सहायक क्रियाए 
सचाई व बाढ़ वियत्रण 
शक्ति 
उद्योग व खनन 














सामाजिक सेवाए व सामुदायिक सेवाए 

आर्थिक सेवाएं 

वैज्ञानिक सेवाए, अनुसधान सामान्य सेवाए तथा 
विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम 








4 
5 
6_ परिवहन 
7 
8 
9 














उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि]992 93 व ]993 94 कये वार्षिक 
योजनाओ में शक्ति पर लगभग 27% व सामाजिक ठथा सामुदायिक सेवाओ पर 
23 24% परिव्यय है जो आठवों योजना के प्रारूप के अनुकूल है। राजस्थात की 
आर्थिक योजनाओ ग्रे सदैव प्राथमिकता एक तरफ शबित (70७७) को दी गयी है 
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और दूसरों तरफ सामाजिक सेवाओ (50८७ $2८४१0८७) शिक्षा, चिकित्सा आंद 
को, जो आठवीं पचवर्षाय योजना के प्रथम दो वर्षों मे भी जारी रखो गयी हैं। 

साराश- आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिकक्षेत्र मे परिव्यय को राशि 
,500 करोड रु निर्धारित की मई है जो पहले से काफी अधिक है यही नहीं 
बल्कि यह राज्य द्वार योजना-आयोग के समक्ष पेश की गई येजना की राशि से 
भी अधिक है। अत राज्य के ममक्ष विकास की गति को तेज करने का सुअवसर 
आया है। अब आवश्यकता इस बात को है कि इतनौ बडी धनराशि का उपयोग 
करके राज्य फिम्ल क्षेत्रो मे अपने अभावो को दूर करने का प्रयास करे । 

(0) जनसख्या की वृन्द्व-दर कम की जाय इसके लिए राज्य के अधिकाश 
जिलो मे जन्म दर को 39 प्रति हजार से नौचे लाने का भरसक प्रयास किया जाना 
चाहिए । 

(0) साक्षरता की दर बढ़ाई जानी चाहिए, विशेषतया ग्रामोण क्षेत्रों मे 
महिला-वर्ग भें तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगो भे इसको 
वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता चाहिए 

(॥॥) राज्य में सूखी खेती की विधियो का प्रसार किया जाना चाहिए. 

(५) पशुधन से अधिक आय ब रोजगार प्राप्त करने का प्रयास किया जाना 
चाहिए, 

(४) राज्य की खनिज-सम्पदा का उचित विदोहन किया जाना चाहिए, 

(५) अकाल व सूखे की दशाओ पर नियन्त्रण करने केलिए स्थायी समाधान 
की दिशाओ में बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, तथा 

(५४) राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रों का समुचित रूप से विकास करके 
गेजगार-सवर्ड्ी व निर्धनता-तिवारण के प्रयास किये जाने चाहिए । 
राजस्थान को आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) व वार्षिक योजना 
993-94 मे विकास च उत्णदन के प्रमुख लक्ष्य 

राजस्थान की आठवी पचवर्षीय योजता (992-97) योजना आयोग द्वारा 
सुझाये गये प्रेमवर्क के अन्तर्गत तैयार की गयी है। इसमे राज्य के विकास के स्तर, 
विकास को भावी सम्भावनाओ, विकास की क्षमता व विकास को बाधाओं को 
मद्देनजर रख्या गया है। निम्न त्तालिका में 99]-92 की उपलब्धियों के सन्दर्भ मे 
आठवों योजना, 992-97 तथा चर्ष 993-94 के लिए विकास व उत्पादन 
के प्रमुख लक्ष्य दर्शाये गये है | 
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इस प्रकार 996 97 म॑ खाद्यान्न तिलहन कपास आदि फसलों को 
उत्पादन 99] 92 के आधार बर्ष की तुलना मे बढाने के लक्ष्य रखे गये हैं। लेकिन 
गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 996 97 के लिए 25 लाख टन रखा गया है 
जो 993 94 के लक्ष्य के समान है तथा 99] 92 को वास्तविक उपलब्धि से 
भी कम है क्योंकि इसके उत्पादन में भारी उतार चढाव आते है । 

शज्य में अधिक उपज देमे बाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाया जा 
रहा है तथा उर्वरक सिचाई, आदि का भी विस्तार किया जा रहा है।लेकिन इन 
सबके बावजूद कृषियत उत्पादन मानसूत व बर्धा की स्थिति पर अधिक निर्भर करता 
है। आशा है निकट भविष्य मे जनता द्वारा चुनो हुई नई सरकार के सत्तारूढ होने 
जिला नियोजन के लागू होने षचायती व्यवस्था के सक्रिय होने व अधिक 
जन सहयोग तथा अधिक कुशल प्रशाप्तत को सहायता से राज्य के आर्थिकविकास 
की गति अधिक तेज हो सकेगी । केन्द्र को राज्य के नियोजित विकास के लिए. 
अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और ग्रज्य सरकार को अकालों पर काबू पाने 
व सामान्य आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के बीच अधिक समन्वय व तालमेल 
स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वर्ष 2000 ढक राज्य की आर्थिक 
वित्तीय स्थिति सुदृढ हो सके । 
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प्रश्न 
.. राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना, 4992-97 मे सार्वजनिक परिव्यय 
के आवटन का विवरण दिजिये | इसमे किन बातो पर विशेष बल दिया 
गया है? 


2. राजस्थान की आठवीं घचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक परिव्यय की राशि 
में काफी वृद्धि की गई है'। क्या इससे विकास कौ दर को पहले की 
अपेक्षा अधिक ऊँची कर सकनः सम्प्द होगा ? विवेचना कौजिए । 


3. राजस्थान कौ आठवीं पचत्र्षीय योजना मे सार्वजनिक परिव्यय के आवटन 
की तुलना सातवीं पचवर्षीय योजना के आवटन से कीजिए । इनमे समानताओ 
व विभिन्‍्तताओ को स्पष्ट कोजिए ६ 


4... सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 
() राजस्थान कौ आठवों पचवर्षोय योजना (992 97) की बिशेषताए। 


5. शजस्थान की आठवीं पचवर्षाय ग्रोजता, 992-97 पर एक लेख लिखिए। 
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पर्यावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ 
(्ाशाण्ाधशात्रीं 2007 शाप ॥6 2/00शा$ एी 
57शध्ा4)8 005९॥0 ज्ाशा)) 








“निर्धनता प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है' 


(0१शाए ॥5 ॥6 हशश्य्वा९्व 20॥प0) 

पिछले वर्षों भे पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध पर बहुत बल दिया 
जाने लगा है। इन दोने को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। पर्यावरण मे मुख्यतया 
जल पेड़ पशु पक्षी जीव जन्तु, वायु भूमि आदि शामिल किये जाते हैं। विकास 
का सम्बन्ध प्रति व्यक्ति बास्तविक आय॑ की वृद्धि से होता है। अत यह स्वोकार 
किया जाते लगा है कि विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति 
नहीं होनी च'हिए, बल्कि विकास इस प्रकार से किया जाग चाहिए कि पर्यावरण 
को सुरक्षा हो तथा इसमे निरतर अभिवद्धि हो। यदि पर्यावरण को हानि पहुँचाकर 
विकास क्रिया गया तो वह स्थायी व सुदृढ नहीं होगा बल्कि आगे चलकर समाज 
के लिए घातक व विनाशकारी सिद्ध होगा | इसलिए विकास के दौरान जल प्रदूषण, 
वायु प्रदूषण, मिट्टी के कटाव मिट्टी की बढ़ती लवणता व क्षारीयता मरुस्थलीकरण 
(४८डथव९००४०॥) वृक्षों की अधाधुध कटाई (७९070४9॥07) ध्वनि प्रदूषण 
आदि से बचने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान व भावी पीढ़ी 
दोनों के ढितो को रक्षा की जा सके और लोगो के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने 
वाले कुप्रभावो से बचा जा सके | 
सुस्थिर विकास क्या है ? (शाशर 55 5प्द्रथ्ार्तए 092एलएण्गथाएं 

पर्वावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा मे पिछले बर्षों में सुस्थिर 
या सुदृढ़ या टिकाऊ विकास ($एशनञा८ 02४९०फ़्ाथा) को अवधारणा का 
प्रादु्भाव हुआ है। इसका अर्थ तो सरल है लेकिन इसे पाप्त करना कठित 
है। वह विकास जो आगे जारी रह सके वह मुस्थिर या टिकाऊ विकाप्त कहलाता 
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>> 
है 4 ' इसके लिए विद्वानों ने अन्य कई प्रकार के शब्दो का प्रयोग किया है जैसे 
सतुलित या सम्यक विकास (७9970९४ 0९ए८०एग़ाधा) समताकारी विकास 
(९९ा॥४0॥2 0९४९०792)9) आदि। लेकिन इसके पीछे मुख्य विचार यह है 
कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा आज के विकास के लिए आज के फल चछते समय यह 
ध्यान रखा जाय कि भावी पीढियाँ पयविरण कौ गिरावट या पतन से हानि न 
उठाए। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्टर (90 (णाशाणा 
एप्नणा८ 987) में सुस्थिर व सुदृढ़ विकास का सामान्य सिद्धाल यह बतलामा 
था कि 'वर्तमान पीौढी अपनी आवश्यकताओ कौ पूर्ति इस प्रकार से करे 
कि उससे भावी पीढियो कौ अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति की क्षमता पर 
विपरीत असर न पडे । ((णाशा इशाशग्ाता5 80फ06 गररश वाल्या' 
70805 १४॥09 ए0770ग्र/ञ्रागहु ॥8 999 एी ज्ञप्ता'।/ ए९श१67990॥5 
॥0 ग्राश्श धाशा' 09॥ 76९05) अत विकास मे स्थिरता दृढ़ता समता थ 
सत्ुलन तभी आते हे जब वर्तमान पीढ़ी क भावी पाद्दो दोनों के हितों को ध्यान 
मे रखते हुए प्राकतिक साथनो का जिदोहन सरक्षण व विकास किया जाता है । 
विश्व मे लोगों की विशेषतया निर्धन लोगो की आवश्यकताए कई प्रकार की होती 
है लेकिन उनकी पूर्ति के लिए पर्यावरण की क्षमता नथा टेक्नोलाजी की क्षमता 
सीमित होती है। इसलिये पर्यावरण व उपलब्ध टेक्नोलाजी की सामाओ को ध्यान 
में रखते हुए लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति करने का प्रयास करना सुस्थिर व 
सम्यक विकास कहा जाता है । इसके लिए एक तरफ देश की उत्पादक क्षमता 
का विकास करना होगा तो दूसरी तरफ जनसख्या को वृद्धि को पृथ्वी के प्राकृतिक 
साधनों के साथ सतुलन ये रखना होगा। अत सुस्थिर विकास यरिवर्तन को वह 
प्रक्रिया है जिसमे साधनों के उपयोग, विनियोग वही दशा टेक्नोलोजिकल 
प्रगति का रुख व सस्थामत परिर्वतन का रूप आदि सभी वर्तमान व भविष्य 
अथवा आज और कल के लिए मानवीय आवश्यकताआ की पूर्ति की 
सम्भावनाओ को बढाने का प्रयास करते हैं। अत सुस्थिर विकास की अवधारणा 
मे प्राकृतिक साथनो का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी 
के हितो की उपेक्षा न हो आर मानप्रीय कल्याण को अधिकतम किया जा सके । 


है 505 ्92ओर (९४००फुाला 5 प०४९०जार्य ऐजग 5च 4 ०१४ <०ए2००णुफथा। 
रिश'णा 992 9 3+ 
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पर्यावरण -प्रदूषण के विभिन रूप, कारण ख उनके दुष्परिणाम * 

चर्यावरण-प्रदूषण के कई रूप होते हैं जैसे जल-प्रदूषण व जल का अभाव 
वायु-प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व उर्दरता का हवस, वृक्षो कौ कटाई, जैविक 
विविधता (000एशआ9) (नाता प्रकार के जीव-जन्तु व पेड-पौधों) का उत्तरोत्तर 
हास तथा वायुमडल के परिवर्तन जैसे ग्रीनहाउस गैसों के बढने से, प्रौन 
हाउस-उष्णीकरण या गरमाहट या तंपन का बढ़ना तथा ओजोन पदत का क्षय होना 
(02076 १८कञाथाणा), आदि। इनमे से कुछ प्रदूषण अन्दर्राष्ट्रीम, राष्ट्रीय व राज्यीय 
स्तरों के अलावा अन्य छोटे स्तरों जैसे जिला व ग्राम-स्तरों तक चल रहे हैं । 
लेकिन ग्रीनहाउस-उष्णीकरण (हाएथग7/0056 |) व ओजोन-क्षय (0206 
06/।८४०॥) का विवरण अत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के अन्तर्गत किया जाता है, 
जबकि जल-प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व मिट्टी का क्षारीयकरण, 
बृक्षो की कटाई तथा जैविक-विविधता का निरतर ह्वास विभिन्‍ल देशों ब राज्यों मे 
पर्यावरण के विनाश को इंगित करते हैं । 

हम नीचे पर्वावरण-कुप्रवन्ध से उत्पल विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का 
विवेचन करते हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में (0 8002 9श'57९०/४९) 

(]) ग्रीन हाउस ऊष्णीकरण (67९श॥705९ फागरा॥ए?)- 

चातावएण भें गैसो के संकेन्द्रण व सघनन के बढने से ग्रीनहाउस-ऊप्णीकरण 
(५४थग॥॥8) बढ रहा है । घाताथरण मे ग्रीवहाउस गैसे (हा८णा॥॥008० 88865) 
(0प्सघ05) बढ़ रही हैं । इनमें से प्रमुख गैस -- कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 
तौस वर्षों मे 2% से अधिक बढ़ गई है | यह सब मानवीय क्रियाओं के 
'फलस्वरूप हुआ है । भविष्य में ग्रीयहाउस की गरमी के बढने की प्रक्रिया पर 
आर्थिक विकास की गति, उत्पादन कौ ऊर्जा-गहनता, वातावरण, समुद्र आदि कौ 
रस्तायन-क्रिया वगैरह का प्रभाव पड़ेगा । मिथैन गैस के स्रोत धान के खेत व 
पशुधन तथा प्राकृतिक नम॑ प्रदेश होते हैं! । नाइट्स आवसाइड गैस विशेषतया समुद्र 
ब प्रिट्टी से उत्पन होती है । कार्बन डाईआक्साईड लकड़ी, कोयला, पैट्रोल, 
आदि ईंधनों के जलने से उत्पन होती है । 

वातावएण में ग्रीनहाउस जैसो में कार्बन डाईआक्साईड के दुगना होने से 
हापक्रम 2. सँल्सियस बढ़ता हैं | जल की भाष (५/४८/ ५४०) व समुद्र 
का भी ऊप्णीकरण पर प्रभाव पड़ता है । ग्रीनहाउस-ऊंप्णीकरण से जलवायु मे 
परिवर्तन आटा है । इसमे तूफानो की सम्भावना व भीषणता पर थी अश्सर पड़ता 
है । इस प्रकार ग्रीनहाउस-ऊप्णीकरण पर्पावरण को प्रभावित करता है। 
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भारत पे ग्रीनहाउस गैस का प्रभाव 

भारत में कृषिगत क्षेत्र का विशेष महत्त्व होने से मियैन गैस का भी योगदान 
उल्लेखनीय है। यह सिंचित चावल की खेती व पशु पालन से उत्पन्त होती है। 
कृषि से उत्पन्तर होने के कारण इसको कम करने की तकनौको सम्भावनाए कार्बन 
ड्ाई-आक्साइड को नियंत्रित करने को तुलत्म मे कम यायी जाती है। कृषिगत 
उत्पादन को बनाये रखते हुए मिथैन ग्रेस को सीमित कर सकना काफी कठिन 
होता है । अत इससे होने वाली पर्यावरण की क्षति को कम करना मुगम नहीँ 
होता। 
(2) ओजोन की परत का क्षयशील होना (020९ तत्क़ुशागा) - 

वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी को सतह से 25 से 35 किलोमीटर ऊपर 
एक ओजोन की परत होती है जो घातक अल्टाबायलेट रेडियम विकिरण को 
रोकती है | 985 मे एन्टार्टिका (#&7७0॥०७) पर ओजोन मे कमी देखी गयी 
थी। वायुमण्डल मे क्लोरीन का जमाव बढ़ने से ओजोन मे कमो आती है। बलोरीन 
(४08 (ब्लोरोफ्लोसेकार्बन्म) से उत्पन्त होती है। अनुमान है कि ओजोन परत का 
घटना कम से कम एक दशक तक जारी रहेगा। उसके बाद यह क्रम पलट सकता 
है। ओजोन परत के क्षय से लोगो के स्थास्थ्य को हानि हो सकतो है। इससे 
सामुद्रिक प्रणली का उत्पादकता घटतो है। ओजोन के क्षय के फलस्वरूप सूर्य 
'की अल्टाबायलेट त्रेडियेशन जो पृथ्वी कौ सतह पर प्राप्त होती है 52902: 
हो जाती है। एत्टार्टिका मे ओजोर के हास की घटना के दौरान 
(0५) से जैविक क्षति बढो है। 0५ कौ वृद्धि के प्रभाव सर्वप्रथम दक्षिणी गोलार्द्ध 
में प्रगट होगे। 

ओजोन मे 0 प्रतिशत को कमी से चर्म केन्सर (9॥070 (0,0०७) में 
वृद्धि होगी जिसका प्रभाव प्रति वर्ष 3 लाख व्यवित॒यो पर पड सकता है। इसके 
असर से प्रति वर्ष [7 लाख व्यक्ति आँखा मे केटेरेक्ट की बोमारी से ग्रस्त हो 
सकते है। ५७५ रेडियेशन के चढने से स्वास्थ्य को काफी हानि होने का भय है। 
इससे घौधो पर भो विपरीत प्रभाव पड सकता है। सामुद्रिक उत्पादकता व 
जा व्यक्स्था पर इसके प्रभावों के सम्बन्ध में अभी पूरी जानकारी नहां हो 
पायी है। 

इस प्रकार ग्रीनहाउस ऊप्णौकरण (ठ0८॥४0ए५४८ ४शागा8) व ओजान 
के क्षयोकरण व हास (0207९ 60-०० ने स्वास्थ्य के लिए नये खतरे उत्पत्त 
कर दिये ह॑ विशेषत॒या विकासशाल देझशा मे पर्यावरण को जो क्षहि पहुँचने लगी 
है वह वास्तव मे एक चिता का विषय है। 
(3) जैविक विविधता का हास ([.055 ०6 छा005६शआआा5) - 

नाना प्रकार के पेड पौधों पशु पक्षियों तथा जोब जन्तुओ से भरी 
परिवेश व्यवस्था का कष्लान्तर में द्वास होता गया है। ये अपने प्राकृतिक परिवेश 
में हो कायम रहते ह आर फलते फूलते है। वहाँ से इनको हटाने का प्रयास करने 
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से से बड़े पैमाने पर नष्ट होने लगते है और अत में अनत में बिलीन हो जाते 
हैं। अब यह समझ में आने लगा है कि इनमे से कुछ प्रमुख किस्मो या ब्म्लो 
(पशु पक्षियों या पौधों कौ) के नष्ट हो जाने से अन्य नस्‍्लो पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
भड़ता है| 'प्रमुख किस्मो का परिवेश प्रणाली पर गहरा असर पड़ता है। उदाहरण 
के लिए, चमगादड (09) जैसे छोटे से पक्षो को ही लीजिए। 970 के दशक 
मे मलेशिया मे एक लोकप्रिय फल डूरिअन ((णशथ्वा) कौ पैदावार अचानक घटने 
सगी थो जिससे 0 करोड डालर सालाना वाले इस उद्योग को भारी खतरग उत्पल 
हो गया था। इस फल 'के पेड बिल्कुल दुरुस्त थे। वे दीखने मे स्वस्थ थे लेकिन 
इनमे अचानक कप फल लगने लगे। इसका रहस्य उप्त समय खुला जब यह पता 
चल्य कि इस पेड के फूल को जो चमंगादड की एक किस्म द्वार पराग दिया 
जाता था ([१0॥720०0) (जिससे फल लगने मे मदद मिलती थी) उनकी सख्या 
काफी घट गई थी। चमगादडो की सख्या दो कारणो से घट गई () ये स्वय 
अपना भोजन मैड्‌ग्रोव (270५९) दलदली भूमि में पेडो से लेती थीं जिनमें 
प्रिम्प (समुद्री क्रेकडा) का विकास करने से उसका मिलना कम हो गया एवं 00) 
एक स्थानीय सीमेट कौ फैक्ट्री के कारण लाइमस्टोन की गुफाएँ ढहा दी गईं जहाँ 
अप्रणादड विश्वाम किया करते थे। बाद मे सरक्षण के प्रयास्तो के अन्तर्गत लाइमस्टोन 
'की पहाड़ी थ गुफाएँ बचाने के कारण सोमेट की फैक्ट्री बद कर दी गई। तत्पश्चायत्‌ 
डूरियन फल उद्योग व चमगादड दोनो को पुतर्जॉवन मिल भया और दोनों पपने 
लगे। इससे' सिद्ध हीता है कि पर्यावरण व परिवेश जगत में एक छोटा-सा पक्षी 
(चमगादड) और बह भी अधा कितना लाभकारी हो सकता है और उसके नष्ट 
होने से करोड़ों डालर वार्षिक आमदनी वाला उद्योग भी खतरे में पड़ सकता है। 

इसी प्रकार कहते हैं कि दक्षिण अफ्रोका मे हाथियो के खत्म हो जाने से 
तोन किस्म के हिरण भी नष्ट हो गये, क्योंकि हाथो अपने पैगे मे नये पेड पौधों 
को कुचल कर उन्हे छोटे छोटे घास मे बदल देते थे जिनमे हिरण पनप सकते 
थे। लेकिन हाथियों के नहीं रहने से पेड पौधे बड़े बडे व सघत होने लग गये 
जिनमें हिरणों का निवास करना भी कठिन हो गया। इस प्रकार यह माना गया 
है कि जैविक विविधता को नष्ट होने से बचाया जाता चाहिए। पेड़-पौधों च 
पशु पक्षियो को अपने नैसर्गिक निवासों में रहने व पतपने का अबसर दिया जाना 
चाहिए। इससे हमे भोजन रेशे दवा व औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक 
इन्पुट मिलेगे। इससे इन्सान को पर्यावरण के भावों दबावों को झेलने को शवित 


॥..._ अमणदद ब शथियों के इस दुष्शन्तके लिए देखिए: ४४०८० ए०छलक०पृकतणा एकछक्तु३११३, 
चू 59 बॉक्स 2 3 प्रपुख इन्‍ले बड़ी व छोटो । कहते है कि चोत पें चिड़ियाओं को पष्ट काने 
से ये जीव तेजी से यढ गये जिनको चिडिया सजा जार्ती थी। इससे उन जोवों के बढ़ने से देश को 
काफ़ी हानि होते लगी जि्तमे पुत िडियाओं को बसाता या पतणतरा पड़ा ॥ 
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भी मिलती है। यह हमार पुनीत कर्तव्य भो है कि जो कुछ हमें प्रकृति से मिला 
है, उसे हम भावी पीढी को विरासत मे सोपे।/हमे जैविक विविधता को नष्ट होने 
से बचाना चाहिए क्योंकि जब कोई किस्म या जाति या नस्ल (पौधे व पशु पक्षी 
की) नष्ट हो जाती है तो पर्यावरणोय सतुलन मूलतया परिवर्तित हो जाता है। ऊष्ण 
प्रदेश के जगलो मे जैविक विविधता का विनाश अभूतपूव॑ गति से हुआ है। हालांकि 
बड़े बडे भू-क्षेत्र सरक्षण के लिए सुनिश्चित किये गये है, फ़िर भी अपयाप्त प्रबंध 
व कानूनों को अवहेलना होते रहने से इस दिशा मे पयाप्त सफलता नहीं मिल 
पायो है। 
(५4) जल-प्रदूषण (१एशाशा एणाणाणा) - 

आज विश्व मे जल प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा गम्भीर हो गई हे। 
आज बहुत से लोग नदियों व तालाबो का अशुद्ध पात्री पीने को बाध्य है। नदियों 
का जल इसमे मल-मूत्र के मिश्रण से विस्तर अधिक दूषित होता जा रहा है। जब 
नदियाँ बडे नगरों व औद्योगिक केन्द्रों के पास से गुजरती हैं तो उनमे प्रदूषण को 
मात्रा बढ़ जातो है। कारखानो से निकले रासायनिक तेत्वो के मिल जाने से तथा 
पानी में सीसे, परे ब केडमियम के घुल जाने से पेयजल से इन प्रदूषित तत्त्वो 
को निकालना कठिन हो जण्ता है। सतह के जल के दूषित हो जाने से भू-जल 
भी दूपित होठ जाग है। भू-जल भे भी भारो थातु. मिश्रित रसायन व अन्य खतरनाक 
पदार्थ घुल-मिल जाते हैं। भू-जल के भण्डाणोे मे नदियो को भांति स्वय को शुद्ध 
करने को क्षमता नहीं यायो जाती। इसलिए एक बार प्रदूषित हो जाने यर उनको 
शुद्ध करना मुश्किल हो झता है। सेप्टिक टैक प्रणालो की जगह पाइप द्वारा गंदे 
पानी की प्रणाली लागू करने से भू-जल प्रदूषण का खतरा काफो कम हो जाता 
है। विकासशील देशो मे ग्रामीण निर्धन लोग नदियों, झोलो ब असुरक्षित छिछले 
कुओ का पानी काम में लेने के कारण कई प्रकार के रोगो के शिकार हो जाते 
है। 

जल-प्रदूषण के अलावा जल का अभाव भी एक गम्भीर समस्या है। पानो 
मनुष्यो व पशुओ के लिए पीने के लिए आवश्यक है। कृषि मे सिचाई के लिए, 
भवन-निर्माण के लिए, बाग-बगीचों मे पानो देने के लिए त्तथा उद्योगो के लिए 
जल को आवश्यकता होतो है। इतर सभी कार्यों के लिए प्राय जल की पर्याप्त 
सप्लाई नहों हो पाती। राजस्थातर के कुछ शुष्क भागो में स्त्रियों को दैनिक 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानो लाने के लिए प्रतिदिन मौलों चलना पड़ता 
है। इससे जीवन को कठोरता का अनुमान लगाया जा सकठा है। लगातार सूखा 
ब अफाल पड़ने से भूजल का स्तर लगातार नोचा चलता जा रहा है। कुछ जगहों 
घर भूजल खरा तिकलता है जो पोने के लायक नहों होदा। 

प्रदूषित जल पीने व उससे नहाने शो टायफायड, हैडा, दस्त, राउन्ड चर्न, 
नारू (0003 ७०॥॥), सिस्टोसोमाइसिस (सिस्टेस्रोम कौडे से उत्पल) आदि 
रोग हो जाया करते हैं। साथ में सफाई को अपर्याप्त व्यवस्था (000ल्‍त096 
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$थग/9॥07) होने से ये बोमारियाँ और उग्र रूप घारण कर सकतो हैं। शहरों व 
गाँवो मे कूडे के ढेर जमा होने व उनकी सफाई न होने से वे सडने लगते हैं 
जिससे कई प्रकार की बीमारियो के उत्पन्‍्त होने का भय हो जाता है। पेयजल मे 
सुधार द सफाई की पर्याप्त व्यवस्था से अनेक व्यक्तियो को उपर्युक्त बीमारियों 
का शिकार होने से बचाया जा सकता है। 

जल प्रदूषण से मछली उद्योग को भी क्षति पहुँचती है। गंदे पानी व 
रासायनिक पदार्थां के घोल से मछलो भी दूषित हो जातो है और वह मानवोय॑ 
उपभोग के लायक नहीं रहती। सापुद्रिक खाद्य पदार्थ (5६७ #006) भी गंदे पानी 
से प्रदूषित हो जाने से हेपाटाइटिस जैसो बीमारी या हैजे को उत्पन कर देते हैं। 

भारत सरकार ने छ बडी वदियों को प्रदूषित मात्रा है। इनके नाम इस 
प्रकार हैं सावर॒मती सुबरनरेखा, गोदावरी, कृष्णा, सिध तथा गया व इसको 
प्रमुख सहायक नदियाँ (प्रमुखतया यमुना, गोमती आदि) । इनमे घरेलू गंदा पाती 
व औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ भारी माश मे मिल जाते है! विश्व विकास रिपोर्ट 
१992 में कावेरी ग्रोदावरी साबरमती सुबरनरेखा (जमशेदपुर व राची क्षेत्रो के 
लिए) तथा ताप्ती (बुरहानपुर व नेपानगर क्षेत्रो के लिए) नदियो के प्रदूषण को मात्रा 
'के अनुमान दिये ह॑ जिससे पता धलता है कि इनमे घुले हुए आक्मीजन (0550५60 
09760) घ मल मूत्र प्रदूषण ([०८७ ००॥०7४) के अश किस सीमा तक पाये 
जाते है। उन आँकड़ों के अध्ययन से पता लगता है कि 985 86 की अवधि मे 
सुबरनोेखा नदी मे जमशेदपुर व राची क्षेत्रों मे मल मूत्र के कारण प्रदूषण की मात्रा 
सर्वाधिक हो गई थी। लेकिन 987 90 को अवधि मे यह कम हुई है हालाँकि 
अब भी यह काफ ऊँची बनी हुईं है। 
(5) वायु प्रदूषण (॥ (णा!ए॥0व) - 

भारत में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रो मे लकड़ी व गोबर जलाने से जो धुआँ 
होता है उससे घर के अदर वायु प्रदूषण हो जाता है। घर के बाहर वायु प्रदूषण 
ऊर्जा के उपयोग, वाहनों का घुओं निकलने व औद्योगिक उत्पादन के कारण फैलता 
है। 980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों मे विश्व के प्रमुख नगयें जैसे बैकाक 
बीजिंग, कलकत्ता नईं दिल्ली व तेहरान मे वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य सगठन 
(५/प्0) के निर्देशों से कहीं अधिक पाया गया [है। इससे निमोनिया व हृदय रोग 
तथा श्वास सम्बन्धी बोमारियों बढी है। कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग इनसे जल्दी 
प्रभावित होते है। वायु प्रदूषण से पुत्री द्रोन्काइटिस व इम्सोसीमा बीमारियों बंढी 


ु २७८७३ ४५३४ ए")ए७७ (लाइव आएं १८छएएणफ6 जा द्रजप६ गा 3४५६) ० हर 
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है जिनका असर श्वास नली के निचले भाग यर होने से फेफडो में इन्फेक्शन हो 
जाता है ओर अत में हृदय गति रुक सकतो है। भारत व नेपाल में अध्ययन से 
पता चला ह कि बायोमास के धुआओँ (लकडी गोबर आदि जलाने से उत्पन्न थुआँ) 
से श्वास नली की बीमारी बढ़ी है। गाडियो से धुआँ निकलने से बाय प्रदूषण 
बढा हैं। बच्चो मे बुद्धभागफल (0) सात वर्ष का आयु तक च- या ऊंधिक 
बिन्दु गिंरा है (बैकाक के अध्ययन के अनुसार) तथा हाइपरटेन्सन से होने बाली 
माते बढती जा रहो हे। सल्‍्फर डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण बढ़ महा है। 
(6) मिट्टी का कटाव व मिद्टियो को होने वाली ऊस्य प्रकार की क्षति- 

मिट्टी को तीन प्रकार से क्षति पहुँचती है, यथा मर्स्थलीकरण या 
रेगिस्तानीकरण (6९5सा 0७800), मिट्टी को कटाव ((0$0) तथा क्षारायकरण 
(52॥॥॥73॥07) अथवा पानी का जमाव या दलदल होने से क्षति (४४३॥९॥०९87॥72)! 
मरुस्थलीकरण से बालू आगे बढकर चराग'हो द कृषिगत भूमि को ढक लेती है। 
मिट॒टी का कटाव हवा व पानी से होता रहतः है जिससे मिट्टी की उपजाऊ परत 
आगे चली जाती है जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार घट जाती है। 

ऊष्ण प्रदेशों वाले विकासशील देशो में इस प्रकार का कटाव काफी क्षत्ति 
पहुँचाता है। मिट्टी के कटाब से बाधो, सिचाई-प्रणालियो व नदी-परिवहन-व्यवस्था 
में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और मछली पालन को क्षति पहुँचती है। चैसे मिट्टी 
के कटठाव से कभी-कभी दूसरी जगह उपजाऊपन बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ से 
मिट्टी की ऊपरी परत आगे चलो जाती है उस जगह तो हानि ही होती है । 
इसलिए इसका वितरणात्मक प्रभाव प्रतिकूल होता है।, उदाहरण के लिए, नेपाल 
को इससे संतोष नहीं होगा कि इसको मिट्टी के बह कर चले जाने से बगला 
देश की कृपिगत भूमि ज्यादा उपजाऊ बन गई है। 

अत भू-सरक्षण के उपाय अपनाने जरूरी हो गये है। इसके लिए परिधि-खेत्ती 
(००॥०पा ८ए॥५४भा०)) (पहाडी क्षेत्रों में) कृपि-वानिको, खाद देना, आदि 
लाभकारी होते है। क्षारीयकरण व घानी का जमाव होने से सिंचित क्षेत्रों को काफ़ी 
हानि हो रही है। यह चीन मिश्र भारत मैक्सिको, पाकिस्तान, आदि में विशेष रूप 
से देयने को मिलती है। विश्व मे कृपित भूमि का लगभग एक-विहाई भाग लवण 
कौ समस्या से ग्रस्त पाया जाता है। सिंचाई की खराब व्यवस्था के कारण सेम व 
क्षारौयदा की समस्या उत्पन्त हुई हैं। नये भू-क्षेत्रो थे यह समस्या बढ़ती जा रही 
है। इस प्रकार मिट्टो को मरुस्थलीकरण कणव द लवणता के कारण द्वास का 
शिकार होना पड़ा है) 
(7) बनो का वृक्षों की कटाई के कारण छीव्रगति से विनाश 
(प्रश/07९59॥07) 

चृक्षो की अतियन्त्रित कटाई से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचती है। इस 
सम्बन्ध मे ऊंष्ण प्रदेशों मे नम जगलों की स्थिति ज्यादा चिताजनक है। बन सूखे 
प्रदेशों व शीतोष्ण प्रदेशों मे भी पाये जाते हैं। वनो के कई प्रकार के सामाजिक 
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व पर्यावरणाय कार्य होते है। वे जलवायु, जल पूर्ति मिट्टी आदि को प्रभावित 
करते हैं। ऊष्ण प्रदेशे के नम जगलो मे वृक्षो की अव्यवस्थिद कटाई से होने 
चाली क्षति को पुन वृक्षारोपण से पूरा कर सकना कठिन होता है। 

इनमें जैविक विविषता भी अधिक पायी जाती है। हालांकि ये पृथ्वी के 
7% भाग में पाये जाते है लेकिन पेड-पौधो व जीव जन्तुओ की आधी चले 
इनमें मिलती है। जगलो को कृषि निर्माण सामग्री व ईंधन को लकड़ी के लिए 
प्वाफ कर दिया गया है। विकासशील देशो मे जलाने की लकडी के लिए ज्यादातर 
बनों का विनाश हुआ है। ऊष्ण प्रदेशों के नग बनो (#ए.श०/ छल ि०्डा5) 
को इमारती लकड़ी के लिए उजाड दिया गया है। खनन तेल की खोज सडक 
व रेलो केनिर्माण बीमारियों पर नियंत्रण की आवश्यकता आंदि क कारण कन क्षेत्रो 
मै लोग भ्रविष्ट हुए है जिससे यनो को हानि हुई है। अत भविष्य मे वतो क 
सरक्षण ८ विकास पर ध्यान देना होगा। चेकोस्लोबाकिया कागो कोलम्बिया दक्षिण 
घिली मेडागास्कर, ब्राजीच आदि मे बनो का विनाश किया गया है। 

उपर्युक्त विवण से स्पष्ट होता है कि अभी तक विकास कौ प्रकिया मे 
पर्यावरण कौ सुरक्षा व इसके समुचित प्रबंध पर पर्याप्त ध्यान न देने से बिश्व मे 
जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण मिट्टी व वनो के विनाश त्था हास 
जैबिक विविधता के अन्तर्गत नाता प्रकार के पशु पक्षियों जोब जन्तुओ व पेड पौधों 
का विलुप्त होना ग्रोनहाउस उष्णीकरण व ओजोन को परत के हास आदि के रूप 
में पर्यावरण पतन की प्रक्रिया जारी है जिसे रोका जाना अत्यावश्यक है। 
पर्यावरण मे गिरावट के कारण- 

पर्यावरण की चर्चा मे सर्वप्रथम प्रश्त इसके कारणो को लेकर किया जाता 
है। सभी इस सम्बन्ध में एक मत है कि जनसख्या की वृद्धि व निर्धनता 
पर्यावरण असतुलन के मुख्य कारण है। 

(!) जनसख्या, निर्धनता व पर्यावरण वर्तमान में विश्व की जनसख्या 
लगभग 53 अरब है और इसमे प्रतिवर्ष 93 करोड को रफ्तार से व॑द्धि हो रही 
है तथा एक पीढी मे 990 से 2030 तक 37 अरब को वृद्धि को सम्भावना 
है। इस प्रकार जनसख्या के बढने से भोजन ईंधन पशुओ के लिए चाोरे व लोगो 
के लिए रोजगार की आवश्यकताएँ बढतों है जिसमे उचित व्यवस्था के अभाव में 
वृक्षों को कटाई मिट्टी के हास जल तथा वायु के प्रदूषण आदि की सम्स्याएँ 
उग्र होती जाती हैं। 

(2) विकसित औद्योगिक देश सर्वाधिक प्रदूषण फैले है 

विश्व के 25% लोग बिश्व की 75% पयावरण ममस्या के लिए उत्तरदायी 
माने गये है। अमेरिका मे ऊर्जा करी मर्वाधिक खपत होतो हैं। वहाँ प्रति व्यक्ति 
वायुमण्डल मे कार्बन को छोडो जाने घाली मात्रा 5 टन मानी जाती है जयकि 
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भारत मे यह 04 टन है क्‍योंकि यहाँ ऊर्जा की खपत कम पायी जाती है। एक 
अमरीकी नागरिक एक औसत भारतीय से वायुमण्डल को [2 गुना प्रदूषित करता 
है। अमरगैबा का रिकार्ड 0#0 (क्लोरोफ्लोरे कार्बन) की खपत में भी ऊँचा है। 
यहाँ 350 अरब मीटिक टन सी एफ सी पर्यावरण मे छोडी जाती है जबकि 
जापान में 00 अग्ब मैटिक टन तथा भारत मे 07 अरब मीटिक टन छोडी जातो 
है। 
(3) विकासशील देशो पे औद्योगीकरण व शहरीकरण से प्रदूषण में 
वृद्धि 

चीन ब भारत जेसे देशो मे औद्योगीकरण की प्रगति से तथा जनसख्या की 
चृद्धि से प्रदूषण का विस्तार हो रहा है और आगामी 30 40 वर्षों मे कार्बन की 
निकासी विश्व मे वर्तमान के 20 अरब टन के स्तर से बढ़कर भविष्य मे 50 
अरब टन तक जा सकती है। 
(4) पर्यावरण के अनुकूल टेब्नोलोजी पर कम ध्यान तथा प्राकृतिक 
साधनो के सरक्षण के प्रयासो में कमी 

विकसित तथा विकासशील देशो मे टेक्तोलोजी पर्यावरण के अनुकूल न 
होने से भी पर्यावरण को हानि बढ़ीं है। प्राकतिक साधनों का उपयोग करते समय 
इनके सरक्षण व सबर्द्ध पर उचित थ्यात नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, 
खनन क्षेत्रों मे से खनिज पदार्थ निकाल कर उतको अनदेखा छोड देने से वे भू क्षेत्र 
खाली व बीरान पडे रह जाते है जिससे वे पर्यावरण के हास मे योगदान देने लग 
जाते है । चृक्षो को कटाई के साथ साथ नये वृक्ष लगाने पंर पूरा ध्यान नहीं दिया 
'जाता। झूम खेती (॥॥ग्राष्ट टण0९%॥०॥) कौ पद्धति मे जगलो को साफ करके 
खेती कुछ चर्षों के लिए की जाती है फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है 
जिससे पर्यावरण के विनाश को प्रोत्साहन मिलता है ॥ कहने का तात्पर्य यह है 
कि मनुष्य जितना प्रकूदि से लेता है अथवा लेगा चाहता है उतना वह प्रकृति को 
देता नही अथवा दे नहाँ पाता अथवा देना नहीं चाहता। इससे मानव घ॒ प्रकृति के 
बीच संघर्ष छिड़ जाता है और इनमे परस्पर असतुलन के फलस्वरूप पर्यावरण 
का पतन प्रारम्भ हो जाता हे। 
(5) बडे बाधा पर अधिक बल दने से पर्यावरण को खतरा हो सकता हैं, 

जसा कि गुजरण्त मे नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट व 

उत्तर प्रदेश को टेहरी बाध परियोजना के सम्बन्ध मे कहा गया ह। पयावरण विशेषज्ञों 
का मानता है कि बडे बाधा से वन क्षेत्र को हानि होती हं क्योंकि वश्छे का कटाई 
करनी होतो है आर लोगो को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था से कई प्रफार की 
कठिनाइयाँ आता ह। हालाकि इस सम्बन्ध में लागठ लाभ अध्ययनों का महत्व 
स्व'कार किया गया ह॑ फ़िर भो कुल मिलाकर यह मात्रा जाने लगा ह॑ कि बडी 
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नदी परियोजनाओं का चयन काफी सोच विवार कर व स्थानोय लोगो को विश्वास 
मे लेकर तथा उनकी पूर्ण सहमति से किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर इनके 
क्रियान्वयर मे बाधाएँ न आएँ । जून [992 मे ब्रेडफोर्ड मोर्स (37300070 १४०६८) 
की अध्यक्षता मे नियुक्त विश्व बैक के आयोग ने नर्मदा प्रोजेक्ट पर अपनी लगभग 
350 पृष्ठो की रिपोर्ट मे इस प्रोजेक्ट के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रकाश 
डाला है। आयोग के मतानुसार सरदार सदेवर प्रोजेक्ट से काफी गाव पानी की 
डूब के क्षेत्र मे आ जायेंगे काफी लोग बेघरबार हो जायेंगे जिनको फिर से बसाने 
की समस्‍या हल करनी होगी साथ मे नहर व्यवस्थां के कारण भूमि को क्षारीयत्रा 
घ दलदल होने की समस्या उत्पन्त हो जावगी।|आयोग की एपोर्ट से भारत मे 
पर्यावरणवेत्ताओ व पर्यावरण के पक्षधरों के मत को पुष्टि हुई है। हाल मे भारत 
सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने साधनों से पूष्ठ करने का निश्चय किया है और 
विश्व बैंक से और सहायता न लेने की घोषणा की है द्वाकि हमारी स्वायत्तता 
बनी रहे। 

इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के लिए कई प्रकार के तत्व जिम्मेदार होते 
हैं। लोगा मे पर्यावरण सम्बन्धी तथ्यों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए 
त्ञाकि वे इसकी रक्षा के लिए अपना आवश्यक योगदान दे सके। 
पर्यावरण कुप्रदध व पदूषण के दुष्परिणाम ' 

हमने ऊपर पर्यावरण प्रदूषण व पतन के कुछ दुष्परिणामों को ओर सकेत 
किया है। नीचे तालिका के रूप मे विश्व मे विभिन पर्यावरणीय समस्याओ के 
स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पढ़ने वाले दुष्प्रभावों का साराश दिया गया है। 


४ रजत 0-४०णुजाणाप हेलु५ 7, 9929 4 0७०॥ 
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पर्यावरण की समम्या | स्वास्थ्य पर प्रभाव 


यादकता पर प्रभाव | 













] जल प्रदूषण ब जल 
का अभाव 


20 लाख से अधिक 
लोगो करी मत्यु व करोड़ों 
बामारा के शिकार जल 
को कमी म्े स्वास्थ्य को 
खतोे। 


न 


मछली उत्पादन में 
गिरावट आधिक क्रिया में 
अवध, ग्रामाण परिवारों 
के समय का बरबादी 
सार्वजनिक सस्थाआ द्वारा 
सुरक्षित जल उपलब्ध 
करने कौ लागते, आदि। 










2 जायु प्रदूषण 


ग्रामीण क्षेत्रो में इडोर 
घुए के कारण महिलाओ 
च बच्चो के स्वास्थ्य में 
गिशवट, अकाल मत्यु, 
कफ खासी आदि 


जे 


बाहन व औद्योगिक क्रिया 
पर समय समय पर रोक 
बनों पर एसिड वा का 
दुष्प्रभाव। 





3 ठाम व जोखिमपूण 
व्यर्थ पदार्थ 

4 मिट्टी का दास (50 
66९730गाणा) 











5 बनों का कराई 


सड॒त हुए कूडे स 
बापारी फेलना 
सूझे की सम्मावत्रा का 
बढ़ना तथा गराब 
क्सारनों क पाषण मे कमा 





स्थानाय बाढ़ से मत्यु व 
बआयारियाँ 





भूठल जल साधनों का 









खतो की उत्पादकता मेँ 
गियवद, जलाशयो में 
मिट्टी भर जाता नदिया में 
पारलहन चैनल में बाधा, 
आदि 

लकडा का अभाव होता, 
जलग्रहण स्थिरता में कमा 
(055 ण 

४४३॥९८७७5॥९९ 590५ 










6 जैविक विविधता कय 
ह्वास 


लड़ दवाओं को उपलब्धि 
न होना 


पयावरण व्यवस्था भे 
गिरावट श्र कई प्रकार के 














(मोठियर्षउन्द) की वाझारो 


(0055 0 प्राकतिक साधनों को कपा 

(09॥५ ४5! 

7 थायुमण्डल के परिर्ववन | बामगरियों, ओजोन एरत के | सामुद्रिक खाद्य पदार्थों को 
घटलते से चर्म केन्सर व | उपलब्धि में व कपिगत 
आपों के केटेरेक्ट उत्पादकता में प्र'दोशक 





परिवतन, आदि। 





उपयुक्त विवेचत से पता चलता है कि व्रिभिन्र प्रकार के पयावरणाय 
प्रदूषण स्वास्थ्य को हानि पहुचाने के माथ स्थ अर्धव्यवस्था मे विभिन्‍न प्रकार से 
उत्प.दकता को भी घटाते ह) अत विकास व पयावाण पर एक साथ विचार करता 
जम्या है] अब हम परयावात्त प्रदूषण के कुछ पहलुआ का विवेचन राप्ट्रीय व 
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राज्यीय परिप्रेक्ष्य मे करेंगे। 
भारत में पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलू - 

भारत में जनमख्या 95] में 36 करोड़ से बढकर 99] में 84 6 करोड़ 
(संशोधित) हो गई है। प्रामोण क्षेत्रों व शहरो क्षेत्रों में आबादी के दबाव काफो 
तेजी से बढते जा रहे हैं। 96] मे शहरी जनसख्या 7 8 करोड थी जो बढकर 
99] मे 2] 76 करोड हो गई है। 96। मे यह कुल जनसख्या का 8% थो 
जो 99] में 25 72 प्रतिशत हो गई है। शहरों मे आबादी के बढने से पानी, 
2 का परिवहन आदि प्रणाद्लिये पर भारी दुबाब पड़े हैं और पर्यावरण-प्रदूषण 
बढा है। 

बड़े पैमाने पर चृक्षो कौ कटाई से 985 से 989 के बीच के चार वर्षो 
मे देश मे ] 9 लाख हैक्टेयर भूमि में बन समाप्त हो गये। इनमे प्रतिवर्ष 47,500 
हैक्टेपर की गिरावट आयी। वैसे भी भारत मे वन-क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 
22% भाण मे पाये जाते है (जबकि ॥/3 भाग पर घन होने चादिएँ ) लेकिन इसमे 
भी घने जगल केबल 2% क्षेत्रफल मे ही पाये जाते है। शेष क्षेत्र मे घटिया श्रेणी 
के बन हो पाये जाते हैं। वनों को कई से व्यर्थ भूमि की भात्रा बढो है तथा 
मिट्टी का कटाव बढा है। जैसा कि पहले बतलाया गया था, भारत की कई प्रमुख 
नदियाँ प्रदूषण की शिकार है। इनमे मैला पानी छोडा जाता है और औद्योगिक 
व्यर्थ पदार्थ डाल दिये ऊते हैं जिससे ये भारी मात्रा मे प्रदूषित होतो जा रही हैं। 


ग्रामीण क्षेत्रो मे महिलाओ को ईंधन व पानी को तलाश मे कई मीलो का 
चक्कर लगाना पडता है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एल सी जैन के 
अनुप्तार एक अर्द्ध-शुष्क गाँव मे एक महिला को वर्ष मे [400 किलोमीटर 
चलना पड़ता है ताकि वह अपने लिए रोज की जलाने की लकड़ी इकदूठी 
करके ला सके। यह दूरी दिल्ली से कलकत्ता तक की मानी गई है पं 
पहाडी क्षेत्रों की स्थिति तो और भी बदतर होती है। इस प्रकार निर्धनता के कारण 
लोगो को कई प्रकार की दिवकतो का सामना करना पड़ता है और लोग त्रेबस 
होकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाते रहते है। 

देश में सिचाई को व्यवस्था मे कमी रहने से मिट्टी मे लवणता ब क्षारीयत्रा 
'बढी है। कीटनाशक दवाइयों के अविवेकपूर्ण उपयोग से खाद्यालो मे ठोक्सिक 
तत्व रहने से केन्‍्सर व अन्य बीमारियों का प्रभाव बढा है। 


व ,९ वभा ऐल:शाएग्रडड05त.. [॥ 50८६ ्राफ ए०छोौर फ. 55 (5परल्ए व 
छि्यणगावय, 76 माव० 992) 


पर्यावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्वाएँ सके 


भारत में बड़े बाधो के पर्यावरण पर दुष्प्रभावों को चर्चा हुई है तथा इस 
सम्बन्ध मे आन्दोलन भी किये गये है । गुजरात मे नर्मदा नदी पर सरदार सरोचर 
प्रोजेक्ट और उत्तरप्रदेश मे गढ़वाल हिमालव क्षेत्र मे भागोरथी नदी पर टेहरी बाघ 
(260 5 मीटर ऊँचा) को लेकर पर्यावरणीय समस्याएँ उठाई गयी हैं । टेहरो 
परियोजना के सम्बन्ध मे भूकम्प व बाढ को आशकाएँ प्रकट की गयी हें । शेहरी 
बाघ के विफल होने से वाढ का भय बतलाया गया है । अत भविष्य में बड़े 
बाधों के चयन मे अधिक सावधानी व सतर्कता बरतनी होगो । जैसा कि पहले 
बतलाया गया है जून 992 मे विश्व बैक द्वारा नियुक्त ब्रैडफोर्ड मोर्स आयोग ने 
सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय क्‌ुप्रभावों की और ध्यान आकर्षित किया है। 
इस सम्बन्ध में प्रभावित लोगो को पुन बसाने की समस्या बहुत जटिल होती है। 

घिपको आन्दोलन भारत में मध्य हिमालय मे अलकनदा के इर्द मिर्द 
पहाड़ी प्रदेश (बद्रीनाथ मार्ग पर) में वक्षो को कटाई से पर्यावरण व परिवेश को 
भारी क्षति होने लगी थी । पेडो को काटकर पहाडी के नौचे लुढकाने से ऊपर 
की मिट्टी ढोली होने से बरमात में तेजी से आगे खिसकने लगी । इससे जुलाई 
970 मे अलकनदा मे भयकर बाढ़ भी आयी थी । बाद मे वहाँ के लोगो मे 
गोपेश्वर के ममीप एक ग्राम स्वराज मण्डल की स्थापना करके एक आन्दोलन 
प्रारम्भ किया जिसे 'चिपकों आन्दोलन का नाम दिया गया । इस आन्दोलन में 
लोग पेड़ो को कटाई को रोकने के लिए 'पेडो से चिपक जाते थे और वचन विभाग 
के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेड काटने से रोकते थे । यह आन्दोलन काफी 
कामयाब रहा और इसकी वजह से पेडो की कटाई जोशीमठ व अन्य आस पास 
के स्थानों म काफी सौमा तक रुकी थी | इस आन्दोलन से यह सबक मिलता 
है कि लोग अपने प्रयास से पर्यावरण को नप्ट होने से बचा सकते है बशर्ते कि 
उन्हे पर्यावरण सरक्षण का महत्व समझ मे आ जाये । इससे यह भी स्पष्ट होता 
है कि पर्यावरण के क्नाश में ग्रामीण जगता की इतनी आगीदारों नहीं होतो जितनी 
अन्य लोगो को होती है हालांकि प्राय कोशिश सम्पूर्ण दोष को ग्रामीण जबता के 
गले हो मढ़ने की होती रहतो है | अठ चिपको जैसे लोकप्रिय व जनवादी 
आन्दोलन का पयविरण की रक्षत मे महत्त्व स्वीकार किया जाना चाहिए । इस 
कक मे प्रमुख पर्यावरणवादी श्री सुन्दरलाल बहुगुणा का थोगदाव सराहनोय रहा 

| 

छठी योजना मे पर्यावरण को सुरक्षा पर लगभग 40 करोड़ रु व्यय किये 
गये और स्लातवी योजना (985 90) में इसके लिए 428 करोड़ रु के व्यय को 
व्यवस्था को गयी जिसमे 240 करोड रू गगा कार्य योजना (584 लाता 
शक्षा ) के लिए निधारित किये गये थे। गगा कार्य योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय 
गगा प्राधिकरण को स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष प्रधानमत्री बते। इसमे गगा को 
प्रदूषण से बचाने के लिए वर्तमान मे चालू मैले पानी के 'टीटमेट प्लान्ट्स को 
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आधुनिक बनाने का कार्य हाथ में लिया गया था ठथा नये प्लान्ट्स स्थापित करना 
भी आवश्यक मप्ता गया था | इसमे यूपी बिहार व पश्चिम बगाल राज्यों को 
शामिल किया गया । इसमे गदि पानो (52४०१८) का उपयोग ऊर्जा उत्पन्त करने 
व सुधरे पानी को सिचाई के लिए घास पात (286) के उत्पादन व मछली-ठत्पादन 
मे प्रयुक्त करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अधिकाश काम पूरे हो गये 
हैं और शेष 995 तक पूरे हो जायेंगे । इस पर 423 करोड रु च्यय होने का 
अनुमान है। है 

भारत सरकार ने अप्रैल 993 में यमुना व मोमती नदियों के जल 
को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 42] करोड़ रुपये की लागत की एक 
परियोजना को मजूरी प्रदान को है। इसमें यमुना का अश 357 करोड रुपये 
है तथा गोमती का 64 करोड़ रुपये। इसे पूण करने मे लगभग छ वर्ष लगेंगे। 
यह परियोजना हरियाणा उत्तर प्रदेश व संघीय क्षेत्र दिल्‍ली के 5 बडे नगरों मे 
कार्यान्वित कौ जायगी। इसका आधा खर्च भारत सरकार उठायेगी तथा शेष आधा 
तीनों प्रदेश उठायेंगे। 'इसे गया एक्शन प्लान का दूसरा चरण (६९९०0 
7॥75९) माना गया है। इसमे भी म्यूनिसिपल व्यर्थजल को दूसरी तरफ़ प्रभाहित 
'करना व शोकता, गदे पानी के ट्रीटमेण्ट बर्क्स स्थापित करना कम लागत पर साफ 
सफाई की व्यवस्था करना नदी के घाटो को सुधारना, नदी किनारे वृक्षारोपण करना 
व सुधरी हुई शवदाहशालाओ की व्यवस्था करने जैसे कार्य शामिल है। यमुना 
परियोजना से हरियाणा के यमुनागगर व जगाधरी करनाल, पानीपत सोनीपत, गुडगाव 
जब फरीदाबाद मे उत्तर प्रदेश व सघीय प्रदेश दिल्‍लो के गाजियाबाद, नोयडा, 
चून्दावन मथुरा, आगरा इटावा सहारतपुर व मुजफ्फरनगर मै प्रदूषण कम करने के 
वर्क्स स्थापित किये जायेगे। गोमती नदी के लिए लखनऊ सुल्तानपुर व जौनपुर 
नगर होगे। 

भायृत मेँ पर्यावरण की सुरक्षा पर भावी योजनाओ मे विशेष ध्यान देने कौ 

आवश्यकता होगी ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके वृक्षारोपण के 
जरिए फलो चारे, ईंधप की लकड़ी व इमारती लकड़ी को पैदावार बढायो जा 
सके। सम्बन्धित क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव से रक्षा करनी होगी और शहरो व 
गावो की साफ-सफाई (5»॥/आ0ा) पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यधासम्मव 
नगर नियोजन को सुधार कर लोगो के लिए आवास पानी बिजली व परिवहन को 
सुविधाएँ बढानी होगी। जनसख्या नियत्रण च आर्थिक विकास के जरिए 
निर्धनता उन्मूलन पर अधिक ध्यान देने से पर्यावरण को सुधाउने मे भी मदद मिलेगी। 

ग्रामीण औद्योगीकरण पर अधिक बल देने से नगरों व महानगरों मे गदी 
'बस्तियों का फैलाब रुकेगा और पर्यावरण अधिक साफ सुथरा हो सकेगा। जनसख्या 
का गावो से शहरों को ओर पलायन रुकेगा। 


अत भावी योजनाओ में विकेन्द्रित नियोजन को अपना कर जनता कौ 


पर्यावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ 


भागीदारी बढायी जानी चाहिए और स्थानोय स्तर पर विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों 
को लागू करके लोगों को मूलभूत आवश्यकताओ को पूरा किया जाना चाहिए 
ताकि वे पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का प्रयास न करे। 


राजस्थान ये यर्यावरण प्रदूषण के कुछ यहलू हे 


राजस्थान में जल प्रदूषण से भी ज्यादा गम्भीर समस्या जलाभाव की है। 
देश के जल साधनो का केवल [% अश राजस्थान मे पाया जाता है जो क्षेत्रफल 
व जनसख्या के क्रमश लगभग 0% व 52% अनुपात्ो को देखते हुए बहुत 
कम है। कई क्षेत्रो मे भूतत का जल खारा होता है। पिछले वर्षों मे राज्य से 
भूतल के जल साथनो का भी लगभग 85% अश प्रयुक्त किया जाने लगा 
है। राज्य मे हवा के कारण मिद्टी का कटाव होता रहता है। राज्य के 
निम्न ] जिलो मे मरुस्थल पाया जाता है श्रीगगानगर, चुरू बीकानेर, जैसलमेर, 
बाड़मेर, जोधपुर जालौर, झुन्झुनू पाली सीकर व नागौर। पश्चिम राजस्थान में 
अधिकाश भू क्षात्र ह्वास (6८९७०थ०7) के शिकार हैं। इस प्रदेश मे वर्षा का 
औसत 300 मिलोमीटर वार्षिक पाया जाता है जो बहुत नीचा है। मिट्टी कम 
'उपजाऊ है। तेज हवाओ व ऊँचे तापमान के कारण नमी को उपलब्धि पर विपरीत 
प्रभाव पडता है। इस प्रदेश मे पानी की कमी है और सीमित जल के लिए भनुष्य 
ब पशु मे स्पर्धा की स्थिति पायो जातो है। अत्यधिक चराई से भूमि को काफी 
हानि हुई है। राज्य मे चोरे को माँग व पूर्ति मे असतुलन पाया जाता है। सूखे के 
थर्ष मे चारे की सप्लाई उसको माँग से बहुत कम पायी जाती है। कभी कभी 
य्रह माँग को तुलना मे चौथाई पायी गयी है जिससे चारे को खरीद अन्य राज्यों 
से करनी पडती है। 

राज्य में सिंचित क्षेत्र कुल कूषित क्षेत्र का केवल 24% है। इस प्रकार 
३/4 कृषित क्षेत्र वर्षा पर आब्रित रहता है। 


इन्दिरा नहर के सिंचित क्षेत्र मे 'सेम' की समस्या- 


इन्दिरा गाधी नहर मे कई स्थानों पर भारी रिसाव हो रहा है जिससे 
आस पास के गाव और चक चीरान होने लगे है तथा रिसाव (सेम) से उपजाऊ 
भूमि हजारों हैक्टेयर क्षेत्र मे नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है। उपजाऊ भूमि 
पर सेम का पानी व जहरीला घास उत्पन्न हो गया है। रिसाव से नष्ट होने व्राले 
क्षेत्र का दायश निएतर बढता जो रहा है। भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत 
है कट हित पानी अधिक मात्रा मे देते हैं जिससे सेम को समस्या गम्भीर होती 
जा रहो है। 
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पाली व आस-पास के क्षेत्रे मे वस्त्रो की छपाई रगाई की इकाइयो से 
जल प्रदूषण बढ़ा है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों मे भी जल प्रदूषण की समस्या बढ़ी 
है। शजस्थान का जल-बजट लडखडा रहा है। चर्षा के जल सठहो जल व भूतल 
के जल से राज्य की जल की कुल आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन होता जा 
रहा है जिससे वर्ष 2000 तक जल सकट और तीब्र हो सकता है। भूतल के जल 
का अधिक पाज्ञा में प्रयोग करने से भविष्य मे जल का अभाव अधिक गम्भीर हो 
सकता है। 

पिछले वर्षों मे रिजर्व चनों व पशु पक्षियों के शरण स्थलों मे खनन कार्यों 
के बढने से पर्यावरण को हानि पहुँची है हुँची है। अलवर जिले मे सरिस्का क्षेत्र मे मार्बल, 
लाइमम्टोन सोपस्टोन चॉक्साइट, आदि के खनन (अधिकृत व अनधिकृत) 
से पर्यावरण को क्षति पहुँची है। इससे इस क्षेत्र मे मिट्टी को श्षति पी हँची है और 
श्रमिक वनों से ईंधन व चारे की प्राप्ति के लिए इनको क्षति पहुचाते है। राज्य में 
करौली के वनो मे गैर कानूनी ढग से खनन किया जा रहा है। राजस्थान में 
वन भूमि पर पशुओ का दबाव बहुत बढ़ गया है। राज्य मे पशुओ की सख्या 
मनुष्यों से अधिक है। बकरी घास को अन्तिम पंक्ति तक का सफाया कर देती है। 

अत राजस्थान से पाती की कमी मिट्टी का कटाव वृक्षों कौ कठाई 
ख़नन-क्रिया से बन क्षेत्रों को क्षति सिचाई से 'सेम' समस्या व दलदलौ भूमि का 
उत्पन्न होना (विशेषतया इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में) आदि 
समस्याए पर्यावरण की कठिनाइयों की स्पष्ट रूप से प्रधट करती हैं । 

राज्य सरकार जापान की आर्थिक सहायता का प्रयोग करके अशवली प्रदेश 
को हस भश करने का प्रयास कर रही है । राज्य भे अगवलो क्षेत्र पर्यावरण 
असतुलन व गिराबट का ज्वलत उदारहरण है। इन्दिरा गाधी महर परियोजना के 
चारों तरफ बन लगाने व रेगिस्तानी टौलो के स्थिरीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ 
करने की योजना बनायों गयी है। 

राजस्थान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में पशु-पालन के विकास की 
पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। भविष्य में खनन-क्रिया के वैज्ञानिक संचालन पर जोर दिया 
जाता चाहिए और जोषपुर स्थित काजरी के अध्ययनों व अनुसधानों का उपयोग 
करके बृक्षात ेपण व कृषिगत विकास पर थ्यात देना चाहिए। राज्य कौ अर्धन््यवस्था 
को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए ठोस 
कार्यक्रमों के चचन पर बल दिया जाता चाहिए । 
जूम 992 में ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्पेलन- 

डाडील को राजधानी रियो दे जेनिरियो मे पृथ्दो सम्मेलन 3 जूत से 4 
जून _]992 तक आयोजित किया गया था। पर्यावरण जैसे महत्त्वपूर्ण चिपण पर 
आधोजित यह पहला बड़े पैमाने पर आयोजित विश्व स्तरीय सम्मेलन था जिसमे 
१78 देशों ने भाग लिया तथा इसमे करोब 00 देशो के राज्याध्यक्ष प्रधानमत्री 


- 
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राष्ट्रपति आदि उपस्थित थे। 

सम्मेलन मे विश्व के विभिन्‍न देशो का ध्यान पर्यावरण सरक्षण को ओर 
आकर्षित किया और उद्को यह एहसास कराया कि यदि पर्यावरण को सुरक्षा नहीं 
की गई तो आने वाले वर्षों मे अनेक प्रकार की गभीर समस्याओ का सामना करना 
पडेगा। 


भारत के प्रधानमत्री श्री पौवी नरसिम्हाराव ने पर्यावरण-सरक्षण-कोप 
कौ स्थापना का महत्त्वपूर्ण सुझण्व दिया। इसके अनुसार दुनिया के देशो को अपने 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (607) का 07% इस कोष में देवा चाहिए । हालाँकि 
इस सम्बन्ध मे कोई अन्तिम फैसला नहीं हो सका, फिर भी यह सुझाव व्यावहारिक 
व लाभकारी मात्रा गया । औद्योगिक देशो द्वा प्रदूषण में अधिक योगदान देने के 
कारण उनके द्वारा इसको ग़रेकने पर व्यय भी अधिक करना चाहिये । भारत के 
केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मत्री श्री कमल भाथ के कारण भी पृथ्वी सम्मेलन मे भारत 
की भूमिका प्रभावशाली रहो। तत्कालीन अमग़ीको राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भी चीनी 
कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि “यदि हमने पृथ्वी को ठगा तो पृथ्वी 
हमे ठगेगी' 

पृथ्वी सम्मेलन में कुल मिलाकर सभी पर्यावरणीय मुद्दे पर आम सहमति 
नजर आईं। जापान ब यूरोपीय देशो ने अपनी तरफ से ग्रीन हाउस गैसो के निर्गम 
(८॥5$४0॥) को कम करने, जैविक विविधता का सरक्षण करने तथा प्रदूषण को 
खत्म करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की पेशकश की । पहले अमेरिका 
ने घांछित सहयोग नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे भी पृथ्वी पर पर्यावरण के पतन 
को सेकने के प्रयासों मे अपनी सहमति प्रगट करनी पडो । 

आशा है कि ब्राजील भे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तैयार किये गये जैविक 
विविधता सरक्षण व बन-सरक्षण के दस्तावेज तथा एजेण्डा - 28 आगे चलकर 
'धर्यावरण-सरक्षण को आवश्यक आधार प्रदान कर पायेंगे। इसमें कोई संदेह नहों कि 
भारतोय सस्कृति जो धर्म व अध्यात्म पर आधारित है, और जिसमें सदैव प्रकृति 
की पूजा पर बल दिया गया है, औद्योगिक देशों की उपभोक्तावादो, भोगवादी व 
भौतिकवादी सस्कृति को यह सबक सिखा पायेगो किबह जल, थल, नभ व सम्पूर्ण 
चायुमण्डल को स्वच्छ रखने को प्रथमिकता दे । लेकिन साथ में इसे अपने यहाँ 
भी इन उच्च आदर्शों के पालन पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि भारत में सभो 
प्रकार के प्रदूषणो में कमी आ सके। अब विकास व पर्यावरण पर साथ-साथ घ्याव 
देने से ही टिकाऊ बिकास का सक्ष्य प्राप्त करता सम्पव हो सकता है। 
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+ 
प्रश्न 


'परयविरण-प्रदूषण का आशय स्पष्ट कोजिए। इसके विभिन्‍न खूपो का परिचय 
दोजिए या “पर्यावरण के चार दुश्मन, जल, धल, वायु, व ध्वनि प्रदूषण" 
को समझाइये। 

सुस्थिर विकास का अर्थ लिखिए । “विकास व पर्यावरण एक हो सिक्के के 
दो पहलू हैं।! समझा कर लिखिए। 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- 

0) पर्यावरण-प्रदूषण - अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे, 

(0) भारत में पर्यावरण-प्रदूषण 

(00) शजस्थान मे पर्वावरण-प्रदूषण 

(५) गगा-कार्य-योजना चरण [ व चरण व्‌ 

(५) ओजोन परत का ह्वास 

(५) ग्रीन हाउस उष्णीकरण या गरमाहट (हा0८ए॥0058 एशथा॥॥78) 
(श॥) जल-प्रदूषण 

(५॥॥) बायु-प्रदूषण 

(020) पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जून !992 

विकास कौ प्रक्रिया को पर्यावरण से जोड़ने की विधि का परिचय दाजिये। 
पर्यावरण-प्रदूषण के रूपो, कारणो व दुष्परिणामो का विदेचत करिए । 


परिशिष्ट 
विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर 
200 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर (दोहराने हेतु) 


५९० पक्ताक/ट्त ४|९९६४२९ <& $#097 (ए९शआांत्राड ॥0 
#राडएटा5, 59९९ंशीए था रि३चुर्रीाशा 7 ९0॥079- (907 
ए२€रशांडाणा) 





नीचे विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्शे के वस्तुनिष्ठ व 
लघु उत्तर प्रस्तुत किये गये है ताकि उन्हे आसानी से याद किया जा सके तथा 
उनको एक स्थमत पर एक साथ पढ़कर राज्य के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में 
व्यापक सही व अधिक सुनिश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके ॥ प्रश्नों के उत्तरो 
में ऑकडो को मूल बातों को स्पष्ट करने का भो प्रयास किया गया है । आशा 
है इस परिशिष्ट का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त लाभकारी सिद्ध 
होगा । * 
]... क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत भे कौनसा स्थान है ? 8??? 

(अ) तृतीय, २० आम (स) चतुर्थ (द) प्रथम... ५ (8). 

4 राजस्थान का भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ? 
(आओ) 75% (ब) लगभग ]7% 
0 (छो-छ वर्क (4) 9% (स) 
ह:. 99] की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसख्या भारत की जनसख्या 
का लगभग कितना अश्ञ है ? 


(अ) ॥0 % (ब) 4% 

(स) 3% (द) 5 2% (द) 
4 994 में राजस्थान की जनसख्या कितनी रही (सशोधित) ? 

(अ) 4 34 करोड (ब) 4 40 करोड 


(स) 4 89 कोड (द) 4 32 करोड (ब) 
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5. 96-9] कौ अवधि मे राजस्थान की जनप्ख्या कौ वृद्धि को मुख्य बात 


क्या रही ? 

उत्तर- 96] मे जनसख्या 2 करोड से बढकर 99] में 44 करोड हो गई 
(दुगुनी से अधिक) 

6. 98-9] के दशक मे राजस्थान की जनसख्या की दृद्धि-दर बताइये ? 
(अ) 30% (बन) 26% 
(से) 28 4% (द) 25% 

उत्तर- (स) 


7 राजस्थान में 99] कौ जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमांटर जनसंख्या 
का घनत्व कितना था 2 
(अ) 0 व्यक्ति (ब) 04 व्यक्ति (स) 200 व्यक्त (4) 29 व्यक्ति 

उत्तर (द) 

8. पिछले दो दशको से कौन-से जिले मे जनसख्या की वृद्धि-दर सर्वाधिक 
रही है? 

उत्तर- बीकानेर जिला। 

9 राजस्थान मे 99] के लिए सेम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अनुसार प्रति 
हजार जन्म दर व मृत्यु दर लिखिए। 

उत्तर- (जन्म-दर 34 3 प्रति हजार मृत्यु दर 9 8 प्रति हजार) 
(प्लोत ए९0॥०॥८ $ण४८५ 992 93, 9 $98 ) 

]0.. राजस्थान मे मरक्षेत्र, सूखा सभाव्य क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का क्रमश कुल 
क्षेत्र में अश लिखिए। 

उत्तर- (मसक्षेत्र > 6%, सूखा सभाव्य क्षेत्र - 78% जनजाति क्षेत्र 5 8% 
कुल + 746% ) 

!। 99] की जनगणना के अनुसार राजस्थान के महिला-वर्ग मे साक्षरता-अतुपात 
क्‍या है? 
(अ) 25% (ब) 35% (स) 20 44% (4) 5% 

उत्तर- (स) 

]2. 99 की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे पुरुष-बर्ग मे साक्षरता-अतुपात 
क्‍या रहा 2 


(अ) 60% (ब) 55% (स) 57% (९) 62% 
उत्तर- (ब) 
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]38  99] में महिला-वर्ग में सर्वाधिक साक्षरता-दर व न्यूनतम साक्षरता-दर 
'किन-किन जिलों में कितनी-कितनी रहो ? 
उत्तर- सर्वाधिक अजमेर जिले मे 34 50% 


न्यूनतम बाड़मेर जिले में 7 68% 

]4 राज्य में 98-9 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या कौ सर्वाधिक 
बृद्धि हुई व कितनी हुई ? 

उत्तर- बीकानेर जिले मे 42.70%, 97-8॥ में 48 % हुई थी। 

]5 राज्य में 98-9 की अवधि मे किस जिले में जनसख्या की न्यूनतम 
चृद्धि हुई व कितनी हुई ? 

उत्तर- पाली जिले मे 46 63% 

]6 राजस्थान की जनसख्या के लिए | मार्च 200] को कितना होने का 
अनुमान प्रस्तुत किया गया है ? 
(अ) 6 करोड़ (ब) 56 करोड (स) 7 करोड़ (द) 5 करोड़ 

उत्तर- (ब) 
(स्रोत 50॥86 फब७ा5 6000 रशुबआशा, 992, 9 33 ) 

]7  99 भें राज्य में आबादी का घनत्व किस जिले में सर्वाधिक रहा व 
कितना रहा ? 

उत्तर- जयपुर जिले मे 336 प्रति वर्ग किलोमीटर 

]8 99] की जनगणना 'के अनुसार राजस्थान के किस जिले में घनत्व न्यूनतम 
रहा और कितना रहा ? 

उत्तर- जैसलमेर जिले में 9 प्रति वर्ग किलोमीटर 

]9 राजस्थान में 99] को जनगणना के अनुसार कुल जनसख्या, पुरुषों की 
संख्या व स्त्रियों की संख्या लिखिए 

उत्तर- कुल जनसंख्या 44 करोड़ व्यक्ति 
चुरुष-वर्ग 23 करोड़ 
स्त्री-वर्ग 2] करोड़ 

20... 99 में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की व सबसे कम जनसंख्या 
किस जिले को रही ? 

उत्तर- सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले को 47.23 लाख च्यक्ति, बुरा 
जनसंख्या का 0% से अधिकव सबसे कम 3.45 लाख जैसलमेर जिले 
की (08%) एक प्रतिशत से कम ) 
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2] राजस्थान में 99। को जनगणता के अनुसार लिगनअनुपात (स्त्री पुरुष 
अनुपात) कितना रहा सर्वाधिक किस छिले में कितना वर न्यूनतम किस 
जिले मे कितना रहा ? 

उत्तर 90 स्त्रियाँ प्रति 000 पुरुष । सर्वाधिक डूगरपुर में 995 न्यूनतम 
भौलपुर में 795 

22... राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। (लगभग 50 शब्दों 


में) 

उत्तर राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 987 के 43 वे दौर की रिपोर्ट के अनुसार 
शजस्थान में सामान्य स्टेट्स (समायोजित) (6७४26) (सहायक स्टेट्स 
को हटामे के बाद) वर्ष भर बेरोजगार व्यक्तियों को संख्या गाव व शहर 
तथा पुरणो व स्त्रियों के अनुसार निम्न तालिका मे दी गई है। 


किन पा जा शाह पहल के गा 
[7७ [9 एए 


इस प्रकार 987 88 मे राजस्थाव भे कुल 3 लाख 65 हजार व्यवित चर्ष 
भर, अथवा स्थायी रूप मे (लश॥०७भ८) बेरोजगार पाये गय। समस्त भारत 
के लिए इनकी सख्या 93 लाख पायी गयी थी। यदि केवल सामान्य स्टेरस 
के अनुसार (बिना समायोजन के) लिया जाए हो राजस्थान में कुल बेरोजगारो 
की सख्या 4 लाख 76 हजार आती है तथा समस्त भारत के लिए यह 
] करोड 6 लाख आती है। 

दैनिक स्थिति (0॥9 8979) के अनुसार बेरेजगारी की दरे (श्रम शवित 
में बेरोजगारों का प्रतिशत) पुरुषो व स्त्रियों एवं स्थान के अनुसार नीचे 
दिया जाता है। 





(प्रतिशत में) 








इस प्रकार शजस्थान मे स्त्रियो मे बेराजगारी की दर दैनिक स्थिति के 
अनुसार पुरुषों से कम घायी गयी है। 
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व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट (दिसम्बर 99]) के अनुसार राज्य मे 
]990 में बेरोजगारों को बकाया संख्या 4.83 लाख व्यक्ति आंकी गयी 
है। 990 के दशक में 5-59 वर्ष के आयु-समूह में 44 लाख व्यक्तियों 
के जुडने के अनुमान के राथ इस दशक में पूर्ण रोजपार के लिए >”पग 
49 लाख व्यक्तियो को नया काम देने की व्यवस्था फरनी कोरी 
राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जिदरी बह केरल, 
तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल मे पप्दी गणे है। “देन स्टेटस 
को धारणा” में एक व्यक्ति को काम करते दी रिया) पिछले 7 दिनों में 
प्रतिदिन के लिए रिकार्ड की जातो है। प्रतिदिग दग्म से कम एक घप्टे 
से चार घण्टे त्त काम करने वाला व्यबित आधे दिन कार्यरत माना जाता 
है और चार घण्टे या इससे ज्य'दा काम करने बला व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत 
माना जाता है। 

23. राजस्थान में बेरोजगारी को दूर करने के मम्बन्ध में सरकारी उपाय लिखिये। 

उत्तर- आर्थिक विकास के फलस्वरूप बेगेजगारी कम होगी। एकीकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम के मार्फत स्वर्रेजगार के अवसरों में वृद्धि को जा रहो 
है। जवाहर रोजगार योजना व अकाल राहत सहायता कार्यक्रमों के माध्यम 
से रोजगार दिया जाता है। 980-90 भे ग्रामीण निर्धन परिवारों में कम 
से कम एक व्यवित को वर्ष में ।00 दिन तक का रेज्गार देने के लिए 
जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ को गई थी जिसमें ररठ? व इा.8067 
को मिला दिया गया। राज्य मे ग्रामीण व क्ुटीर उद्योगों को विकसित 
करके अधिक लोगो को रोजगार दिया जा सकता है। पर्यटन व निर्माण 
उद्योग में भी रोजगार को सम्भावतराएँ हैं। 7993-94 में जवाहर शेजगार 
योजना घर राज्य सरकार ने 30 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान किया 
है तथा केन्द्र की तरफ से 20 करोड रुपये व्यय किये जायेंगे, जिससे 
4 ] करोड़ मानव दिवस का रोजगार सुजित किया जायगा। 'अपना गाँव 
अपना काम' के अन्तर्गत भी रोजगार के अवसर उत्पन होते हैं। 

24... 99] को जनयणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुख्य श्रमिको व सीमान्त 
श्रमिको का अनुपात लिखिए। 

उत्तर- मुख्य श्रमिक 32%, सीमान्त श्रमिक 7%, कुल 39% 

25. 7997 मे कुल कार्यशील जन्सय्या मे कृषि मे सलग्न श्रमिको व खेतिहर 
श्रमिकों का अनुपात बताइए। 

उत्तर- कृषि में संलग्त 58 8% खेतिहर मजदूर 0%, प्रत्येक दस श्रमिकों मे 
एक खेतिहर मजदूर है । कृषिगत कार्यों में कुल संलग्न 5 68 8% 
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26 शाजस्थान में निर्धनता की स्थिति स्पष्ट कौजिए। 

उत्तर- 977-78 के भावों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 65 रुपये (ग्रामीण क्षे्रो में) 
तथा 75 रुपये (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यय करने बाले व्यक्ति निर्धन 
माने गये थे। 983 84 के भावो पर ये सीमाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
30 रुपये 80 पैसे तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 777 रुपये 50 पैसे कर 
दी थयीं। सातवीं योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष व्यय की सीमा 6400 
रुपये रखो गयी एवं इससे कम व्यय करने वाले परिवार निर्धन माने गये। 
पहले यह सीमा 3500 रुपये मानो गयी थो। 
योजवा आयोग के अतुप्तार राजस्थान से 977-78 मे निर्धनता-अनुपात 
33 6% था जो 983 में बढ़कर 34 3% हो गया तथा 987-88 में 
घटकर 24 4%,हों गया। 977-78 से 987 88 को अवधि मे समस्त 
भारत के लिए यह 483% से घटकर 299% पर आ गया था। इस 
प्रकार भाव व ग़जस्थान दोनो मे निर्धना का अनुपात घटा है। कैलोरी 
को आधार स्वरूप लेने पर राजस्थान में मिर्धधता का अनुपात नीचा आता 
है, क्योंकि यहाँ के भोजन मे घाजरे की मात्रा अधिक पायी जाती है जो 
यहाँ का मुख्य अनाज है। लेकित मिन्हास-जैव-तेन्दूलकर के अध्ययन के 
अनुसार ये आँकडे सही नहीं हैं और इनके द्वाण प्रस्तुत आकडो के अनुसार 
निर्धनता का अनुपात 987 88 में भारत मे 43% व राजस्थान मे 42% 
आठा है। 

27... राजस्थान मे प्राय अकाल क्यो घडते हैं ? 

उत्तर- सातवीं परेवर्षीय योजना (985 90) में सभी पाचों वर्षों भे राज्य मे 
अकाल व अभाव की स्थिति रही है। यहाँ निरन्तर वर्षा का अभाव रहा 
है। घ॒र्षों से चले आ रहे हवा व पानी से मिट्टी के कटाव के कारण 
उपजाऊ भूमि बेकार होती गई है। अनियंत्रित चराई, वृक्षो कौ कटाई व 
जत-प्रबन्ध के अभाव से परिवेश-असन्तुलन (०००८४ 7709/480०) 
उत्पन्न हो गया है। 'बृक्ष नहीं परनी नहीं, उपजाऊ भूमि नहीं' का दुष्पक्र 
'चल रहा है। जल जगल जमीन आदि के परस्पर सन्तुलम बिगड गये है 
जिससे मनुष्य व पशु दोनो पर भारो विपदा आ गयी है। ]986 87 व 
987 88 में सभी 27 जिले अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे। 99] 92 
व ]992 93 मे भी अकाल की स्थिति रही। 

28. सरकार अकाल राहत सहायता भे कौन से कार्यक्रम चलाती है ? 

उत्तर- अकाल गहत विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक 
निर्माण विभाग, वन विभाग तथा पचायतों आदि के मार्फ़त विचिध प्रकार 
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के निर्माण कार्यों पर (स्कूल भवनो सडको तालाबो आदि का निर्माण या 
मरम्मत) लोगो को रोजगार उपलब्ध किया जाता है। काम के बदले मजदूरी 
का कुछ अश अनाज के रूप में दिया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था 
टंकियों टैंकरो ट्रको बैलगाडियो ऊँटगाडियों वगैरा के द्वारा की जाती है। 
पशुओ के लिये चारे की सप्लाई बढायी जाती है। विभिन्न राज्यो से चारे 
की खरीद करके जरूरत के केन्द्रों में पहुचाने की व्यवस्था की जाती है। 
चारे पर परिवहन-सब्सिडडी भी दी जाती है। 

29. 987-88 के अकाल की विशेष बातो का उल्लेख करे। 

उत्तर- इससे सभी 27 जिले प्रभावित हुए थे। प्रभावित गाँवो की सख्या 36252 
तथा जनसख्या 3 ]7 करोड रही थी। राज्य सरकार ने 7 54 करोड रुपये 
की भू राजस्व की वसूली रोक दी थी। पिछले वर्ष को भाति इस वर्ष भी 
राज्य के सभी जिले अकालग्रस्त घोषित किये गये थे। कृषिगत उत्पादन 
पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पडा था। 987 88 मे ख्ाद्यान्नो का उत्पादन 
घटकर लगभग 48 लाख टन के स्तर पर आ गया था। 987 88 के 
अकाल मे राहत सहायता पर सर्वाधिक धनराशि का व्यय करना पड़ा था। 

30. 956 57 से 989 90 ढक के 34 वर्षों मे राजस्थान में अकाल राहत 
कार्यों पर कितना खर्च हुआ। 
(अ) 800 करोड़ रुपये (ब) 500 करोड रुपये (स) 2000 करोड़ रुपये 
(द) 800 करोड रुपये 

उत्तर (अ) 

3।  'पहियों घर राजबहल' (9290८ ० ४शा८८७$) का पर्यटन के लिये किन 
स्थानों के लिये उपयोग किया जाता है। 

उत्तर- जयपुर दिल्‍ली ब आगरा पर्यटन त्रिकोण पर विशेष पर्यटन रेलगाड़ी का 
उपयोग किया जाता है। 

32. शजस्थान के प्रमुख खनिजो के नाम लिखिये। 

उत्तर ताबा, सीसा व जस्सा टगस्टन लाइमस्टोन सगमरमर का पत्थर, अभ्रक 
जिप्सम भवन निर्माण के पत्थर, राक फास्फेट, मुल्तानी मिट्टी फलोर्सपार 
आदि। 

33. हाल केवर्षों मे राजस्थान मे कोन से खनिज भण्डारो का पता चला है २ 

उत्तर- जैसलमेर जिले मे घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल 
भण्डार पाया गया है। 6 जुलाई 990 को जैसलमेर जिले मे ही 'डाडेवाला 
स्थान पर प्राकृतिक गैस के नये विशाल भण्डार मिले है। अक्टूबर 990 
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में गैस का एक नया भण्डार मिला है। अप्रैल 992 भे आयल इण्डिया 
को बीकानेर के निकट बाधेचाला क्षेत्र में तेल के विशाल भण्डार मिले 
हैं। भीलवाड़ा जिले मे रामपुरा-आगुचा मे जस्ते ब सीसे के विपुल भण्डार 
मिले हैं। बीकानेर जिले में बरसिंहसर में लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं 
जिनसे धर्मल पावर घ्लान्ट लगाया जा रहा है। चित्तौडगढ जिले के गांव 
केसणपुर (प्रतापगढ) के निकट हीरे को खोज उल्लेखनीय है। बीकानेर, 
नागौर घ बाडमेर जिलों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। जैसलमेर 
जिले मे स्टीलग्रेड लाइमस्टोन तथा चाली जिले मे टगस्टन के भण्डार प्राप्त 
हुए हैं। 

34. राजस्थान भे सकल कूपिगत क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र कौ मात्रा बताइवे। 

उत्तर- 990-9] के अनुसार कुल कूषिगत क्षेत्रफल 93 8 लाख हैक्टेयर था 
जो कूल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 56 6% था। इसी वर्ष सकल स्रिंचित 
क्षेत्र 46 52 लाख हैक्टेयर रहा जो कुल कूपित क्षेत्रफल का 24% था। 
960 6] में यह 5% रहा था। इस प्रकार सकल सिंचित क्षेत्रफल काफी 
बढ़ा है। 

35 राजस्थान की खरीफ कौ फसलो के नाम लिखिये 

उत्तर- चावल ज्वार, मक्का, बाजरा, खरीफ कौ दाले जैसे तुअ९, मूँग, मोठ, चोला, 
उद्द, आदि। 

36 _ राजस्थान की रबी की फसलो के नाम लिछिये - 

उत्तर- गेहूँ जौ, चना, सरसो व अफीम रबी की अन्य दालें जैसे मसूर की दाल 
आदि। 

37 राजस्थान मे गेहूँ, बाजग घ चावल को खेती किन जिलों में प्रमुखतया की 
जाती है। 

उत्तर- (आ) गेहूँ गगानगर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर व अलवर। 
(आ) बाजरा अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुन्झुनूं, हागौर, जोधपुर, पाली 
सवाई माधोपुर, सीकर व टोक। 
(इ) चावल गगानगर, कोटा बूदी डूँगगपृर, उदयपुर त्र झालावाड। 

38 राजस्थान मे व्यापारिक फसलो या नकद फसलो के नाम लिँखिये। 

उत्तर तिलहन मे तिल, सरसों अलसौ मृगफली अरण्डी सोयाब्रीन आदि। इनके 
अलाबा कपास गन्ना तम्बाकू, लाल मिर्च, आलू, घनिया जौरा, आदि। 

39. राजस्थात की खाद्य फसलो "कौ विशेषता का उल्लेख कीजिये। 

उत्तर कुल कूपित क्षेत्रफल के आधे भाग पर अनाज की फसलें बोयी जाती हैं। 


परिशिष्ट 


40 
उत्तर 


4 
उत्तर 


42 
छत्तर 


बठय 


अनाजे मे सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे के अन्तर्गत प्राया जाता है। यह अनाजों 
के क्षेत्रफल के आधे भाग मे अथवा कुल कृपित क्षेत्रफल के लगभंग 25% 
या ]/4 भाग पर थोया जाता है। 989 90 मे बाजरा 49 3 लाख हैक्टेवर 
में बोया गया तथा सकल कुूषित क्षेत्रफल ]79 लाख हैक्टेयर था। इस 
प्रकार इस वर्ष बाजरे के अन्तर्गत क्षेत्रफल सकल कूपित क्षेत्रफल का 
27 5% रहा। पिछले वर्ष यह 30% रहा था। 
राजस्थान में योजनाकाल मे खाद्यान्न के उत्पादन मे क्‍या परिवर्तन हुए ? 
राजस्थान मे खाद्यान्नो का उत्पादन 950 5] में 30 लाख टन से बढकर 
3983 84 मे लगभग ) करोड टन हो गया था। इसमे दार्षिक उतार चढाव 
बहुत आते रहे है। 987 88 के खाद्यान्मों के उत्पादन का अनुमान 47 8 
लाख टन लगाया गया था | 990 9] मे खाद्यास्नों का उत्पादन लगभग 
09 3 लाख टन हुआ। प्राय खरीफ की फसल अकाल ब सूखे का 
शिकार हो जाती है जिससे उत्पादन घट जाता है। पिछले वर्षों मे रबी मे 
खाद्यान्नो का उत्पादन खरीफ़ के खाद्मालों से अधिक रहा है। )99 92 
मे खाद्यान्नों के उत्पादन के 795 लाख टन होने का अनुमान है। 
राजस्थान मे तिलहन की पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है ? 
987 88 मे 2 6 लाख टन से बढकर 99] 92 मे 27 लाख टन हो 
गई है। सूखे के बावजूद राज्य मे तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। 
राजस्थान से कूपिगत इन्पुटो पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिये। 
() खाद्य पदार्थ दुग्ध पदार्थ फल व सब्जियाँ (डिब्बों के अचार मुर्बा) 
आटा मिले, दाल मिले बेकरी चीनी गुड देशी खाड़ वनस्पति घी खाद्य 
तेल बगैरा। इसी मे जोधपुर व नागौर क्षेत्र को मैथी पाली कौ मेहदो 
पुष्कर क्षेत्र के फल, सब्जी व गुलाब के फूल बास्॒वाडा के आम-पापड 
व बीकामेर के यापड भुजिया आधदि भी आते है। 
(0) तम्बाक्यू पदार्थ- जरदा बरीडी। 
(॥0) कॉडटन प्रोसेसिय व व्घॉटन वस्व॒- जिनिग व प्रेसिग फैक्टियाँ कताई 
व बुनाई रगाई व छपाई व ब्लीचिय (बुनाई के लिये कई प्रकार की 
'टेक्‍्नोलोजी प्रयुक्त होती है जैसे हथकरघा शक्ति करघा मिल करघा घगैरा) 
(39) रेशम का उद्योग ॥ 
(५) टेक्सटाइल बस्तुएँ- गलीचे निटिग मिले गारमेट, रेनकोट, कपडे के 
जूते। 
एग्रो उद्योग (2० एापंणत०5) के व्यापक अर्थ में पशु-आधारित व 
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बन उद्योगों के अलावा कृषि के लिये इनपुट तैयार करने बाले उद्योगो जैसे 
उर्वरक कौरनाशक दवाइयाँ ट्रैक्टर, कूपिणत औजारों आदि को भी शामिल 
किया जाता है। लेकिन सकीर्ण अर्थ मे इसके अन्तर्गत कृषि के कच्चे 
माल पर आधारित उद्योग ही लिये जाते हैं। 

43... गाजस्थान मे सूती वस्त्र मिलो के स्थान बताइये। 

उत्तर- ये कली भीलवाड़ा किशनपढ़ ब्यावर, श्रीमगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा 
व भवानी भड़ी में स्थित है। पिछले वर्षों मे इसकी सख्या 23 बताई गई 
! इनमे ]7 निजी क्षेत्र में 3 सार्वजनिक क्षेत्र में व 3 सहकारी क्षेत्र मे 

। 

44. राजस्थान मे ]988 मे गौ खरा के पशुओ की सॉ्या कितनी थी ? 
(अ) ]09 करोड़ (व) 9 करोड (स) 2 करोड़ (4) 80 लाख 

उत्तर- (आ) 

45. 988 में राज्य मे भेड़ बकरियो की सख्या सूचित कौजिये। 

उत्तर- (भेड़े 993 लाख बकरियों लगभग 26 लाख) 

46. राजस्थान के पशु धन की विशेषता बताइये तथा इस पर आधारित उद्योगों 
के नाम लिखिये। 

उचत्तर- 988 में शज्य मे पशुओ को सख्या 4 09 करोड हो गयी जो 983 
की 497 करोड़ की तुलना में 88 लाख कम थी। राज्य में पशुओं कौ 
कुछ सर्वोत्तम नस्‍्लें पायो जाती हैँ। राजस्थान मे भेड़ों को उत्तम नस्‍्लें पायी 
जाती हैं जैसे बौकानेर कौ नाली चोकला व मगश जैसलमेर की जैसलपेरी 
व जोथपुर की मारवाड़ी। 
पशुधन पर आधारित उद्योग- डेयरी उद्योग, दुग्ध से बने पदार्थ ऊन 
मास्त चमड़ा हड्डी। राज्य में पशुधन का विकास करके लोगो को रोजगार 
दिया जा सकठा है व आमदनी बढायी जा सकती है। ये 'कूपि के सहायक 
उद्योगो के रूप मे विकसित किये जा सकते हैं। 

47. 989 90 में राजस्थान में दूध का वार्पिक उत्पादन कितना हुआ ? 


(अ) 40 लाख टन (ब) 42 लाफ़ टन 
(स) 30 लाख टन (4) 50 लाख टन 
उत्तर- (ब) 


48. राजस्थान की बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं के नाम लिखिये। 
छत्तर- 223 का निम्न बहुराज्यौय बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में 
ह्स्सि 
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() भाखडा-नागल (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान) 
(7) चम्बल (मध्य प्रदेश व राजस्थान) 
(॥0 व्यास (पजाब, हरियण्णा, व राजस्थान) 
(0४) माही बजाज सागर (गुजरात व राजस्थान) 

49 माही बजाज सागर परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं ? 

उत्तर- इसका निर्माण बासवाडा के समीप किया गया है। यह कुल 80 हजार 
हैक्टेयर में सिंचाई कर सकेगी। पादर हाउस न 4 पर 25-25 मेगावाट 
की दो इकाइयाँ जनवरी 986 में चालू की गई थी। 
पावर हाउस न 2 पर 45-45 भेगावाट की दो इकाइयाँ लगायो गयी हैं। 
इस प्रकार सातवीं योजना मे इस परियोजना से पावर की क्षमता 40 


मेगावाट हो गई थी। 

50 गजस्थान के जल साधनो का भारत के कुल जल-साधमनों में क्‍या स्थान 
है? 
(अ) 0% (ब) % (स) 5% (4) नगण्य 

उत्तर- (ब) 


5] राजध्थात की बृहद्‌ सिचाई परियोजनाएं कौन-कौन सीः हैं 2 इन्दिश गांधी 
नहः परियोजना की प्रगति का संक्षिप्ठ परिचय दीजिये! 

उत्तर- राजस्थान की बृहद्‌ सिंचाई परियोजनाओं (जिनके नीचे कम्रांड क्षेत्र !0 
हजार हैक्टेवर से अधिक होगा) मे निम्नलिखित हैं। (वर्ष 99-92 ) 
] इन्दिसा गांधी नहर परियोजना, 2 गुडगाव नहर (जिला भरतपुर, 3 
ओखला बैराज (जलाशय) (जिला भरतपुर), 4 नर्मदा, (जालौर), 5 जाखम 
(उदयपुर), 6 नोहर, 7 सिधमुख (श्री गंगानगर), 8 बीसलपुर (जिला टोक) 
इन सथी परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 
इच्दिरा गाधी नहर परियोजना में मुख्य नहर व्यास-सतलज के सगम पर 
हरोके बाथ से प्रारम्भ होती है। इसे जाइमेर में गडग़ ग्रेड़ तक ले जाया 
जायेगां। फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर है तथा मुख्य नहर को लम्बाई 
445 किलोमीटर है। इस पर वर्ष !958 से कार्य किया जा रहा है। मुख्य 
नहर ) जनवरी 7987 तक अपने सुदूर छोर तक पहुंचा दी गई थी। इसके 
यूय होने पर 44 67 लाख हैक्टेयर भूमि मे सिवाई हो सकेगी (जरा: 
#धा0ग शा 993 94, छ 54), तथा अनाज, गन्ना, कपास, तिलहन 
आदि की पेदावार बढेगी। द्वितोय चरण को स्कीम में साहबा, गजनेर, 
कोलायत, फलौदी, पोकरन व बाड़मेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (जलोत्थान 


4७4 


52 


53 
उत्तर 


व 
उत्तर 


रँ 


तब 


ग्रजस्थात की अर्थव्यवस्था 


योजनाओं) के द्वारा पाती को 60 मीटर उँचा उठाकर सिचाई की व्यवस्था 
की जायेगी। इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम 
चरण की लागत 255 करोड़ तथा दूसरे चरण को लागत 93] करोड 
रुपये रखी गई है (कुल 86 करोड रुपये)। वितरण प्रणाली कौ दोनो 
चरणों की लम्बाई 7875 किलोमीटर होगी जिसमें बहाव क्षेत्र (09 
2९9) व लिफर क्षेत्र कमश 5568 किलोमीटर व 2307 किलोमीटर होंगे। 
सातर्वी योजना मे ] 4 लाख हैक्टेयर भूमि मैं सिचाई को सभाव्यता उत्पन्न 
की गई। 993 94 मे आउटलेट पर 44800 हैक्टेयर मे सिचाई की क्षमता 
उत्पन करने का लक्ष्य है। 
थार मरुस्थल (प्रतक 6९5९४) का प्रदेश बताइये। 
अशवली के पश्चिम व उत्तर पश्चिम का प्रदेश बालू रेत से भरा 
है। इसका सुदूर का पश्चिमी भाग (ए८४४९९क 70086 90) “थार 
मरुस्थल' कहलाता है जो पाकिस्तान की सीमा पर कच्छ के रन 
के सहारे सहारे पमाब तक फैला है। बाडमेर, जैसलमेर घ बौकामेर के 
कुछ भांगो में बड़े बडे टीले पाये जाते है। यहाँ के निवासियों को शुष्क 
जीवन का सामना करना पडता है। यह भारत का सबसे शर्म प्रदेश माना 
जाता है। इस्तमें कहीं हरियाली नजर नहीं आती। भाषण जलवायु, कम 
चर्षा सुदूर प्रदेश ज कठोर जोवन भरुस्थल की विशेषताएँ है। 

राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के नाम बताइये। 
राज्य के निम्न ) जिले मरुस्थंलीय या रेगिस्तानी जिले कहलाते है। इनमें 
राज्य का 60% क्षेत्रफल तथा 40% जनसख्या शामिल है। ये जिले इस 
प्रकार हैं. जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, नागौर, चुरू, पाली 
जालौर, सीकर, तथा झुन्झुनू। 
मरु विकास परियोजनाओ को स्पष्ट कौजिये। 
मरु विकास परियोजनाओं (007) का उद्देश्य रेगिस्तान की मार्च या फैलाव 
को रौकना तथा मर प्रदेश का आर्थिक विकास करना है। 985 86 से 
यह पूर्णतया केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। यह राज्य 
के ]] जिलों के 85 खण्डों मे चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न 
कार्य प्रमुख हैं भू सरक्षण वानिकौ या वन विकास भूतल जल विकास 
(झाण्णव ऋ्क त/थ००००2१७) परेड व ऊपर विकास पेयनल स्कीम 
व लघु सिंचाई कौ योजनाएँ, सातवाँ पचवर्षीय योजना मे मरु विकास 
कार्यक्रम के लिये 47 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। 
चास्तविक व्यय भी लगभग इतना हो रहा। 992 93 में एग)? पर 36 5 
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करोड रुपये व्यय किये गये। 
शजस्थान के सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यकम (0747) का परिचय दोजिये। 


उत्तर- सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यकम 974 75 में प्रारम्भ किया गया था। इसके 


56 


उत्तर 


अन्तर्गत पहले कई जिले शामिल किये गये थे लेकिन छठी योजना में इसे 
निम्म प्रदेशो तक सौमित कर दिया ग्प्या, क्योंकि अन्य प्रदेशों में मरू विकास 
कार्यकम चालू हो गया था। डूगरपुर व बासवाडा के जनजाति के जिले, 
उदयपुर जिले के भीम देवगढ़ खेरवाडा तहसीलों तथा अजमेर जिले कौ 
ब्यावर तहसीौल। वर्तमान मे इसको क्षेत्र पुन बदल गये हैं। अब यह 8 
जिलो के 30 खएण्डों मे सचालित किया जा रहा है। ये 8 जिले इस 
प्रकार है उदयपुर, डूगरपु, बासबाडा कोटा झालावाड टोक सवाई माधोपुर 
चबव अजमेर। (0707) के अन्तर्गत भू सरक्षण लघु सिचाई व वृक्षारोपण 
पर प्रभुख रूप मे बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो 
में गेजगार व आमदनी बढायी जाती है। सातवीं योजना भे इस कार्यकम 
पर 23 8 करोड रुपये व्यय किये गये। (907) व (0/240) के कार्यकमो 
में पक्मायतो का अधिक सहयोग लिया जाना चाहिये। 992 93 मे इस 
कार्यकम पर 65 करोड रुपये व्यय किये गये। 

सराजस्थाम के सन्दर्भ में व्यर्थ भू खण्डो (७४३४स०॥०७) को समस्या का 
रूप स्पष्ट कीजिये। 

985 86 में राजस्थाव मे लगभग 60 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल मे कृषि 
योग्य व्यर्थ भू खण्ड थे जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत का 775% अश था। 
व्यर्थ भू खण्ड ब परती भूमि का योग लगभग 30% था। परती भूमि 
किन्हों कारणों से बिना खेती किये छोड दी जाती है। व्यर्थ भू खण्डो के 
कई रूप होते हैं जेसे कन्दराएँ ख गहरी एवं पतली घाटियाँ (8श॥28) 

बालू रेत के टौले, जलमणन क्षेत्र क्षाग्युक्त व लवणयुकत भू खण्ड जनजाति 
क्षेत्रे मे झूम खेती वाले भू खण्ड आदि। व्यर्थ भू सण्डो मे रुछ बजर 
होते है एवं कृषि योग्य नहों होते तथा कुछ कृषि योग्य होते हैं। 985 86 
में इन दोना प्रकार के व्यर्थ भू-खण्डो की माद्रा राज्य मे 88 2 लाख 
हैक्टयर थी। म्मरण रहे कि इसमे परती भूमि शामिल नहीं की गया है। 
व्यर्थ घू याण्डो करी समस्या को उप्ा होते का कारण अत्यक्षिक चर्ईड कृक्षो 
को अधाघधुध ढग में काट डालना तथा फलस्वरूप परिवेश सन्तुलन को 
नष्ट कर डालग है। भूमि का कवर हर जाने से मिट्टी को कटाव प्रारम्भ 

हो जाता है। बन विभाग रेवन्यू विभाग व पचायवों को व्यर्थ भूखण्डा का 

उपयोग करके पशुओ के लिये करे, ग्रामीणों के लिये जलाने को लक्डी 
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हा 


उत्तर 


ट्र| 


दजस्थात की अर्थव्यवस्था 


उद्योगी के लिये कच्चे माल का उत्पादन बढावा चाहिये। राजस्थान मे व्यर्थ 
भूखण्डों की समस्या को हल करते हेतु राज्य भूमि विकास निगम की 
स्थापना की गयी है। व्यर्थ भूखण्डों का सर्वेक्षण कराया जाता चाहिए तथा 
इनके सदुपयोग के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए ताकि ग्रामीण जनता चल 
पशु आदि लाभान्वित हो सके। बालू के टीलों का स्थिरोकरण करने के 
लिए 'कूँचा' (सूखे घास कौ पानी के पूले) जमीन मे गाड़े जा सकते हैं। 
सामाजिक व फार्म-वानिको का विस्तार किया जाना चाहिए। चारे के पेडों 
में 'खेजडे' के पेड लगाये जा सकते हैं। बेर की झाड़ी से फल, पाला व 
बाड़ के काटे मिलते हैं। रोहिडा के पेड से टिम्बर भी प्राप्त होती है। 
मरुस्थल मे शौघ्र व कम व्यय से पेडो व चरागाहो का विकास करने की 
विधियाँ निवाली जा चुकी है। आवश्यकता है उनको कार्यान्वित करने की। 
राजस्थान मे सीमेट, चीनी सिन्थेटिक यार्न व रसायन उद्योग के विभिन्न 
स्थान बताइये। 

(अ) राजस्थान में सोमेट के कारखाने निम्न स्थानों मे हैं 


सवाई माधोपृर, लाखेरी चित्तौडयढ उदयपुर, निम्बाहेडा, भोटन (नागौर) 
(सफेद सोमेट सयनत्र) मोडक (कोटा) बनास (सिरेही) ब्यावर तथा कोटा। 
इस प्रकार सफेद सीमेंट सहित राज्यों में सोमेट की 0 इकाइयाँ हैं। 
मिनी सीमेन्ट प्लाट सिरोही (पिण्डवाडा) आबूरोड बासवाड़ा त्र कोटपुतली 
में स्थित हैं । हाल मे वित्तीय सस्थाओ ने कई सोमेन्ट क कारखानो को 
लगाने की स्वीकृति दी है । राजस्थान में सीमेन्ट उद्योग के विकास कौ 
भावी सम्भावनाएँ काफी हैं । 

(आ) चीनी भूषालसागर (चित्तौडगढ) (तिजी क्षेत्र) श्री गगानगर (सार्वजनिक 
क्षेत्र) व केशोरायपाटन (सहकारी क्षेत्र)। इस प्रकार राज्य मे चीनी के 3 
बडे कारखाने चल रहे हैं। 


(३) सिश्थेटिक यार्न बासवाडा, बहरोड़, डूँगरपुर, रीगस जोधपुर, आबू 
रोड उदयपुर, अलवर, गुलाबपुरा (रैको द्वारा सयुकत क्षेत्र त्र सहायता प्राप्त 
क्षेत्रों मे) 

(ई) रसायन उद्योग डीडवाना में रसायन बर्क्स साभर साल्ट्स श्री राम 
फर्टिलाइजर्स, कोटा, उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स उदयपुर, राजस्थान 
एक्सप्लोजिव्स व केमिकल्स लि धौलपुर, ( विस्फोटक #620क्ाएऊ) 
बनाता है) मोदी अल्केलीज एण्ड केमिकल्स लि अलवर, हिन्दुस्ताव जिक 
लि, देबारी उदयपुर हिन्दुस्तान कापर लि खेतडो आदि। 
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58 राजस्थान मे खनिज आधारित उद्योगों का उल्लेख कौजिए। 

उत्तर- इन्हे धात्विक (गटाक्षा८) व अ धात्विक (ाणा गधशं॥०0) दो श्रेणियों में 
विभाजित किया जाता है। 
() धात्विक खनिज आधारित उद्योग- इस्पात उद्योग जो कच्चे लोहे 
चूने के पत्थर, डोलोमाइट बगैर पर आधारित है। इसके अलावा स्टील 
फर्नीचर, मशीनरी व औजारो का निर्माण आदि। 
(७) अधात्विक खनिजो पर आधारित उद्योगों मे निम्न आते हैं- 
सीमेट, स्टोन वस्तु उद्योग काच व काच का सामान चायना क्ले पर 
आधारित चीनी मिट्टी के बर्तन एस्ब्रेस्ट्स व सीमेट के पाइप/पदार्थ आदि। 

59 राजस्थान के औद्योगिक जीवन मे लघु उद्योगो को क्‍या भूमिका है ? 

उत्तर नई औद्योगिक नीति के अनुसार लघु उद्योगो के लिए सयत्र एबं मशीनरी 
मैं विनियोग की सीया बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है। इससे पूर्व 
यह सीमा 35 लाख रुपये थी। राजस्थान मे लघु इकाइयो का आकार काफी 
छोटा पाया गयः है। राज्य के फेक्टी क्षेत्र मे लघु इकाइयो की भरमार है। 
इनमे रोजगार का ऊँचा अश पाया जाता है। फैक्टी क्षेत्र की अधिकाश 
इकाइयाँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। 

60. राजस्थान की प्रमुख दम्तकारी अथवा हस्तशिल्प की वस्तुओ का परिचय 
दीजिए। 

उत्तर- जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध मूल्यवान रत्तो एवं सोने चाँदी के कलात्मक 
आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन लाख से बनो चूडियाँ 
सगमरमर की मूर्तियाँ कारीगरो की जूतियाँ (मौजड़िया व नागरे) ब्ल्यू 
पाटरी की नाता प्रकार की वस्तुएँ सागानेरी व बगरू प्रिन्ट के वस्त्र 250 
ग्राम रूई से बनी रजाइयाँ मिट्टी के खिलौने चन्दन व हाथी दात से बनी 
वस्तुएँ, लहरिए, चूनडियाँ व औढनियाँ, गलीचे (बीकानेर व जयपुर के) 
जोधपुर के बादले ऊँट की खाल से बनी कलात्मक बअचस्तुएँ, लकडो के 
खिलौने भाथद्वारा की पिछवाइयाँ तथा 'फड (वस्त्र पर पेंटिंग की कसाकृतियाँ) 
सलमा सितारे ब गोटे किनागे के काम से युक्त परिधान इस प्रकार वस्त्र 
लकडी खाल थावु सोने चाँदी आदि पर हस्तशिल्प व अद्भुत कारीगरी 
का काम गजस्थान के कुरार उद्योगो कौ अपनी विशेषता है। इनका काफी 
मात्रा मे निर्यात भी किया जाता है। राजस्थान से गलोचो का निर्यात्त होता 
है। भविष्य मे रल व जवाहशत का निर्यात बढाया जा सकता है। 
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राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में जन जाति अर्धव्यवस्था (॥ं॥ ९०ण॥००५) कौ मुख्य 
विशेषदाएँ लिखिए। 


उत्तर- 99] की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जमजाति के लोगो की सख्या 
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राजस्थान में 547 लाख थी जो राज्य की कुल जनसख्या का लगभग 
]2 4% था। इसमे अघोषित जनजाति (6५७॥00020 07725) के व्यक्ति 
भो शामिल हैं। राज्य में 0 घुम्मकड़ (खानाबदोश) व. 3 अर्द्ध घुम्मकड़ 
जनजातियाँ निवास करती हैं। अधिकाश जनजाति के लोग बासवाडा व 
डूँगरपुर के पूरे जिलों मे तथा उदयपुर, चित्तौडगढ़ व सिगेहो जिलों की 
कुछ तहसोलो मे निवास करते है। 980 8 मे जनजाति के पाच जिलों 
मे 45% आदिवासियों के पास एक हैक्टेयर से कम कृषिगंत जोत॑ थी। 
औसत जोत ] 7 हैक्टेयर पायी गयी थी। (ग़ज्य की औसत 44 हैक्टेयर)। 
इस प्रकार इनके पास जोत का आकार काफी छोटा पाया जाता है। इनके 
लिए दस्तकारी का अभाव होता है। परिवहन की कठिनाई होती है। सिचाई 
व पेयजल की कमी होती है। इनका जीवन जगलो मे लकडी कौ कठाई 
पर आश्रित होता है। ये जगलों से लाख गोद, आदि भी एकत्र करते है। 
प्राय राहत कार्यों पर इनको मजदूरी पर काम दिया जाता है। ये आर्थिक 
शोषण सामाजिक पिछडेपत व कुरौतियो अन्ध विश्वास कुपोषण अशिक्षा, 
बद के शिकार पाये जाते हैं। इनमे बहु-विवाह (0।;8था9) कौ प्रथा 
भी पायी जाती है। इनके विकास के लिए जनजाति उपयोजना माडा, 
सहरिया विकास कार्यक्रम आदि चलाये गये है। 

राज्य सरकार की जनजाति विकास योजनाओ का स्पष्टीकरण दीजिए। 


उत्तर- राज्य सरकार जनजाति विकास के लिए चार प्रकार कौ मोजनाएँ सचालित 


कर रही है जो इस प्रकार हैं 


, जनजाति उपयोजना क्षेत्र 


यह 974 75 से प्रारम्भ की गयी थी। इसके अन्तर्गत 4409 गाँव आते 
हैं। इसके अन्तर्गठ अधिकांश राशि सिचाई पावर, फल विकास, 'बेर बेडिग', 
सामुदायिक सिचाई (डीजल पम्पिग सेट ड्वारा) कृषि दानिको के कार्यों पर 
किया जाता है। आदिवासियों को बोौज तथा उर्बरकों का वितरण भी किया 
जाता है। भविष्य मे कुओ को गहरा करते डीजल पम्प सेटो के वितरण, 
ज्सामुप्त्यिक च्यर्4 "मूखण्ड गिवकास कार्यक्रम, 'पशु-प्रजमन सुधार कार्यक्रम 
मुर्गापालन कार्यक्रम बठस कार्यकम रेशम कार्यक्म छपु व कुटीर उद्योग, 
प्रतियोगी परीक्षाओं मे कोचिंग कार्यक्रम तथा बायो गैस संयंत्र को स्थापना 
व सडक निर्माण पर बल दिया जायगा। 
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2. परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण्य (माडा) - 
यह 3978-79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमे ]3 झिलों के लगभग दस्त 
लाख व्यक्ति श्गमिल है। गाँवों की सख्या 2939 है। इसके लिए विशिष्ट 
केन्द्रीय सहायता (59८८ वथायाव! ४५६॥8०॥08) प्राप्त होतो है। 

3. सहरिया विकास कार्यकम- 
यह 977-78 मे लागू किया गया था। इससे 435 गाँवों के 50 हजार 
व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम कोटा जिले को किशनगज व 
शाहबाद पचायत समितियों मे सहरिया आदिम जाति (शाधाए6 पा०८) 
को लाभ पहुचाता है। व्यय का अधिकाश अश शिक्षा तथा लघु सिचाई 
पर व्यय किया जाता है ताकि सहरिया कृषपियत परिवारों को सिंचाई की 
पर्याप्त सुविधा मिल सके तथा उनमे शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके। 

4 बिखरी जन-जाति के लिये विकास कार्यक्रम- 
यह जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (70० +छ३ 005600फृगराला। 
छ6फथाग्शा। (89070) के अन्तगत सचालित किया जा रहा है। 
]98] को जठगणना के अनुसार राजस्थान में 4] 8 लाख जतजानि के 
लोगों मे से 27 5 लप्ख लोगो को जनजाति उप-योजना, माडा व सहरिया 
कार्यक्रमों के अन्तगत लाभान्वित किय' गया है तथा शेप 43 लाख 
बिखरी जनजाति के लोगों को (8&07) के अन्तर्गत लाभान्वित क्विया 
गया है। 

63. शजस्थान मे विभिस क्षेत्रीय व अन्य प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यकमों 
का परिचय दोजिये। 

उत्तर- (0) मभरु विकाम कायक्रम (0707) 


(0) सूखा सघाव्य कायक्रम (072९) 


(॥॥) कमाटड क्षेत्र विकास कायक्रम (0५07), इसके अन्तगत निम्न तीन 
कायक्रम शमिल है। 

(अ) इन्दिया गराथी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रप- भूमि 
को समतल बनाना, पाती का नालियो को पक्षका करता, सडक, मण्डो, 
जल सब्लाई, कृषि पशु-पालवर आदि का विकास करना। 





(आ) चम्बल क्माएड क्षेत्र विकास कार्थक्रम- उचित ड्रेनेव बृषपोपण 
जगला घम पात उसखाइन, गोदाम - भवतर तिमाण आदित 
(३) माही कमाण्ड क्षेद्र विकास क्लार्यकम- दूच्चा जल-मापर बनाया या 
रहा है जिससे जनवाति के पिछडे लोग लाभान्वित होंगे। सडक 
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क्रोसिंग, कलवर्ट, ड्रोपू स्ट्रक्चर्स, एवं विशेष जल-मार्गों की लाइनिंग 
पर ध्यान दिया जा रहा है। 
(0५) मैसिव कार्यकम- लघु व सीमान्त कृषकों को नल-कूफ के लिये 
कर्ज व्‌ सब्सिडी। 
(९) सीमा क्षेत्र विकास कार्यकम (8807) (छछ0&7 #ए८४ 
ए९९९॥०एाध्य शिफ्ड्ाग्रगार) 
(४) मेवात विकास- यह भरतपुर व अलवर में मेच बाहुल्य क्षेत्रों के 
लिये हैं। 
(९7) डेयरी विकास 
(५॥॥) सामाजिक वानिको- सड़क, नहर आदि के किनारे-किनारे कन्दरा 
क्षेत्रों में वायुयान से बीजाग्रेषण करना। 


(४) एकौकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (२0) - निर्धतता उन्मूलन 
कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि, परिसम्पत्ति का वितरण 
सब्सिडी का तत्त्व, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, बकरी, भैंस, सिलाई कौ 
मशीनों का वितरण। यह 978-79 से चलाया जा रहा है। 992-93 
के लिये लगभग 40 54 करोड रुपये का प्रावधान किया गया।केद्र 
च राज्य का मिलांकर)ताकिं ] |] लाख अन्त्योदय परिवार लाभान्वित 
किये जा सकें। इसमें राज्य सरकार अपनी योजना मद से 20.27 
करोड़ रुपये व्यय करेगी। इनके माल की बिक्री की व्यवस्था में 
सुधार किया जायेगा। 

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम (४४8८०)-988-89 में 20 
'करोड़ रुपयों का प्रावधाउ किया गया था तथा 65 लाख मानव-दिवस 
रोजगार का लक्ष्य रखा गया था। 

(४) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (रा.507)-988-89 
मे 22 9 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे छथा 75 लाख मानव-दिवप्त 
रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। 

(07) बायो-गैस सत्र योजना तथा निर्धूम चूल्हा योजना, गांवों के 
लाभार्थ। हु 

(७॥) जवाहर रोजगार योजना (धार४)-989-90 से (शरूए) व 
(शा.£09) को परस्पर मिला दिया गया। अब ग्रामोण रोजगार का 
विस्तृत कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाया गया है 


(% 
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ताकि ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिये ग्रेजगार व आमदनी का विस्तार 
किया जा सके। इसमें केन्द्र का अश 80% व राज्यों का 20% रखा 
गया है। 993 94 के लिये इस योजना पर राज्य सरकार 30 करोड 
रुपये व केन्द्र ।20 करोड़ रुपये व्यय करेगा। इस प्रकार कुल 50 
'करोड रुपये के व्यय का प्रावधान है। इससे 4 | करोड मावव-दिवस 
'का रोजगार सूजित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

(0५५) ट्राइमस (पक्कागाएं रिफ्ाश ४0णी णि $6॥ छताए0शशाशा॥) 
इसके अन्‍्ठर्गठ ग्रामीण युवाओ के लिये दस्तकारी आदि के प्रशिक्षण 
के कार्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि वे कोई कारीगरी का काम सीख 
कर अपनी जीबिका स्वय चला सके। 

64. अरावलो विकास से क्‍या लाभ होगे ? 

उत्तर- ()) चारे की सप्लाई मे वृद्धि 
(7) रेगिस्तान के बढने पर रुकावट 
(॥0 मिट्टी व जल-ससाधनो का सरदण्ण 
(९) ग़रेजगार में वृद्धि व गरीबी मे कमी तथा 
(५) व्यर्थ पडी भूमि का सदुपयोग। 

65. राजस्थान में विकास सस्थाओ का उल्लेख कीजिये। 

उत्तर- (क) ग्रामीण विकास विभाग तथा विशिष्ट आयोजना स्गठन (छऋल्लक 
$शा८०१९५ 0729758007) (550) द्वारा मरु विकास 'कार्यकम, सूखा 
सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर योजना 
व ट्राइमस का सचालन किया जाता है। व्यर्थ भू-खण्डों के विकास का 
कार्यक्रम राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा किया जाता हैं। सामाजिक 
बानिकी कार्यक्रम बन विभाग द्वारा, डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान 
सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा सचालित किया जाता है। उद्योगो के विकास 
के लिये रीको, राजस्थान वित्त निगम (रा२0), राजस्थान लघु उद्योग निगम 
(2479700), कृषि उद्योग निगय (480 वधठच5ध९8 00007), 
आदि कार्यरत हैं। जपजाति क्षेत्र विकास विभाग ([&070) जनजाति कल्याण 
को देखता है। इस प्रकार विभिन्‍न प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से 
चलाने के लिये विभिन्‍्त प्रकार के सगठनो व एजेन्सियों का निर्माण किया 
गया है। 

66. राजस्थात को सातवीं प्रचवर्षीय योजगा का परिचय दोजिये। 

उत्तर- इसमे सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय को राशि 3000 करोड रुपये रखी गयी 
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थी। इसका 3% शक्ति के विकास पर तथा 22 7% सिचाई व बाढ़-नियत्रण 
पर आवौटित किया गया था। इस प्रकार 54% राशि शक्ति, सिचाई व बाढ़ 
नियत्रण के लिये निर्धारित कौ गई थी। सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ 
पर 22 5% राशि आवंटित कौ गई थी। इस प्रकार सोजना कौ प्राथमिकताएँ 
पूर्ववत्‌ ही थीं। सातवीं योजना पर वास्तविक व्यय लगभग 306 करोड़ 
रुपये हुआ था। योजना के दौरान अकाल व सूखा पड़ने से राज्य कौ 
अर्थव्यवस्था को भारी क्षति हुई। अनाज का वार्षिक उत्पादन घट गया। 
पानी थ चारे को समस्या अत्यधिक गम्भीर हो गई। कृषिगत उत्पादन को 
भारी क्षति पहुचो। 

67 वर्ष 993 94 के लिये राजस्थान की वार्षिक योजना का प्रस्तावित परिव्यय 
कितना निर्धारित किया गया है ? 

उत्तर- 700 करोड रुपये। 

68 990-9] में राजस्थान की स्थिर मूल्यो (980-8]) पर वार्षिक आय, 
अंधवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति १२५707) कितनी रही ? 


(अ) लगभग 82 अरब रुपये (ब) 80 अरब रुपये 


(स) 76 अरब रुपये (द) 85 अरब रुपये (आओ) 
69. 990 9] में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (980-8) पर प्रति व्यक्ति आय 
कितनी रही ? 
(अ) 7(6 रुपये (ब) 86] रुपये 
(स) 2296 रुपये (द) 84] रुपये 
उत्तर- (ब) 


स्रोत 5036 ए३०७ 40००७ शक 992, छए 7 

प्र0 भारत की 980-8] के भावो पर प्रति व्यवित आय सर्वाधिक किस घर्ष 
ब कितनी रही 2 

उत्तर 990 9] में 2799 रुपये। 

7 क्‍या यह कथन सहो है कि 970 7] के बाद राजस्थान आर्थिक दृष्टि 
से गतिहीनठा का शिकार रहा है। 

उत्तर- 970-7] में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय ]480 रुपये रही थी 
(980-8 के भावो पर) उसके बाद आगामी वर्षों में 4983 84, 988 89, 
989 90 तथा 990 9] को छोडकर शेष वर्षों मे यह 480 रुपये से 
कम रही थो। अकाल व सूझछो के कारण कई वर्षों तक राज्य कौ प्रति 
व्यक्ति आय गतिदहदीन रही। 
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चूंकि काफी लम्बी अवधि तक प्रति व्यक्ति आय, स्थिर भावों पर, गतिहीन 
बनी रहो इसलिए लोगो में यह धारण जोर पकड॒ठी गयी कि राजस्थान 
आर्थिक गतिहीनता का शिकार हो गया है। लेकिन 980-8 के भावों 
पर पौचर्वों योजना मे प्रति व्यक्ति आय (स्थिर मूल्यों पर 22% वर्षिक 
तथा छठी योजना (980-85) में 3 0% दार्थिक बडी ज४ + विज प्रगति 
की परिचायक है। सातवीं योजना के पाँच वर्षों में लगातार अद।ल ल सूखा 
पडने के बावजूद प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लग्भग 3 »% को वृद्धि 
हुई। फिर भा राज्य का आर्थिक विकास काफी आगश्चित य अस्थिर गति 
से हो रहा है। यह भविष्य के लिए एक गम्भीर चुलहो है। राज्य के 
आर्थिक विकास की अस्थिरता को कम करने की अप्वश्यकता है। 

72. राजस्थान को पावर को स्थिति बताइये। 

उत्तर- 99] 92 में राजस्थान में विद्युत सृ पल क्षमता लगभग 2776 मेगावाट हो 
गयी है। 989 90 में 27] मेणवाट क्षमता मे जल चिद्युत क्षमता 937 
मेगावाट, थमल 292 मेगावाट व आणबिक (॥700९७४) 462 मेगावाट 
थो। राज्य के स्वय के स्वामित्व को क्षमता काटा धर्मल पावर स्टेशन 
(९709) की प्रमुख मानो गयी है। राज्य का अरः सतपुरा, भाखडा नागल, 
ज्यास $ (देहर) व्याप्ष ] (पोग) व चम्बल परियोजन' मे है। इसके अलावा 
राज्य को सिगरौली रिहन्द, अता औरेयूया, राजस्थान आणविक पावर प्रोजक्ट 
(88॥2०) व नरोरा आणविक विद्युत परियोजनाओ मे से भी विद्युत आवंटित 
कौ जाती है। 
इनमे जल विद्युत के स्रोत इस प्रकार हैं - 
(9) भाखडा नागल, (॥) व्यास इकाई ॥ व इकाई ॥ (0) गाँधी सागर, 
(५) शणा प्रताप सागर, (४) जवाहर सांगर। (तीनो चम्बल परियोजना के 
अन्तरत) (५) माही बजाज सागर परियोजना के शक्ति गृहों से। 
थर्मल परियोजनाएँ इस प्रकार हैं. 6) सतपुडा, (॥) सिगरोली (॥) 
रपतंस्थान अधु शक्ति केंद्र, कोटा इकाई ॥ व ॥ (00२) कोट थर्मल पावर सँयत्र । 
980 8] मे पावर की कमी 96% थी जो 987 88 मे 30% हो गई। 
अफ्की ग्रोज़ना मे प्रावर क्री माँग ज्ञ पूर्ति का अन्तर 40% हो जाने का 
अनुमान है। इसे दूर करने का प्रयास किया जागा चाहिए। 

73. राजस्थात किस प्रकार विद्युत सृजन क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा हैं ? 

अथवा 


राजस्थान में विद्युत सृजन क्षमता बढ़ाते के चये प्रयासों का परिचय दीजिए। 
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उत्तर- कोटा धर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण (5926 ॥) को ]983 में चालू 


फ्व 


किया गया था। इसमे 0 मेगावाट कौ 2 इकाइयाँ थौ। द्वितीय चरण 
(509९6 ॥) में 270 भेगावाट कौ 2 इकाइयाँ है, जिनमे 20 मेगावाट 
कौ प्रधम इकाई 25 सितम्बर ]988 को चालू कौ गयी। इसौ क्रम कौ 
द्वितीय इकाई 20 मेगावाट को | मई 989 को चालू की गई। तृतौय 
चरण को एक इकाई आठवीं योजना मे चालू को जायेगी। इसकी भी क्षमता 
240 मेगावाट होगी। अत कोटा थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान की पावर 
सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

(७0 अनूपगढ़ म्रिनो हाइडल स्कीम से विद्युत प्राप्त की जायेगी। 

(॥॥) 850 करोड रुपये के व्यय से बीकानेर के बरसिगसर मे नैवेली 
'लिग्नाइट निगम 240 मेगावाट क्षमता (2 »९ 20 मेगावाट) का एक प्रोजेक्ट 
लगा रहा है। इस पर चार वर्ष मे उत्पादन चालू होने की सम्भावना है! 
बाद में इसकी क्षमता बढायी जा सकती है। 

(५) शज्य सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को अन्ता घे 
गैस पर आधारित 430 मेगावाट की परियोजना के कियान्वयन के 
लिए भूमि उपलब्ध करा दी है। इसको क्षमता भी बढायो 'जा सकती 
है। भविष्य मे इस परियोजता के क्रियान्वयन से राजस्थान मे विद्युत की 
कमी काफी सोमा तक दूर की जायेगो। अत्ता गैस प्रोजेक्ट मे राजस्थान 
को हिस्सा 98% रखा गया है। सूरतगढ़ मागरोल, दायो मुख्य महर, 
माही, पूगल तथा चारणवाला लघुपन बिजली की परियोजनाओ से विद्युत 
का उत्पादन चालू कर दिया जायेगा। इससे ॥2 मेगाबाट उत्पादन क्षमता 
बढ़ेगी। केद्ध ने सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना (420 भेगावाट) स्वोकृत 
कर दी, है। धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना को अभी स्वीकृति नहों मिली 
है हालाकि पहले स्वीकृति मिल जाने के सकेत प्राप्त हुए थे। चित्तौडगढ 
मे सेन्चुरी टेक्सटाइल थे इण्डस्ट्रीज लि को 420 मेगाबांट तापीय विद्युत 
परियोजना का लाइसेस जारी किया गया है। आशा है इन सबसे राज्य के 
लिए विद्युत-सृजत क्षमता का विस्तार होगा। राज्य को ओश्बूया गैस से भो 
विद्युत मिलेगी। 

गजस्थात में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का परिचय दीजिए| 


उत्तर- 989 90 के अत तक राज्य में सभी प्रकार की सहकारी समितियो की 


संख्या 9873 ठथा सदस्य सख्या 703 लाए व्यक्ति हो गयी थी। 
प्राथमिक कृषि साख समितियाँ 5269 तथा उनकी सदस्य सख्या 497 
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लाख थी। राज्य भे 99% ग्राम व 87% कृषक परिवार सहकारिता के 
दायो में आ चुके है। सहकारी ऋणो (अल्पकालीन मध्यम कालीन बथा 
दीर्घकालोन) के सम्बन्ध मे 993 94 के लिए कुल 25 50 करोड रुपये 
के वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से अल्पकालीन ऋणो की राशि 
60 करोड रुपये मध्यमकालीन ऋणो की राशि 75 करोड रुपये तथा 
दौर्घकालीन ऋणो को 48 करोड रुपये है। सरकार ने 8 लाख किसान 
परिवारों को 500 करोड रुपये की ऋण राहत राशि (१६७॥ ॥९॥८) प्रदान 
की है। 

75५ राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता के नये कार्यक्रम बताइये। 

उत्तर- ()) कोटा मे सोयाबीन का तेल निकालने का कारखाना स्थापित करने का 
कार्यक्रम है। इससे कोटा बूदी झालाबाड चित्तौडगढ़ ब बासवाडा के 
हजारे काश्तकारो को लाभ होगा। 
(॥) गगानरर (2) जालौर, नागौर, झुन्झुनू व सवाई माधोपुर में सरसो के 
छ सयत्र लगाने का कार्यक्रम है। सरसो रायडा ब तोरिया की सप्लाई से 
'कृपको की आमदनी बढ़ेगी। 
(॥) गंगानगर में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वम्ज्न की मिल 
स्थापित करने की योजना है। इसमे आयातित मशीनरी का उपयोग होगा। 
इससे रोजगार मे वृद्धि होगी। इस प्रकार ववस्पति तेल व वस्त्र उद्योग मे 
सहकारो क्षेत्र में इकाइयाँ स्थापित करत्रे के कार्यक्रम हैं। तिलम सघ कई 
स्थानों पर ठेल के सयत्र स्थापित करेगा। 

पृ6 राजस्थान की आठवों योजना (992 97) मे सार्वजनिक परिव्यय का 
प्रस्तावित आवटन बताइवे। 

उत्तर कृषि ग्रामोण विकास व सहकारिता घर 20% सिंचाई व शक्ति पर 
45% उद्योग वे खनत पर 4 7% परिवहन पर 6 8% सामाजिक सेवाओं 
पर 2] 4% तथा शेष 2% अन्य पर रखा गया है। इस प्रकार सिचाई व 
शक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकठा दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र मे 
कुल प्रस्तावित व्यय । 500 करोड रुपये रस्ता गया है। यह सातवां योजना 
के प्रस्तावित 3000 करोड रुपये के व्यय से काफो ऊँचा है। 

77. राजस्थान मे बिक्री मूल्य की दृष्टि से चार बड़े खनिजो के नाम लिखए। 

उत्तर- संगमरमर, राक फास्पेट, सेडस्टोन व ताबा। 

प्र& रीको का परिचयामक विवरण दोजिए। 

उत्तर- रानस्थात राज्य आँद्योगिक विकास व विनियाग नियम लि अथवा रौको 
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नवम्बर 969 में स्थापित किया गया था। इससे मूलतमा राजस्थान राज्य 
खनन विकास निगम अलग करके 979 में रींको की स्थापना की गई। 
रौको के कार्य इस प्रकार हैं। () औद्योगिक क्षेत्रौ/बस्तियो का निर्माण 
करना (0) सार्वजनिक, संयुक्त व सहायता प्राप्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों 
की स्थापना करना, (ग) औद्योगिक शेयर पूँजी/अभिगोपन को व्यवस्था 
करना, (५) औद्योगिक विकास के लिए सर्वेक्षण करवाना ब प्रोजेक्ट तैयार 
करवाना (५) रियायतें व प्रेरणाओ की व्यवस्था करना। रीको की स्वयं 
कौ चालू परियोजनाएँ इस प्रकार हैं- घड़ी तथा टू-बे रेडियो सचार उपकरण 
परियोजनाएँ। राजस्थान कम्यूनिकेशन लि इसको सहायक कम्पनो है। पहले 
की टीवी सेट बनाने वाली राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि नामक सहायक 
इकाई को इच्स्टूमेण्टेशश लि कोटा को हस्तान्तरित कर दिया गया है। 

79. 'सयुकत क्षेत्र” की अवधारणा स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर- 'सयुक्त क्षेत्र' के अन्तर्गत एक औद्योगिक इकाई में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी 
क्षेत्र दोने का एक साथ अस्तित्व पाया जाता है। प्राय पूँजी सार्वजनिक 
क्षेत्र से आतो है तथा प्रबन्ध निजी हाथो मे होता है। पिछले वर्षों में सयुक्त 
क्षेत्र का समर्थन सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनो को कमियोँ दूर करने 
के लिए किया गया। निजी क्षेत्र मे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम 
करने के लिए सयुकत क्षेत्र के विकास का समर्थन किया गया था। यह 
सर्व्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के मिले-जुले प्रयास से उत्पन्न होता है। 
चोटो की निजी कम्पनियों को सयुकत क्षेत्र में लाने से कई प्रकार की 
समस्याएँ हल हो जाती हैं। सयुकत क्षेत्र में लाकर इनका विकास करने व 
पैमाने की किफायते प्राप्त करने से समस्त समाज को लाभ पहुँचता है। 
इनका तकनीकी विकास सुगम हो जाता है। राष्ट्रीयकरण किये बिना उद्योगों 
को सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित करने को सरल विधि सयुक क्षेत्र का 
विकास करने की होती है। लेकिन आजकल इसकी लोकप्रियता कम हो 
गयी है। 

80. सार्वजनिक क्षेत्र सयुकत क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र मे अन्तर करे। 

उत्तर- सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई का स्वामित्व नियन्त्रण व प्रबन्ध 
पूर्णतया सरकार के अधिकार में होता है। सयुकत क्षेत्र मे सरकार का डौको 
के माध्यम से इक्बिटी में प्राय 26% अश होता है। इसका प्रबन्ध निजी 
हाथो में सोपा जाता है। सहायता प्राप्त क्षेत्र मे रीको का इक्विटी या शेयर 
पूँजी मे प्राय 70 5% तक अश होता है। ये औद्योगिक विकास के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के सगठन होते हैं। आजकल सहायता-प्राप्त क्षेत्र का महत्व 
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बढ़ गया है। 

8। राजस्थान मे 'सयुकत क्षेत्र" मे औद्योगिक प्रगति का परिचय दीजिए। 

उत्तर- राज्य में पिछले वर्षों मे सयुकत क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयो मे उत्पादन 
चालू किया है। सयुकत क्षेत्र मे कई इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न है। इनमे 
'कई इकाइयाँ कार्पेट यार्न तथा सिथेटिक यार्न बना रही हैं। शेष इकाइयाँ 
रसायन, इलेक्ट्रोनिक्स आदि क्षेत्रो से सम्बन्ध रखती हैं। राजस्थान एक्सप्लोजिव 
एण्ड केमिकल्स लि घौलपुर में विस्फोटक (020॥क४०७) बनाये जाते 
हैं। राजस्थान इलेक्ट्रोनिसस एण्ड इस्स्ट्रेमेन्स्स लि (रा), कनकपुरा 
(जयपुर) में विद्युत मिल्क टेस्टर (8567) (दूध विश्लेषक यत्र) बनाये जाते 
है। यह इकाई कोटा इन्टस्ट्ूमेन्टेशन लि की सहायक होने के नाते केन्रीय 
इकाई के अन्तर्गत भी आ सकती है। विच्दीय व अन्य कठिनाइयो के कारण 
राज्य मे सयुक्‍त क्षेत्र के विकास की गति धीमी पड़ गयी है। इसकी कुछ 
इकाइयाँ रण भी हो गई है जिससे इस क्षेत्र के विकास में कमी आयी 
है। कुछ इकाइयो ने रीको की शेयर पूँजी स्वयं लेकर (0)४०0८ 
#ह०लाथाएं के माध्यम से. इन्हे निजी क्षेत्र मे परिवर्तित कर लिया है। 

82. राजस्थान वित्त निगम व राज्य के वित्त विभाग मे अन्तर कौजिए। 

उत्तर- राजस्थान वित्त निगम 955 में लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगो को वित्तीय 
सहायता देने के लिए बनाया गया था। अब इसकी प्रति इकाई वित्तीय 
सहायता की सीया को बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है। यह 
परिवहन व होटल के लिए भी कर्ज देता है। उदार ऋण स्कीम में इसका 
काम काफी बढा है। 
राज्य का बित्त विभाग राज्य के सचिवालय मे एक विभाग होता है जो 
सरकार के वित्त सम्बन्धी मामलो पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह बजट 
निर्माण मे सहायता देता है तथा सरकारी आय व्यय का हिसाब रखता है। 
वित्त विभाग प्रत्येक नये वित्त आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन 
(धा0/क्षातणा) प्रस्तुत करता है जिसमे 5 वर्षों कौ अवधि के लिए 
आय व्यय के अनुमान होते है। इनके आधार पर वित्त-आयोग राज्य की 
जिलीय'ः आजरयफफाओ कर अपुयाण लगा! है। 

83... “सजसोको ' को भूमिका समझाइये। 

उत्तर- ”राजसीको ” का पूरा अर्थ है “राजस्थान लघु उद्योग निगम (र्शुबघपीक्षा 
जआआश्ीा परातएघघधा९5 00एणथण) ।+ यह 964 मे स्थापित किया गया 
था। यह कच्चे माल जैसे कोवला/कोक इस्पात सोमेट, जस्ता आदि का 
वितरण करता है। इसने दस्तकारे के एम्पोरियम तथा गलीचा प्रशिक्षण 
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केन्द्र स्थापित किये हैं। इसने चुरू व लाडनूँ मे ऊनी मिलें टोक में मयूर 
बौड़ी पौक्‍्ट्री तेन्दू कौ पत्तियो के सग्रह कौ ज्यवस्था तथा सागानेर एयरपोर्ट 
पर निर्मात की सुविधा के लिए एक “एयर कार्गों कॉम्पलेक्स स्थापित किया 
है। राजसीको लघु उद्योगो के विकास के लिये कार्य करता है। 
राजस्थान के आर्थिक जीवन मे खादी व ग्रामोधयोगों का क्या स्थान है ? 
राज्य मे सूती व ऊनी खादी का उत्पादन होता है। 99] 92 में लगभग 
3] करोड़ रुपये को ऊनी व सूती खादी का उत्पादन हुआ था। इस उद्योग 
मे काफ़ी लोग अल्पकालिक व पूर्णकालिक काम घाये हुए है। ग्रामोद्योग 
से घानी का तेल, गुड व खाडसारी हाथ का कागज अखाद्य तेल से बनी 
साबुन चमड़े को वस्तुएँ, मिट्टी के बर्तन मधुमक्खो पालन ब धान को 
हाथ से कूट कर छिलका हटाने आदि के काम शामिल हैं। ग्रामोद्योग के 
उत्पादन का मूल्य 99] 92 मे 85 करोड़ रुपये हुआ था। खादी ब्र 
ग्रामोद्योग का रोजगार, आमदनी व निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को दृष्टि से 
बहुत महत्व है। ये ग्रामवासियो के आर्थिक जीवन का आधार स्तम्भ हैं। 
राजस्थान सरकार ने नये उद्योगो को बिक्री कर में क्या छूटे दी हैं ? 
राज्य सरकार की मई ]987 की घोषणा के अनुसार पिछड़े जिलो मे नये 
उद्योगो को सात वर्ष तक तथा विकसित जिलो में पाँच वर्षों तक बिक्री 
कर मे छूट दी गयी धी। छूट की सीमा पिछडे जिलो मे छोटे उद्योगों के 
लिए स्थायी परिसम्पत्ति का सौ प्रतिशत तथा बडे उद्योगो के लिए 90% 
तक कौ गयी थी। विकसित जिलों के लिए ये क्रमश 85% व 75% 
तक थीं। पायनियरिंग व 'प्रेस्‍्टीजियस उद्योगो के लिए 2 अतिरिक्त वर्षों 
की बिक्री कर की छूट दी गयो थी। 0 लाख रुपयो से अधिक विनियोजन 
वाले उद्योगो को कर मुक्ति कौ बजाब कर-आस्थगन (॥90 6९शिागाशा) 
की सुविधा भी दी गयी थी जिसके लिए सम्बन्धित इकाई अपना विकल्‍प 
दे सकती थी। जनवरी 99] को नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास 
के लिए बिक्री कर की छूटो व रियायतो को जारी रखा गग्या है। इलेक्टोनिक्स 
उद्योगो को बिक्री कर के सम्बन्ध मे विशेष सुविधाएँ दी गयी है। 

993 94 के अत तक राजस्थान के बजट में अपूरित घाटे कौ राशि 
कितनी रखी गयी है ? इसको पूरा करने के कया उपाय है २ 

993 94 के बजट मे समग्र घाटा 624 करेड रुपये दिखाया गया है 
जबकि [992 93 के सशोधित अनुमानों मे 57 करोड रुपये की बचत 
रहो थी। यह घाटा कुछ सीमा तक आने वाले वर्ष के दौरान करों की 
बेहतर वसूली केन्द्र से अधिक प्राप्तियो गैर आवश्यक व अतुत्पादक खर्च 
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में कमी, आदि से पूण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन को अधिक प्रभावी 
च सुदृढ़ किया जायेगा तथा सरकारी व्यय पर कडा नियन्त्रण रखा जायेगा। 
लेकिन यह कार्य काफी कठिन प्रतीत होता है। राज्य की वित्तीय दशा 
सतोषजनक नहीं है। राज्य मे सप्ट्रपति शासन के कारण 993 94 का 
बजट मार्च 993 में ससद मे प्रस्तुत किया गया था ताकि छ महीनों 
के सरकारी व्यय कौ स्वीकृति प्राप्त की जा सके। 

87 गजस्थान राज्य के स्वय के प्रमुख करो के नाम लिखिए। इनमे सर्वाधिक 
राजस्व किस कर से प्राप्त होता है। 

उत्तर- बिकी कर, भू राजस्व राजकीय आबकारी शुल्क, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन, 
वाहनों पर कर तथा मनोरजन कर। बिक्रो कर से सर्वाधिक आय होती है 
जो 993-94 के बजट-अनुमानो मे राज्य के कुल कर-राजस्व (६90 
76५/१0८) का 34% आकी गयी है। (बिक्री-कर से राजस्व 039 करोड 
रुपये जो कुल कर राजस्व 3086 करोड रुपये का लगभग 34% है)। 
कुल कर-राजस्त मे राज्य के स्वय के कर-राजस्व के अलावा केन्द्रीय 
करो का अश भी शामिल होता है (आयकर व संघीय उत्पादन-शुल्क का 
अरश)। 

88. राजस्थान के फेक्ट्री-श्षेत्र मे प्रमुख औद्योगिक वस्तुएँ कौन-कौन सी उत्पादित 
होती है' 

उत्तर- सीमेट, चीनी, यूरिया, सुपर फास्फेट, बाल बियरिग, विद्युत मोटर, नमक, 


पोलियेस्टर धागा आदि। 

89. आठवीं योजना का सशोधित कार्यकाल कया रखा गया है। 
(अ) 990 95 (ब) 992-97 
(स) अभी निश्चित नहीं 

उत्तर- (व) 


90. राजस्थान में कुछ नये इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के नाम व स्थान बताइये। 
उत्तर- (3) कौन्जल इण्डियन सामे लि, भिवाडी (दाह्यारल ताक $क्षा३9 
[.0 , 80920), यहाँ क्वॉर्टज ब्लॉक टाइमिग मूवमेट का उत्पादन 
किया जाता है। 
(00) शजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि भिवाड़ी मे इलेक्ट्रोनिक्स पुश 
बटन वे टेलीफोन उपकरणो का निर्माण किया जाठा है। 
(0) एलाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मैग्नेटिक्स लि, उदयपुर में स्िमिन्त 
इलेक्ट्रोनिक्स गैजेटो से याददाश्त का काम करने हेतु 'फ्लोपी डिस्केट्स' 
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बनाये जाते हैं। 
(४) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्मेन्ट्स लि, जथपुए, विद्युत मिल्क 
टेस्टर (दूध विश्लेषक यत्र) (रीकों के सहयोग से)। 
(५) इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि. भिवाड़ी-कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स 
(र८डा४05)। 
(५) सेमटल (5शा॥८) इण्डिया लि, भिवाडी- यह ब्लेक एण्ड ब्हाइट 
टीवी पिक्चर ट्यूब कम्पोनेन्ट बनातो है। 
(५0) रटेली ट्यूब इलेक्ट्रोनिक्स लि भिवाडी- यह भी ब्लैक एण्ड च्हाइट 
टीवी ट्यूब्स (कपोनेन्ट) बनाती है। 
(शा।) पुत्सुमी इण्डिया लि, भिवाड़ी- यह एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनिक्स 
केपेसोटर्स बनाती है। 
9]. 'औद्योगिक अभियानों' के आयोजनों से क्‍या तात्पर्य है ? 
उत्तर- राजस्थान में रीकों, राजस्थान वित्त निगम व उद्योग निदेशालय के तत्वावधान 
मे देश के अन्य भागो में जाकर उद्योगपतियों को राजस्थान से आकर उद्योग 
लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन औद्योगिक अभियानों में 
सरकारी प्रतिनिधियों व उद्यमकर्ताओं की आमने-सामने बातचीत होती है 
और विभिन्र शकाओं व आशकाओं का समाधान किया जाता है। ऐसे 
औद्योगिक अभियान पिछले वर्षों मे बम्बई, कलकत्ता, गुवाहादी व शिलॉग 
आदि में चलाये गये हैं। इनके माध्यम से सरकार नये उद्यमकर्ताओं से 
सम्पर्क करती है और अभियान के दौरान उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध 
मैं प्रारम्भिक समझौते करने का प्रयास करती है। 
92 आर्थिक क्षेत्र मे उदारता की नीति से क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- भारत सरकार ने पिछले कई बर्षों से आर्थिक क्षेत्र मे उदारता कौ नौति 
अपनायी है। इसके अन्तर्गत अनावश्यक आर्थिक नियन्त्रणो को धीरे थीरे 
समाप्त किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व विदेशी 
प्रतिस्पर्धा को बढाया जाता है। जुलाई 99] में सरकार ने रुपये का लगभग 
]8 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था तथा व्यापार-नीति को अधिक सरल 
व उदार बनाया था। नई औद्योगिक नीति मे (!शरप7) कम्पनियो के लिए 
परिसम्पत्ति की सीमा हटा दी गई तथा विदेशी कम्पनियो को 5% तक 
इक्विटी कौ स्वत इजाजत दी गयी। मरकार फिस्कल घाटे को कम करने 
का प्रयास कर रहो है। 
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93. क्या राजस्थान में पचवर्षीय योजना के वर्तमान स्वरूप को समाप्त करके 
केवल अकाल निवारण हेतु एक पचवर्षाय कार्यकम या योजना को कार्यान्वित 
करना अधिक श्रेयस्कर होगा ? 

उत्तर- केन्द्रीय नियोजन की पद्धदि के अंन्तर्यठ राज्य स्तर पर भी योजत्रा के 
थर्तमान स्वरूप को ही जारी रखना लाभप्रद होगा, क्योंकि इसके अलावां 
कोई दूसरा सुदृढ़ विकल्प प्रतीत नहीं होता। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था 
का सम्तुलित व शीघ्र विकाप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन 
राज्य के आर्थिक विकास कार्यक्रम को इस तरह दढाला जाना चाहिए कि 
यह अकाल व सूखे से हमें यथासम्भव अधिकाधिक राहत दिला सके। 

94. राजस्थान मे प्रति 00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे सडको की लम्बाई बताइए। 

उत्तर- ((99] 92 मे 7754 किलोमीटर) 

95 राजस्थान मे 989 90 मे प्रति ज्यक्ति पावर का बार्धिक उपभोग बताइए। 

उत्तर (83 किलोवार घंटे प्रतिवर्ष) (भारत का औसत 24 किलोवाट घट प्रति 
वर्ष) 

96 राजस्थान मे जिलो तहसौलो पचायत समितियों ग्राम पचायतो ज गाँवों की 
संख्या बताइए। 

उत्तर- (जिले « 30 (तीन नये जिलों दौसा, राजसमन्द व बारा को मिलाने पे 
99] मे तहसीले 5 23 पंचायत समितियाँ & 237 ग्राम पचायते ८ 
7358 कुल गाँव + 39 80) (इसमें बसे हुए गाँव 37 890 थे) । 

97 नंद वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (990-95) की सिफारिशों के अनुसार 
कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणो मे राजस्थान का अश कितना रहा है ? 


(अ) 8% (ब) 6 5% 
(स) 6% (4) 7% 
उत्तर- (ब) 


98. 990-95 के लिए नवे बित्त आयोग के अनुसार रछ्स्थान का कुल-अन्तरण 
कितने करोड़ रुपये रहा तथा उसका मदवार वितरण दीजिए । 

उत्तर कुल अतरण लगभग 6525 करोड रुपये, वार्थिक 7300 करोड़ रुपये कुल 
अतरित राशि का वितरण मदवार इस प्रकार है 


(9990-95) (करोड रुपये में) 
(0) आयकर में अश 302 
(४) मूल उत्पाद शुल्क मे अश 30654 


(7) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 504 
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(9) रेल यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान 34 


(२) योजना भिनत रेवेन्यू की पूर्ति के लिए 486 
(५) योजना मे रेवेन्यू-घाटे के अश के बतौर 960 
(४४) राहत-व्यय के लिए अनुदान 465 

कुल 6525 


99 .भवे छित्त आयोग को द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार केद्रीय सरकार को कुल 
राजस्व आय या प्राप्तियो का कितना प्रतिशत राज्यो को अन्तरित किया 
गया है। 

(अआ) 25% (ब) 22 74% (स) 27% (5) 28% 

उन्तर- (ब) 

]00 स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का अर्थ स्पष्ट कौजिए। 

उत्तर- यह अनुसूचित जाति के लिए बनायी जाती है ताकि ये लोग गरीबी की 
रैखा से ऊपर उठ सकें, परिसम्पत्ति के स्वामित्व मे हिस्सा प्राप्त कर सकें 
एवं इनको रोजगार व आमदनी प्राप्त करने का बेहतर अबसर मिल सके। 
इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओ, सडकों के निर्माण आदि पर जोर दिया जाता 
है छा महत्तरों की पुनर्थापता पर चल दिया जाता है। पिछले वर्षों भे 
ऋुल योजना के परिव्यय का 7% स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान पर व्यय किया 
गया है जो जनसख्या में इमके अनुपात ([7%) के -अनुरूष रहा है। 

0] इनका विस्तार कौजिए। 

() ए700 0) एाशाछप्र00 ता) 7२४४८० 6४) 06॥, (४) ए८505 

उत्तर> () ॥ठहओ श्थिागाटा5इ" क्‍्टाहाइट (00एटा3॥४८ 4.00 
(एऐ #ाआओंए छोड़ाए (00फुटाब0४८ 706 
(का) एक्राणाओ! #श्ञात्णाएद! (0009220ए८ 2४/८९काह #िव्वेशवए0ा 
(५) 988 4009779 07 ॥89॥4 7.0 
(९ एभुब्आंआ डिधह्॥ 0१श0शाएशा। 88009 

]02 99-92 में राजस्थान मैं तिलहन का उत्पादन कितना हुआ ? 

(अ) 25 लाख टन (ब) 27 लाख टन 


(स) 20 लाख टन (द) 22 लाख टन 
उत्तर- (ब) 
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]03 राजस्थान कौ सिद्धमुख सिचाई परियोजना का परिचय दोजिए ? 

उत्तर योजना आयोग ने १] जुलाई 990 को ]3 करोड रुपये को इस सिचाई 
योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। यह आठवों योजना (992 97) में 
क्रिय'न्वित की जायेगी। इसके अन्तर्गत हरियाणा ब राजस्थान मे नहर प्रणाली 
का निर्माण किया जायेगा, जिससे श्रो गगानगर जिले मे भादरा व नोहर 
तहसीलो मे कुल 33620 हैक्टेयर मे सिचाई को जा सकेगी। 

04 कूषिगत व सहायक पदार्थों के निर्यात मे कौन सी वस्तुएँ आती हैं ? 

उत्तर चाय, काफी चावल, कपास तम्बाकू (अनिर्मित व विनिर्मित) काजू, मसाले, 
खली फल सब्जी फलो का रस, सामुद्रिक पदार्थ मास व मास से घनो 
वस्तुएँ तथा चीनी।+ 

05$ 99] 92 में भारत के कुल निर्यतो मे छूपषिगत निर्यावो का अश कितना 


था? 
(अ) 40% (ब) 30% 
(स) 8 75% (4) 20% 
उत्तर (स) 


]06 भारत के छ निर्यात प्रोसेसग क्षेत्रों के नाम लिखिए ? 
उत्तर (3) कादला मुक्त व्यापार क्षेत्र 
(0) सात्ताक्रूज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात क्षेत्र 
(0॥) मद्रास निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र 
(5) नोइडा (६004) 05६९७ 0003 ]0एग्राऊ एलसश०ण्जागवा #घ) 
(५) फाल्टा 
(५४) कोचीन 
]07 उिस्तार कोजिए। 
(0 वारए5 (0) परा्$ 
उत्तर- (0 १796 घर ाशाीए्टाएथे शक्ल सिशाड 
(॥0) 4उप6॥घगर्त ग्स्याशशार ै९७४७८७$ 
308 गस्ेली सहबा योजता क्‍या है 2 
उत्तर यह श्री गगातगए चुरू व झुन्झुनूं जिलें के 354 ग्रा्यों को इन्दिरा गांधी 
नहर से पेयजल उपलब्ध कराने को योजना है। इसमे नये ग्राम शामिल 


करने का विचार है। इसके लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास 
चल रहा है। 


कक्ष राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


09. “राजस्थान विकास कोष' का उद्देश्य बताइए। 

त्तर- यह प्रवासी राजस्थानियोँ से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग लेने 
के लिए बनाया गया है। इसमें सरकार अपनी तरफ से 50 लाख रुपये 
का प्रारम्भिक योगदान देगी। इस कोप का उपयोग राज्य में पेयजल, 
पशु-संरक्षण, शिक्षा ब सामुदायिक सुविधाओं के विकास, आदि में किया 
जायेगा। 

]0 यमुवा नदी का जल राजस्थान को मिलने से किन पांच जिलों कौ पेयजल 
समस्या का स्थाई हल सम्भव है ? 

उत्तर भरतपुर, धौलपुर, अलवर, झुन्झुनूँ और चुरू जिले। 

))। राजस्थान भें बारह मास बहने वाली नदियों के नाम बताइए॥ 

उत्तर- चम्बल व भाही के अलावा कोई नदी बारह मांस नहीं बहती। 

१82 हथिनी कुण्ड बाँध किस राज्य में है 2 
(अ) पंजाब (ब) हिमाचल प्रदेश (स) हरियाणा 

उत्तर- (स) 

]3 रेणुका बाँध किस राज्य में है ? 
(3) हरियाणा (ब) पंजाब (स) हिमाचल प्रदेश 

उत्तर- (स) 

]4 निम्न में से कौन-सा बाँध दिल्ली की पेयजल समस्या का समाधान कर 
पायेगा 2 
(अ) हथिनो कुण्ड बौध (ब) रेणुका बाघ (स) दोनों 

उत्तर- (ब) 

]]5 नाथपा-झाकड़ी परियोजना का परिचय दीजिए! 

उत्तर- 500 मेगात्राट क्षमता वाली नाथपा-झाकडी जल-विद्युत-परियोजना हिमाचल 
प्रदेश में नाथपा-झाकडी ऊर्जा निगम द्वारा बनायी जा रहौ है। इसमें राजस्थान 
का 5 22 प्रतिशत दावा बनता हैं। 

]6 कोल परियोजना किस राज्य की है और इससे राजस्थान को क्या लाभ हो 
सकता है ? 

उत्तर- यह हिमाचल प्रदेश सरकार की जल-विद्युत परियोजना है। 20 जून 
१५६७५ ओ; 'एक समझते के अगुसाप ४०0 भेगाकध "की फियेगिजत क्षमता, 
में से राजस्थान को 63 प्रतिशत ऊर्जा मिलनी थी और इसे 75 प्रतिशत 
व्यय देना था। लेकिन अब इस परियोजना का काम नाथपा-झाकडी विद्युत 
निगम क्लो सौंपे जाने के बाद राजस्थान को इस परियोजना के लाभ से 
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वंचित कर दिया गया है जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति की है। 

]7 जैसलमेर जिले में गैस भण्डार के दो क्षेत्रों के नाम बताइए। 

उत्तर- () मनहर टीबा क्षेत्र (2) तनोट क्षेत्र 

]]8 पर्यटन की दृष्टि से अलवर के कौन-से किले का विकास किया जाना 
चाहिए ? 

उत्तर- नीलकंठ भर्तृहरि बाला किला। 

]49 भूटान में भारत सरकार के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से कौन-सी पन 
बिजली परियोजना क्रियान्वित की गई है ? 

उत्तर- 336 मेगावाट कौ चुखा पन बिजली परियोजना। परियोजना मे चार इकाइयाँ 
हैं (प्रत्येक 84 मेगावाट कौ) जो चालू कर दी गयी हैं। यह भूटान मे व 
भारतीय सीमा पर अनेक स्थानों को बिजली देती है। 

]20 लूनी नदी का परिचय दीजिए। 

उत्तर- यह अराबली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकल कर कच्छ की खाड़ी 
मे गिरती है। यह वर्षाकालीन नदी है। 

]2] बनास नदी किस नदी में व कहाँ मिलती है ? 

उत्तर- बनास नदी अशवली पर्वत के पूर्वा ढाल से निकलकर सवाई माधोपुर जिले 
में चम्बल नदी मे मिल जाती है। 

]22 चम्बल नदी का मार्ग बताइए। 

उत्तर- इसका उद्गम मध्य प्रदेश में है, तथा यह राजस्थान मे बहती हुई उत्तर 
प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना में मिलती है। 

23 राजस्थान में नमक का उत्पादन कुल भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत्‌ 
होता है ? 

उत्तर- 990 में राजस्थान मे नमक का उत्पादन 055 लाख टन हुआ जबकि 
]990-9] में भारत में 26 5 लाख टन हुआ था। इस प्रकार राजस्थान 
का अश 8 3% रहा। 

]24  990-9 मे राजस्थान मे कृषि से चालू कौमतो पर राज्य कौ आय ने 
कितवा अंश रहा ? 
(अ) 50% (ब) 47 % (स) 55% 

उत्तर- (बी) 

]25 990-9] में राजस्थान में कृषि से स्थिर (980-8) कौमतो पर राज्य 
को आय में कितना अंश रहा ? 
(अ) 48 8% (ब) 52% (स) 45% 


486 राजस्थात्र की अर्थव्यवस्था 


उत्तर- (अ) 

]26 990-9] में राजस्थान में चिनिर्माण क्षेत्र का अंश राज्य की आय में 
980-8] की कीमतो पर छांटिए : 
(आओ) 025% (ब) 8% (स) 2% 

उत्तर- (आओ) 

27 राजस्थान की आय (9) मे निम्त में से किसका अंश सबसे ऊँचा 
है? 
(आओ) वन (व) खनन (स) निर्माण (00॥%0८0०7) 

उत्तर- (स) 

]28 राजस्थान में 990-9] मे सकल स्िंचित क्षेत्रफल कितना था तथा बह 
भारत का कितना प्रतिशत था ? 

उत्तर- 990-9] में राजस्थान मे सकल सिचित क्षेत्रफल + 46 52 लाख हैक्टेयए, 
भारत मे 708 लाख हैक्टेयर, अत, राजस्थान का अंश 6 6% रहा। 

]29 99-92 मे राजस्थान में तिलहन का उत्पादन कितना हुआ और यह 
भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत था ? 

उत्तर- 27 लाख टन (राजस्थान) भारत में उत्पादन ८ 86 लाख टना अतः 
राजस्थान का अंश 5८ 45% 

30 बिक्रो-मूल्य कीं दृष्टि से राजस्थान में निम्न मे से किस खनिज पदार्थ का 
सर्वोच्च स्थान है ? 
(अ) ताम्बा (ब) जस्ता (स) मार्बल 

उत्तर- (ब) 

3 990-9] में राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना था 2 

उत्तर- 39 लाख हैक्टेयर। » 

32 राजस्थान में 99-92 में 6-! वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चो 
का अनुपात छांटिये। 
(अ) 93% (ब) 92% (स) 75% 

उत्तर- (आ) 

33 'लोक-जुम्बिश' का अर्थ समझाइये । 

उत्तर- लोक-जुम्बिश' का अधे है लोक-आकपेण या ताकत। यह शिक्षा को एक 
ज्यापक स्कीम है जिसमें स्वीडव के सहयोग से राजस्थान में साक्षरता 
के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जायेगा। इस महती योजना के अन्तर्गत 
आयामो दस वर्षों मे लगभग 600 करोड़ रुपये व्यय होगे; इससे प्रारम्भिक 
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शिक्षा, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति शाला भवत्रों का निर्माण व 
अनौपचारिक शिक्षा के केद्ध खोले जायेंगे। 

34 राजस्थान मे पूर्ण साक्षत्ता के लिये 9990 9) मे किस जिले को चुना गया 
था? 
(अ) अलवर (ब) अजमेर (स) जयपुर (द) सभी 

उत्तर- (ब) 

35 99] 92 मे सम्पूर्ण साक्षरतो कार्यक्रम के तहत चयनित जिले बताइये। 

उत्तर- भगतपुर, सीकर व डूँगरपुर। 

]36 राजस्थान मे हाल मे तेल के विशाल भण्डार #छोँ व कितनी मात्रा वाले 
मिले है ? 

उत्तर- अप्रैल 992 मे बीकानेर के निकट बाघेवाला क्षेत्र मे तेल के करीब साढे 
तीन करोड टन के भण्डार मिले है । 

]37 राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय योजना (992 97) मे सार्वजनिक परिव्यय 
का आकार कितना रखा गया है ? 
(अ) 0 800 करोड रुपये (ब) 0,45 करोड़ रुपये 
(स) ,500 करोड रुपये. (<) 9560 करोड रुपये 


उत्तर- (स) 
]38 राजस्थान मे पर्यावरण समस्या में सबसे ज्यादा गभ्भीर समस्या क्‍या है ? 
(अ) जल-प्रदूषण (ब) वायु प्रदूषण 


(छ/ जल का अभाव (द) वनो का हवास 
(ए) मिट्टी का कटाव 

उत्तर- (स2 

339 कक में किन स्थानों पर राज्यस्तरीय पशु मेले आयोजित किये जाते 

धर 

उत्तर- [)) श्री मल्‍लीनाथ पशु मेला तिलवाडा (बाड़मेर) 
(४) बल्देव भेला, मेडढा सिटी (गागौर) 
(॥) वार तेजाजी मेला परबतसर (नागौर) 
(0५४) रामदेव मेला नागौर 
(५) गोमती सावर मेला, झालशपाटन (झालावाड) 
(५) गोगामेडो मेला, गोगामेडो (श्रीगगानगर) 


488 फजस्थात की अर्थव्यवस्था 


(शा) कार्तिक मेला, पुष्कर (अजमेर) 
(रा) जसवत मेला (भरतपुर) 
(70 चन्द्रभागा मेला, झालरापाटन (झालावाड़) 
(0 शिवफतत्रि मेला, करौली (सवाई मादोपुर 

340 विस्तार कीजिए * 
0) 08९८7 
() ए4टार 

उत्तर- (0) 09%ट5085 80एणरा८ (007शबाणा) 7थ्रा4 (यह जापान का 

कोष है जिसके तहत अन्य देशो को विकास्त कार्यों मे सहायता दी 
ज़ातौ है) 

(0 एशाएबये #ा9 206 7९52० वछााए8, 700॥7प7 

]4! 80# व (09% क्या है । 

उत्तर- 8080 5 $४००७॥ एट्छा०00०च० 096५९0फ/८॥ #९थ॥०४ 
(एए4& < (एशाभपाओा ग्राशाओणाओ एटरटेण्ग्रादा #ए०९०५ 
इनसे राजस्थात को विकास-कार्यों भे सहायता प्राप्त होती है। 

42 ओजोन परत के क्षीण होने से कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं ? 

चत्तर- चर्म-केन्सर व आँखो को भोतियाबित्दा 

]43 990 9] मे प्रचलित कौमतों पर किस राज्य की प्रत्रि-व्यावतत आव 
सर्वाधिक थी ? 

उत्तर- पजाब की 828 रुपये, दूसरा स्थान गोआ का 7634 रुपये। 

]44 990-9] मे भारत में प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 980 8] की 
कीमतो पर कितना योगदान रहा ? 

उत्तर- 33 5% (लगभग ]/3) 

]4$ 950-5] में यह कितना था ? 

उत्तर- 56 5% 

46 द्वितीय कृषि कात्ति से दया आशय है 7 

उत्तर- यह चर्षाश्रित क्षेत्रों मे होगो जहाँ सूखी छेती की विधियों को अपनाकर 
उत्पादन बढाया जायेगा। इसके लिये जलप्रहण विकास कार्यक्रम व सिचाई 
के लिये फुच्वाश-विधि व ड्रिप जिधि का उपयोग किया जायेगा। यह देश 


के पूर्वी भागे मे भी अपनायो जायेगी। इसके द्वा4 दालो व तिलहन का 
उत्पादन बढ़ेगा। 
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47 राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास की सम्भावना किस प्रकार के उद्योगों 
की मानी गयी है ? 

(अ) कृषि-आधारित . (ब) वन-आधारित 

(स) इलेक्ट्रोतिक्सि. (द) खनिज-आधारित 

उत्तर- (द) 
48 व्यापक कृषि विकास कार्यकम में किन फसलो को पैदावार बढाने पर जोर 
दिया गया है ? 
उत्तर सोयादीन तुम्बा मेहेंदी इसबगोल व फलायादना 
]49 राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये चार ठोस उपाय सुझाइए। 
उत्तर ()) राज्य को स्पेशल श्रेणी के रज्यो मे शामिल कर लिया जाये जिससे 
अनुदानो का अश 90% ब कर्ज का अश 0% हो जायेगा 

(0) सम्पूर्ण अकाल सहायता अनुदानों के रूप मे दो जाय, 

(0) राजकीय उपकमो से लाभ अर्जित किये जाये निरन्तर घाटा देने घाली 
इकाइयो को सुधार जाये (इन्हे निजी क्षेत्र को दिया ज' सकता है 
अथवा श्रमिको के लिए वैकल्पिक रोजगार कौ, व्यवस्था करके इन्हे 
जद किया ज सकता है)। 

(५) राज्य सरकार अतुत्पादक व व्यर्थ खर्च मे कटौती करे। 

]50 99] 92 मे चार नये कालेज कहाँ कहाँ खोले गये है ? 

उत्तर बालोतरा बयाना सलुम्बर, व भवानी मड़ी। 

]5. राजस्थान मे प्रति कूपक शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 988 89 मे कितना रहा? 
उत्तर 242 हैक्टेयर। 

]52. राजस्थान मे 985 86 में जोतो का औसत आकार कया था ? 

उत्तर 434 हैक्टेयर। 

]53. राजस्थान मे ]985 86 में सीमात जोते कितनी थी ? 

उत्तर 3 58 लाख (एक हैक्टेदर तक)। 

]54 985 86 मे राजस्थात में कुल कार्यशोल जे'ते कितनी थी ? 

उत्तर- 47 43 लाख (सशोघधित)। 

55 राजस्थान मे ]990 9] मे सकल सिंचित »ेत्र क्तिना रहा तथा उसमे 

सर्बोपरि स्लोत कौन स्रा रहा २ 

ऊत्तर- 46 52 लाख हैक्टेयर (सकल सिंचित क्षेत्र) कुओ (तल कूपो सहित) 
266 लाख हैक्टेयर । 
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56 राजस्थान में 99] 92 मे उर्वरकों का कुल वितरण कितना रहा २ 

उत्तर 44] लाख टना 

]57 राजस्थात में 99] 92 मे अधिक उपज देने थाली किस्मों के बौजो का 
वितरण कितना हुआ ? 

उत्तर- लगभग ]44 लाख क्विटला 

58 ब्रर्प 990-9]मे राज्य के 39 राजकीय उपक्रमो (सहकारी उपक्रमो सहित) 
को ब्लुल घाटा कितना हुआ ? 
(अ) 00 करोड़ रुपये. (ब) 89 करोड रुपये 
(सं) 8। करोड रुपये. (६) 50 करोड रुपये 

उत्तर- (ब) 

59 राजस्थान के राजकीव उपक्रमो को सातवीं योजना की अवधि मे (985 90) 
में कुल घाटा कितना हुआ २ 

उत्तर 395 करोड रपये 

60 अलवर को पर्वतमाला के नाम पर भयाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के 
नाम पर, धौलपुर को मगरपच्छो के 7"्म पर तथा भरतपुर को पक्षी विहार 
के नाम पर केद्र अपने अधिकार मे क्‍यों लेता चाहता है ? 

उत्तर पर्यावरण 'सतुलन के लिए। 

6। मानसी वाकल योजना के निर्माण मे किनका कितना कितना हिस्सा होगा? 

उत्तर 30% थोगदात हिन्दुस्तान जिक लि का ठथा शेष राजस्थान सरकार का। 
प्रथम चरण मे 50 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। 

]62 राजस्थान को पज़ाब की किन किन जल विद्युत परियोजनाओ मे हिस्सा 
मिल्तना चाहिए जिनमे बिजलौ का उत्पादन होते लग गया है ? 

उत्तर आनदपुर साहिब परिग्रोजना मुकेरिया परियोजना तथा यू बीड़ौ सी चरण 
ए मे । ये बन चुकी है तथा इनमे बिजली का उत्पादन होने लगा है। 

63 इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र मे वन विकास कार्य किसके सहयोग से 
चल रहा है ? 

उत्तर जापान के 07 करोड रुपये के वित्तीय सहयोग से । जापान के ओवरसीज 
इकोनेमिक कापोशन फण्ड (0: 05) से यह राशि प्रदान की जायगी। 

१७॥ जमसउय। सियत्रण के क्‍लए शजत्या>+ सरकार की ओर ऐे शुरू फिये गये 
दो कार्यक्रमों का उल्लेख कौजिए। 

उत्तर- (0) दो से अधिक बच्चो बालो पर पच या सरपच के [”य लड़ने पर 
रोक (निर्वाचन के एक साल आगे की अवधि में तीसरा बच्ण होते परे 
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(0) दो बच्चो के बाद मसवदी करे वालों को लडकी के नाम एक 
हजार रुपये का बाड खरीदकर देने की राजलक्ष्मी योजना का शुपारम्प 
किया गया है। 

6$ पार्वती जल विद्युत परियोजना का परिचय दीजिए । 

उत्तर- यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लु-मनाली क्षेत्र में (कुल्लु के निकट) 4 हजार 
'करोड रुपये के व्यय से 7 चर्षों में तोन चरणो में पूरी को जायगी। कुल 
क्षमता 5 205] मेगावाट! 
इसमें विभिन्‍न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार होगा- 


(प्रतिशत में) 
() हिमाचल प्रदेश 5 
(2) राजस्थान 40 
(3) गुजरात 35 
(4) संघीय ग्रदेश दिल्‍ली 5 
(5) हरियाणा 25 
> कुत्ता 


66 राज्य के 993 94 के बजट-अनुमानो भें राजस्व घाटा कितना दर्शाया गया 
है? 
(अ) ]00 कर्रेड रुपये 
(ब) लगभग 200 करोड रुपये 
(स) 47 करोड रपये 
(द) कोई नहीं 

उत्तर- (ब) 

]67 राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व की मदो से सर्वाधिक राजस्व किस 
मद से होता है ? 

उत्तर- ब्याज की प्राप्तियाँ, लाभाश व मुनाफे । 
993 94 के बजर मे 938 कग्रेड़ रुपये कुल गैर कर राजम्व मे अनुमानित 
हैं इनमे से 427 कगेड रूपये की राजस्व अकेले उपयुस्त मद के अन्तर्गत 
रखो गया है। इससे भी ब्याज से प्राप्त राशियाँ 424 7 कगेड रुपये है 
और भेष 26 करोड रघये लाभाश ब मुनाप्शे से हैं जो बहुत कम हैं। 

68 राजस्थान को 992 93 के संशोधित अनुम्रतों से मघोय उत्पादन-शुल्क 
मे से क्रितता हिस्सा प्राप्त हुआ ? 
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उत्तर- लगभग 780 कठेड़ रुपये। 

69 राजस्थान में हाल के वर्षों में गजस्व-व्यय के अन्तर्गत ब्याज के घुगतानों 
की बार्पिक राशि बठलाइए। 

उत्तर- 992-93 के संशोधित अनुमानों में 743 करोड़ रुपये, 993-94 के 
बजट अनुमानों थे 895 करोड़ रुपये, इसमें बाजार ऋणो, केन्द्रीय सरकार 
से प्राप्त ऋणों, प्रोविडेण्ट फण्ड की जमाओं व अन्य जमाओं पर दिये गये 
ब्याज की राशियाँ दर्शायो जातो हैं। पु 
993-94 में इतनी अधिक वृद्धि का कारण अधिक कर्ज लेता व अधिक 
जमाओ पर ब्याज कौ अदायगौ का भार है। 

]70 राजस्थान में दर्तमान प्रशासनिक सेवाओं पर वार्षिक व्यय की राशि 
इंगित करिए। इसमें क्या-क्या शामिल किया जाता है ? 

उत्तर- 992-93 के सशोधित अनुमानो में 406 करोड़ रुपये, 993-94 के 
बजट अनुमानो में 436 करोड रुपये। 
इसमें लोक सेवा आयोग (280), सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन, 
ट्रेजरी, पुलिस, जेल, स्टेशनरी, व छपाई, पब्लिक वर्क्स व अन्य खर्चे शामिल 
होते हैं। 

॥7 राजस्थान में शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर वार्षिक-व्यय की राशि 
सूचित करिए। 

उत्तर- )992-93 के सशोधित अनुमानों के अनुसार 024 3 करोड़ रुपये। यह 
व्यय सामाजिक सेवाओ के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। 

]72 992-93 के सशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्थान का प्रशासनिक 
सेवाओ पर राजस्व ज्यय कुल कर-राजस्व (7४८४ ॥८४था५६) का कितना 
अंश रहा ? 

उत्तर- प्रशासनिक सेबाओ पर राजस्व-व्यम 5 406 करोड़ रुपये 
कुल कर-राजस्व + 2799 करोड रुपये 
प्रशासनिक सेवाओ पर राजस्व-व्यय कुल कर-राजस्व का अश 5 45% 

]73 992 93 के सशोधित अनुमानों के अनुसार ब्याज के भुगतान की शशि 
कुल कर-राजस्व का कितना अनुपात रही ? 

उत्तर- ब्याज के भुगतान 5 743 करोड रुपये 
कुल कर-राजस्व - 2799 करोड़ रुपये 
अनुपात 5 26 5% (/4 से कुछ अधिक ) 
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]74 राजस्थान मे 99] मे साक्षस्ता दर क्‍या रही ? 
(आओ) 55% (ब) 38 55% (सं) 40% (द) 28% 

उत्तर- (ब) 

]75 राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर कृषित क्षेत्र पर उर्वरको का उपभोग 990 9 
मे कितना रहा ? 

उत्तर- 9 57 किलो प्रति हैक्टेयर। 

76 राजस्थान मे 98] 9 की अवधि मे जनसख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 
(0फुणाथाए।्ष ह्वाए७0॥ 7802) कितनी रहो ? 

उत्तर- 2 50 प्रतिशत 

]77 99] के लिए राजस्थान मे कुल जनसख्या में कुल श्रमिकों (ण 
9/0॥८८४) का अनुपात अर्थात्‌ काम में भाग लेने कौ दर लिखिए 
(3) सभी व्यक्तियों मे (॥) पुरुषों मे, (॥0) स्त्रियों मे 

उत्तर- (3) 38 9% अथवा 39% 
(0) 49 3% 
(॥) 27 4% 
इस प्रकार दो मे से एक पुरुष काम में भाग लेता है और लगभग चार में 
से एक स्त्री काम मे भाग लेती है। 

]78 99] भे राजस्थान मे 06 वर्ष कौ आयु मे बच्चो का अनुपात कुल 
जनसख्या मे कितना प्रतिशत रहा ? 
(अ) 0 (ब) 20 (स) 25 (4) 45 

उत्तर- (ब) 

79 मार्च 990 तक राजस्थान मे विद्युतीकृत गाँवों का कुल गाँवो से कितना 
प्रतिशत था ? 

अत्तर- 74 9 अथवा लगभग 75 
(चार थे से तोन गाँवों मे बिजली दो जा चुकी थो) 

]80 99] भे राजस्थान मे प्रति हजार शिशु मृत्यु दर कितनी रहीं ? 
(अआ) 80 (ब) 78 (स) 77 (द) 0 

उत्तर (स) 
(स्रोत &0070गरा८ 5एए८३७ 3992 93 % 98 ) 

88/9)987 88 मे योजना आयोग के अनुसार राजस्थान मे निर्धनता अनुपात 
(एएश्थांड 7300) कितना था 2 
(अ) 20% (व) 28% (स) 8% (द) 24 4% 
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उत्तर- (द) 

8(0] जनवरी 99] को राजस्थान मे प्रति अस्पताल बिस्तर पर जनसख्या 
कितनी पायी गयी 2 

उत्तर- 2000 

82 989 90 की अवधि मे कुल भारत के खाद्यात्तो के उत्पादन में राजस्थान 
का अश कितना धा ? 
(अ) 5% (ब) 52% (स) 8% (<) 3% 

उत्तर (अ) 

]83 992 मे प्रति लाख जनसख्या पर अस्पताल थिस्तर कितने थे ? 

उत्तर 75 

84 राजस्थान मे सामान्य थोक मूल्य सूचवकाको का आधार वर्ष क्‍या है ? 
(अ) 3984 82 (ब) 3970 7। (स) 952 53 (६) 982 

उत्तर (से) 

]85 99] 92 के लिए राजस्थात की प्रति व्यक्ति आय चालू भावों पर तथा 
980 8] के भावों पर लिखिए। 

उत्तर चालू भावों पर 436। रुपये 980-8] के भावो पर 77 रुपये। 

86 राजस्थान मे औद्योगिक क्षेत्रो का निर्माण कार्य रख रखाव, आदि कौन सा 
निगम या सगठन देखता है ? 
(अ) रीको (ब) आर एफसी 
(पे) राजसीको (द) उद्योग निदेशालय 
(ए) सभी 

उत्तर (अ) 

87 राजस्थान मे सबसे ज्यादा लागत वाले बहुग्रष्टीय कम्पनी के प्रोजेक्ट कौ 
राशि नाम, स्थान आदि लिखिए। 

उत्तर 500 करोड रुपये की प्रोजेक्ट लागत से सेम्कोर ग्लास लि (अमेरिका की 
कोर्निंग क के सहयोग से) टीवी पिक्चर ट्यूब्स के लिए ग्लास शेल, 
कोटा में स्थापित। 

88 993 के प्रारम्भ में राजस्थान मे प्रस्तावित सीमेट के बडे कारखाने का 


परिचय दीजिए। 


उत्तर- डी एल एफ सीमेट लि ट्वाग्न पली जिले मे पाटन केरपुरा व दयालपुस 


भावों के समोप 4१0 कऊेड रुपये को लागठ से पोर्टलैण्ड सीमेट का 
कारखाना स्थापित किया जायगा। 
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89 सीतापुरा ओद्योगिक क्षेत्र कहाँ है दथा इसके विकास को सम्भावनाएँ लिखिए। 

उत्तर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सागामेर हवाई अड्डे के समीप है। यह 
गोनेर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। दुर्गापुगर- बम्बई बडी रेल 
लाइन खुल जाने से इसका महत्व बढ गया है। यहाँ गारसेट, इलेक्ट्रोनिक्स, 
जेम्स व ज्यूलरी तथा दस्तकारियो के लिए पृथक-पृथक क्षेत्र स्थापित किये 
जा सकते हैं) इसके विकसित होने से जयपुर पर आवासीय भार भो कम 
किया जा सकेगा। इसे जयपुर के सहायक नगर के रूप में विकसित किया 
जा मकता है। 

]90 992 93 में मैको की प्रमुख उपलब्धि क्‍या रहो है ? 

उत्तर 3050 करोड रुपये के बिनियोग वाले 79 प्रोजेक्टो से 'टाइ-अप' किया 
गया है जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 

49] मार्च [990 के अत में राजस्थान मे समस्याग्रस्त गाँवों (शफ्राला 
४॥०88६५) को सख्या कितनों रह गई थी ? 

उत्तर 2443 
इसमे सर्वाधिक सख्या 460 वित्तोडगढ़ जिले मे पायी गयी थी। 

]92 96] 90 कौ अवधि में राजस्थान मे 980 8] के मूल्यों पर विकास 


की दर कितनी रही ? 
(अ) 399% (ब) 5% 
(स) ३50% (द) 2 2% 

उत्तर (आ) 

]93/अ)3परोक्‍त अवधि मे राज्य मे स्थिर भावो पर प्रति व्यक्ति आय मे बूद्धि-दर 
कया रही ? 
(अआ) 2% (ब) ] 22% (सं) 3% (द) % 

उत्तर- (ब) 

93चरजस्थान मे जल साधन समस्त भारत के जल-साधनो का कितना प्रतिशत 
अश है ? 


(अ) 05% (ब) % (स) 2% (4) 5% (ए) अनिश्चित 
उत्तर- (ब) 
]94.. शजस्थार की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आकड़ो के प्रमुख चार झोत बताइए। 
उत्तर (0) $गाज्ात्श #कन्नाश्ण रण ऐशुन्ञीवा, 85, एप 
(#9703) 989 (92८) 


(0) ०9॥]०्ञ्ञाक्षा छीए59९ आफ? 


496 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(&॥0७590) (प्रतिवर्ष घजद के समय 90६8, जयपुर द्वारा प्रस्तुत क्या 
जाता है) 
(9). छाशी &जापग्नो 237 
993-94 (965) (?भ्ाएए ऐक्थागिटआ, 0090 ० 7२३] ) 
(ए). $णा९ एट८६$ 80500 रेशग्थ्राआा 
992 (088, उ्नफण) (#जाएथो एए9॥0800॥, ए०ट8- 
$ाय्टो 
95 .शज॑स्थात राज्य विद्युत मण्डल (२529) को सर्वाधिक घाटा किस चर्ष व 
कितना हुआ ? 
उत्तर- 989 90 भे 68 60 करोड रुपये का घाटा हुआ जो सर्वाधिक था। 
96 शगणा एक्शन प्लान के चरण ]] में किन नदियों के प्रदूषण को दूर करने 
का कार्यक्रम है ? 
उत्तर- यमुना व गोमती। 
97 राजस्थान के आर्थिक विकास मे सर्वाधिक बाधक तत्त्व कौन-सा है ? 
(अ) जनसख्या की तीब्र वृद्धि 
(ब) जल का नितात अभाव 
(स) बिजली की कमी 
(द) सडकों की दुर्दशा 
(ए) सभो 
उत्तर- (ब) 
]98 राजस्थान के आर्थिक विकास में किसके योगदान का महत्त्व मात्रा जायेगा? 
(अ) सूखी खेती की विधियों का अपनाया जाना, 
(ब) खनन विकास 
(स) पर्यटन विकास 
(द) सभी का 
उत्तर- (4) 
]99 राजस्थान मे किस प्रकार के उद्योगों का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल 
माना जायगा ? 
(अ) कृषि-पदार्थों पर आधारित उद्योग, 
(ब) ख़तिज-पदार्थों पर आधारित उद्योग 
(स) पशु-धन पर आधारित उद्योग तथा 
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(<) इलोक्ट्रोनिक्स उद्योग 
उत्तर- (ब) 
200 केन्द्रीय थर्मल पावर स्टेशनों से सम्बद्ध प्रदेश के राज्यों में पावर के आवंटन 
का सूत्र लिखिए :- 
उत्तर- () 0% पावर उन राज्यों को दी जाती है जिनमें प्रोजेक्ट लगाया जाता 
है, (होम-स्टेट को देने की व्यवस्था) 

(00) 75% पावर उस प्रदेश के राज्यों में (होम-स्टेट सहित) पिछले 5 

वर्षों मे दी गई केन्द्रीय योजना सहायता को राशि व इन्हीं वर्षो 
अं में उनमें की गई ऊर्जा की खफ्त को ध्यान में रप्कर वितरित 
की जाती है। इन दोनो तत्त्तों को समान भार दिया जाता है। 

(9) 5% पावर केन्द्र अपने पास बिना-आवटित किये (छाभा0८४९०४) 
रख लेता है ताकि बह व्यक्तिगत राज्यो की समय-संग्य पर उत्पन्न 
होने वाली शीघ्र आवश्यकता (धाटआ ॥०60) की पूर्ति कर सके। 
जल-विद्युत का विभिन्‍न राज्यों के बीच वितरण उचित किस्म का 
होना चाहिए ताकि देश को सर्वाधिक लाभ मिल सके । 


40 


एआाश्यज्ञाए 0 रिवांधडशीता। 
छ8.8./8.50. (एश4 7) ४5५&७४0४४7707४, 993 
(0+2+3 ए|0४७) ९2(८08४0005 - 8९एणाव ?4ुशः 
(९णाणाए 0 ०] ३१४) 


#वीॉशाफ पिंस९ तुएट४0ा5$ 30 थौ। 


कुल पाँच प्रस्नों के उत्त दौजिए। 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को समकझ्नाइये जिनसे ज्ञात चैता 


है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था मे है। 2005) 
राजस्थान के घनिज पदार्थ कला, ह्क्व वर्णन कीजिए और वताइये कि वे राज्य की 
औदधोगिक प्रगति मे किट-मपाए महँबपूर्ण हैं। 42,8(9,6) 
राज्य घरेलू उतार जाप कया समझते हैं ? राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद 
की प्रवृत्ति एव र्िट का वर्णन कीजिये | 4,8,8(3,6 6) 
भूमि सुधार से आए क्या संमझते हैं ? स्वाधीनता के पश्चात्‌ राजस्थान मे भूमि सुधार 
नीति का आतोचनालक विवेचन कीजिये। 5,5(4,7) 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिये। राज्य 
सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु किए गये प्रयाक्षो,का वर्णन कीजिये। 8,2(6 9) 


रा्रेस्थान में अकाल॑-छ्े कारणों का विवेचन |क्रीजिये। राज्य मे इस समस्या के 
हल करने हेतु सरकार छाए किए गये प्रयासों की वर्णन कीजिये। 8,2(6,9) 


राजस्थान मे औद्योगिक बिक हेतु सरकार :्वीरा दी जाने वाली विभन्‍न सुविधाओं 


एवं रियायतो का वर्णन पड मे 20(5) 
राजस्थान क आर्थिक विकास की प्रमुछ बाथाएँ दया हैं ? इन वाधाओ को कैसे 
दूर किया जा सकता है ? 2,8(9,6) 


राजस्थान मे निर्धनता को प्रभावित करन वाले प्रमुय् तत्वों का उल्लेस कीजिये। 
राज्य मे गरीवी उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रमों की समीया कीजिये।. 8,2(9,6) 
किन्हीं दो पर सक्षिप्त टिप्पशियां लिसिये - 0,0(7 /2, 7 ॥/2) 
(0 राजस्थान में फसल प्रारूप 

(४) जवाहर रोजगार योजना, 

(0ऐ राजस्थान में पर्यटन उद्योग, 

(एर) राजस्थान में पेड एव बकरी पालन की समसस्‍्याएँ। 


